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इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या की जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके 
Separate paging is given to this part in order that itmay be filed as a separate compilation 


POHI 


भाग II - -- खण्ड 3 - - उप- खण्ड (ii ) 

PART II - - Section 3 - Sub-section ( ii ) 
( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) भारत सरकार के मंत्रालयों और ( संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़फर ) 

केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये विधिक प्रावेश और अधिसूचनाएं 
Statutory orders and notifications issued by the Ministries of the Government of India 

( other than the Ministry of Defence ) by Central Authorities 

(other than the Administration of Union Territories) 
मंत्रिमण्डल सचिवालय 

कमीशन दिया गया था शब्दों और अंकों के स्थान पर 
( कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग ) 

निम्नलिखित प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् : 
नई दिल्ली , 24 फरवरी, 1973 

"जिन्हें 1 नवम्बर, 1962 को अथवा उसके बाद, किन्त, 10 
का. आ . 861. - संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तक और 

जनवरी, 1988 के पहले कमीशन दिया गया था अथवा 
अनुच्छेद 148 की धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 

जो बाद की तारीख से पहले किसी कमीशन-पूर्व शिक्षण 

में सम्मिलित हुए थे , लेकिन उन्ह उक्त तारीख को 
हुए, राष्ट्रपति , एतद्ध्वारा निर्मक्त आपात्कालीन आयक्स अधिकारी 

अथवा उसको याद कमीशन दिया गया था " | 
तथा अल्पकालीन संथा आयुक्त अधिकारी (इंजीनियरी 
तथा चिकित्सा सेवाएं ) रिक्ति आरक्षण सं . 2 ) नियम , 

सं . 9/4 / 72-स्थापगा ( ग) ] 
1971 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है , 
अर्थात् : 

जे . एस . आहलूवालीया , अपर सचिव 
1. (1) ये नियम निर्मक्स आपात्कालीन आयवस अधिकारी 
तथा अल्पकालीन सेवा आयक्त अधिकारी (इंजीनियरी 

निमपत आपातकालीन आपस्त अधिकारी तथा अल्पकालीन सेवा 
तथा चिकित्सा सेवाएं ) रिक्ति आरक्षण ( सं . 2 ) संशोधन 

आयुक्त अधिकारी (पंजीनिपरी तथा चिकिस्सा सेवाएं ) रिक्स 
नियम कहे जा सकेंगे । 

आरक्षण ( सं . 2) संशोधम नियम , 1972 का व्याख्यात्मक ज्ञापन । 
( 2) ये नियम 29 जनवरी, 1971 को ताग हए समझे 

निर्मक्त आपात्कालीन आयुक्त अधिकारी तथा अल्प 
जायेंगे । 

कालीन सेवा आयुक्त अधिकारी (इंजीनियरी सथा चिकित्सा 
2. निम्क्त आपात्कालीन आयुक्त अधिकारी तथा अल्पकालीन संपाएं ) रिक्ति आरक्षण नियम , 1971 के नियम 4 के अनसार जिस 

सेवा आयुक्त अधिकारी (इंजीनियरी सथा चिकित्सा निर्मक्त आपात्कालीन तथा अल्पकालीन सेवा आयुक्त अधिकारी 
सेवाएं ) रिक्ति आरक्षण ( सं . 2) नियम , 1971 के नियम ( इंजीनियरी तथा चिकित्सा सेवाएं ) रिक्ति आरक्षण (सं . 2) नियम 
4 के उप -नियम (1 ) में "जिन्हें 1 नवम्बर, 1962 को 1971 मारा पुनरीक्षित किया गया है ,निक्ति आपात्कालीन आयुक्त 
अथवा इसके बाद, किन्तु 10 जनवरी, 1288 के पहले अधिकारी तथा अल्पकालीन सेवा आयक्त अधिकारियों को इन 

(1207) 
61 G of I/ 72 - 1. 
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नियमों के अधीन आरक्षित रिक्तियों पर प्रतियोगिता करने की 
पात्रता कंवल एसे आपात्कालीन आयुक्त / अल्पकालीन संवा आयुक्त 
अधिकारियों तक ही सीमित है जिन्हें सरस्त्र संनाओं में 1 नवम्बर, 
1962 को , अथवा उसके बाद, किन्स, 10 जनवरी, 1968 के पूर्व 
कमीशन दिया गया था । प्रश्न उठता है कि क्या ऐसे अल्पकालीन 
संथा आयुक्त अधिकारी भी उक्त आरक्षत रिक्तयों में प्रतियोगिता 
करने के पात्र होने चाहिएं जो आपात स्थिति समाप्त होने के पूर्व 
प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे , किन्त, जिन्हें सशस्त्र सेनाओं में यास्तव में 
10 जनवरी, 1988 ( अर्थात् पहली आपात स्थिति रद्ध करने की सारीख ) 
के बाद कमीशन प्राप्त हुआ था । 


(2 ) They shall be decmed to have come into force on the 
291/2 Tanuary, 1971 . 

2. In sub -rule ( 1 ) of rule 4 of the Relcased Emergency 
Commissioned Officers and Short Service Commissioned 
Officer s (Engincering and Medical Services) Reservation of 
Vacancies (No. II ) Rules , 1971 , for the words and figures 
" who were commissioned on or after the 1st November , 
1962, but before the 10th January, 1968 ", the following 
shall be substituted , namely : 
" who were commissioned on or after the 1st Novem 

ber , 1962 , but before the 10th January, 1968 , or 
who had joined any pre-commission training before 
the latter date , but who were commissioned on 
or after that date ". 

[ No. 9 / 4 / 72- Ests ( C)] 
J. S . AHLUWALIA , Under Secy . 


EXPLANATORY MEMORANDUM TO THE RELEASED 

EMERGENCY COMMISSIONED OFFICERS AND 
SHORT SERVICE COMMISSIONED OFFICERS (EN 
GINEERING AND MEDICAL SERVICE ) RESERVA 
TION OF VACANCIES ( NO . II) AMENDMENT 
RULES, 1972 . 


जष 1071 में पहली बार इन बगो के अधिकारियों के लिए 
आक्षित रिक्तियों से संबधित नियम जारी किए गए थे सब उनमें 
ऐसी कोई शर्त नहीं लगाई गई थी कि आक्षित रिक्तयों पर 
नियुक्ति के लिए केवल अधिकारी ही पात्र हो सऊंगे जिन्हें 
10 जनवरी 1968 के पूर्व कमीशन दिया गया था । यह शर्त निमुक्त 
आपात्कालीन आयुक्त अधिकारी सशा अल्पकालीन संवा आयुक्त 
अधिकारी ( इंजीनियरी तथा चिकित्सा सेवाएं ) रिक्त आरक्षण 
( सं . 2) नियम , 1971 में इस द्रिष्टी से उपबंधित की गई थी जिससे 
आक्षित रिक्तियां केवल जन अधिकारियों के लिए हो रखी जा सक 
जिन्होंने आपास्काल में सशस्त्र सेनाओं में प्रवेश. करने के कारण 
सिविल सेवा में प्रवेश होने के अवसर खो दिए थे । जैसाकि उपयुक्त 
नियमों के नियम 5 से ज्ञात किया जा सकता है . आरक्षित रिक्तियों 
में प्रतियोगिता करने के लिए पात्रता के संबंध में आय तथा शैक्षणिक 
योग्यता का निर्धारण आयोग -पूर्वप्रशिक्षण में जाने के समय अथवा 
कमीशन दिए जाने के समय , जबकि वहां कंबल आयोग पूर्व प्रशिक्षण 
दिया जाता है , की स्थिति के आधार पर किया गया था । इसी प्रकार 
नियम 6( 1 ) से यह ज्ञात किया जा सकता है कि अब निमुक्त 
अधिकारी आरक्षित ििक्तयों पर नियुक्त किए जाते है तो उनका 
प्रशिक्षण का समय भी परिष्ठता तथा वेतन निर्धारित करने के लिए 
गिना जाता है । इस प्रकार आयांगपूर्व प्रशिक्षण को सभी 
द्रिष्टयों तथा प्रयोजन के लिए निमित्त संत्रा के समान ही समझा 
गया है और “ अवसर खो देना " की धारणा को भी आयोग-पूर्व 
मशिक्षण में , जहां एसा प्रशिक्षण दिया जाना निर्धारित किया गया 
है , सम्मिलित होने की तारीख से संबद्ध किया जाना चाहिए । 
इस सिद्धांत को युक्तिसंगत विस्तार दिए जाने के कारण , संशोधित 
अधिसूचना को 29 जनवरी, 1971 अर्थात् निर्मक्ल आपात्कालीन 
आयुक्त अधिकारी तथा अल्पकालीन सेवा आयक्स अधिकारी ( इंजी 
नियरी तथा चिकित्सा सेवाएं ) रिक्सि आरक्षण ( सं . 2 ) नियम , 
1971 लागू होने की तारीख से लागू करने के लिए जारी करना 
आवश्यक हो गया है । उक्त नियम को पिछती तारीख से लाग 
करने से किसी के हितों पर प्रतिकल प्रभाव नहीं पड़ेगा । 


According to rule 4 of the Released Emergency Commis 
sioned Officers and Short Service Commissioned Officers 
(Enginecring and Medical Services ) Reservation of Vacancies 
Rules , 1971 , as revised by the RECO s And SSCO S ( Engi 
neering and Medical Service ) Reservation of Vacancies 
( No . II) Rules , 1971 , the cligibility of the released Emer 
gency Commissioned Officers and Short Service Commis 
sioned Officers for competing against vacancies reserved 
under these rules is restricted to those Emergency Commis 
sioned / Short Service Commissioned Officers who were 
commissioned in the Armed Forces on or after the 1st 
November , 1962 , but before the 10th January, 1968 . The 
question ariscs whether even thosc Short Service Commis 
sioned Oficers who were undergoing training before the revo 
cation of the emergency but were actually commissioned in 
the armed forces after 10th January , 1968 (i.e . the date 
of revocation of the first emergency) should also be eligible 
to compete for the reacrved vacancies . 


CABINET SECRETARIAT 


(Department of Personnel and Administrative Reforms) 


When the rules relating to reservation vacancies for thoso 
categories of officers were first issued in 1971 no stipula 
tion was made that only those who were commissioned before 
10th January , 1968 would be eligible for appointment 
against reserved vacancies . This condition was introduced 
in the Released Emergency Commissioned Officers and Short 
Service Commissioned Officers (Engineering and Medical 
Services ) Reservation of Vacancies ( No. II ) Rules , 1971 . s 
the intention was to provide these reserved vacancies only 
to those who had missed chances of entering the civil service 
26 e result of joining the armed forces during the ener 
gency. As could be scen from rule 5 of the aforesaid rules, 
the eligibility with reference to age and educational qualifica 
tion for competing for reserved vacancies is determined 
on the position at the time of joining the pre - Commission 
training or at the time of getting of Commission where there 
is only post-Commission training . Similarly , it could be 
seen from rule 6 ( 1 ) that the period of training also counts 
for the purpose of seniority and pay fixation when Reloased 
Officers aro appointed against reserved vacancies . Thus 
the pre - Commission training has been equated for all in 
tents and purposes with regular service and the concept of 
missed opportunities should also be related to the date of 
joining the pre - Commission training where such a training 
has been prescribed . As a logical extension of this princi 
ple , it has become necessary to issue the Amending notin . 
cation , to give effect to the rules with effect from 29th 
January , 1971, namely the dutc when the Released Emer 
gency Commissioned Officers and Short Service Commission 
ed Officers (Engineering and Medical Services) Reservation 
of Vacancies ( No. II ) Rules , 1971 , took effect. The in 
terests of no one will be adversely affected by giving retros 
pective effect to tho lule . 


New Delhi, the 24th February , 1973 


S. O . 851. - In exericse of the powers conferred by the 
proviso to article 309 And clause ( 5 ) of article 148 of the cons . 
títution , the President hercby makes the following rules to 
amend the Released Emergency Commissioned Officers and 
Short Service Commissioned Officers (Engincering and Medi 
cal Services ) Reservation of Vacancies ( No . II ) Rules, 1971 , 
namely : 


1 . ( 1 ) These rules may be called the Released Emergency 
Commissioned Officers and Short Service Commissioned 
Officers (Engincering and Medical Services) Reservation of 
vacancies ( No. II ) Amendment Rules , 1972 . 


SEC . 3(ii )] 
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भारत निर्वाचन आयोग 


आदेश 


और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने , उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर 
भी , अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण 
नहीं दिया है , और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया 
है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या 
न्यायाचित्य नहीं है , 


नई दिल्ली, 3 फरवरी , 1973 


का . आ . 852.--.- यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 
मार्च , 1971 को हए उड़ीसा विधान सभा के लिए निर्वाचन के लिए 
83 कोट पाई निर्वाचन क्षेत्र से चनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री 
कामराज माझी, गाम अम्बांगाम , डा . चन्दीली द्वारा कोटपाड , जिला 
कोरापुट , उड़ीसा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 
तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपक्षित अपने निर्वाचन 
व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे है ; 

और, यत्तः, उक्त उम्मीदवार ने , उसे सम्यक सूचना दिये जाने 
पर भी , अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण 
नहीं दिया है , और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो 
गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण 
या न्यायाचित्य नहीं है , 


___ अत : अय , उक्त अधिनियम की धारा 10-2 के अनुसरण में 
निर्वाचन आयोग एतमारा उक्त श्री कामीनी कमार साहा को संसद 
के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान - सभा अथवा विधान 
परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख 
से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरीहत गषित करता है । 

त्रिपुरा-वि .स./ 18/ 12 ( 2).] 


ORDER 
New Delhi, the 13th February, 1973 


S . O . 853. - Whereas the Election Commission is satis 
fied that Shri Kamini Kumar Saha , Villago Raghunath 
pur , Bishalgarh, West Tripura, a contesting candidate for 
election to the Tripura Legislative Assembly from 18 
Bishalgarh assembly constitunecy , held in March, 1972 , has 
failed to lodge an account of his election expenses as re 
quired by the Representation of the People Act , 1951 , and 
thie Rulcs made thereunder ; 


कामराज माली 


अथवा विधान सभासदन के या 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 10- क के अनुसरण में 
निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री कामराज माली 
को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान- सभा 
अथवा विधान परिषद् के सदस्य सूने जाने और होने के लिए इस 
आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निहित 
घोषित करता है । 

[ सं . उड़ीसा-वि .स ./ 83 / 717 
ELECTION COMMISSION OF INDIA 


And whereas , the said candidate even after the duc 
notice has not given any reason or explanation for the failuro 
and the Election Commission is satisfied that he has no 
good reason or justification for such failure . 


ORDER 


Now , therefore , in pursuance of section 10A of 
thc said Act, the Election Commission hereby declares the 
said Shri Kamini Kumar Saha to be disqualified for being 
chosen as, and for being , a member of either House of Par 
liament or of the Legislative Assembly or Legislative Coun 
cil of 4 State for a period of three years from the date of 
this order . 

[ No. TP / LA/ 18 / 72( 2)] 


New Delhi , the 8th February, 1973 
S .O . 852 . - Whereas the Election Commission is satis 
fied that Shri Kama Raj Majhi, Village Ambogamm, P. O . 
Candili, Via Kotpad , District Koraput, Orissa State, a 
contesting candidate for election to the Orissa Legislative 
Assembly from 83 - Kotpad Assembly Constituency , held in 
March, 1971, has failed to lodge an account of his election 
expenses as required by the Reperesentation of the People 
Act, 1951 and the Rules made thereunder; 


आदेश 


And whereas the said candidatc even after duo 
notices has not given any reason or explanation for the failure 
and the Commission is satisfied that he has no good Teason 
or justification for such failure ; 


का . आ . 854. - यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया 
कि मार्च, 1972 को हुए त्रिपुरा विधान सभा के लिए निर्वाचन के 
लिए 18-विशालगढ़ सभा निर्वाचन - क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार 
श्री प्राण पल्लव भावमिक , ग्राम जंगालिया, पां . विशालगढ़, वैस्ट 
त्रिपुरा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तथा तद्धीन बनाए गए 
नियमों द्वारा अपक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी 
लेखा दाखिल करने में असफल रहे है "; 


Now, thercfore in pursuance of section 10A of 
the said Act, the Election Commission hereby declares the 
said Shri Kama Raj Majhi to be disqualified for being chosen 
as, and for being, a member of either House of Parliament 
or of tho Legislative Assembly or Legislative Council of a 
State for a period of three years from the date of this 
Order. 

[ No. OR-LA / 83 / 71 ] 


और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर 
भी , अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण 
नहीं दिया है , और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया 
है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या 
न्यायोचित्य नहीं 


आपेश 


नई दिल्ली , 13 फरवरी, 1973 


का . आ . 863. - यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है 
कि मार्च, 1972 को हर त्रिपुरा विधान सभा के लिए निर्वाचन के 
लिए 18-विशालगढ़ सभा निर्वाचन - क्षेत्र से चनाव लड़ने वाले 
उम्मीदवार श्री कामीनी कमार साहा, ग्राम रघुनाथपुर, विशालगढ़ 
वैस्ट पिपुरा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तथा तद्धीन 
बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी 
लेखा दाखिल करने में असफल रहे । 


अतः अब , उक्स अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में 
निर्वाचन आयोग एसद्वारा उक्त श्री प्राण पल्लव भावमिक को 
संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान - सभा अथवा 
विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की 
तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निराईत घोषित 
करता है । 

त्रिपरा-वि .स./18/ 72( 3).] 
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[PART IT 


ORDER 


S . O . 854. - - Whereas the Election Commission is satis 
fied that Shri Pren Ballay Bhowmik , Village Jangalia , 
P . O . Bishalgarh , West Tripura , a contesting candidate for 
election to the Tripura Legislative Assembly from 18- Bishal 
garh assembly constituency , held in March , 1972 has failed 
to lodge an account of his election expenses as required by 
the Representation of the People Act , 1951 , and the Rules 
made thereunder; 


Now , therefore, in pursunnce of section 10A of the 
said Act, the Election Commission hereby declares the said 
Dr. Anand Chandra Mohanty to be disqualified for being 
chosen as, and for being , a member of either House of 
Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Coun 
cil of a State for a period of three years from the date of 
this order. 

___ [ No. OR-LA/ 82 / 71] 


And whereas, the said candidate even after tho due 
notice has not given any reason or explanation for the 
failure and the Election Commission is satisfied that he has 
no good reason or justification for such failuro . 


आदेश 


__ Now, therefore , in pursuance of section 10A of the 
said Act, the Election Commission hereby declares the said 
Shri Pran Ballay Bhowmik to be disqualified for being chosen 
as , and for being, a member of cither House of Parliament 
or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a 
State for a period of three years from the date of this 
order. 

INo . TP / LA / 18 / 72 (3 )] 


का . आ . 836.- यतः,निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 
मार्च, 1971 में हुए पश्चिम बंगाल विधान सभा के लिए निर्वाचन 
के लिए 179 धनियाखाली निर्वाचन- क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले 
उम्मीदवार श्री गोक,लघन्द्र माजी , ग्राम घनश्यामपुर, पो . आ . 
कानानदी, पी . एस . धनियाखाली, जिला हगली, पश्चिम बंगाल , लोक 
प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तथा सद्धीन बनाए गए नियमों 
दारा यथा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों को कोई भी लेखा दाखिल 
करने में असफल रहे हैं : 


आपरा 


नई दिल्ली, 18 फरवरी, 1973 
का . आ . 866. - यत:, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 
मार्च, 1971 को हुए उड़ीसा विधान सभा के लिए निर्वाधन के लिए 
82 जयपार सभा निर्वाचन - क्षेत्र से धुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार 
डा . आनन्द चन्द्र मोहन्ती नया साही, मुकाम तथा पोस्ट जयपार , 
जिला कारापट , उड़ीसा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 
तभा सधीन पनाए गए नियमों द्वारा अपक्षित अपने निर्वाचन 
व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे । 


___ और, थतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने 
पर भी , अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण 
नहीं दिया है , और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो 
गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण 
या न्यायोचित्य नहीं है , 


और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने , उस सम्यक सूचना दिये जाने 
पर भी , अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण 
नहीं दिया है , और , निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो 
गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण 
या न्यायोचित्य नहीं है । 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 10- क के अनुसरण में 
निर्वाचन आयोग एतद्वारा उक्त श्री गोकल चन्द्र माजी 
को संसद के किसी भी सपन के या किसी राज्य की विधान-सभा 
अथवा विधान परिषद् के सषस्य चुने जाने और होने के लिए इस 
आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निहित 
घोषित करता है । 

[ सं . प.बं . वि . स ./ 179 / 71 ( 380 ] 


ORDER 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 10 - 2 के अनुसरण में 
निर्वाचन आयोग एसद्वारा उक्त डा . आनन्द पन्द्र मोहन्ती 
को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान-सभा 
अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस 
आदेश की तारीख से तीन वर्ष की फालावधि के लिए निर्मित 
घोषित करता है । 

[ सं . उड़ीसा- वि . स ./ 82 / 71 ] 


ORDER 
New Delhi, the 16th February, 1973 


S . 0 . 856. - Whorcas the Election Commission is satis 
fied that Shri Gokul Chandra Maji , Village Ghanash 
yampur, P. O . Kanandi, P.S . Dhaniakhali , District Hooghly , 
West Bengal, a contesting candidate for election to the West 
Bengal Legislative Assembly from 179- Dhaniakhali consti 
tuency , held in March , 1971 has failed to lodge an account 
of his clection expenses as required by the Representation 
of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ; 

And whereas, the suid candidate even after the duo 
notice has not given any reason or explanation for tho failure 
and the Election Commission is satisfied that he has no 
good reason or justification for such failure. 

Now , therefore, in pursuance of section 10A of 
the said Act , the Election Conimission hereby declares the 
said Shri Gokul Chandra Maji to be disqualified for being 
chosen as, and for being , a member of either House of 
Parliament or of the Legislative Asscmbly or Legislativo 
Council of a Stato for a period of three years from the dato 
of this order . 

[ No. WB-LA/ 179 / 71( 35)] 


S. O . 855. -- Whereas the Election Commission is satis 
ficd that Dr. Anand Chandra Mohanty, Nua Sahi, At / 
P . O . Jeypore, District Koraput , Orissa , a contesting candi 
date for general election to the Origga Legislative Assembly 
from 82 -Joypore Assembly Constituency , held in March , 
1971, has failed to lodge an account of his election ox 
penses as required by tho Representation of the People Act, 
1951 , and the Rules made thereunder ; 


And whereas, the said candidato oven after duo notice 
has not given any reason or explanation for the failure and 
the Commission is satisfied that he has no good reason or 
justification for such falluro ; 


- 


- - 


- - 


- 
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आदेश 

नहीं दिया है , और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो 

गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण 
नई दिल्ली , 17 फरवरी , 1973 

या न्यायाचित्य नहीं हो 
का . आ . 857 .---यत : निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 

__ अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 10- क के अनसरण में 
मार्च, 1971 में हुए पश्चिम बंगाल विधान सभा के लिए निर्वाचन 

निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री भारत चन्द्र हलदर 
के लिए 78 बगदाहा ( अजा ) निर्वाचन - क्षेत्र से चनाव लड़ने वाले 

को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधानसभा 
उम्मीदवार श्री सासाधर मिस्वास , ग्राम प्रतापगढ, पो . आ . नांगांव , अथवा विधान परिषद के सदस्य चने जाने और होने के लिए इस 
जिला 24 परगना, पश्चिम बंगाल, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 

आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निहित 
1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा यथा अपेक्षित अपने 

घोषित करता है । 
निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ; 

[ सं . प.पं. वि.सं ./ 96 / 71 (37) 7 
___ और , यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उस सम्यक सूचना वियं जाने 
पर भी , अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण 

ORDER 
नहीं दिया है , और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो S . 0 . 858, - Whereas the Election Commission Is satis 
गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण 

fied that Shri Bharat Chandra Halder, Village Paschim 

Jata , P . O . Kankandighi , District 24 -Parganas , West Bengal , 
या न्यायोचित्य नहीं है । 

a contesting candidato for clcction to the West Bengal Legis 

Jative Assembly from 96- Kultali (SC ) constituency, held in 
अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10- 2 के अनुसरण में March, 1971 has failed to lodge an account of his elec 

tion expenses as required by the Repersentation of the 
निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री सासाधर बिस्वास People Act, 1951, and the Rules made thereunder ; 
को संसद के किसी भी सदन के था किसी राज्य की विधान सभा 

And whereas, the neid candidate cven after the due 
अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस 

notice has not given any reason or explanation for the 
आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहिंस failure and the Election Commission is satisfled that ho has 

no good reason or justification for such failuro . 
घोषित करता है । 

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the 
[ सं . प.सं ./ 78/ 71 ( 36 ) ] said Act, the Election Commission hereby declares tho said 

Shri Bharat Chandra Halder to bo disqualified for being 

chosen as, and for being, a member of cither House of 
ORDER 

Parliament or of the Logislative Assembly or Legislativo 

Council of a State for a period of thrce years from the 
___ New Delhi, the 17th February , 1973 

date of this order . 
s. o . 857 . - Whereas the Election Commission is satis 

[ No. WB-LA/ 96 / 71( 37)] 
fled that Shri Sasadhar Biswas , Village Protapgarh, P. O . 
Bongaon, District 24- Parganas, West Bengal, a contesting 
candidate for election to the West Bengal, Legislative Assem 

आदेश 
bly from 78- Bagdaha. ( SC ) constituency , held in March, 
1971 , has failed to lodge an account of his election expen 

का . आ . 889. - यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 
ses as required by the Representation of the Peoplc Act, 
1951, and the Rules made thereunder ; 

मार्च, 1971 में हुए पश्चिम बंगाल विधान सभा के लिए निर्वाचन 

के लिए 233 रानीबंध ( अजजा ) निर्वाचन- क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले 
And whereas, the said candidate even after the due 
notice has not given any reason or explanation for the उम्मीदवार श्री हेमबम नबीम चन्द्र , ग्राम काशीडी, पो . आ . खसरा , 
failure and the Election Commission is satisfied that he has 

जिला बांकड़ा, पश्चिम बंगाल , लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 
no good reason or justification for such failure . 

तथा तदधीन बनाए गए नियमों द्वारा यथा अपेक्षित अपने निर्वाचन 
Now , therefore, in pursuance of section 10A of the 

व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं । 
said Act, the Election Commission hereby declares the said 
Shri Şasadhar Biswas to be disqualified for being choseil 
as, and for being a member of either House of Parliament 

और , यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने 
or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a पर भी , अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण 
State for a period of three years from the date of this 
order , 

नहीं दिया है , और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो 
[ No. WE-LA / 78/ 71( 36)] 

गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण 

या न्यायोचित्य नहीं है , 
आदेश 

अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 10-2 के अनुसरण में 
का .. . 858.--- यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि । 

निर्वाचन आयोग एसद्वारा उक्त श्री हेमधूम नबीन चन्द्र 
मार्च, 1071 में हुए पश्चिम बंगाल विधान सभा के लिए निर्वाचन 

को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधानसभा 
के लिए 96 कलटाली ( अजा ) निर्वाचन - क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले 

अथवा विधान परिषद् के सदस्य पने जाने और होने के लिए इस 
उम्मीदवार श्री भारतचन्द्र हलदर, गाम पश्चिम जाटा , पो . आ . कर्शन 

आदेश की सारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निहिस 
डीधी, जिला 24 परगना, पश्चिम बंगाल , लोक प्रतिनिधिस्व अधि 

घोषित करता है । 
नियम , 1951 तथा सधीन बनाए गए नियमों द्वारा यथा अपेक्षित 

[ सं . प.पं . वि .स ./ 233/ 71 (38) ] 
अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल 

ORDER 


___ और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने 
पर भी , अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण 


S . 0 . 859. . - Whereas the Election Commission is satis 
fied that Shri lembran Nabin Chandra , Village 
Kashidi, P . O . Khatra , District Bankura , West Bengal, a 
contesting candidate for clection the West Bengal Legislativo 


- - . . . - - " - - 


- 
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Assembly from 233 -Ranibandh ( ST ) constituency , held in 

पाण्ड, आ , जिला बर्दवान , पश्चिम बंगाल , लोक प्रतिनिधित्य अधि 
March , 1971 has failed to lodge an account of his election 

नियम , 1951 तथा सद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा यथा अपेक्षित 
expenses as required by the Representation of the People 
Act, 1951, and the Rules made thereunder ; 

अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल 
And whereas , the said candidate even after the due 
notice has not given any reason or explanation for the failure 
notice has not given any reason 
and the Election Commission is satisfied that he has 10 

is that he has no 

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने , उस सम्यक सूचना दियं जाने 
good reason or justification for such failure . 

पर भी , अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण 
Now, therefore, in pursuance of section 10A of the 

नहीं दिया है , और, निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया 
said Act , the Election Commission hereby declares the said 
Shri Hooibruin Nnbin Chandra to be disqualified for being गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण 
chosen as, and for being , a member of cither House of 

या न्यायोचिस्य नहीं है । 
Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative 
Council of a State for a period of three years from the date 
of his order . 

___ अतः अब , उफ्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में 
[ No . WB-LA / 233 /71(38)] 

निर्वाचन आयोग एतद्वारा उक्त श्री . सारन मध, 

को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान - राभा 
आवरा 

अथवा विधान परिषद के सदस्य सुने जाने और होने के लिए इस 

आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निति 
का . आ . 880. . यप्तः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 

घोषित करता है । 
मार्च, 1971 में हुए पश्चिम बंगाल विधान सभा के लिए निर्वाचन 
के लिए 233 रानीबंध निर्वाचन- क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार 

[ रां. प. .:-वि . स./ 262/ 72 ( 40) ] 
श्री सारन रायचरन , गाम रंगासोल , पो . आ . पैरागड़ी , जिला बांकड़ा , 

.... . : ORDER 
पश्चिम बंगाल , लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तथा 

S . 0 . . 861. - Whereas the Election Commission is satis 
तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा यथा अपेक्षित अपने निर्वाचन 

fied that. Shri Surcn Madhu, Village Chagram Khanpur , 
व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे है । 

P . O . Gram Chagram, Via Pandua , District Burdwan, West 

Bengal, a contesting candidate for election to the West Ben 
और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सुचना दिये जाने 

gal Legislative Assembly from 262- Kalna constituency, held 

in March , 1972 , has failed to lodge an account of his elec 
पर भी , अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण tion expenses as required by the Representation of the 
नहीं दिया है , और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो 

l cople Act, 1951, and the Rules made thereunder ; 
गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण 

And whereas , the said candidate even after the duc 

notice has not given any reason or cxplanation for tho 
या न्यायोचित्य नहीं है । 

failure and the Election Commission is satisfied that he 

has 110 good reason or justification for such failure . 
____ अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 10- क के अनुसरण 

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the 
निर्वाचन आयोग एतद्वारा उक्त श्री सारन रायचरन said Act, the Election Commission hereby declares the said 
को संसद के किसी भी सदम के या किसी राज्य की विधान -राभा 

Shri Saren Madhu to be disqualificd for being chosen as , 

and for being, a member of either House of Parliament or 
अथवा विधान परिषद् के सदस्य चने जाने और होने के लिए इस of the Legislative Assembly or Legislative Council of a 
आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित 

State for a period of three years from the date of tbis 

order. 
घोषित करता है । 

. [ No. WB-LA / 262 / 72( 40)] 
[ सं . प.पं. वि .स ./ 233/ 71 ( 39) ] 

आदेश 
ORDER 

नई दिल्ली, 19 फरवरी, 1973 
S . O . 860 . - - Where : s the Election Commission is satis. 

का . आ . 862. - यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 
fied that Shri Saren Raicharan, Village Rangasol , P . 0 , 
Pairaguri, District Bankuira , West Bengal, a contesting can मार्च, 1971 को हुए उड़ीसा सिधान सभा के लिए निर्वाचन के लिए 
didate for election to the West Bengal Legislative Assembly 

110 बिंका निर्वाचन - क्षेत्र से चनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री ईशयर 
from 233 - Ranibandh constituency, held in March, 1971 has 
failed to lodge an account of his election expenses us re 

चन्द्र पाणिग्रही, म . बग्दली , पो . आ . बिसिमण्डी, जिला बोलांगीर, 
quired by the Repersentation of the People Act, 1951, and 

उड़ीसा, लोक प्रतिनिधिस्व अधिनियम , 1951 तथा सद्धीन बनाए 
the Rulcs made thereunder ; 

गए नियमों द्वारा यथा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी 
And whereas , the said candidate even after the duc 
notice has not given any reason or explanation for the failure 

लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ; 
and the Election Commission is sutisfied that he has no 
good reason or justification for such failure. 

और , यतः, उक्त उम्मीदवार ने , उसे सम्यक सूचना दिये जाने 
Now , therefore , in pursuance of section 107 of the 

पर भी , अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण 
said Act, the Election Commission hereby declares the said नहीं दिया है , और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो 
Shri Sarcn Raicharan) to be disqualified for being chosen 
as, and for being, a member of either House of Parliament 

गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण . 
or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a या न्यायाचित्य नहीं है । 
State for a period of three years from the date of this order . 
__ [ No . WB-LA/ 233 / 71( 39)] ____ अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 10- क के अनुसरण में 

निर्वाचन आयोग एतद्धारा उक्त श्री ईश्वर चन्द्र पाणिग्रही 
आवरा 

को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधानसभा 
का . आ . 861. – यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि अथवा विधान परिषद् के सदस्य चने जाने और होने के लिए इस 
मार्च, 1972 में हाए पश्चिम बंगाल विधान सभा के लिए निर्वाचन आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित 
के लिए 262 कालना निर्वाचन- क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार घोषित करता है । 
श्री सारन मध, ग्राम चाग्राम खानपुर, पो . आ . ग्राम चाग्राम , पाया 

[ सं . उड़ीसा-वि . स ./ 101 / 71 (1) ] 
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ORDER 

Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative 

Council of a State for at period of three years from the date 
New Delhi, the 19th February, 1973 

of this order . 
s. o . 862. - Whereas the Election Commission is satis 
fied that Shri Iswar Chandra Panigarhi, At - Bagduli , 

[ No , OR-LA/ 101 / 71(2 )] 
1 . 0 . Bisiinunda, District Bolangir , Orissa , a contesting can 
didate for election to the Orissa Legislative Assembly from 
101 - Hinka assembly constituency, held in March, 1971 , has 

आदेश 
failed to lodge an account of his election cxpenses as re 
quired by the Representation of the People Act, 1951 and 
the Rules made thereunder ; 

नई दिल्ली , 21 फरवरी, 1973 
And whercas, the said candidate even linder duc 
notices has not given any l eason or explanation for the 

का . आ . 864. - यतः,निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 
ſailure and the Comunission is satisfied that he has 110 
good reason or justificution for such failure ; 

मार्च, 1972 में हुए पश्चिम बंगाल विधान सभा के लिए निर्वाचन 
Now , therefore, in pursuance of section 10A of the 
said Act, the Election Commission hereby declares the 

के लिए 261 मीमारी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार 
suid Shri Iswar Chandra Panigrahi to be disqualificd for 
being chosen as, And for being, a member of either House 

श्री जीत, मुरम . गाम व पो . आ . जपाई , जिला बर्दवान, पश्चिम बंगाल , 
of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथातद्धीन बनाए गए नियमो 
Council of a State for a period of three years from the date 
of this order . 

द्वारा यथा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल 
[ No . OR- LA / 101 / 71 (1)] करने में असफल रहे हैं। 
आदेश 

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने 

पर भी , अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण 
का . आ . 863.. - यत :, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि नहीं दिया है , और , निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो 
मार्च, 1971 में हुए उड़ीसा विधान सभा के लिए निर्वाचन के लिए 

गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण 
110 बिंका निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री भिकारी 

या न्यायोचित्य नहीं है , 
परन मिश्र , म . गाडगढ, पो . आ . बाडगळ, जिला सम्बलपुर ( उड़ीसा ) 
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 10-2 के अनुसरण में 
वारा यथा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल 
करने में असफल रहे हैं । 

निर्वाचन आयोग एतद्वारा उक्त श्री जीत, मुरम्, 

को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान -सभा 
___ और, यतः, उस उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस 
पर भी , अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण 

आवंश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित 
नहीं दिया है , और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो 
गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण 

घोषित करता है । 
या न्यायोचित्य नहीं है : 

[ सं . प . बं.-वि . स ./ 261 / 72 ( 41 ) ] 


ORDER 


New Delhi, the 21st February, 1973 


___ अत: अब , उक्त अधिनियम की पाग 10-2 के अनुसरण में 
निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री भिकारी चरन मिश्र 
को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान- सभा 
अथवा विधान परिषद् के सदस्य चने जाने और होने के लिए इस 
आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालाधि के लिए निहित 
घोषित करता है । 

[ सं . उड़ीसा-वि .स ./ 101/ 71 ( 2) ] 


S. 0 . 864. — Whereas the Election Commission is 
satisfied that Shri Jitu Murmu, Village and P . O . Jabui, Dis 
trict Burdwan, West Benagl, a contesting candidate for elec 
tion to the West Bengal Legislative Assembly from 261 
Memari constituency , held in March , 1972 has failed to 
lodge an account of his clection expenses as required by tho 
Representation of the People Act, 1951, and the Rules made 
thereunder ; 


ORDER 


S . Q . 863 ,- - Whereas the Election Commission is satis 
fied that Shri Bhikari Charan Mishra, At- Hargarh , P. O . 
Bargarh , District Sambalpur (Orissa ), a contesting candidate 
for election to the Orissa Legislative Assembly from 101 
Binka assembly constituency , held in March, 1971 , has 
failed to lodge an account of his election expenses as re 
quired by the Repscsentation of the People Act, 1951 and 
the Rules made thercunder; 


And whereas, the said candidate even after the due 
notice has not given any reason or explanation for the 
failure and the Election Commission is satisfied that he has 
no good reason or justification for such failure . 


And whereas, the said candidate even after due notices 
has not given any reason or explanation for the failure and 
the Commission is satisfied that he has no good reason or 
justification for such failure ; 


Now , therefore, in pursuance of section 10A of the 
said Act, the Election Commission hereby declares the 
said Shri Jitu Murmu to be disqualified for being chosen 
us, and for being, a member of either Housc of Parliament 
or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a 
State for a period of three years from the date of this 
order . 

INo . WB- LA/ 261 / 72( 41 )] 


__ Now, therefore, in pursuance of section 10A of the 
said Act, the Election Commission hereby declares the said 
Shri Bhikari Charan Mishra to bo disqualified for being 
chosen as, and for being, a member of either House of 
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अतः अब , उक्स अधिनियम की धारा 10 -क के अनुसरण में 
निर्वाचन आयोग एतद्वारा उक्त श्री जावेदा बलवंतसंग भीम्भा को 
संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान- सभा अथवा 
विधान परिषद् के सदस्य पने जाने और होने के लिए इस आदेश की 
तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरिहत घोषित करता है । 

[ सं , गुजरात-वि .स ./ 28 / 72 (4).] 

बी . एन . भारद्वाज , सचिव 


आदेश 
का . आ . 865. – यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 
मार्च, 1972 में हुए पश्चिम बंगाल विधान सभा के लिए निर्वाचन 
के लिए 252 फरीदपुर निर्वाचन -क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार 
श्री मनोरंजन बोस , गाम कमलपुर , पो . आ . अमराई , जिला बर्दवान , 
पश्चिम बंगाल , लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तथा 
तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा यथा अपेक्षित अपने निर्वाचन 
ध्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं , 

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने , उसे सम्यक सूचना दिये जाने 
पर भी , अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण 
नहीं दिया है , और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो 
गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण 
या न्यायाचित्य नहीं है , 
___ असः अब , उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में 
निर्वाचन आयोग एतद्दारा उक्त श्री मनोरंजन दास को संसद के 
किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान-सभा अथवा विधान 
परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख 
से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है । 

- [ सं , प.पं. वि .स ./ 252 / 72 ( 42 ) ] 

ए. एन . सैन, सचिव 


ORDER 
S . o . 865 . - Whercas the Election Commission is satis 
fled that Shri Monoranjan Bose , Village Kamalpur , 
P . O . Amrai, District Burdwan, West Bengal, a contesting 
candidate for election to the West Bengal Legislative Assem 
bly from 252 - Faridpur constituency , held in March, 1972 , 
has failed to lodge an account of his election expenses as 
required by the Representation of the People Act, 1951. and 
the Rules made thereunder; 

And whereas, the said candidate even after the due 
notice has not given any reason or explanation for the 
failure and the Election Commission is satisfied that he 
has no good reason or justification for such fallure . 

Now, therefore , in pursuance of section 10A of the 
said Act , the Election Commission hereby declares the said 
Shri Monoranjan Bose to be disqualified for being chosen 
as, and for being, a member of either House of Parliament 
or of the Legislative Assembly or Legislative Council of 
a Statc for a period of three years from the datc of this 
order . 

[ No . WB- ILA / 252 / 72 ( 42)] 

A. N . SEN, Sccy. 


ORDER 
New Delhi, the 24th February , 1973 
S. O . 866. - -- Whereas the Election Commission is satis 
fied that Shri Jadeja Balvantsang Bhimbha, Vallabhbhai 
Patel Road, Jamjodhpur, District Jamnagar , Gujarat, a 
contesting candidate for the election held in March, 1972, 
to the Gujarat Legislative Assembly from 26 - Jamjodhpur 
constituency has failed to lodge in account of his election 
expenses , as required by the Representation of the People 
Act, 1951, and the Rules made thereunder; 

And whereas, the said candiate even after the due 
notices , has not given any reason or explanation for the 
failure and the Election Commission is satisfied that be bas 
no good reason or justification for such failure; 

Now , therefore, in pursuance of section 10A of the 
said Act, the Election Commission hereby declares tho sald 
Shri Jadeja Balvantsang Bhimbha to be disqualified for being 
chosen as , and for being, a member of either House of Par 
liament or of the Legislative Assembly or Legislative Coun 
cil of a State for a period of three years from the date of this 
order . 

[ No. GJ -LA/ 26 / 72( 4)] 

B . N . BHARDWAJ, Secy. 

आदेश 

नई दिल्ली, 26 फरवरी , 1973 
का . आ . 867 . - यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 
मार्च, 1971 में हुए लोक सभा के लिए निर्वाचन के लिए 42 नवादा 
संसदीय निर्वाचन - क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री सुरेश 
कमार भटट, निवासी स्टेशन रोड, पो . आ . नवादा, जिला गया 
(बिहार) , लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तथा तद्धीन 
बनाए गए नियम द्वारा यथा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का 
कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे है । 
____ और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उस सम्यक सूचना दिये जाने 
पर भी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं 
दिया है , और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया ह . 
कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्या 
थोचिस्य नहीं है , 


आदेश 
नई दिल्ली, 24 फरवरी, 1973 
का . आ . 866. - यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया 
है कि मार्च, 1972 को हुए गुजरात विधान सभा के लिए निर्वाचन 
के लिए 26-जामजोधपुर निर्वाचन- क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले 
उम्मीदवार श्री जादजा बलवंससंग भीम्भा, बल्लभ भाई पटेल रोड , 
जामजोधपर, जिला जामनगर, गुजरात लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 
1981 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन 
व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे है " 

और, थता, उक्त उम्मीदवार ने, उस सम्यक सूचना दिये जाने पर 
भी , अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण 
नहीं दिया है , और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया 
है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या 
न्यायोचित्य नहीं है , 


___ अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में 
निर्वाचन आयोग एतद्धारा उक्त श्री सुरेश कमार भटट को संसद 
के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान 
परिषद् के सदस्थ चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख 
से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निहित घोषित करता है । 

[सं. बिहार-लो.स./ 42 / 7164 )] 

वी , नागसवमण्यन , सचिव 


ORDER 

New Delhi, the 26th February , 1973 
S. 0 . 867....- Whereas the Election Commission is satis 
fied that Shri Suresh Kumar Bhatta , R /o Station Road , 
P . O . Nawadah, District Gaya ( Bihar ), a contesting candidate 
for clection to House of the People from 42- Nawada parlia . 
mentary constituency ( Bihar ), held in March, 1971 , has 


SEC. 3(ii)] 
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- 
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- - 


- 


- 


- 


- 


- 


D 


2. अधिसूचना सं . 161 ( फा . सं . 404 / 232 /72- आई टी सी सी ) 
तारीख 21 अगस्त, 1972 द्वारा की गई श्री एम . वी . सबमणिराम 
की नियक्ति तरन्त रद्द की जाती है । 
3. यह अधिसूचना तुरन्त प्रवृत्त हांगी । 

[ सं . 275 ( फा. सं . 404 /15/ 73 - आईटी सी सी ) ] 


failed to lodge an account of his olection expenses As rc 
quired by the Representation of the People Act, 1951, and 
the Rules made thereunder; 

And , whercas, the said candidate , even after the duc 
notices has not given by reason or explanation for the 
failure and the Election Commission is satisfied that he 
has no good reason or justification for the failure ; 

Now , Therefore , in pursuance of section 10A of 
the said Act, the Election Commission hereby declares the 
suid Shri Suresh Kumar Bhatta to be disqualified for being 
chosen as , and for being, a member of either House of 
Parliament or of the Legişlative Assembly or Legislative 
Council of a State for a period of three years from the date 
of this order . 

[ No. BR- HP/ 42 / 71 ( 4 )] 
V . NAGASUBRAMANIAN , Secy . 


New Delhi , the 29th January, 1973 

INCOME TAX 
S . O . 869 .- - In exercise of the powers conferred by sub 
clause (iii) of the Clause ( 44 ) of Section 2 of the Income 
tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby 
anthorises : 


Shri T . G . Lalwani, who is a Gazetted Officer of the 
Central Government, to exercise the powers of Tax Re 
covery Officer under the said Act. 

2. The appointment of Shri M . V . Subramanian under 
Notification No. 161 ( F . No. 404 / 232 / 72 -ITCC ), dated 
21st August 1972 is cancelled with immediate effect . 


वित्त मंत्रालय 
( राजस्व और बीमा जिभाग ) 
नई दिल्ली, 28 दिसम्बर , 1972 

आपकर 
का . आ . 888. - ( आई टी सी सी ) आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) की धारा 2 के खण्ड ( 44 ) के उप - खण्ड ( 3 ) द्वारा 
पदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए केन्द्रीय सरकार : 
श्री वी . के. बत्रा को , जो केन्द्रीय सरकार के राजपत्रित अधिकारी 

है , उक्त अधिनियम के अधीन कर वसूली अधिकारी की 
शक्तियों का प्रयोग करने के लिए एतद्वारा प्राधिकृत करती 


3. This Notification shall come into force with imme 
diate effect. 

[ No. 275 ( F. No. 404 / 15 / 73-ITCC)) 


नई दिल्ली, 30 जनवरी, 1973 


2. यह अधिसूचना तुरन्त प्रवृत्त होगी । 
[ सं. 248 ( फा . सं . 404/ 235 / 72- आई टी सी सी ) ] 

एम . एन . नम्बियार, उप सचिव 
MINISTRY OF FINANCE 
(Department of Revenue and Insurance ) 
New Delhi , the 28th December, 1972 

INCOME TAX 


का . आ . 870. - आयकर अधिनियम , 1961 (1981 का 43 ) 
की धारा 2 के खण्ड ( 44) के उपखण्ड (3 ) स्पारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हए, केन्द्रीय सरकार श्री जी . एस . दत्ता पौधरी को , 
जो केन्द्रीय सरकार के राजपत्रित अधिकारी , उक्त अधिनियम के 
अधीन कर वसूली अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए 
प्राधिकृत करती है । 
2. यह अधिसूचना 1 फरवरी, 1973 से प्रवृत्त होगी । 

[ सं . 277 ( फा . सं . 404/ 364 / 72- आईटी सी सी ) ] 


New Delhi, the 30th January, 1973 


S . O . 870 . - - In exercisc of the powers conferred by sub 
clause (iii ) of clause ( 44) of Section 2 of the Income -tax 
Act, 1961 (43 of 1961) the Central Government hereby au 
thorises: --- 


Shri G . S . Dutta Choudhury who is a Gazetted Officer of 
the Central Government to exercise the powers of a Tax 
Recovery Officer under the said Act. 


S . O . 868. - In exercise of the powers conferred by sub 
clause (iii) of clause ( 44 ) of Section 2 of the Income-tax Act , 
1961 ( 43 of 1961), the Central Government hereby au 
thoriscs : 
Shri V . K . Batra, who is a Gazetted Officer of the Cen 

tral Government , to exercise the powers of a Tax 

Recovery Officer under the said Act . 
2 . This notification shall come into force with immediato 
effect . 

[ No . 248 ( F. No. 404 / 235 / 72-IrCC )] 

____ A. K. NASTA, Under Secy. 


2 . This notification shall come into force with effect from 
1st February , 1973 . 

[ No. 277 ( E. No. 404 / 364/ 72-ITCC ] 


नई दिल्ली, 12 फरवरी , 1973 


नई दिल्ली, 29 जनवरी, 1973 


आपकर 
का . आ . 869 . - आयकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43) की धारा 
2 के खण्ड ( 44 ) के उपखण्ड ( 3) इवारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, केन्द्रीय सरकार श्री टी . जी . लालवानी को , जो केन्द्रीय 
सरकार के राजपत्रित अधिकारी है , उक्त अधिनियम के अधीन 
कर वसूली अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए एसन 
द्वारा प्राधिकृत करती है । 
61 G of I /72 - 2. 


का . आ . 871. - आयकर अधिनियम , 1961 (1981 का 43) की 
धारा 2 के खण्ड ( 44) के उपखण्ड ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार श्री ई . सरोज को , जो केन्द्रीय सरकार 
के राजपत्रित अधिकारी है", उक्त अधिनियम के अधीन कर वसूली 
अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए एतवारा प्राधिकृत 
करती है । 
2. यह अधिसूचना तरन्त प्रवृत्त होगी । 
[ सं . 292( फा. सं . 404 / 32/ 73- आई टी सी सी ) ] 

एम . एन , नम्बयार, अवर सचिव 


%3D . - 


- 


- 


- - 


- 
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- 


- - 
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[ PART II 

---- - - - - -- - -- - - - 
New Delhi, the 12th February, 1973 

Insurance) No. S . O . 3740, dated the 5th October , 1972 ( rela 

ting to making of higher denomination Standard Gold Bara 
S . O . 871 . -- In exercise of the powers conferred by sub 

of Hutti Gold) , published at page 5243 of the Gazette of 
clause (iii) of clause (44 of Section 2 of the Income-tax Act , 

India , Part II , Section 3 , Sub -section (ii), dated the 4th 
1961 (43 of 1961), the Central Government hereby authori 

November , 1972 , 
ses Shri Ę . Saroj who is a Gazetted Officer of the Central 
Government to exercise the powers of Tax Recovery Officer 

(1) in the first paragraph , for " primary gold bars of 
under the said Act. 

99 . 50 per mille fineress, read " primary gold bars 
2 . This Notification shall come into force with immediato 

of 9950 per mille fineness "; and 
effect. 

in clausc ( ii ) of paragraph 2 , for " changed at the 
[ No. 292( F. No . 404 / 32 / 73 -ITCC)] 

beginning of each year calendar year " , read 

" changed at the beginning of cach calendar year" . 
M . N . NAMBIAR , Under Secy . 

___ [ No. F. 141 / 10 / 72 - GC. II] 
M . A . RANGASWAMY , Gold Control Admirnistrator 

and Jt. Secy . 
नई दिल्ली, 7 फरवरी , 1973 
आपकर 

नई दिल्ली, 24 मार्च, 1973 
फा . आ . 872. - आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 

सीमाशुल्क 
की धारा 2 के खण्ड ( 44 ) के उपखण्ड (3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार , श्री राम देव प्रसाद को , जो 

का . आ . 875.-- सीमाशुल्क अधिनियम , 1982 (1962 का 

52 ) की आरा 7 क खण्ड ( क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग हुए 
केन्द्रीय सरकार के राजपत्रित अधिकारी है ", उक्त अधिनियम के 

और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग ) की 
अधीन कर वसूली अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए 

अधिसुचना सं . 129/ 72 सी . श.., तारीख 9 दिसम्बर, 1972 की 
एतद्द्वारा प्राधिकृत करती है । 

अधिक्रांत करते हुए, केन्द्रीय सरकार , तिरुचिरापल्ली एयरपोर्ट को , 
__ 2. यह अधिसूचना 7 फरवरी , 1973 को प्रवृत्त होगी । 

(1) श्रीलंका में बने माल और यात्रियों के सामान को उतारने 
[ सं . 289 ( फा . सं . 404 / 2/ 73- आई टी सी सी ) ] 

के लिए, और 
एस . बापू , अवर सचिब 

( 2 ) भारत में बने माल ( हीरों , बहुमूल्य रत्नों और अर्थ -अहमूल्य 
New Delhi, the 7th February, 1973 

रत्नों के सिवाय ) और यात्रियों के सामान को बढ़ाने के 
INCOME TAX 

लिए, सीमाशुल्क एयरपोर्ट के रूप में एतद्धारा नियत 
S . O . 872 . - In exercise of the powers conferred by sub 

करती है । 
clausc ( iii ) of Clause ( 44 ) of Section 2 of the Income -tax 

[ सं . 41/ 73- सी . श ./ फा .सं . 4 / 11 / 70- सी . श . 7.] 
Act, 1961 ( 43 of 1961) the Central Governinent hereby au 
thorises : — 

New Delhi, the 24th March, 1973 
Shri Ram Deo Prasad , who is a Gazetted Officer of the 

CUSTOMS 
Central Government to exercise the powers of a Tax Recovery 
Officer under the suid Act . 

S. O . 875. - In exercise of the powers conferred by clause 
2. This Notification shall come into force with effect 

( a ) of section 7 of the Customs Act, 1962 ( 52 of 1962 ), and 
from 7th February, 1973. 

in supersession of the notification of the Government of India 

in the Ministry of Finance ( Department of Revenue and 
INo . 289 ( F. No , 404 / 2 / 73- ITCC) ] 

Insurance ) No . 129 / 72-Customs, dated the 9th December , 
S . BAPU , Under Secy . 1972 , the Central Government hereby appoints the airport 

at Trichirapalli as Customs airport for (i ) the unloading 

of goods of Sri Lanka origin and baggage; and , (ii) the load 
नई दिल्ली , 8 फरवरी, 1973 

ing of goods of Indian Origin ( except diamonds , precious 

stones and semi- precious stones ) and baggage . 
आयकर 

[ No . 41 / 73- Customs / F. No . 4 / 11 / 70 - Cus. VII] 
का . आ . 873.-- आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 

आरा 
धारा 80 छ की उपधारा ( 2) ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 

नई दिल्ली, 24 मार्च, 1973 
करते हुए, केन्द्रीय सरकार श्री थीरूवातीश्वर मन्दिर त्रिपलिकन, मद्रास -5, 
को उक्त धारा के प्रयोजनों के लिए ऐतिहासिक , पुरातत्वीय महत्व का 

स्टाम्प 
और सम्पूर्ण तमिलनाड, राज्य में ख्याति प्राप्त लोकपूजा का स्थान का . आ . 876. - भारतीय स्टाम्प अधिनियम , 1899 (1899 का 
एतद्द्वारा अधिसूचित करती है । 

2) की धारा 9 की उपधारा (1 ) के खण्ड ( क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियाँ 
[ सं . 291/ फा . सं . 176 / 94/ 72- आई टी . ( ए.J) ] का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उस शल्क से , जो जम्म तथा काश्मीर 

थी . बी . श्रीनिवासन , अवर सचिव राज्य वित्तीय निगम द्वारा जारी किए जाने वाले बयासी लाख 
New Delhi, the 8th February, 1973 

पचास हजार रुपये के अंकित मुल्य के बंधपत्रों पर उक्त अधिनियम 

के अधीन प्राभार्य है , एतद्द्वारा छट देती है । 
. INCOME TAX 

[ सं . 13/ 73- स्टाम्प / फा . सं . 471 / 1 / 73- सी . शुल्क 7 ] 
S . O . 873. --.In exercise of the powers conferred by sub 
section ( 2 )( b ) of Section 80G of the Income -tax Act , 1961 

के. शकररामन , अवर सचिव 
(43 of 1961), the Central Government hereby notifics Sri 
Thiruvatecswar Temple, Triplicane, Madras - 5 , to be of his 

ORDER 
toric , archaeological importance and to be a place of public 

New Delhi, the 24th March , 1973 
worship of renown throughout the Statc of Tamil Nadu for 
the purposes of the said section . 

STAMPS 
INo . 291 / F. No . 176 / 94 /72-IT ( AI)] 

S. O . 876 . - - In exercise of the powers conferred by 
V . B . SRINIVASAN , Under Secy . 

clause ( a ) of sub-section ( 1 ) of section 9 of the Indian Stamp 
Act, 1899 ( 2 of 1899) , the Central Government hereby remity 

the duty with which the bonds to the face value of Eighty two 
CORRIGENDUM 

lakhs fifty thousand of rupees , to be issued by the Jammu 

and Kashmir State Financial Corporation , are chargeable under 
New Delhi, the 9th March , 1973 

the said Act. 
S . O . 874 . — In the notification of the Government of India 

[ No . 13 / 73 - Stamps / F . No. 471 / 1 / 73 - Cus . VII ) 
in the Ministry of Finance (Department of Rovenue and 

K . SANKARARAMAN, Under Sect 
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पैकिंग विभाग 

वित्तीय साधमों में 1970- 71 की अपेक्षा इस वर्ष वृद्धि हुई । इससे यह विविस 
नई दिल्ली . 25 जनवरी, 1973 

होता है कि आलोयवर्ष की असाधारण परिस्थितियों के बावजूद वास्तविक देशी 

उत्पादन में कुल देशी निवेश का अनुपात पिछले वर्षों की तुलना में अधिक 
30 जून , 1972 को समाप्त हए वर्ष के लिए रिजर्व बैंक आफ इन्डिया 
में काम काज और भारतीय बैंक ध्यवसाय की प्रवृत्ति प्रौर प्रगति की 

था । निम्नलिखित मारणी से इस तथ्य का पता लग सकता है । यह भी 

महत्वपूर्ण तथ्य है कि उपर्युक्स वृद्धि के साथ माथ मूल्यों में भी काफ़ी 
बार्षिक रिपोर्ट 

वृद्धि हुई ; अनः वास्तव में हमारी उपलब्धि कम महत्वपूर्ण ही थी । 
का० प्रा० 877. --- भारतीय रिजर्व बैंक एक्ट , 1934 की धारा 53 ( 2 ) के 
अनुसार केन्द्रीय निदेशक बोर्ड ने भारत सरकार को 30 जून , 1972 को समाप्त 

3. आगे के पैराग्राफ़ों में दिये गये प्रांकड़ों से यह विदित होगा 
हुए वर्ष के लिए रिजर्व बैंक प्राफ इल्लिया के काम काज और भारतीय 

कि 1971- 72 के दौरान देणी बघत में हुई वृद्धि के अधिकतर भाग का 

कारण जनता के पास रहने वाले कुल मुद्रागत साधनों में हुई प्रधिक वृद्धि 
बैंक ठयवगाय की प्रवृत्ति और प्रगति की वार्षिक रिपोर्ट भेजी है जो नीचे 
उद्धृत की जाती है । 

है । पालोच्य वर्ष में जनता के पाम रहनेवाली चल मुद्रा और अनुसूचित 

वाणिज्य बैंकों की जमा राशियों में अवश्य वृद्धि हुई, किन्तु उक्त जमा 
___ 1. अर्थव्यवस्था की प्रवृत्तियां 

गशियों में बहुत सेजी से इतनी वृद्धि हई जितनी इसके पहले कभी नहीं 
जुलाई, 1971 से जून , 1972 तक की अवधि के दौरान भारतीय हुई थी । चालू मूल्यों के अनुसार हिसाब लगाने पर पता चलता है 
अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषता यह रही कि वेश के व्यय में अप्रत्याक्षीत कि उक्त वृद्धि की मात्रा 21 प्रतिशत थी जब कि पिछले वर्ष यह 17 . 9 
रूप से भारी मात्रा में वृद्धि होने के बावजूद उसमें लचीलापन पाया गया । 

प्रतिशत थी । बैंकों की जमाराशियों के क्षेत्र में बचत और मीयादी जमा 
मुख्य रूप से पूर्वी सीमा पार कर भारत में बड़ी संख्या में मारणाथियों गणियों में मांग जमाराशियों की तुलना में बहुत तेजी से वृद्धि हुई । 
के प्रागमन और दिसंबर , 1971 में पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध के कारण 

ऋण- क्षेत्र में सामान्य नीति ऋण की मात्रा पर नियंत्रण लगाने के पक्ष 
देश के व्यय में वृद्धि हुई। उत्पादन में वृद्धि, अधिक मामाजिया न्याय और 

में थी और प्रौद्योगिक क्षेत्र द्वारा उधार लिये जाने के संदर्भ में मंदी 
बढ़ती हुई आत्मनिर्भरता के विभिन्न योजनागत लक्ष्यों की पूति के उद्देश्य 

पायी गयी ; प्रतः जमाराशियों में हुई वृद्धि बैंकों द्वारा दिये गये ऋणों 
के साथ बनायी गयी केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों की नीतियों की वृद्धि की अपेक्षा अहुत अधिक थी ; इस कारण मैंकों के पास भारी 
का जारी रहना भी उक्त व्यय-वृद्धि का प्रांशिक कारण था । देश के माया में चल मुद्रा शेष थी । 
ठग्य में हुई तमाम वृद्धि के अनुरूप प्रौद्योगिक और कृषि उत्पादनों में वृद्धि 

4, इस प्रकार जून , 1972 के अन्त में चल मुद्रा और बैंकों की 
नहीं हुई । इसलिए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति के लिए आवश्यक राशि की जमाराणियों के संदर्भ में जनता की स्थिति बहुत अच्छी थी , किन्तु वस्तुप्रों 
जो मांग थी उसके कारण मूल्यों में वृद्धि हुई और व्यापार क्षेत्रों में के उत्पादन के क्षेत्र में प्रवृत्ति अनुकूल नहीं थी । 89 लाख मी० टम 
अधिकतर मात्रा में घाटा हुअा । व्यापार क्षेत्र के उक्त घाटे के लिए पहले के अनाजों के स्टाफ रहने से उनके मूल्यों में और बुद्धि नहीं हुई और 
से ही उपलब्ध विदेशी सहायता का अधिक मात्रा में उपयोग कर वित्तीय इसी प्रकार रूई और जूट के स्टाकों विद्यमान रहने के कारण कुछ 
व्यवस्था की गयी ; उसके लिए प्रारक्षित विदेशी मुद्रा निधि में से कोई हद तक उनके मूल्य भी नहीं बढ़े । दूसरी वस्तुओं के मामले में 
राशि निकाली नहीं गयी । किन्तु देशी मूल्यों में वृद्धि रोकी नहीं जा सकी , उनकी मांग में होनेवाली वृद्धि के अनुकूल भारी मात्रा में पूर्ति किये जाने 
केवल उसे कम और विलंबित किया जा सका । कटाई के पहले की के लिए प्रौद्योगिक उत्पादन में वृद्धि और अमछे मानसून की आवश्यकता 
अवधि में सरकार के अनाज -भण्डार से अधिक मात्रा में अनाजों के निकाले है । यह इस बात पर भी निर्भर करती है कि प्रआयातित कच्चे माल और 
जाने से अंशत: यह संभय हुश्रा । किन्तु इस संदर्भ में राजकोषीय और पंजीगत माल की मात्रा में भले ही वृद्धि न की आए, किन्तु उनको उचित 
मुद्रागत क्षेत्रों में किये गये प्रयत्न प्रमुख थे जिनसे गैर सरकारी क्षेत्र के व्यय को अनुरक्षण किया जाए । 
संयमित किया जा सके अब सरकारी व्यय में तेजी से वृद्धि हो रही थी । 

_____ 5. देश के भीतर हुई इन घटमानों के साथ -साथ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा 
सितम्बर , 1971 और मार्च, 1972 के बीच मूल्यों में बहुत ही मामूली 

क्षेत्र में कुछ ऐसे व्यापक परिवर्तन हुए जिनसे भारत का व्यापार और 
वद्धि हई । यह नियमित मौसमी स्वरूप की घोतक थी । किन्तु उसके 

विदेशी प्रदायगियां प्रभावित हुई । अगस्त , 1971 में जब अमेरिका ने - 
माद प्रत्याशा की अपेक्षा बहुत अधिक वृद्धि हुई जो काफ़ी भयभीत 

डालर की परिवर्तनीयता और सममूल्यता के लिए आधिकारिक समर्थन 
करने वाली थी । 

को समाप्त कर देने का निर्णय किया सब से शुरू होने वाला यह वर्ष जून , 
2. इस समग्र परिवेश में अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में उन क्षेत्रों 1972 में पौंड स्टलिंग जारी करने के संबंध में ब्रिटेन द्वारा किये गये 
की विशिष्ट परिस्थितियों के आधार पर विभिन्न प्रकार के परिवर्तन हए । निर्णय के साथ घरमसीमा पर पहुंच गया । इस प्रकार इस वर्ष विदेशी 
इस संदर्भ में इन सभी परिवर्तनों या उनके कारणों का पता नहीं लगाया मुम्राओं के निर्धारित सममूल्यों और विदेशी मुद्रानों के पारस्पारिक 
जा सकता ; उपलब्ध विवरणों के आधार पर उनमें से केवल कुछेक का संबंधों के मामले में सुनिश्मिण दायित्वों से संबंधित ब्रिटेन वृत्स् की 
मूल्यांकन प्रानुमानिक रूप से किया जा सकता है । उदाहरण के लिए व्यवस्था के संदर्भ में संपूर्ण परिवर्तन पाया गया । अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा व्यवस्थानों 
अहो गैर सरकारी उपभोग व्यय के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं वहो कूल में पाये गये इन उतार चढ़ावों और अनिश्चिततानों का प्रभाव व्यापार 
मद्रागत साधनों की प्रवृत्तियों से घरेलू बचतों विशेषकर वित्तीय बचतों और भारत सहित विकास- मान देशों को मिलने वाली व सहायता 
का पूर्ण रूप से और बाजार मूल्यों की दर पर वास्तविक वेशी उत्पादन सुविधानों पर अनिवार्य रूप से पड़ा । भारतीय रुपये ने दिसम्बर , 1971 
की तुलना में पता लगता है । इसी प्रकार पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध विव तक डालर के साथ अपनी पुरानी सममूल्यता को बनाये रखा ; तदनंतर दिसम्बर, 
रणों से यह विदित होता है कि सरकारी क्षेत्र के उपभोग घ्यय के सापेक्ष 1971 के मुद्रागत करारों के कारण मुद्राओं के सममूल्यों का जो सामान्य 
ग्रंश में सार्वजनिक बचत के मुकाबले में बहुत अधिक वृद्धि हुई । पुल पुननिर्धारण किया गया उसमें भारतीय रुपये ने भाग लिया और स्टलिंग 
मिलाकर यह स्पष्ट होता है कि चालू मूल्यों के अनुसार देशी बचत के साथ विनिमय की अपनी केन्द्रीय वर को दोनों पक्षों में उतार- चढ़ाव 
1971- 72 में पिछले वर्ष के मुकाबले में वास्तविक देशी उत्पावन के के लिए 21 प्रतिणत के स्वीकृत मार्जिन के अधीन प्रतिष्ठित किया । 
लगभग उम्पतर अनुपात में थी ; विदेशी महायता के उपयोग की मात्रा भी इस पिछले जून में पौंड स्टलिग के जारी किये जाने से इस संबंध में भारत 
वर्ष अधिक थी ; प्रत ; निवेशों के विस्त-पोषण के लिए उपलब्ध विदेशी की नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है । 
61 G of I/ 72 - 3. 
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सारणी 1 : - - बाजार मूल्यों के अनुसार वास्तविक देशी उत्पादन के 
प्रतिशत के रूप में मचत और निवेश के प्रमन्तिम प्राकडे 

--- - - . . - . 
वित्तीय वर्ष 

1968- 69 1969- 70 1970- 71 1971- 72 1973 - 74 

( मध्यावधि मूल्यांकन 

अनुमान ) 
- -- - - - -- - - 
1 . देशी बचत 

9 . 4 10 . 0 10 . 2 ( 11. 9 ) 
2. विदेशी वित्तीय साधनों की उपलब्धि 

1 . 

3 0 . 7 1 . 1 1 . 5 __ _ 0 . 9 ( 1 . 2 ) 
3. निवेश ( 1 + 2 ) . . . . 

9 . 3 10 . 5 11. 5 11 . 1 ( 13 . 1 ) 
( कोष्टकों में दिये गये आंकड़े चौथी योजना प्रलेख में उपलक्षित अनुपातों को दर्शाते हैं । ) 
6. विदेशी मुद्रा प्रणाली में किये गये ये परिवर्तन सीमाशुल्क और प्राय ( 1960-61 के मूल्यों के अनुसार ) में हुई वृद्धि लगभग 4 प्रति 
सीमाशुल्केतर अवरोधों के अतिरिक्त भारत के निर्यातों को प्रभावित करने शाप्त कम थी जबकि उसमें 1969- 70 और 1970- 71 में क्रमश: 5 . 3 
वाले तत्व हैं । 1971-72 के राजकोषीय वर्ष ( अप्रैल-मार्च) के दौरान प्रतिशत और 4 . 7 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी । चौथी पंचवर्षीय योजना 
हुई निर्यात प्रामदनी पिछले वर्ष की कुल आमदनी की अपेक्षा केवल के पहले तीन वर्षों में हुई इस वृद्धि के साथ , यदि उक्त योजना के लिए 
32 करोड़ रुपये अथवा लगभग 2 प्रतिशत अधिक थी । इस वर्ष के अभिकल्पित लक्ष्य ( 5 . 5 प्रतिशत वार्षिक ) तक पहुंचना हो तो राष्ट्रीय 
अधिकांश भाग में बंगला देश में मिलों के बंद रहने के कारण भारतीय प्राय में शेष दो वर्षों में लगभग 7 प्रतिशत की दर पर वृद्धि होनी चाहिए । 
जूट निर्यातों को काफी अधिक लाभ होने के बावजूद यह स्थिति 
उत्पन्न हुई । जहाँ निर्यातों की वृद्धि दर में हुई थोड़ी सी कमी उपर्युक्त 

कृषि उत्पावन और पूर्ति 
विवेशी परिस्थितियों के कारण हुई वहां देशी अर्थव्यवस्था के भीतर भी 

9. राष्ट्रीय आय की वृद्धि में पायी गयी मंदी दोनों पण्य क्षेत्रों की 
उत्पादन में कमी और लागत व मूल्यों में वृद्धि जैसे महत्वपूर्ण कारण थे 

वृद्धि -दरों में हुई कमी के कारण हुई । पिछले दो वर्षों में जहां कृषि 
जिनकी वजह से कतिपय पण्यों के निर्यात कम हो गये थे । 

उत्पादन में औसतन 7 प्रतिशत की दर पर वृद्धि हुई थी यहां 1971-72 
7. यदि भविष्य में विदेणी सहायता पर अनुचित रूप से निर्भर रहे 

में महुत कम वृद्धि होने की संभावना है । बाजरे के उत्पादन में लगभग 
बिमा अथवा प्रारक्षित विदेशी मुद्रा निधियों से अनुचित मात्रा में प्राहरण 

27 लाख मी०टन की कमी हो जाने के कारण मोटे अनाजों के उत्पादन 
किये बिना अर्थव्यवस्था भी प्रायास संबंधी अपेक्षाओं की पयप्ति मात्रा 

की मात्रा प्रमुख अमाजों के उत्पादन की प्रवृत्ति के अनुरूप नहीं रह 
पूर्ति करनी हो तो निश्चित रूप से 1971- 72 की अपेक्षा अधिक मात्रा 

सकी है । बालों के उत्पादन में हुई कमी के कारण ऐसा प्रतीत होता 
में निर्याप्तों में वृद्धि करनी होगी । इस उद्देश्य के लिए कि देशी वस्तुमों 

है कि अनाजों के उत्पादन की मात्रा पिछले वर्ष के 1080 लाख मी० टन 
के मूल्यों में और वृद्धि न हो और निर्यात पहले से अधिक मात्रा में हों , 

के स्तर के बराबर नहीं होगी । विशेष रूप से इस तग्य को देखते हुए कि 
नीति इस प्रकार बनायी जानी चाहिए कि देशी व्यय की वृद्धि और कुल 

इस वर्ष के दौरान अधिक उपजवाली किस्मों के कार्य- क्रमों के अधीन पानेवाले 
उत्पादन की वृद्धि के बीच का संबन्ध अधिक व्यावहारिक हो । 

क्षेत्र को विस्तारित किया गया , यह स्थिति कुछ हद तक शोचनीय है । 
आगामी वर्षों में सरकारी क्षेत्र फ योजनागत प्रौर योजनेतर परिव्ययों के 
कारण अधिकांश देशी व्यय बढ़ेगा प्राप्त : वर्तमान परिस्थिति में यह प्रावश्यक ____ 10. वर्तमान उत्पावन में स्थिरता के बावजूद 1971- 72 के दौरान 
होता है कि घाटे की अर्थव्यवस्था का न्यूनतम पाश्रय लेनेवाली नीति अनाजों की पूर्ति की स्थिति सरकार के पास रहनेवाले स्टाकों के कारण 
का पालन किया जाए । इसके साथ साथ यह भी आवश्यक होगा कि बैंकिग संतोषजनक थी । अनाजों के आयातों में जो कमी हुई उसे देश के भीतर 
संघटन के भीतर संचित अतिरिक्त जमाराशियों का उपयोग अधिकतर उपार्जित किये जाने वाले अनाजों की मात्रा में भारी वृद्धि कर संतुलित 
उत्पावन और नियोजन की व्यवस्था के लिए किया जाए । यह प्राणा किया गया । इससे अनाजों के स्टाकों का वर्षान्त में रहनेवाला स्तर 
की जाती है कि पिछले वर्ष की गतिविधियों से उत्पन्न इन परिणामों को मढ़ गया था । अनाजों के स्टाफ जून , 1972 के अन्त में 89 लाख 
पांचवीं योजना बनाते समय ध्यान में रखा जाएगा । 

मी० टन थे जब कि पिछले वर्ष वे 84 लाख मी० टन थे । कुल स्टाकों 

में चावल और गेहूं का अंश क्रमशः 25 लाख मी० टन और 61 लाख 
उत्पावन, मूल्य और नीति संबंधी उपाय 

मी० टन था । यह स्थिति आगामी वर्ष की खाद्यान्न व्यवस्था के लिए सुविधाजनक 
राष्ट्रीय प्राय 

प्रारम्भिक चरण है, इससे यह भी संकेत मिलता है कि अनाजों के स्टाक से पर्याप्त 

मात्रा में अनाज निकाले नहीं गये जिससे कि पिछले कुछ महीनों में अनाजों 
8 . प्रग हम जुलाई, 1971 - जून, 1972 की अवधि की गतिविधियों 

के मूल्यों में हुई वृद्धि कम हो सके । 
पर विचार करेंगे । अर्थव्यवस्था की उत्पावन संबंधी प्रवृत्तियों से पता 
चलता है कि 1971- 72 के राजकोषीय वर्ष में वास्तविक राष्ट्रीय ___ 11. वाणिज्यिक फसलों की स्थिति भी मिश्रित है एक ओर रूई 

- -... .- . -.. - - मौर शूट के उत्पादन में वृद्धि हुई है तो दूसरी ओर तिलहनों और गन्ने 
__ * ये प्राकड़े वाणिज्यिक सूचना और अंफ संकलन महानिदेशालय के उत्पादन में कमी हुई है । व्यापार क्षेत्र ने 1971- 72 में 70 लाख गांठों 
के आंकड़ों पर प्राधारित है । जैसा कि प्रागे पैराग्राफ़ 80 में स्पष्ट से अधिक रूई का उत्पादन होने का अनुमान लगाया है । उक्त मात्रा 
किया जाएगा , 1970- 71 में निर्याप्तों की अभिलेखन प्रणाली में किये उत्पावन का एक नया कीर्तिमान है । इस वर्ष के दौरान इस संदर्भ में जो 
परिवर्तन के लिये समायोजन किया जाए तो 1971- 72 में निर्यातों वृद्धि हुई उसे व्यापार क्षेत्र द्वारा 1970- 71 के लिए अनुमानित 57 लाख 
में हुई बुसि पिछले वर्ष की अपेक्षा 2 प्रतिशत से अधिक होगी । 

गठिों के कम स्तर के उत्पादन के परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए । अट और मेस्ता 
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के उत्पादन में 6 लाख गांठों की वृद्धि हुई जिसस कुल उत्पावन 68 ___ लाख मी० टन हो गयी ( इसमें अन्य सरकारी और निजी स्रोतों से 
लाख गांठों तक पहुंच गया । इसके विपरीत जहां पांच प्रमुख तिलहनों किराये पर ली गयी 42 लाख मी० टन की क्षमता शामिल है ) । फिर 
के उत्पादन की मात्रा बढ़कर 1970- 71 में 92 लाख मी० टन तक भी भण्डारण की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को देखते हुए वर्तमान 
पहुंच गई थी यहां आलोच्य वर्ष में उक्त मात्रा में लगभग 10 लाख भण्डारण क्षमता अपर्याप्त है और विशेष रूप से पजाब, हरियाणा , 
मी० टन की कमी होने की आशा है । मूंगफली के उत्पादन की मात्रा राजस्थान और उसर प्रवेश के भारी उगाही क्षेत्रों में अतिरिक्त खत्तियों का निर्माण 
जहां पिछले वर्ष GI लाख मी० टन थी यहां इस वर्ष कम होकर 57 करने के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा किये गये प्रयत्न इस्पात के 
लाख मी० टन हो गयी । गन्ने के उत्पादन की मात्रा 1969- 70 में 138 प्रभाव के कारण पूर्ण सफल नहीं हो सके हैं । जहां तक अनाजों के परि 
लाख मी० टन के उच्यतम स्तर पर थी , किन्तु यह 1970- 71 में कम बहन का संबंध है, पिछले तीन वर्षों से रेलवे की बड़ी और मीटर लाइनों 
होकर 132 लाख मी० टन हो गयी और 1971- 72 में यह प्रत्याशा पर पर्याप्त मात्रा में माल -डिब्बे न मिलने के कारण उत्पावन केन्द्रों 
है कि यह और कम होकर 128 लाख मी० टन हो जाएगी । 

मे बड़े उपभोक्ता बाजारों तक आसानी से समय पर अनाजों 

को ले जाने में बाधा पड़ी है । जब इन बाधाओं को दूर किया 
12. इन वार्षिक घट - बढ़ों के बावजूद सामान्य रूप से कृषि उत्पादन 

जाएगा और शहरी बाजारों में अनाजों के भण्डारण और परिवह्न की 
में और विशेष रूप से अनाजों के उत्पादन में 1966- 67 में नयी कृषि 

सक्षम व्यवस्थाएं निश्चित रूप से हो जाएगी तभी अनाजों की बड़ी मात्रा 
प्रणालियों के अपनाये जाने से वृद्धि होती रही है । यह आशा की जाती में उगाही और समीकरण भण्डारों का कार्यक्रम देश के विभिन्न भागों 
है कि अधिक उपजवाली किस्मों के उत्पादन कार्यक्रम के अधीन इस वर्ष में अनाजों के मूल्यों में पाई जाने वाली घट - बढ़ को दूर कर उनमें समानता 
के लिए निर्धारित 180 लाख हेक्टेयर भूमि के लक्ष्य की पूर्ति हो जाएगी ला सकेगा । 
जब कि 1970- 71 में उक्त कार्यक्रम के अधीन 146 लाख हेक्टेयर 
भूमि लायी गयी थी । पिछले दो वर्षों के विपरीत 1971- 72 में रासाय 

प्रौद्योगिक उत्पारन 
निक उर्वरकों के उपभोग में पर्याप्त बुद्धि पायी गयी । फिर भी उत्पादन 

14. पिछले तीन वर्षों से प्रौद्योगिक उत्पादन को बुद्धि कम होती 
स्थिति संतोषजनक नहीं है । जहां गेहूं के उत्पादन में निर्धारित मात्रा रही है । 1969 में जहां उक्त वृद्धि 7 . 1 प्रतिशत थी वहां 1970 में 
से अधिक तेजी से प्रगति हुई वहां अन्य अनाजों विशेषकर ज्वार, मक्के कम होकर 4 . 8 प्रतिशत और 1971 में और कम होकर केवल 2 . 9 प्रतिशत 
और दालों के उत्पादन में हुई प्रगति परिकल्पित मात्रा से धीमी थी । हो गई । इस प्रकार चौथी पंचवर्षीय योजना में 8 से 10 प्रतिशत तक की 
देश का प्रत्यंत महत्वपूर्ण अनाज चावल है; उसके उत्पादन के संदर्भ में जो वृद्धि दर परिकल्पित की गई थी उक्त वृद्धि उसके प्राधे से भी कम रह 
अधिक उपजवाली किस्मों के कार्यक्रमों को सफलता के मार्ग में प्रारम्भ 

गई है । 
में जो समस्याएं बाधक थीं उन्हें अधिक उपजबाली किस्मों के बीज और 

15. प्रौद्योगिक वर्गों का उनकी वार्षिक विकास दरों के अनुसार 
कीटनाशक तथा रोगनाशक दवाइयां प्रदान कर क्रमशः दूर किया जा रहा 

किये गये वर्गीकरण से यह पता चलता है कि जिन उद्योगों में उत्पादन 
है । इस प्रकार इस नयी व्यवस्था के संभाव्य लाभ का बड़ा अंश अभी 

कम होते रहे हैं उनमें जहां 1968 में 24 प्रतिशत ( वजन के अनुसार ) 
प्राप्त होना शेष है । 

की वृद्धि हुई थी यहा 1971 में क्रमशः बढ़ते बढ़ते उक्त वृद्धि -दर 38 
13. अनाजों के सही प्रमन्धन से संबंधित एक समस्या उनके भण्डारण प्रतिणत तक पहुच गई ; किन्तु जिन उद्योगों के उत्पादन में वृद्धि होती 
और परिवहन के सवर्भ में है । भारतीय खाय निगम की कुल भण्डार रही उनकी वृद्धि का यजन उपर्युक्त अवधि में 74 प्रतिशत से घटकर 
क्षमता 1970- 71 के 72 लाख मी० टन से बढ़कर 1971- 72 में 83 60 प्रतिशत हो गया । 
सारणी 2 : उद्योगों का वर्गीकरण, उनको विकास-वरों के अनुसार 

सामान्य सूचकांक में उनका वजन 

( 1960 = 100 ) 
पिकास दरों की सीमा @ 

1967 1968 1969 1970 1971 
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4 . 43 


16 . 61 


शुख कमी 
सामान्य : 5 प्रतिशत से कम 
उल्लेखनीय : 5 प्रतिशत और उससे अधिक 

उसमें से 
( i) 10 प्रतिशत और उससे अधिक 


35 . 68 
25 . 48 


16 , 10 
13. 24 


19 . 98 
17 . 59) 


19 . 04 


12 . 15 


13. 93 


9 . 189 . 796 . 135 . 30 


. . . .. .... - - 
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61. 16 23. 47 28 . 76 31 . 34 37 . 37 
वृद्धि 

- - - - - 
सामान्य : 5 प्रतिशत से कम 

15. 34 23 . 81 26 . 69 27 . 78 27 . 99 
उल्लेखनीय : 5 प्रतिशत और उससे अधिक 

21 . 0250 . 24 42. 07 38. 4031 . 96 
उसमें से 
( i ) 10 प्रतिशत और उमसे अधिक 

13. 20 25 . 68 28 . 1 ( 

0 22 . 42 15 . 72 

- - - - - - - - - - - - - - - 
36 . 36 74. 05 68. 7666. 1859 . 95 

- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -- - - 
कुल बजम 

. 97 . 52 * 97 . 52 * 97 . 52* 97 . 52 * 97 . 52 * 

- - . . . -. - ... . . .- - . - .. .. . - . . -- - . . . .. . .. . . - 
विकास बरे. संबन्धित पिछले वर्षों की तुलना में हुई वृद्धि के प्रतिशम को दर्शाती है । 
केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन उन उद्योगों के गूचकांक को नियमित रूप से प्रकाशित नहीं करते जिनके पास बसन के 2. 48 प्रतिशत अंक शेष है । 


. 


. 


- . 


- 


- 


- - - - --- 


- - 
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- - - . ...- . .- - - - -- - 
16. 1971 में जिन उद्योगों के उत्पादन में 5 प्रतिशत और उसमे ___ 19. 1972 में प्रौद्योगिक उत्पादन की संभावना पिछले वर्ष की 
ज्यावा कमी हुई ये कुल उत्पादन के वजन के लगभग 18 प्रतिशत के अपेक्षा लगभग अच्छी है । कुछ मामलों में कच्ची सामग्री की स्थिति 
घोतक हैं । सूत की कताई, प्रौद्योगिक मशीनों , रेल -सड़क उपकरण . में सुधार हो रहा है । उदाहरण के लिए मई की स्थिति को लिया जा 
और चीनी के उद्योग इस वर्ग में आते हैं । लोहे सकता है । वस्त्र उद्योग के लिए आवश्यक मई की पूर्ति की स्थिति सुधर 
और इस्पात , सूती कपड़ों की कताई और मोटर-साइकिलों तथा साइकिलों गयी है किन्तु भविष्य की उसकी सम्भावना पुन: अनिश्चित हो गयी है । यह 
के उद्योगों में 5 प्रतिशत से न्यून कमी हुई । 1971 में जिन उद्योगों प्राशा की जाती है कि निवेश कार्य में वृद्धि होने से प्रौद्योगिक उत्पादों 
के उत्पादन में वृद्धि पाई गई उनमें से ऐसे उद्योगों की मांग पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा । सरकार ने भी औद्योगिक उत्पादन 
को मात्रा जिनमें 5 प्रतिशत और उसस अधिक वृद्धि हुई , 38 प्रतिशत को बढ़ाने के लिए कुछ कदम उठाये हैं । जनवरी 1972 में 54 नाजुक 
से कम होकर 32 हो गई और ऐसे उद्योगों की मात्रा जिनमें 10 उद्योगों को उत्पादन बढ़ाने और उक्त उद्योगों को उनकी लाइसेंसीकृत 
प्रतिशत और उससे अधिक वृद्धि हुई , 1970 के 22 प्रतिशत से घटकर क्षमता के उपर लगभग 100 प्रतिशत तक विस्तारित कर देने के लिए 
16 प्रतिशत हो गई । जिन उद्योगों में महत्वपूर्ण वृद्धि पाई गई उनमें प्यापाक अनुमति दे दी गयी है । इस नीति का उत्पादन पर जो प्रभाव पड़ेगा 
मूल रासायनिक पदार्थों, सीमेंट , सभी प्रलोह धातुओं, बिजली उत्पादन 

वह अभी प्रकाश में नहीं पाया है हालांकि यह स्पष्ट है कि इन 54 
और वनस्पति के उद्योग शामिल हैं । 

उद्योगों के मामले में भी पूंजीगत उपकरणों और मशीनों की स्थापना 

पर लगाये गये प्रतिबन्धों के कारण इस नीति के प्रभाव पर बाधा पड़ेगी । 
17. पूर्ति की विशा में पाएं गए अवरोधों और मांग में आई कमियों 

सार्यजनिक क्षेत्र की नयी प्रायोजनाओं के कार्यान्वयन और वर्तमान संयंत्रों 
के कारण प्रौद्योगिक उत्पादन की समग्र वृद्धि दर में बराबर कमी 

के परिचालन में विद्यमान संगठनात्मक कमियों को दूर करने के लिए 
की प्रवृत्ति पाई गई । पूर्ति संबंधी बाधामों में रूई और तिलहन 

भी विशेष कदम उठाये गये हैं । इन अनुकूल परिस्थितियों के बावजूद 
जैसी कच्ची सामग्री और इस्पात तथा अलोह धातु 

कुछ क्षेत्रों में अब भी कमियां विद्यमान रहती हैं । इसका उदाहरण 
जैसी मूल प्रौद्योगिक वस्तुओं की कमी सम्मिलित थी । उपर्युक्त वस्तुओं 

बनस्पति उत्पादन उद्योग है जो तिलहनों की अपर्याप्त पूर्ति की स्थिति 
की कमी के कारण अन्य उद्योगों के उत्पादन भी कम हो गए थे । तैयार का सामना कर रहा है । इसी प्रकार 1972-73 में पटसन के उत्पादन 
इस्पात के उत्पादन की मात्रा 1970- 71 के 48 लाख मी० टन से 

में कमी होने का अनुमान है जिससे 1972 के उत्तरार्ध में जूट के वस्त्रों 
घटकर 1971- 72 में 46 लाख मी० टन हो गई । यद्यपि यह कमी 

के उत्पावन पर 20 प्रतिकूल प्रभाव पट सकता है । 
सामान्य थी फिर भी उससे इस्पात का उपयोग करनेवाले उद्योगों को 
गभीर समस्याओं का सामाना करना पड़ा ; क्योंकि उनकी बक्षती हुई मूल्य स्थिति 
इस्पात संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति प्रायातों के द्वारा केवल थोड़ी 

20. उत्पादन की इन स्थितियों के कारण देश के भीतर मांग बढ़ 
सी सीमा तक की जा सकती थी । यद्यपि निर्माण कार्यों के लिए आवश्यक जाने से सहज ही मूल्य -स्थिति बिगड़ गयी । जून 1971 और मून 1972 
सीमेंट की मांग में कमी हो जाने और धातु - कर्म संबंधी उपभोक्ताओं के बीष थोक मूल्य सूचकांक में 6 . 8 प्रतिशत की तेजी से वृद्धि हुई जो 
की तरफ़ से कोयले की मांग में कमी हो जाने के कारण सीमेंट और पिछले वर्ष की वृद्धि से दुगुनी से अधिक थी । एकमात्र प्रौद्योगिक कच्ची 
कोयले के उत्पादन में बाधा पड़ी फिर भी रेल -परिवहन संबंधी बाधाओं सामग्री को छोड़कर सभी बड़े वर्गों की वस्तुओं के मूल्य सूचकांक में . 
से कोयले और सीमेंट के स्टाक बहुत अधिक जमा हो गए थे । इस्पात वृद्धि हुई । अनाजों के मूल्य में जहां 1970- 71 ( जुलाई- जून ) में 2. A 
के उद्योग , मोटर और उससे संबंधित उद्योग जैसे कुछ नाजुक क्षेत्रों में संगठन प्रतिशत की कमी हुई थी वहां इस वर्ष 14 प्रतिशत से अधिक वृद्धि 

और श्रमिक संबंधों के संदर्भ में जो समस्याएं पायी गयीं उनसे भी प्रोयो हुई और निर्मित वस्तुओं के मूल्य में पिछले वर्ष हुई 8 . 6 प्रतिशत की 
गिक उत्पादन में मेवी पायी । इसके अलावा विजली की कमी के कारण वृद्धि के ऊपर 5 प्रतिशत से अधिक वृद्धि हुई । अनाजों के वर्ग में न 
भी कुछ उद्योगों के उत्पादन में गंभीर रूप से बाधा पड़ी । 

केवल मोटे अनाजों और दालों के मूल्य में वृद्धि हुई जिनके उत्पादन 
____ 18, मांग में घराबर कमी होने के कारण कुछ उद्योगों की पूरी 

में कमी हुई थी बल्कि गेहूं के मूल्य में भी उसके उत्पादन में वृद्धि होने 
क्षमता का उपयोग नहीं हुपा । इन उद्योगों में इस्पात के नल और ट्यूब 

के बावजूद वृद्धि शुई । पालोच्य वर्ष में चावल और गेहूं के मूल्य में 
रेल डिब्बा निर्माण और सभी प्रमुख मशीन निर्माण के उद्योग ( सीमेंट 

श्रमश: 10. 1 प्रतिशत और • 3. 8 प्रतिशत की वृद्धि हुई जय कि 
चाव छपाई और घमा प्रादि के उद्योग ) जैसे निवेश माल उद्योग 

पिछले वर्ष उसमें क्रमशः 2 . 1 और 2 . 9 प्रतिशत की कमी 
शामिल थे । उक्त उद्योगों की क्षमता का न केवल बहुत कम उपयोग 

हुई थी । अन्य अत्यावश्यक वस्तुप्रों में से चीनी के मूल्य में इस 
होता आ रहा है बल्कि पिछले दो वर्षों के दौरान उनके उपयोग की 

वर्ष के दौरान 27 . 5 प्रतिशन की वृद्धि हुई । केवल रूई के मूल्य में 
दर भी कम हो गयी है । इस्पात की ढलाई और मशीन उपकरणों के 

जहां पिछले वर्ष 20 प्रतिशत से अधिक वृद्धि हुई थी वहां आलोच्य वर्ष 
उद्योग जैसे कतिपय उद्योगों की 

में उसके समग्र उत्पादन में 26 प्रतिशत से अधिक अनुमानित वृद्धि होने 
क्षमता के उपयोग की दर में 1971 
में निश्चित ही प्रगति हुई है फिर भी उन उद्योगों की क्षमता का पर्याप्त 

के कारण 31 प्रतिशत की भारी कमी हुई । अन्य सभी प्रौद्योगिक कच्ची 

सामग्री प्रर्थात् पटसन तिलहनों और गन्ने के मूल्य में हुई वृद्धि की 
मात्रा में उपयोग नहीं हो पाया है । जैसा कि पहले उल्लेख किया जा 
चुका है कुछ मामलों में कच्ची सामग्री बिजली प्रावि की कमी के 

पर अलग अलग थी । इसी प्रकार निर्मित वस्तुओं के वर्ग में सभी प्रमुख 

उत्पादनों अर्थात् सूत से बनी चीज़ों, जूट से बनी चीजों, रासायनिक 
कारण यह परिस्थिति उत्पन्न हुई ; किन्तु इन सभी मामलों में उत्पादन 

उत्पादों, लोहे और इस्पात से बनी चीज़ों और कागझ से बनी चीजों 
की वृद्धि में हुई कमी का प्रमुख कारण माग में निरन्तर पायी गयी कमी 
थी । इसके विपरीत कुछ उद्योगों में उत्पादन की कमी मांग की कमी के 

के मूल्य में वृद्धि पायी गयी । 
कारण नहीं वरन् आमता के अभाव के कारण हुई । उन उद्योगों में 

21. सामान्य मूल्य स्तर में विशेषकर अनाजों और चीनी के मूल्य 
फागज़ से बनी चीजों कास्टिक सोडा सोडा रान मोटर और कृषि में हुई बद्धि के अनुरूप प्रौद्योगिय श्रमिक वर्ग के अखिलभारसीय उपभोक्ता 
ट्रैक्टरों के उद्योग मम्मिलित थे । इन दोनों कारणों अर्थात् निवेश माल मुल्य सूर्यकाक पर आधारित उपभोक्ता मूल्य सूचक अंकों ( प्राधार : 1960 
की मांग में कमी और अपर्याप्त क्षमता से पिछले कुछ वर्षों के दौरान 100 ) और शहरी श्रमेतर कर्मचारियों के उपभोक्ता मूल्य सूचफ अंकों में 
कुल निवेश की मात्रा में अपेक्षाकृत कम वृद्धि हुई । 

भी वृद्धि हुई है । प्रौद्योगिक श्रमिक वर्ग का मौसत सूचकाक अहाँ 1970- 71 
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( जुलाई- जून ) में 186 था यहां 1971 - 72 ( जुलाई- जून ) में बड़ कि ये स्तर क्या हों किसानों की आय संबंधी अपेक्षानों और उपभोक्ता 
कर 105 हो गया । इस प्रकार इस वर्ष उक्त सूचकांक में 1. 8 प्रतिशत के हितों को ध्यान में रखना प्रावधयक है । 
की वृद्धि हुई जबकि 1970 - 71 में 19 (629 ~ 70 की तुलना में 3. :) 
प्रतिशत की वृद्धि हुई थी । शहरी श्रमेतर कर्मचारियों के औगत सूचकांक 

बजट संबन्धी गतिविधिया 
में भी 1971 - 72 ( जुलाई- जून ) में 1970 - 71 की अपेक्षा 4 . 6 प्रतिशत केन्द्रीय और राज्य सरकारों की संयुक्त स्थिति 
की अधिक वृद्धि हुई जबकि 1970- 71 में 1969 - 70 की 

25. अब हम कुल राष्ट्रीय व्यय के घटकों की प्रवत्तियों पर विचार 
सुलना में 3 . 6 प्रतिशत की अधिक वृद्धि हुई थी । निर्वाह ध्यय में बराबर 

कर उक्त घटकों में हुई वृद्धि के कारण उपर्युक्त मूल -स्थिति उत्पन्न 
वृद्धि होते रहने से वस्तुग्रों की लागत पर गंभीर प्रभाव पड़ा है, क्योंकि 

हुई । केन्द्रीय और राज्य सरकारों के कार्यकलापों के संदर्भ में , उनके 
सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों की कई स्थापनात्रों में येतन बिल 

बजट में 1971-72 में समग्ररूप से 631 करोड़ रपयो* * का 
को निर्वाह व्यय में होनेवाले परिवर्तनों से संबद्ध करने की प्रणाली है । 

घाटा ( पाया गया ; यह 1970- 71 ( लेख्ने ) की स्थिति की तुलना 
22. जहां कई मामलों में उत्पादनां में बहुत ही कम प्रतिशत की 

में इस वर्ष स्थिति के बहुत अधिक बिगड़ जाने का संकेत है । ययोंकि 
बुद्धि या कमी हुई वहां मुद्रा क्षेत्र की प्रवृत्ति बिलकुल दूसरे प्रकार की 

1970 - 71 के ममग्र घाटे की राशि 431 करोड़ रुपये थी । इस वर्ष 
थी । इस वर्ष कुल मुद्रा व्यय की मात्रा पिछले वर्ष की प्रोक्षा अधिक 

बजट के अनुमानों की तुलना में 1971 -72 के घाटे की राशि 214 
बड़ी ; चाहे हम अर्थ-ज्नवस्था के कुल मुद्राव्यय के सूचकांक के रूप में 

करोड़ रुपये अधिक थी । इस प्रकार प्रत्याशित परिमाण में जो अंतर पाया 
जनता के पास रहनेवाली मुद्रा को लें अथवा कुल मुद्रागत साधनों को 

गया उसका कारण यह नहीं था कि कुल प्राप्तियों में कमी हुई, किन्तु 
वास्तव में यही स्थिति उत्पन्न होती है । पूर्ति की कमी के परिप्रेक्ष्य में 

उराका कारण यह था कि मूलतः बजट की गयी राशि की अपेक्षा अधिक 
मुद्राम्यय में हुई ऐसी वृद्धि उच्चतर मूल्यों के कारण ही समायोजित हो 

मात्रा में राशि वितरित की गयी । वित्तीय साधन जुटाने के लिए किए, 
सकती है । 

जाने वाले अतिरिक्त उपायों से प्राप्त होने वाली राशि को हिसाब 

लेने पर 1972 - 73 के लिए यह अनुमान लगाया गया है कि संयुक्त रूप 
23. इस वर्ष भी अनाओं का उगाही-मूल्य पिछले वर्ष के स्तर से समग्र घाटे की राशि 2 12 करोष रुपये होगी ( मारणी 3 ) । 
पर ही रहा । इस कारण अब नयी रबी फ़सल बाजार में प्राग्री तब 
अनाजों के मूल्य में होनेवाली कमी रोकी जा सकी । इस प्रकार जब 

बितरणों को प्रवृत्तियो 
बाजार में अनाजों की बहुत अधिक पूर्ति की स्थिति रही तब भारतीय खाद्य ___ 26. केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा वितरित की गई कुल राशि 
निगम के उगाही संबंधी कार्यकलापों से किसान के बिक्री मूल्य को एक ( जिगमें ऋण और अग्रिम शामिल हैं ) में जहां 1969- 70 और 1970 
प्राधार मिला । अतः जब बाजार में पर्याप्त मात्रा में अनाज मिलने लगे 71 में क्रमशः 11 . 4 प्रतिशत और 9. 5 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी 
तब शहरी उपभोक्तानों को कम मूल्य से कोई फायदा नहीं हो सका वहां 1971- 72 में 16 . 5 प्रतिशत की भारी वृद्धि हुई अर्थात उक्त राशि 
और उनके संदर्भ में हाल ही में स्थिति और खराब हो गयी है । हाल 1971-72 में बढ़कर 10, 481 करोड़ रुपये हो गयी । 1971 - 72 के 
ही के सप्ताहों में अधिकांशतः मोटे अनाजों की कम पूर्ति की स्थिति बजट में यह प्रत्याशा की गयी थी कि विकास परिष्यय में 15 . 5 प्रतिशत 
और सूखे से वर्तमान वर्ष की खरीफ़ फ़सल की संभावनाओं को थोड़ी की वृद्धि होगी, किन्तु वास्तविक वृद्धि 17 . 4 प्रतिशत थी । किन्तु विकासे 
सी क्षति होने के कारण गेहूं और दूसरे अनाजों के बाजार मूल्य में तर परिव्यय में और तेजी से वृद्धि हुई ; उगमें 1 . 7 प्रतिशत की वृद्धि 
उगाही मुल्य से थोड़ी अधिक वृद्धि हुई है । यह उल्लेखनीय है कि जिन होने के बजाय 19. 8 प्रतिशत की वृद्धि हुई । विकासेतर परिव्यय में यह 
छोटे किमानों के पास बिक्री के लिए बहुत कम अनाज थे या अतिरिक्त वृद्धि प्रमुख रूप से रक्षा , पारणार्थी सहायता और अकाल सहायता पर हुए 
अनाज नहीं थं या जिन छोटे किसानों को पहले अपने उत्पादन के एक अतिरिक्त व्यय के कारण हुई, इस प्रकार मूल रूप से की गयी व्यवस्था 
अंश को बेच देने के कारण उस समय अनाज खरीदने पड़े जब मूल्य की अपेक्षा जो अधिक वृद्धि हुई उसमें से 500 करोड़ रुपयों की वृद्धि 
में वृद्धि हो गयी थी उन किसानों को इरा परिस्थिति में कोई लाभ नहीं उपर्युक्त संदर्भ में हुई । 1972- 73 के बजट अनुमानों में विकास परिव्यय 
मिल सका । इस पृष्ठभूमि में और हाल ही में हुई मूल्यवृद्धि को देखते में 10 प्रतिशत की वृद्धि और विकासेतर परिव्यय में लगभग । प्रतिशत 
हुए यह बहुत आवश्यक हो जाता है कि नियमित माध्यमों से अधिक की कमी की व्यवस्था की गयी है । 1972- 73 के बजट में निर्धारित 
मात्रा में अनाज उपलब्ध करायें ताकि उपभोक्ता मूल्य को और बढ़ने विकास परिव्यय में वृद्धि का जो कम प्रतिशत पाया गया उसका प्रमुख 
से रोका जा सके । इसके अलावा उगाही मुल्य के वर्तमान स्तरों को कारण यह था कि राज्य सरकार द्वारा शिक्षा , कृषि, चिकित्सा और सार्व 
बनाये रखने से फ़सलों के बीच असंतुलन की समस्या उत्पन्न हो गयी है ; जनिक स्वास्थ्य और सिथिल निर्माण कार्यो के लिए कि गयी व्यवस्थानों 
इसके फलस्वरूप हाल ही में दालों और सूई जैसी कतिपय नकदी फसलों में केवल न्यूनतर वृद्धि हुई है । 
की उत्पादन भूमि के क्षेत्रफल में कमी आ गयी है । यह स्थिति भी उतनी 
ही महत्वपूर्ण है । 

___ * यदि अन्यथा उल्लेख न किया गया हो तो इस खंड में दिये हुए 

श्रांकडे राजकोषीय वर्षों के हैं ; 1971 - 72 के प्रांकड़े परिशोधित अनुमान 
24. इस संदर्भ में महत्वपूर्ण बात यह है कि फिलहाल एक एसी 
स्थिति उत्पन्न हो गयी है जहाँ उत्पावन की कमी के फलस्वरुप तत्काल 
मूल्य में वृद्धि हो जाती है किन्तु उत्पादन को बद्धि के फलस्वरूप उपभोगता 

* * अंतिम लेखा के प्राधार पर घाटा और अधिक था । 
को उसके अनुरूप लाभ नहीं मिलता । यहां यह भी उल्लेखनीय है कि 

( । फेन्द्रीय सरकार के घाटे के उपर्युक्त आंकड़े बजट के दस्तावजों में 
कई और पटसन जैसी नकदी फसलों के उत्पादन और मुख्य मे तशी दिये गये आंकड़ों के आधार पर हैं । राज्य सरकारों के धाटे के संबंध 
से जो घटक होती है उसका बुरा प्रभाव प्रौद्योगिक उत्पादन और भुग 

में पैराग्राफ 29 की गाद टिपगी देखें । 
तान शेष पर भी पड़ता है । अतः विभिन्न वस्तुओं का मूल्य निर्धा 

गराग्राफ के प्रांक शैयरा के रूप में णो के परियसन और 
से संबंधित नीति के मूल में स्पष्ट कप में मुल्य को स्थायी नगें पर ___ भारत की प्राकरिमकता निधि में अंतरण के लिला रामायोजित किये गये 
बनाये रखने का उद्देश्य होना चाहिए ; किन्तु यह निर्धारित करने के लिए हैं । ( पृ . 6 की सारणी 3 की पाद टिप्परिणयां 2 दो ) । 
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प्राप्तियों की प्रवृत्तियां 
___ 27. प्राप्तियों के संदर्भ में कर और पूंजीगत प्राप्तियों के अधीन भारी 
वृद्धि हुई । कर की कुल प्राप्तियों में जहां 1969 - 70 और 1970 - 71 
में क्रमश : 12 . 2 प्रतिशत मौर 13. 2 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी वहां 
1971 -72 में 16 . 5 प्रतिशत की वृद्धि हुई । केन्द्रीय करों ( राज्यों के 
हिस्से को मिलाकर ) में 1971- 72 में 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो 
राज्यों के अपने कर राजस्व में हुई 10. 2 प्रतिशत की वृद्धि से अधिक 
थी । 


में 21 प्रतिशत की वृद्धि हुई अर्थात राज्यों की प्राप्तियों को राशि बढ़कर 
6313 करोड़ रुपये हो गयी । उम्त वृद्धि मजप्ट में प्रत्याशित वृद्धि की 
अपेक्षा 7 प्रतिशत से थोड़ी सी अधिक थी । जहां राज्यों की अपनी राजस्व 
प्राप्तियां बजट में प्रत्याशित मात्रा से केवल थोड़ी सी अधिक थी वहां 
केन्द्रीय सरकार से अंतरित किये गये वित्तीय साधन ( कुल ऋणों के साथ ) 
बहुत अधिक थे । इस स्थिति का एक कारण यह था कि केन्द्रीय सरकार 
ने कतिपय राज्यों को विशेष सहायता प्रदान की थी । फिर भी घाटे में 
वृद्धि हुई, क्योंकि जहां बजट में यह प्रत्याशा की गयी थी कि कुल 5, 745 

* नकवी शेष से आहरण, राज्यों द्वारा अपने नकदी शेष निवेश लेखे 
में रखो गयी प्रतिभूतियों की वास्तविक बिक्री , राज्यों की प्रारक्षित राजस्व 
निधियों के वास्तविक अंतरण और अर्थोपाय अग्रिमों और रिजर्व बैंक 
प्राफ इंडिया से लिये गये प्रोवर ड्राफ्ट की वास्तविक वृद्धि के बजट 
मांमड़े । 


- 


- 


- 


- 


राज्य सरकारों के 1971- 72 के बजट संबन्धी कार्यकलाप 


28. सभी राज्यों में 1971 - 72 में संयुक्त रूप से 246 करोड़ 
रुपये का घाटा " था जो प्रत्याशित घाटे से 92 करोड़ रुपये से अधिक था 
( सारणी 4 ) । यह स्थिति इस तथ्य के बावजूद हुई कि राज्यों की कुल प्राप्तियों 


सारणी 3 : -- केंद्रीय और राज्य सरकारों की संयुक्त प्राप्तियां और वितरण 


( राशि करोंड़ रुपयों में ) 


- . - . -- -- 


[ 970 - 71 

( लेखे ) 


____ 1971 - 72 
( बजट अनुमान ) * 


1971 - 72 
( परिशोधित अनुमान ) 


1972 - 73 
(बजट अनुमान ) * 


राशि 


पिछले वर्ष की 
तुलना में 
प्रतिशत 
वृसि ( + ) / 
कमी ( ---- ) 


राशि 


पिछले वर्ष की 
तुलना में 

प्रतिशत 
वृद्धि ( + ) / 
कमी ( -- ) 


राशि 


पिछले वर्ष की 
तुलना में 
प्रतिशत 
बुद्धि ( + )/ 
कमी ( - ) 


राशि 


पिछले वर्ष की 

तुलना में 
प्रतिशत 
बुद्धि ( + ) / 
___ कमी ( - - ) 


I. फुल प्राप्तियां ( म + प्रा ) . 


8564 


+ 4 . 

1 


9 432 


+ 10 . 1 


10132 + 18 . 3 
( 9850) + ( 15. 0 ) 

7043 + 18 . 2 


10581 
( 10651 ) 

78 42 


+ 4 , 4 
+ ( 8 . 1 ) 
+ 11 . 3 


5958 


+ 10 . 5 


6665 ___ + 11. 9 


( अ ) राजस्व प्राप्तियाँ 

उनमें से 

कर प्राप्तियां 
( प्रा ) पूंजीगप्त प्राप्तियां 


4735 
2606 


+ 13. 
+ 8 . 1 


5261 
2767 


+ 11 . 1 
+ 6 . 2 


5516 + 16 . 5 6322 + 14. 6 

3089 + 18 . 5 2739 - -- 11 . 3 
( 2807 ) + 7 . 7 ( 2809 ) ( + 0 . 1 ) 

10763 + 19. 7 10823 + 0 . 6 
( 10481 ) ( + 16. 5 ) ( 10893 ) ( + 3 . 9 ) 


II . कुल वितरण 


8995 


+ 9 . 5 


9819 


+ 9 . 2 


उनमें से 

विकास परिव्यय ( क + ख ) 


. 


3590 


+ 14 . 3 


41 18 


+ 15 . 5 


+ 


2400 


। क ) राजस्व 
( ख ) पूंजीगत 


. 


. 
. 


2754 


. 


14. 0 
+ 15. ) 


+ 14, 8 
+ 17 . 1 


119 (0 


1394 


4638 + 4 . 8 

( + 10 . 0 ) 
3123 + 10 . 5 
1515 - 5 . 4 

( + 9 . 0 ) 

- 4 . 0 
( 4362 ) ( - 0 . 9 ) 
4216 - - 1 . 1 

76 - 65 . 5 
( 146 ) ( +- 5 . 8 ) 


विकासेतर परिव्यय ( क + ख ) 


3675 


+ 12 , 1 


3739 


4427 + 23 . 3 
( 42 1 5 ) ( + 14 . 4 ) 

2825 + 17 . 7 

1602 + 34. 6 
( 1390 ) ( + 16 . 8 ) 

4472 + 21 . 7 
( 4472 ) ( + 19 . 8 ) 
____ 4204 + 26. 7 

208 - 32 . 7 
( 138 ) ( - 55 . 3 ) 
- - 631 


___ + 1 . 7 


4292 


. 


3593 


/ सणस्प 


( क ) राजस्व 
( ख ) पूंजीगत 


3366 
309 


+ 6 , 6 
+ 153. 3 


+ 6 . 7 
- 52. 9 


. 


____ 146 


III. समग्र अधिशेष ( + ) या घाटा ( --) 


- 431 


- - 387 


- -- 212 


- 


- - 


नोट : 1. अांकड़े अंतर सरकारी अंतरणों के लिए समायोजित किये गये हैं । किन्तु समग्र संयुक्त स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है । 
2. कोष्ठकों में दिये गये प्रांकड़ों में ऋणों को शेयर पूंजी में परिवर्तित करने के लिए सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के संदर्भ में 2 12 करोड़ रुपयों और भारत 

की प्राकस्मिषता निधि के अधीन ( 1971 - 72 और 1972 - 73 के दौरान ) 70 करोड़ रुपयों की सैद्धांतिक पूंजीगत प्राप्तियां /वितरण शामिल नहीं 


3. फुख प्राप्तियों, पूंजीगत प्राप्तियों और समग्र अधिशेष/ पाट के जो प्रांकड़े इस सारणी में और सारणी 4 में दिये गये हैं वे पिछली बार्षिक रिपोटों में 
_ दिये गये प्रांकड़ों में मल नहीं खाएंगे , क्योंकि इस वर्ष के प्रारंभ में रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया से प्राप्त शुद्ध अर्थोपाय अग्रिमों और प्रोवरड्राफ्टों को 

( राज्य बजटों के अनुमार ) वित्तपोषण के रूप में माना जाता है मा कि पिछले वर्षों की तरह पूंजीगत प्राप्तियों के रूप में । 
* बजट प्रस्तावों के प्रभाव शामिल है । 


SEC . 3(ii )] 
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सारणी : - राष्पों को समय बजट स्थिति 


. -.. 


. . . . . - - . -. - .. -. 


.. - 


-- 


. .. 


. - . . . . 


1970 - 71 


1971 - 72 

( बजट 
अनुमान ) 


( 1 ) की 
तुलना में 
( 2 ) में हुई 
वृद्धि का 
प्रतिशत 


1971 - 72 
( परिणोधिप्त 
अनुमान) 


( राशि करोड़ रुपयों में ) 

. . . . . . - - . 
( 1 ) की 1972- 73 ( 2 ) की 
तबना में ( बजट तुलना में 
( 3) में हुई अनुमाद) * ( 4 ) में हुई 
वृद्धि का 

वृद्धि का 
प्रतिशत 

प्रतिशत 


- 


. - - 


. - . . 


. 


. 


. 


.. 


- - - 


5 , 66 


6, 90 


581 


59 


77 


( I ) कुल प्राप्तियां ( अ + आ ) . . . 

52, 1455, 91 + 7 . 2 63,13 + 12 . 

1 6 5, 26 + 3 . 4 

( 66, 43 ) 
( अ ) राजस्व प्राप्तियां (i + ii ) . . 35 , 19 40 , 26 + 14 . 4 42, 25 + 20 . 1 44 , 62 + 5 . 6 

( 45, 79 ) 
( i ) राज्यों की निजी राजस्व प्राप्तियां 

21, 97 24,17 __ + 10 . 0 24,24 + 10. 3 24,46 + 0. 2 
उममें से 

( 27, 15 ) 
कर प्राप्तियां . . . 15,28 16, 42 + 7 . 5 16,84 + 10. 2 18, 53 + 10. ( ) 

( 19, 17 ) 
( ii ) केन्द्रीय सरकार से अन्तरित किये गये 
वित्तीय साधन ( क + ) . . 13, 22 16,09 + 21. 7 18, 01 + 36 . 2 18, 16 + 0 . 8 

( 18, 64 ) 
( क ) करों का हिस्सा 7, 56 9 ,01 + 19 . 2 931 + 23 . 1 10, 10 + 8 . 5 

( 10, 58 ) 
( ख ) केन्द्रीय सरकार से अनुवान 

___ 7,08 + 25 . I 870 + 53 . 7 806 ___ - 7 . 1 
( प्रा ) पूंजीगत प्राप्तियो ( i + ii ) . . 

16, 95 15, 65 - - 7 . 7 20, 88 + 23 . 2 20, 64 -- 1 . 1 
( i ) राज्यों की निजी पूंजीगत प्राप्तियां 

7, 54 + 9 . 3 771 + 11 . 7 ____ 862 + 11 , 8 
उनमें से : 
बाजार ऋण ( कुल ) 

1 , 65 1 , 52 

- 7 . 9 

175 + 6 . 1 ___ 188 + 7 . 4 
. ( ii ) केन्द्रीय सरकार से प्राप्त ऋण ( कुल ) , 10, 05 8, 11 ---- 19 . 3 13, 17 + 31 . 0 12,02 - 8 . 7 
II . कुल वितरण . 

5 3, 60 57, 45 + 7 . 2 65, 59 __ + 22. 4 66, 33 + 1 . 1 
उनमें से : 
( क ) विकास परिव्यय । 

25, 75 29, 700 + 15. 3 30, 65 + 19 . 0 3 .3, 41 + 9 . 0 
( ख ) विकासेतर परिव्यय 

15, 19 16,50 + 8 . 6 19, 85 + 30. 7 19, 20 - - 3 . 3 
( ग ) केन्द्रीय सरकार के ऋणों का भुगतान . 

6 , 34 5, 64 --- 11. 0 813 +- 28 . 2 __ 785 --- 3. 4 
( घ ) अन्य पार्टियों को ऋण और अग्रिम . 

4, 91 ____ 4, 37 --- 11 . 0 

+ 18 . 3 453 - 22. 0 
( 3 ) बाजार ऋणों का भुगतान . 

75 + 27 . 1 

+ 30 , 5 

84 9 . 1 
f!I. समग्र अधिशेष ( + ) या घाटा ( - - ) ( [ - - ] ) . - 1, 46 - - 1 , 54 . 

- - 246 

- - 107 

( + 10 ) 
नोट : ( 1 ) यहां दिये गये प्राकड़े बजट वस्तावेजों में दिये गये प्रांकड़ों से मेल नहीं खाते, क्योंकि यहां कतिपय समायोजन किये गये हैं । ( 2 ) सारणी 3 

की पाद टिप्पणी ( 3 ) देखें । 
इसमें बजट प्रस्तावों का प्रभाव शामिल है । 
* कोष्ठकों के आंकड़े 1972 - 73 के दौरान बजट प्रस्तावों से राज्यों को प्राप्त होनेवाली अनुमानित राशि और केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रस्तावित 

अतिरिक्त कराधान से राज्यों को मिलनेवाले हिस्से का हिसाम में लेने के बाव निकाले गये हैं । 
करोड़ रुपये की राशि का वितरण होगा वही उसमें वास्तव में 814 और बिगड़ गयी । 28 जून 1971 को राज्यों के मझाया प्रोवरड्राफ्टों 
करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई । इस वृद्धि का एक महत्वपूर्ण कारण यह था की राशि 371 करोड़ रुपये थी ( जब कि 27 जून 1970 को 6 राज्यों 
कि कतिपय राज्यों को प्रकाल राहत के लिए ( 126 करोड़ रुपयों का ) के नाम 82. 7 करोड़ रुपयों के प्रोवरड्राफ्ट बकाया थे ) और उक्त 
जो अतिरिक्त व्यय करना पड़ा उससे विकासेतर परिव्यय में 335 राशि अप्रैल 1972 के अंत में 642 करोड़ रुपये तक पहुंच गयी । 12 
करोड़ रुपयों की भारी वृद्धि हो गयी थी । छ: राज्यों , अर्थात् महाराष्ट्र , राज्यों ने अपने लेखों पर प्रधिक राशि ली थी । यद्यपि यह वृद्धि कुछ 
उड़ीसा , बिहार , पश्चिम बंगाल , उत्तर प्रदेश और प्रांध्र प्रदेश ने इस हद तक राज्यों द्वारा पिछले वर्षों के प्रोवरड्राफ्टों का शोधन करने के लिए 
उद्देश्य के लिए 110 करोड़ रुपये खर्च किये । इसके विपरीत विकास केन्द्रीय सरकार से लिये गये मर्थोपाय अग्रिमों की चुकीती का परिणाम 
परिव्यय में 95 करोड़ रुपये की वृद्धि की गयी । अन्य वितरणों में बजट • श्री फिर कुल राशि में और वृद्धि होना चिन्ताजनक था ; क्योंकि राज्य 
अनुमानों की अपेक्षा 384 करोड़ रुपये की वृद्धि पायी गयी ; उम्त वितरण सरकारों द्वारा रिजर्व बैंक से लिये जाने वाले अनिधिकृत और अनिय 
मुख्यतः केन्द्रीय सरकार से लिये गये ऋणों के शोधन ( 249 करोड़ मितउधारों का व्यापक प्रभाव अर्थव्यवस्था के वित्तीय संतुलन पर 
रुपये ) और दूसरी पार्टियों को दिये गये ऋणों और अग्निमों ( 144 करोड़ पड़ता है । इसके साथ ही , राज्य सरकारों की वास्तविक आवश्यकताओं 
रुपये ) के अधीन हुए । 

पूर्ति करने की , विशेष रूप से वित्तीय साधनों को बढ़ाने की उमकी सीमित 

क्षमता को देखते हुए व्यवस्था करनी पड़ी । केन्द्रीय निदेशक बोर्ड ने 
राज्यों द्वारा लिये गये प्रोपरड्राफ्ट 

केन्द्रीय वित मंत्री को राज्यो द्वारा लिये जानेवाले भारी प्रोवराक्टों 
29, पिछले वर्ष की रिपोर्ट में राज्य सरकारों द्वारा रिजर्व बैंक की समस्या और उन्हें समाप्त करने की प्रावश्यकता के बारे में अवगत 
आफ इंडिया से निरम्तर प्रोवर ड्राफ्ट लिये जाने का उल्लेख किया कराया। केन्द्रीय वित्र मंत्री ने संबंधित राज्य सरकारों के मुख्यमंत्रियों / 
गया था । 1971 - 72 ( जुलाई- जून ) के दौरान इस संदर्भ में स्थिति राज्यपालों से इस मामले पर विचार विमर्श किया । इन विचार विमर्शों के 
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वाद और रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया , विस मंत्रालय और योजना आयोग केंद्रीय सरकार की बजट संबन्धी गतिविधिया - - 1971- 72 
के परामर्ण मे सोयराफ्टों के संवर्भ में एक नयी नीति बनायी गयी । 

34. केन्द्रीय सरकार के 1971 - 72 के बजट से सम्बन्धित गतिविधियों 

के संदर्भ में फुल व्यय में तेजी से वृद्धि हुई । कुल व्यय में इस वर्ष के 
30. पहली मई 1972 से अमल में लायी गयी नयी योजना के दौरान 1146 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई अर्थात उसकी राशि बढ़कर 
अधीन यह उपेक्षा की गयी कि अप्रैल 1972 के अंत से प्रोवरड्राफ्ट (6722 करोड़ रुपये हो गयी ( सारणी 5 ) । इस व्यय-वृद्धि की पूर्ति 
को समाप्त कर दिया जाए । गज्य सरकारो के बजट संबंधी लेनदेनों करने की दृष्टि से अक्तूबर और दिसंबर 1971 में नये कराधान की 
की बढ़ती हुई मात्रा को देखते हुए रिजर्व बैंक से प्राप्त होने वाले निबंध व्यवस्था कर अतिरिक्त व्यय वित्तीय साधन जुटाने के कई प्रयत्न किये 
या गैर जमानती अर्थोपाय अग्निमों की सीमाओं को उक्त तारीख से इसके परिणाम स्वरूप सरकारी प्रशासन को प्राप्त 38 19 करोड़ रुपयों की 
पिछले स्तरों से पार गुना बढ़ा दिया गया । यह वृद्धि उस राशि के अति कुल राजस्व रासि बजट में अनुमानित राशि से 11 प्रतिणस अधिक 
रिक्त है जो उन्हें जमानती अग्रिमों से प्राप्त हो सकती है । 30 अप्रैल थी । इस राशि में से कर राजस्व की राशि 2881 करोड़ रुपये थी । 
1972 को कारोबार समाप्त होते समय रिजर्व बैंक की बहियों में विद्यमान जो बजट अनुमान की अपेक्षा 181 करोड़ रुपये ( या 6 . 7 प्रतिशत ) 
बारहों राज्यों के प्रोवरड्रापटों का शोधन कर दिया गया । केन्द्रीय सरकार अधिक थी । शरणार्थी सहायता के लिए प्राप्त विदेशी सहायता बजट 
ने दस राज्यों को उनके ओवरड्राफ्टों के शोधन के लिए कुल 416 करोड़ अनुमान से लगभग 100 करोड़ रुपये अधिक थी । 
रुपयों के विशेष अर्थोपाय अग्रिम प्रदान किये और शेष राशि का समायोजन ___ 35. प्राप्तियों में एक ओर जहां यह सुधार हुआ तो यहां दूसरी ओर 
योजनागत सहायता ( 32 करोड़ रुपये ) और प्राय कर में राज्यों के विकासेतर व्यय में प्रत्याशित 6 प्रतिशत की कमी के विपरीत पिछले वर्ष 
हिस्से के लिए 30 अप्रैल 1972 तफ अदा की जानेवाली राशि ( 19 5 करोड़ की तुलना में 23 प्रतिशत की वृद्धि हुई , इससे दोनों प्राय : संतुलित हो 
रुपये ) के संदर्भ में कर दिया गया 

गये । उक्त व्यय - वृद्धि शरणाधियों और रक्षा पर हुए व्यय तथा कतिपय 

राज्य सरकारों को यिशेष रूप से प्रकाल - रहित के लिए दी गयी अतिरिक्त 
31 . नयी नीति के अधीन रिजर्व बैंक केवल अधिक से अधिक 7 दिन 

सहायता के कारण हुई । इसके विपरीत विकास व्यय में बजट अनुमान के 
को अस्थायी प्रवधियों को छोड़कर अन्यत्र प्रोवरड्राफ्ट की अनुमति नहीं मुकाबले में थोड़ी सी कमी हुई । उक्त कमी राज्य सरकारों की स्थिति 
देता । यदि किसी राज्य सरकार का प्रोवरड्राफ्ट सात दिन से आगे जारी के विपरीत थी जिसका विकास व्यय बजट अनुमानों से अधिक था । 
रह तो ऐसी व्यवस्था की गयी है कि संबंधित राज्य की ओर से की पूंजी निर्माण की दृष्टि से केन्द्रीय सरकार के वास्तविक परिव्यय की राशि 
जाने वाली अदायगी स्वयं ही बंद हो जाए । राज्यों पर खजाना संबंधी 

बजट में व्यवस्थिति राशि से 42 करोड़ रुपये कम थी । सरकारी प्रशासन 
नियंत्रण को मजबूत करने के लिए उठाये गये इन कदमों से यह आशा की बचत राशि अर्थात् राजस्त्र प्राप्तियों और चालू व्यय के बीच का अंतर 
की जाती है कि राज्य सरकारों का योजनागत और योजनेतर व्यय उपलब्ध 

केवल 95 करोड़ रुपये थी जब कि बजट में 2.42 करोड़ रुपयों की प्रत्याशा 
वित्तीय साधनों के भीतर सीमित रह जाएगा । 

की गयी थी ( सारणी 6 ) । इन सभी समायोजनो के परिणाम स्वरूप 

केन्द्रीय सरकार की बजट स्थिति बिगड़ गयी और समग्र घाटे में बजट में 
32. पहली मई 1972 से कोई भी राज्य सरकार रिजर्व बैंक अनुमानित 2.3.3 करोड़ रुपयों के मुकाबले में भारी वृद्धि हुई । 
आफ इंडिया के पास रहनेवाले अपने लेखे पर सात दिन से अधिक अवधि 1972- 73 फा बजट केंद्रीय सरकार 
के लिए लगातार प्रोवरड्राफ्ट नहीं लेती रही है और उक्त अवधि के भीतर 

36. 1972 - 73 के बजट का यह लक्ष्य है कि पूंजी निर्माण की राशि 
भी समय समय पर वास्तव में ली गयी ग्रोवरड्राफ्ट राशि मामान्य ही थी । तथा कुल बचत कोष में सरकार के अभियान में वृद्धि की जाए 
सामयिक रूप मे लिये गये इन प्रोवरड्राफ्टों का कारण यह था कि संबंधित और इस प्रकार 1971 - 72 की स्थिति में परिवर्तन लाया जाए । सरकारी 
राज्य सरकारों को जो राशि वितरित करनी पड़ी उसका सही पूर्वानुमान 

क्षेत्र के योजनागत परिव्यय में 22 प्रतिशत या 710 करोड़ रुपयों की 
नहीं किया जा सका । फिर भी सात दिन की समय सीमा के भीतर विना वृद्धि होने वाली है जिससे उसकी राशि बढ़कर 3973 करोड़ रुपये होगी । 
किसी अपवाद के उन सभी प्रोवर ड्राफ्टों का शोधन कर दिया गया । केन्द्रीय बजट में योजना के लिए की गयी 2569 करोड़ रुपये की व्यवस्था * * 
इस प्रकार नयी नीति सफल प्रौर प्रभावकारी रही, फिर भी राज्यों की से यह प्रत्याशा की जाती है कि उसमें 1971 - 72 के बजट अनुमानों 
विसीय स्थिति में स्थायी रूप से सुधार लाने की व्यवस्था करना भी प्रावश्यक की अपेक्षा 14. 7 प्रतिशत वृद्धि होगी । सरकारी प्रशासन की बचतों में 
होगा । कुछ राज्यों ने हाल ही में अतिरिक्त वित्तीय माधन जुटाने भी चार गुनी वृद्धि होने की माशा को आती है ; विकासेतर व्यय में 
के लिए प्रायश्यक उपायों की भी घोषणा की है । 

7 . 6 प्रतिशत की कमी और विकास व्यय में 13. 4 प्रतिशत की वृद्धि 

होनी चाहिए । दूसरे शब्दों में 1971 - 72 में कुल व्यय में विकास व्यय 
33. राज्यों की वित्तीय समस्याओं पर योजनागत और योजनेतर 

का भाग जहां लगभग 47 प्रतिशत था वहाँ 1972 - 73 में यह आशा 
परिव्ययों के संदर्भ में विचार करना होगा । जून 1972 के अंत में नियुक्त 

की जाती है कि उक्त व्यय 52 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा । योजना की 
किया गया छठा वित्त आयोग इससे संबंधित सभी प्रश्नों की जांच पड़ताल 

प्राथमिकसानों के अनुसार समाज सेवाओं ( अर्थात् ग्रामीण नियोजन , 
करेगा । प्रायोग के विचारणीय विषय पहले से अधिक व्यापक हैं । आयोग 

ग्रामीण जल पूर्ति , ग्रामीण ग्रावास प्रादि से सम्बन्धित समाज कल्याण 
से की जाने वाली अपेक्षा का एक उदाहरण इस प्रकार है : प्रायोग 

योजनाएं ) के व्यय का कुल व्यय अनुपात में 7 . 4 प्रतिशत से बढ़कर 
1973 - 74 के वित्तीय वर्ष के अंत तक राज्यों के योजनेतर पुंजीगत 

9 . 7 प्रतिशत हो जाएगा । यह प्राशा की जाती है कि पंजी निर्माण के 
वित्तीय माधनों राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों के कर्मचारियों के ___ *केंद्रीय सरकार के व्यय ( योजना के लिए की गयी व्यवस्था को छोडकर ) 
वेतन के परिशोधन से उत्पन्न भार और केन्द्रीय सरकार से प्राप्त किये गये और उसकी प्राप्तियों के संबन्ध में यहां दिये गये आंकड़े भारत सरकार के वित्त 
ऋणों के णोधन व्यय का मूल्यांकन करेगा । यह भी पाशा की जाती है मंत्रालय द्वारा तैयारकिये गये केंद्रीय सरकार के बजट के आर्थिक और क्रियात्मक 
कि प्रायोग प्राकृतिक विपत्तियों से प्रभावित राज्यों के राहत-व्यय से संयं वर्गीकरण पर आधारित हैं । 
धित नीति और व्यवस्थाओं का भी पुनरीक्षण करेगा । अक्तूबर 1973 ____ * *विभागीय उपक्रमों के देशी स्रोतों और अन्य स्रोतों को मिलाकर 
के अन्त तक आयोग की रिपोर्ट उपलब्ध होने की आशा है । 

योजना के लिए व्यवस्था की गयी राशि 28.14 करोड़ रुपये होगी । 


-. - . . . . 


.. - - - 


- 


- - - 


- - - 


. - 


-. - 


- 


- . 


SEC . 3( ii )] 


THE GAZETTE OF INDIA ; MARCH 24 , 1973 /CHAITRA 3 , 1895 


1225 
.. . . .. .. . - - - 


- - 


. 


. . 


- 


- 


. 


. 


. 


- 


. . . 


. 


. - - .. . - -- - - .... - . :::. - .:: 


- . _ 


सारणी 5: - केंद्रीय सरकार का विकास और विकासोतर व्यय 


( राशि करोड़ रुपयों में ) 


- - - - 


- 


- - 


- - - 


- - -- - - - - 


1970 - 71 
( लेखे ) 


1971 - 72 
( बजट अनुमान ) 


1971 - 72 
( परिशोधित अनुमान ) 


1972 - 73 
( बजट अनुमान ) 


. . . 


. 


- - - - - 


- 


१1. 2 . 


. 


5 


पिछले वर्ष की पिछले वर्ष की पिछले वर्ष की 

पिछले वर्ष की 
तुलना में तुलना में सुलना में 

सुलना में 
राशि बट -बड़ का गशि घट-बढ़ का राशि घट -बढ़ का राशि घट- बढ़ का 
प्रतिशत प्रतिशत प्रतिशत 

प्रतिशत 

- . ... - .. - - 
कुल व्यय ( प्र + प्रा ) . . . 55, 76 * + 13. 2 58, 74 + 5 . 3 67, 22 + 20 . G 68, 69) + 2 . 2 
प्र. विकास व्यय (iii ) . 26, 59 + 13. 0 31, 36 + 17. 9 

35,41 + 13. 4 
( 47 . 7 ) ( 53 . 4 ) ( 46 . 5 ) 

( 5 ] . 6 ) 
(i ) समाज सेवाएं 

364 + 19 , 7 578 + 58 . 8 495 - - 36 . () 663 + 33 . 9 
( 6 . 5 ) ( 9 . 8 ) ( 7 . 4 ) 

( 9 . 7 ) 
( ii ) प्राधिक सेवाएं . 

22, 95 + 12. 0 25, 58 + 11 . 5 26, 29 -- 14 , 6 28, 81 + 9 . 6 
( 41 . 2 ) ( 43 . 6 ) ( 39. 1 ) 

( 41 . 9 ) 
मा . विकासोतर व्यय (i + ii ) . 29, 17 + 13 . 4 27, 38 

35, 98 + 23 . 3 33 . 25 - 7 . 6 
( 52 . 3 ) ( 46 , 6 ) ( 53 . 5 ) 

( 48 . 4 ) 
( i) सामान्य सेवाएं 

17, 77 + 19 . 2 16, 27 --- 8 . 4 18, 98 . + 6 . 7 19, 09 + () . 6 
( 31 . 9 ) ( 27 . 7 ) ( 28 . 2 ) 

( 27 . 8 ) 
( ii ) अनिर्धारणीय 

11, 40 + 5 . 5 11 ,11 - 2 , 6 17 . 00 + 49 , 2 14, 16 - - 16 . 7 
( 20 . 4 ) ( 18 . 9 ) ( 25 . 3 ) 

( 20 . 6 ) 

. - - . . . . .-- - - .. - - -- - 
मोट : कोष्टकों में दिये गये प्रांकड़े कुल व्यय में प्रतिशत को दर्शाते हैं । 

* इसमें राष्ट्रीयकृत बैंकों को अदा की गयी 84 करोड़ रुपयों की अनुमानित प्रतिपूर्ति की राशि और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण 

और विकास बैंक को प्रविनिमय ग्याजमुक्त रुपया प्रतिभूतियों के रूप में किये गये 114 करोड़ रुपयों के अनुमानित अतिरिक्त अभिदान शामिल है । 
@ इनमें थोक अनुदान और ऋण शामिल हैं । 


- 6 . 1 


( 5 . 


सारणी 6 : - - हीय सरकार की पचते 


1970- 71 
( लेखे ) 


1971 - 72 
( बजट 
अनुमान ) 


1971 - 72 
( परिशोधित ) 

( अनुमान ) 


( राशि करोड़ रुपयों में ) 

- - - - 
1972 - 73 स्तम्भ 3 की 
( बजट तुलना में स्तम्भ 
अनुमान ) 4 में घट बढ़ का 

प्रतिशत 


__ 


- 


- 


+ 10. 2 
+ 15 . 2 


31, 33 
23, 34 

699 
29, 09 

2, 24 


3451 
27, 00 

7,51 
32, 09 


3819 
28, 81 

9, 38 
37, 24 
___ 95 


4210 
33, 20 

8, 90 
37,24 
4, 86 


5 . 1 


2, 42 


+ 411 . 6 


1 , 79 


2, 11 


1. सरकारी प्रशासन की राजस्व प्राप्तिया 
( i + ii ) 
( i ) कर राजस्व . . 
( ii ) करेतर राजस्व 
2. चालू व्यय . . 
3 . सरकारी प्रशासन की बचतें ( 1 + 2) 
4 . विभागीय वाणिजियफ उपक्रमों की मूल्यह्रास व्यवस्था और 

रख लिये गये लाभ 
(iii ) . 
( i) मूल्यह्रास व्यवस्था । 

( ii ) रख लिये गये लाभ . 
5. केन्द्रीय सरकार को कुल बचतें ( 3 + 4 ) 
6. नवीकरण और प्रतिस्थापनों पर व्यय । 
7. वास्तविक बचतें ( 5 - - 6 ) . . 
8. वास्तविक निवेश . . . 
9. वास्तविक निवेश की तुलना में वास्तविक 

मचतों में वृद्धि ( + ) या कमी ( - ) ( 7 -- 8 ) 
10. मब 3 मद 1 के प्रतिशत के रूप में . . 


1, 93 
1 , 31 


1, 23 


129 

82 


56 


3, 06 


4,03 

91 


2, 55 
1 , 37 
1, 18 
7 , 41 
1, 20 
6, 21 
6, 04 


4, 35 
1 , 00 
3, 35 
5, 42 


+ 20. 0 

+ 6 . 2 
+ 43 . 9 
+ 142 . 2 

+ 26 . 3 
+ 194 . 3 
+ 17 . 1 


___ 95 


2, 11 
5 , 16 


+ 1, 16 


+ 3, 05 


+ 2,07 

7 . 0 


+ 17 
11 . 5 


7 . 1 


2 . 5 


61 G of 1 / 72 - 4. 


- - - . . 
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लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता सहित 2441 करोड़ रुपयों की सरकारों को प्राप्य उनके हिस्से के 48 करोड़ रुपयों को हिमाम में लिया 
मुल पूंजी का निर्माण 1971 - 72 की अपेक्षा 12 प्रतिशत अधिक होगा । जाए तो यह समग्र घाटा 10 करोड़ रुपयों * के अधिशेष में परिवर्तित 

और उसका अंश कुल व्यय का 36 प्रतिशत होगा जब कि यह 1971 - 72 हो जाएगा । 
में 32 प्रतिशत था । 1972- 73 में व्यय में प्रत्याशित वृद्धि के बावजूद 

माजार ऋण 
यह आशा की जाती है कि वास्तविक अतिरिक्त वित्तीय देयताएं 1971- 72 

39. उपर्युक्त विवेषन से यह मालूम होगा कि 1971 - 72 में व्यय 
को अपेक्षा कम होंगी यह प्राशा की जाती है कि 1972- 73 में 

में जो अपार वृद्धि हुई उसके एक बहुत बड़े भाग की पूर्ति अतिरिक्त 
होने वाले प्रतिरिक्त म्यय के लिए राजस्व प्राप्सियों में लगभग 391 

कर जुटाकर की गयी । इस संदर्भ में केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों 
करोड़ रुपयों ( 1971 - 72 से 10 . 2 प्रतिशत अधिक ) की वृद्धि कर 

द्वारा लिये गये ऋणों का भी उल्लेख किया जा सकता है । केन्द्रीय सर 
व्यवस्था की जाएगी, इस संदर्भ में 3320 करोड़ रुपयों के कर राजस्व 

कार और राज्य सरकारों द्वारा इस प्रकार लिये गये ऋणों में से प्राप्त 
की राशि में 15 प्रतिशत की वृद्धि और झरेतर राजस्व की राशि में 

वास्तविक राशि 1971 - 72 में संयुक्त रूप से 396 करोड़ रुपये थी 
5 प्रतिशत की कमी परिलक्षित होगी । 

अर्थात यह राशि 1970-- 71 की राशि की अपेक्षा 161 करोड़ रुपये 
37. 1972- 73 के दौरान जुटाये जाने वाले प्रतिरिक्त विसीय 

अधिक थी । उक्त संपूर्ण वृद्धि केन्द्रीय सरकार द्वारा लिये गये वास्तविक 
साधनों पर 1971- 72 में लागू किये गये कर संबंधी उपायों से प्रत्याशित 

ऋणों में हुई जम कि राज्य सरकारों द्वारा लिये गये ऋणों में केवल 
राजस्थ के संदर्भ में विचार किया जाना चाहिये । 1971- 72 में शुरू 

1 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई थी । वास्तव में , 1971 - 72 में केन्द्रीय 
किये गये प्रयत्नों से कुल प्राप्ति ( राज्यों के अंश और रेलवे, डाक व 

सरकार ने 295 करोड़ रुपयों के वास्तविक ऋण लिये जो बजट में 
तार विभागों द्वारा जुटाये गये वित्तीय साधनों को मिलाकर ) की राशि 

की गयी व्यवस्था की अपेक्षा 127 करोड़ रुपये अधिक थे । केन्द्रीय 
पूरे वर्ष में 500 करोड़ रुपये होने का अनुमान है ; अब तक किसी भी 

सरकार ने 1971 - 72 के ऋण कार्यक्रम की एक विशेषता यह थी कि 
वर्ष में इतनी वृद्धि नहीं हुई थी । 1972 - 73 में किये गये उपायों से 

विसंबर 1971 में पायात की घोषणा किये जाने पर तीन राष्ट्रीय रक्षा 
यह पाशा की जाती है कि वर्तमान वर्ष में कुल प्राप्ति की राशि 650 

ऋण जारी किये गये जिनमें केवल नकदी में अभिवान स्वीकार किये 
करोड़ रूपये हो जाएगी । इसके परिणामस्वरूप सरकारी प्रशासन की 

गये ; उक्त प्रभिवानों की कुल राशि 111 करोड़ रुपये थी । केन्द्रीय 
यवतों की राशि 1972- 73 में 486 करोड़ रुपये होगी अर्थात उसमें 

सरकार के 1972- 73 के ऋण कार्यक्रम में प्रारंभ में 515 करोड़ रुपयों 
1971 - 72 की तुलना में 391 करोड़ रुपयों की वृद्धि होगी । दूसरे 

को कुल प्राप्तियों अथवा 215 करोड़ रुपयों की वास्तविक प्राप्तियों की 
शब्दों में सरकारी प्रशासन को बखत राशियों में राजस्व प्राप्तियों का 

परिकल्पना की गयी थी । जुलाई 1972 में जारी किये गये बाजार 
11 . 5 प्रतिशत अंश सम्मिलित होगा जब कि 1971 - 72 में उनमें 

ऋण के पहले चरण में केन्द्रीय सरकार ने 132 करोड़ रुपयों ( वास्त 
उक्त अंश 2 , 5 प्रतिशत था । इसके अलावा यह प्रत्याशा है कि उपक्रमों 

विक ) के ऋण प्राप्त किये । बैंकिंग संघटन में जमा - राशियों और अग्रिमों 
द्वारा रख ली गयी लाभ राशि और मूल्य ह्रास के लिये व्यवस्था की गयी 

के संदर्भ में हाल ही में पायी गयी प्रवृत्तियों को देखते हूए केन्द्रीय सर 
राशि 1972 - 73 में लगभग 25 5 करोड़ रुपये होगी ; इस प्रकार केन्द्रीय 

कार ने 1972-- 73 के कुल बाजार ऋणों को बढ़ाकर 565 करोड़ रुपये 
सरकार को कुल बचत राशि 1971- 72 के 306 करोड़ रुपयों से मन 

अधिसूचित करने ( 623 करोड़ रुपयों तक के अभिवानों को रख लेने 
कर 741 करोड़ रुपये होगी । केन्द्रीय सरकार की वास्तविक बचत राशि 

के अधिकार के साथ ) अथवा 323 करोड़ रुपयों की शुद्ध राशि सक 
( कुल बचस राशि में से नवीकरणों और प्रतिस्थापनों पर किये जाने वाले 

बढ़ाने का निश्चय किया ; इसका तात्पर्य यह होगा कि उक्त ऋण राशि 
व्यय को घटाने पर ) के बारे में यह अनुमान है कि वह 1972-73 

में बजट अनुमानों को अपेक्षा लगभग 100 करोड़ रुपये की वृद्धि होगी । 
में 621 करोड़ रुपये होगी जो वास्तविक प्रत्यक्ष निवेशों की अपेक्षा 17 

राज्य सरकारों के 1972- 73 के ऋणों की राशि भी 1971 - 72 - 
करोड़ रुपये अधिक होगी । 

के 101 करोड़ रुपयों से बढ़कर 133 करोड़ रुपये हो जाने की आशा 
राज्य सरकारें 

है । अल्प बचतों के अंतर्गत यह प्राशा की जाती है कि 1972 - 73 
___ 38. राज्य सरकारों के 1072- 73 के बजटों की प्रमुख विशेषताएं 

में 230 करोड़ रुपयों का वास्तविक संचय होगा अब कि 1971 - 72 
इस प्रकार हैं : ( क ) कुल प्राप्तियों में ( कराधान की 1971 - 72 की 

में 210 करोड़ रुपयों का संचय हुमा था । 
दर पर ) 1971 - 72 में हुई लगभग 21 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में 
1972- 73 में 3. 4 प्रतिशत वृद्धि होने की प्राशा की जाती है । राज्य 

मबत और निवेश 
सरकारों को उनकी अपनी कर प्रणाली से प्राप्त होनेवाली राशि में 

40. पूंजीगत लेखे से प्राप्त अन्य राशियों और इन निधियों की 
10 प्रतिशत की वृद्धि विखाई देती है , जो 1971 --72 में भी उतनी सहायता से केन्द्रीय सरकार प्रत्यक्ष रूप से तथा राज्य सरकारों, संघ 
ही थी । फिर भी पूंजीगत प्राप्तियों में 1 . 1 प्रतिशत की जो सीमान्त शासित क्षेत्रों और विमागेतर उपक्रमों को दी गयी सहायता के द्वारा 1971- 72 
कमी परिलक्षित होती है उसका कारण यह है कि केन्द्रीय सरकार से में 2081 करोड़ रुपयों की वास्तविक पूंजी के निर्माण के लिए 
प्राप्त ऋपों में जहां 1971 - 72 में 312 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई थी वित्त-पोषण कर सकी । उक्त राशि 1970 - 71 की तुलना में 368 
यहां इस वर्ष 115 करोड़ रुपये की कमी हो गयी थी । इस कमी की प्राशिक करोड़ रुपये अधिक थी ( सारणी 7 ) । 
पूर्ति बाजार ऋणों में वृद्धि कर, अन्य पार्टियों से ऋणों की वसूली कर 
और स्वायत निकायों से ऋण लेकर की गयी । ( ख ) कुल वितरणों में 

41. भारत सरकार द्वारा 1972 - 73 में वास्तविक पूंजी निर्माण 

पर किये जाने वाले इसी प्रकार के व्यय की अनुमानित राशि 2321 
जहां 1971 - 72 में 22 प्रतिशत से अधिक वृद्धि हुई थी वहां 1972- 73 

करोड़ रुपये होगी जो पिछले राजकोषीय वर्ष की तुलना में 240 करोड़ 
में उनमें 1 . 1 प्रतिशत की सीमान्त वृद्धि होने का अनुमान लगाया गया 

रुपये अधिक होगी । 
है । विकास परिव्यय में 9 प्रतिशत की वृद्धि होगी जमकि विकासेतर 
परिव्यय में लगभग 3 प्रतिशत की कमी होगी । यह आशा की जाती है 

* यदि महाराष्ट्र द्वारा जारी किये जानेवाले बाजार ऋणों से होने 
कि राज्य सरकारों के समग्र घाटे की राशि 107 करोड़ रुपये होगी । वाली प्राप्तियों को हिसाम में लिया जाए तो 1972 - 73 के समग्र 
यदि कासिपय राज्यों द्वारा प्रस्तावित अतिरिक्त उपायों से प्रत्याशित 69 अधिशेष की यह राशि और अधिक होगी । इस राज्य सरकार ने अपने 
करोड़ रपयों और केन्द्रीय सरकार के नये कर संबंधी प्रयत्नों से राज्य बजट में इस मद को हिसाब में नहीं लिया है । 
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सारणी 7 : - - भारत सरकार द्वारा पूंजो-निर्माण पर किया गया म्यय 


( राशि करोड़ रुपयों में ) 


___ 1968- 69 


1969 - 70 


1970- 71 


1971 - 72 


1972- 73 


- - - 


- - - 


- - 


- 


- 


- - 


- - .. 


5 , 19 


6 , 11 


__ _ 34 


71 


- - - - 


- -. - - 


( परिशोधित 

( बजट 

अनुमाम ) अनुमान ) 
1. कुल पूंजी निर्माण 

2, 76 3 ,93 

7, 24 
( क ) अचल पूंजी निर्माण . 

4, 49 4, 30 4, 85 5, 92 

7, 57 
( ख ) स्टाक . 

- - 1 , 73 --- 37 

19 
2. वास्तविक पूंजी निर्माण (अर्थात् नवीकरणों और प्रतिस्थापनों 
__ पर किये गये व्यय को छोड़कर ) . 

1 , 93 3, 18 4, 28 5 , 16 

6, 04 
3. पंजी निर्माण के लिए विसीय सहायता 

13,84 12,19 12, 85 * 

15, 65 

17, 17 
( क ) राज्यों, संघशासित क्षेन्नों , प्रादि को 

7, 61 7, 75 8 , 37 10, 07 

10, 43 
( ख ) विभागेतर वाणिज्यिक उपक्रमों को 

6, 23 1, 44 4 , 18 5, 58 

6, 74 
( I ) वित्तीय . 

70 

1 , 03 
( II ) अन्य . . . 

4, 02 3, 78 4, 87 

5 , 71 
जोड़ ( 2 + 3) . . . 

15 , 77 15, 37 17,13 20, 81 

23, 21 
__ * राष्ट्रीयकृत मैंकों को प्रदा की गयी प्रतिपूर्ति की राशि को छोड़कर । 

12. राज्यों की बचत राशि और उनके द्वारा पूंजी निर्माण पर किये से निवेश के लिये उपलब्ध कुल विस से यह दिखाई देता है कि कृषि 
जाने वाले व्यय के तदनुरूप प्राकडे फिलहाल उपलब्ध नहीं है; अतः निवेश की गति की बढ़ती हुई प्रवृत्ति को बनाए रखा गया है ( सारणी 
सरकारी क्षेत्र के संबंध में समग्र रूप से कोई प्राक्कलन नहीं दिया जा 8 ) । 
सकता । फिर भी सारणी 4 से यह मालूम होगा कि राज्य सरकारों के 

45. पिछले पैराग्राफों से उभरने वाला प्रमुख तथ्य इस प्रकार है । 
फुल विकास परिव्यय ( राजस्व और पूंजीगत वोनों लेखों पर ) की राशि 

जहां 1971- 72 में सरकारी अषत पहले से कम थी वहां सरकारी निवेश 
1971- 72 में पिछले वर्ष की राशि से केवल 190 करोड़ रुपये अधिष 

व्यय में थोड़ी सी वृद्धि हुई । उपलब्ध विवरणों से यह भी पता चलता 
थी । चूंकि राज्य सरकारों के विकास व्यय का अधिकांश भाग लिया 

है कि गैर - सरकारी क्षेत्र के निवेश रूप से कृषि और लघु उद्योगों के 
सार्वजनिक स्वास्थ्य , नगर निर्माण कार्य प्रादि पर किये गये चालू व्यय से 

क्षेत्र में शायद वृद्धि हुई । कंपनियों की बचतों में जो कोई थोड़ी सी 
सम्बन्धित है, अतः इस व्यय वृद्धि का केवल एक छोटा - सा अंश पूंजी 

वृद्धि हुई होगी उसे छोड़कर निवेशों में हुई वृद्धि के अधिकांश भाग फा 
निर्माण के लिये किये गये व्यय से सम्बन्धित है । केन्द्रीय सरकार से 

वित्तपोषण अंशत: विदेशी बचतों से प्राप्त राशियों से , किंतु अधिकांशतः 
किये गये पूंजीगत अंतरण द्वारा ऐसे अधिकोश पूंजी निर्माण का विस 

घरेलू क्षेत्र की बचतों में विशेष रूप से वित्तीय प्रास्तियों के रूप में हुई 
पोषण हुअा ; राज्यों ने अपनी तरफ से सरकारी क्षेत्र की अतिरिक्त बसत 

वृद्धि के द्वारा किया गया । 
राशियों में वृद्धि कर संभवतः इस संदर्भ में बहुत थोड़ा ही योगवान 
किया । 

___ 46. वित्तीय प्रास्तियों के रूप में घरेलू बचतों में हुई वृद्धि जमा 

राशियों, चलमुवानों , भविष्य निधियों और जीवन बीमा के अंशदानों , 
43. हिन्दुस्तान स्टील , हेवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन और हेवी इले . 

अल्प बचतों और कंपनियों के पूंजीगत शेयरों के अभिवानों में हुई बखि 
क्ट्रिकल्स जैसे बड़े सरकारी उपक्रमों को हुई भारी हानि को देखते हुए 

में स्पष्ट रूप से परिलक्षित हुई । यह बात विशेष रूप से इसलिए उल्लेख . 
यह संभव प्रतीत होता है कि सरकारी बचत राशियों में समग्र रूप से 

नीय है कि इससे यह पोषित होता है कि अर्थ व्यवस्था में मचत राशियों 
और सापेक्ष रूप से भी कमी हुई होगी । फिर भी केन्द्रीय सरकार से 

के वितरण के संदर्भ में काफी अधिक लचीलापन विद्यमान है । इस 
भारी मात्रा में प्राप्त ऋणों और अनुवानों तथा प्रोवरड्राफ्टों के आधार 

तथ्य का और अच्छा मूल्यांकन करने के लिए मुद्रा क्षेत्र की घट -बड़ 
पर राज्य सरकारों और विभागेसर उपक्रमों ने अपने निवेश परिव्यय 

के विवरणों पर ध्यान देना आवश्यक है । 
को अवश्य ही बनाये रखा और संभवतः उसमें थोड़ी- सी वृद्धि भी की । 

मुद्रा और मैकिंग सम्बन्धी गतिविधियाँ 
___ 44. गैर -सरकारी क्षेत्र के संदर्भ में भी उपलब्ध विवरणों से यह 
विदित होगा कि 1971- 72 में उनके निवेश की मात्रा संभवत : पिछले 

मुद्रा उपलब्धि पौर मुद्रागत साधनों की प्रवृत्तियां 
वर्ष से अधिक थी । गैर-बैंकिंग सार्वजनिक समिती कंपनियों को नये 

47. 1971- 72 ( जुलाई - जून ) की मुद्रा संबंधी प्रवृत्तियों से यह 
पंजीगत शेयर जारी करने के लिये मंजूर की गयी स्वीकृतियों में भी वृद्धि दिखाई देता है कि जनता के पास रहने वाली मुद्रा तथा कुल मुद्रागत 
हुई । ऐसे शेयरों के बाजार में जहां पिछले वर्ष मंदी पायी गयी थी साधनों के विस्तार की गति में तीव्रता पायी है । जनता के पास रहने 
वहां इस वर्षे सुधार हुप्रा । उनके शेयरों के प्रति जनता का रुझान संतोष याली मुद्रा में पिछन वर्ष के 12 . 5 प्रतिशत की तुलना में 1971- 72 
जनक था और उनमें से कुछ शेयरों में अधिक अभिमान हुा । मियादी में 13 . 6 प्रतिणत की वृद्धि हुई ; कुल मुद्रागत साधनों के विस्तार की 
ऋण प्रदान करनेवाली संस्थानों द्वारा स्वीकृत और वितरित किये गये तदनुरूपी दरें क्रमश: 16. 2 प्रतिशत और 1.1. 3 प्रतिशत थीं । मुद्रा 
ऋणों में इस वर्ष के दौरान और वृद्धि पायी गयी । कृषि क्षेत्र में इस की उपलब्धि में इस वर्ष ग्लुए विस्तार की उल्लेखनीय विशेषता यह थी 
वर्ष ( जुलाई 1971 - जून 1972 ) कृषि पुनर्षित निगम , कृषि विन निगम , कि पिछले वर्ष के विपरीत जमा राशि में हुई वृमि ( 59 2 करोड़ रुपये ) 
ग्रागीण विद्युतीकरण निगम से और रिजर्व बैंक के माध्याधि ऋणों के मलमुद्रा घटका में हई वृद्धि ( 123 करोए मुपये ) की अपेक्षा काफी अधिक 
माहरणी तथा केन्द्रीय भूमि बन्धक बैंकों द्वारा जारी किये गये डिमंचरी थी । 
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तारणी 8 : - - कृषि निवेश के लिए संस्थागत पित्त 

( जुलाई - जूम ) 


( राशि करोड़ रुपयों में ) 


-- -- - - 


- 


- . . 


- - .... 


.... 


. .. . . 


1960- 61 1961- 62 1962- 63 


1963- 64 


1964- 65 


1965- 66 - 


1. केन्द्रीय सहकारी भूमि बंधक विकास बैंकों द्वारा जारी किये गये डिबेंचर 


( क ) सामान्य उिचर 


. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 97 
1. 55 


10. 50 
2. 24 


19 . 25 
1.57 


23. 34 
1. 84 


34. 8 43 . 10 
3. 234 . 33 


( ख ) ग्रामीण डिबेंचर 


2. कृषि पुनर्षित निगम ( कृपुनि ) 


( क ) मंजूर की गयी योजनाओं की संख्या 


____ 


1024 


( ख ) कुल वित्तीय सहायता 


2 . 72 


20 . 60 


17 . 96 


( ग) कृपुनि के धायचे . 


. 


. 


2 . 45 


16 . 88 


14 . 18 


( च ) वर्ष के दौरान वितरण 


0 . 45 


4 , 45 


3. कृषि वित्त निगम ( कृविनि ) 


! ( क ) मंजुर की गयी योजनाओं की सख्या 


( ख ) कुल परिष्यय 


. 


. 


. 


. 


( ग ) वर्ष के दौरान वितरण 


4. ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ( ग्राविनि ) 


( क ) मजूर की गयी योजनाओं की संख्या 


. 


( ख ) कुल परिव्यय : 
( ग) प्राविनि के वायदे . 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


( घ ) वर्ष के दौरान वितरण 


5. रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया -- मध्यावधि ऋण 


( क ) मन्जूर की गयी राशि 


. 


. 


. 


. 


4. 6 


9. 569 . 31 


14 . 01 


14 . 39 


13. 11 


( ख ) वर्ष के दौरान माहरण 


. 


. 


. 


. 


5 . 69 


7 . 30 


4. 18 


7 . 45 


7 . 91 


7. 45 


- - - - 


- - 


- 


मोट :--.- इम सारणी में निम्नलिखित संस्थाओं द्वारा प्रदान किये गये निवेश वित्त के प्रांमड़े शामिल नहीं हैं । क्योंकि वे उपलब्ध नहीं हैं । 


( ) केन्द्रीय महकारी भूमि बंधक विकास बैंकों द्वारा जारी किये गये रिवेंचरों में अभिवान पोर हुषि वित निगम के साथ सहभागिता के सप में 

प्रदान किये गये बित्त को छोड़कर वाणिज्य बैंकों द्वारा कृषि क्षेत्र को प्रदान किया गया मीयावी विस । 


( ख ) सहकारी ऋण एजेन्सियों द्वारा उनकी मानी निधियों से प्रदान किया गया निवेश वित्त । 


1 . सहकारी भूमि बंधक विकास बैंकों ने भी 1961- 62 में 18. 00 लाग्न रुपयों, 1983- 64 में 5 . 41 लाख रुपयों, 1965- 53 में 1 .45 

लाख रुपयों 1966-67 में 1 . 23 लाख रुपयों 1967- 68 में 0. 32 लान रुपयों और 1968- 69 में 0 . 18 साख रुपयों तक के विशेष 
विकास ऋण जारी किये । विशेष विकास ऋणों की पहली शृखलाएं जहाँ कृगुनी की स्थापना के पहले जारी की गयी थी यहां पाष शृंखलाएं 
कृपुनि की योजनाओं के अन्तर्गत नहीं पायीं । 


2. इसके कार्यकलाप वर्ष के दौरान पापस ली गयो योजनामों को छोड़ देने के बाद वर्ष के दौरान मंजूर की गयी योजनाओं से सम्बन्धित है । 


SEC. 3( 1)] 
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सारणी 8 : - - कृषि निवेश के लिए संस्थागत पित्त ( जारी ) 
( जुलाई - जून ) 

( राणि करोड़ रुपयों में ) 
. .... -- - 


- - -- 


- - - ..---. - . 


. .. - - 


- - - 


- - 


- - - 


1966- 67 1967- 68 


1968- 69 


1969- 70 


1970- 71 


1971 - 72 


1. केन्द्रीय सहकारी भूमि बंधक विकास बैंकों द्वारा जारी किये गये डिबेंचर 


. 


. 


52. 05 


64. 51 103. 12 


114. 82 


119. 49 


127. 81 


( क ) सामान्य डिबेंचर . 
( ख ) ग्रामीण उिचर . 


. 
. 


. 
. 


. 


. 


2. 93 


1. 57 


5. 00 


1. 10 


4. 78 


5. 72 


2. कृषि पुनर्षित निगम ( कृपुनि ) 


( क ) मंजूर की गयी योजनाओं की सम्पा 


. 


15 


89 


108 


142 


100 


26 ) 


( ख ) फुल वित्तीय सहायता 


10 . 53 


68 . 1679. 21 

79 . 2192 . 78 


62. 15 


154 , 24 


( ग ) कृपुनि के वायदे 


8 . 53 


58 . 64 


69 . 32 


70 . 92 


53 . 92 


135 . 13 


( घ ) वर्ष के दौरान वितरण 


. 


. 


. 


. 


2. 08 


5 


. 67 


17 . 85 


28 . 60 


30 , 62 


34 . 98 


3. कृषि वित्त निगम ( कृषिनि ) 


( क ) मजूर की गयी योजनाओं की संख्या 


621 106 


( ख ) कुल परिव्यय 


. 


. 


. 


. 


61 . 50 


45 . 70 


23 . 33 


25 . 12 


( ग ) वर्ष के दौरान वितरण 


0 . 96 


15. 77 


13. 24 


11. 22 


4 . ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ( प्राविनि ) 


( क ) मजूर की गयी योजनामों की संख्या 


471 


73 


127 


127 


( ख) कुल परिव्यय] 


. 


. 


. 


30. 91 


49 . 15183 . 65 


( ग ) प्राविनि के वायदे . 


28 . 95+ 


48. 82 


73. 25 


( च ) वर्ष के दौरान वितरण 


26 . 09+ 


36 . 81 


5 . रिजर्व बैंक प्रॉफ़ इंडिया -- मध्यावधि ऋण 


( क ) मंजूर की गयो राशिरण 


. 


15 . 49 


16. 57 


19 . 00 


18 . 30 


18 . 76 


20 . 62 


( ख ) घर्ष के दौरान आहरण 


. 


. 


. 


8 , 37 


9 . 128 . 98 


11 . 48 


14. 206 . 15 @ 


- 


- - 


- - - 


- - - - . ... - - . - . ...- - - 


. . 


५. यहां दिये गये आंकड़े वर्ष के दौरान मंजूर की गयी योजनाओं से सम्बन्धित हैं , उनमें इसी वर्ष यदि कोई योजना वापस ली गयी हो परिव्यय में 

कोई परिवर्तन किया गया हो तो उसे हिमाम में लिया गया है परन्तु बाद में यदि कोई योजना रद्द की गयी हो और परिव्यय में कोई 
परिवर्तन किया गया हो तो हिसाब में नहीं लिया गया है । इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए निगम ने अपनी स्थापना अर्थात् 10 अप्रैल 1968 
से लेकर 30 जून 1972 तक 39 योजनाएं मजूर की हैं जिनके कुल परिव्यय की राशि 15 3 . 20 करोड़ रुपये थी और 41 . 19 करोड़ रुपयों 
का वितरण किया है । 


4 . इनमें से 1969-70 में तीन योजनाएं मोर 1970- 71 में दो योजनाएं ग्रामीण विद्युत् महकारी समितियों से सम्बन्धित है । 


परिणोधिप्त । 


@ 1971 -72 में रिकार्य भैक की गध्यावधि ऋण सोगानों में से प्राहरित की गयी राणि पिछले वर्ष की राशि से कम है । इसका मुख्य कारण यह 
है कि परिशोधित व्यवस्था के अनुसार 1971- 72 को सीमामों में से दिसम्बर 1972 तक माहरित करने की अनुमति दी गयी है । . 


- - . 


- - - - . . . । . - .. 


--- - ... 
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___ 49. सरकार को बैंकों द्वारा दिये गये वास्तविक ऋणों में हुई 1176 परंपरागत कम कामकाज के समय में जनता के पास रहने वाली मुद्रा में 
करोड़ रुपयों की भारी वृद्धि ( 1970-71 के 931 करोड़ रुपयों के लगातार दूसरे वर्ष भी वृद्धि हुई ; 162 करोड़ रुपयों को यह वृद्धि पिछले 
मुकाबले में ) इस मुदागत विस्तार का मुख्य कारण थी । जैसा कि पिछले कम कामकाज के समय की वृद्धि से कुछ अधिक थी । यह पूरी वृद्धि 
पैराग्राफों में कहा जा चुका है, उपर्युक्त ऋण वृद्धि सरकार के बजट में जमाराशियों में हुई थी जब कि चलमुद्रा घटकों में कमी दिखाई पड़ी । 
विद्यमान व्यापक खाई की परिचायिका थी ।* बैकिंग संघटन के विदेशी जैसा कि सारणी 10 में दिखाया गया है , अधिकतर बैंकों द्वारा सरकार 
लेनदेनों के परिणामस्वरूप विदेशी मुद्रा प्रास्तियों में (जिनमें पिछले वर्ष को दिये गये अतिरिक्त ऋणों और कुछ सीमा तक विदेशी मुद्रा आस्तियों 
95 करोड़ रुपये की कमी हुई थी ) 29 करोड़ रुपयों को जो वास्तविक में हुई वृद्धि के परिणामस्वरूप यह वृद्धि हुई । बैंकों द्वारा वाणिज्यिक 
वृद्धि हुई उसके कारण भी मुद्रा की उपलब्धि में थोड़ी- सी वृद्धि हुई । 

क्षेत्र को दिये गये कुल ऋणों के कारण मुद्रा की उपलब्धि कमी में पायी । 
वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंकों द्वारा दिये गये कुल ऋणों में 788 करोड़ 
रुपयों की जो वृद्धि हुई वह पिछले वर्ष की वृद्धि से 67 करोड़ रुपये 

50. मुद्रा की उपलब्धि में 1971- 72 के अधिक कामकाज के 
अधिक थी । फिर भी चूंकि वाणिज्यिक क्षेत्र को प्रदान किये गये ऋणों 

समय ( नवम्बर 1971- अप्रैल 1972 ) में 779 करोड़ रुपयों ( 10 . 3 

- . - - . 
की राशि बैंकों द्वारा जुटाई गयी मीयादी जमाराशियों ( 786 करोड़ 

___ * इस वर्ष के दौरान किये गये कतिपय लेखा समायोजनों के कारण 
रुपये ) से केवल 3 करोड़ रूपये अधिक थी अत : बैंकों द्वारा वाणिज्यिक 

मेका द्वारा सरकार को दिये गये वास्तविक ऋण में 1101 करोड़ रुपये 
क्षेत्र को दिये गये बास्तविक ऋणों का मुद्रा-उपलब्धि पर नाममात्र का 
विस्तारात्मक प्रभाव पड़ा ( सारणी 9 ) । 

की वृद्धि हुई जब कि उक्त वृद्धि 1970- 71 में 831 करोड़ रुपये थी ; 
मौसमी प्रवृत्तियां 

किन्तु 1971- 72 में वास्तविक विदेशी मुद्रा आस्तियों में केवल 6 
19. मुद्रा सम्बन्धी स्थिति की इन विशेषतानों का प्रभाव मौसमी 

करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई । इन लेखा समायोजनों से मुद्रा उपलब्धि 
प्रवृत्तियों में भी पाया गया । 1971 के ( मई से अक्तूबर तक के ) के प्रांकड़ों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है । 
सारणी 9 : - मुद्रा उपलब्धि पीर मुद्रागत साधनों को प्रवृत्तियो ( वार्षिक ) 

( राशि करोड़ रुपयों में ) 
--- - - - - - - - - -- - - 

जून के अन्त में बकाया 

जुलाई- जून के दौरान घट -बढ़ 


- 


.. 


. 


- 


. - -- -- - 


____ 1970 


1971 


1972 1969-70 


1970- 71 


1971- 72 


41, 70 


___ 45, 91 


+ 4, 21 


+ 4,23 


1. जनता के पास चलमुद्रा 
2. मांग जमाराशियां 


50, 14 
3 4, 63 


+ 3, 81 
+ 2, 11 


24, 65 


28, 71 


+ 4, 06 


+ 5,92 


3. मुद्रा-उपलब्धि ( 14- 2 ) . 
4. मीयावी जमाराणियां 

-- - - 
5. कुल मुद्रागत साधन ( 344) 


66, 3474, 6284, 78 
30, 9836, 6044, 46 


+ 5, 91 
+ 4, 19 


- 8,28 
+ 562 


+ 10, 16 
+ 7, 86 


- 


- 


-- - - 


- -- - 


- 


- - 


- 


93, 33 


1 , 11, 22 


1 , 29, 24 


+ 10, 11 


- 


- 


- - - 


. 13, 89 

- - 
+ 931 


- 18, 02 
- -- - - 

+ 11, 76 


48, 24 


57, 55 


60, 31 
5,98 


+ 2 
+ 2,64 


--- 95 


G. बैंकों द्वारा सरकार को दिया गया वास्तविक ऋण 
7 . बैंकिंग क्षेत्र की वास्तविक विदेशी मुद्रा आस्तियां , 

8. जनता के प्रति सरकार की वास्तविक पलमुद्रा देयताएं 
--- - - - - - - - - -- - - . 
___ 9. जोड़ ( 6 + 7 + 8 ) 


6, 64 
3, 74 


5 , 69 
3, 95 


. 


+ 29 
+ 11 


4, 05 


+ 20 


+ 21 


- - 


10. बैंकों द्वारा वाणिज्यिक क्षेत्र को दिया गया ऋण * 
( क ) बैंकों द्वारा वाणिज्यक क्षेत्र को दिया गया वास्तविक ऋण * . 

- - - - .... - - - 
11. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वास्तविक मुनेतर वेयताएं ( वृषि - - ) . 
12. अन्य बैंकों की वास्तविक मुद्रेतर देयताएं ( पृति - ) . . 


56, 62 67, 19 7 9, 34 + 2,86 -1- 8, 57 12, 15 

- - - - .. ., - - - - - - - - - - .. 
50, 27 57, 48 G5,36 + 7,55 + 7, 21 + 7, 88 
19, 29 20, 87 20, 00 + 3,36 + 1,58 + 3 
- .. - . - - 

.... . 
6,40 8 , 17 10, 66 - - 60 - 1, 77 - 
5, 175 , 274 ,82129 - - 10 


- . 


. . . -- .. 


-- 


- 


- - -- - -- 


- 


-. 


13. जोड़ ( 0-1- 10 ) 

. 1, 08, 891 , 24, 671 , 44, 70 + 10, 11 + 15, 78 + 20,03 
. - -. . - - - - - - - - 

* इनमें सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और राज्य सरकारों को बाणिज्य उद्देश्यों के लिए दिये अग्निम शामिल हैं । 

मोट :- - इस वर्ष के दौरान किये गये ऋतिपय लम्बा-गमायोजनों के कारण “बैंकों द्वारा सरकार को दिय गये वास्तविक ऋण " में [ 101 करोड़ रुपयों 
की वृद्धि हुई जब कि उक्त वृद्धि 1970-71 के दौरान 831 करोड़ रुपये थी । इन लखा- समायोजनों का मुद्रा- उपलब्धि के प्रांकड़ों पर काई प्रभाव नहीं पड़ा 
है क्योंकि एक लेने के विस्तारास्मक प्रभाव को दूसरे लेखे के संकुचनात्मक प्रभाव वारा संतुलित करने की दृष्टि से उक्त समायोजन किये गये हैं । फिर भी उक्त 
समायोजनों के कारण बैंकों द्वारा गरकारी क्षेत्र को दिये गये यास्तविक ऋणों में 1971- 72 में 75 करोड़ रुपयों और 1970- 71 ( जुलाई - जुन ) में 100 
करोड रुपयों की वृद्धि है और राय परिणामस्वभप बामाविका विदेशी मुद्रा आस्तियों में 1971-72 के दौरान 23 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई है । रिजर्व 
बैंक ऑफ़ इंडिया की मुवेतर देयताएं 1971- 72 में हुई 98 करोड़ रुपयों और 1970- 71 में हुई 100 करोड़ रुपयों की कमी का कारण थीं । 


. . . - - .. - . - - -.-. 
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प्रतिशत ) की जो वृद्धि हुई वह पिछले अधिक कामकाज में हुई 581 

51. 1972 के कम कामकाज के समय के पहले । महीनों में 
करोड़ रुपयों ( 8 . 7 प्रतिशत ) की वृद्धि से काफी अधिक थी । चल जनता के पास रहनेवाली मुद्रा में उसी प्रकार वृद्धि हुई जैसे पिछले कम 
मुद्रा घटकों में जहां पिछले वर्ष के अधिक कामकाज के समय को प्रक्षा कामकाज की तदनुरूपी अवधि में हुई थी । बैंकों द्वारा सरकार को दिये 
अधिक वृद्धि हुई, वहां अमाराशियों में हुई वृद्धि लगभग दुगनी थी । गये वास्तविक ऋणों में हुई भारी वृद्धि उक्त वृद्धि का प्रमुख कारण थी । 
धमके अलावा, बैंकों द्वारा सरकार को दिये गये वास्तविक ऋणों में हुई बैंकों द्वारा याणिज्यिक क्षेत्र को दिये गये ऋणों में पिछले वर्ष की तदनु 
820 करोड़ रुपयों की वृद्धि भी पिछले अधिक कामकाज के समय में ___ रूपी अवधि में हुई कमी की तुलना में इस वर्ष जो थोड़ी सी बुद्धि हुई 
हुई वृद्धि की अपेक्षा अधिक थी । फिर भी बैंकों द्वारा वाणिज्यिक क्षेत्र बह भी मुद्रा उपलब्धि में हुई वृद्धि का कारण थी । 
को प्रदान किये गये वास्तविक ऋणों में हुई वृद्धि पिछले अधिक कामकाज 
के समय की अपेक्षा काफी कम थी जिसका मुख्य कारण यह था कि 

मुद्रा उपलब्धि के घटकों और कुल मुद्रागत साधनों को प्रवृत्तियाँ 
अनाजों की उगाही के लिए दिये गये ऋणों में 71 करोड़ रुपयों की कमी 52. पिछले तीन वर्षों की उल्लेखनीय विशेषता यह रही है कि 
दुई थी ( सारणी 10 ) । 

मुद्रा-उपलब्धि की वृद्धि में चलमुद्रा का अनुपात घटता रहा है । इस 


सारणी 10 :- - मुद्रा-उपलग्धि प्रौर मुद्रागत साधनों को प्रवृत्तियों 


( राशि करोष्ठ भपयों में ) 


- . .. . 


- 


- -- - - 


निम्नलिखित समय के दौरान घट- बह 


-- - ---- - -- - - --- - - - 


कम कामकाज का समय 


अधिक कामकाज का समय 


1970 


1971 


1970 - 71 


1971- 72 


- . - . - . - . 


- .. -- - - - -- - - 


- 


- - - ... 


- 


1. जनता के पास बलमुद्रा 


. 


. 


- - 35 


-. - 33 


+ 405 


+ 442 


2. मांग जमा राशिया 


+ 178 


+ 193 


+ 178 


+ 339 


. 


+ 144 


+ 162 


+ 581 


+ 779 


3. मुद्रा-उपलब्धि ( 1 + 2) 
4. मीयादी जमाराशियां 


. 


. 


+ 277 


+ 435 


+ 261 


.308 


- . . - 


- - 


Anus - - 


- - - .. 

- .... - - -- - 


- 


www. --. - . 


+ 421 


+ 597 


1- 842 


5. मुद्रागत साधन ( 3 + 4 ) . 

- - - 


+ 1087 
. - - . . 


- - - 


. - 


- - 


- 


6. बैंकों द्वारा सरकार को दिया गया वास्तविक ऋण . 


+ 111 


+ 388 


+ 607 


+ 820 


7. बैंकिग क्षेत्र की यास्तविक विदेशी मुद्रा प्रास्तियां . 


+ 36 


+ 26 


+ 84 


8. जनता के प्रति सरकार की वास्तविक चलमुद्रा देयताएं 


+ 


6 


+ 16 


___ + 7 


- - --- - 


- 


- - - 


- - - 


- 


- - .... 


9. जोड़ ( 6 + 7 + 8 ) 


+ 153 


+ 420 


++ 539 


+ 841 


- . - . 


. 


+ 249 


+ 478 


+ 433 


10. बैंकों द्वारा वाणिज्यिक क्षेत्र को विया गया ऋण* . . 
10. ( क ) बैंकों द्वारा वाणिज्यिक क्षेत्र को दिया गया वास्तविक ऋण * 


. + 346 

+ 70 
. . - - - . 


- - 187 


+ 216 


+ 126 


- - 


- - 


11. रिजर्व ४क प्रॉफ इंडिया को वास्तविक मुद्रेतर देयताएं ( वृद्धि - ) 


. 


. 


+ 27 


- 101 


- - 113 


+ 223 


- .. 


. 


- - ... 


- -- - - .. 


-- 


- - - 


+ - 106 


+ 30 


-- - 61 


+ 34 


12. अन्य मैंकों की वास्तविक मुद्रेतर देयताएं ( वृद्धि ----) 
13. जोड़ ( 9 + 10) . . . . 


. 
. 


. 


. 


+ 499 


+ 669 


+ 1017 


+ 1274 


नमें सार्वजनिक क्षेत्र के प्रथमों और राज्य सरकारों को वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए दिये गये अग्रिम शामिल हैं । 


... - - - 


- 


- 


- - - - - - ---.. . - - - - - - - - 


- - 


- --- - :: 


. 


. 
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प्रकार मा उपलब्धि की पद्धि में 1965 -- i )( 1 में बलमुद्रा का अंश 71 इगयो गाथ ही ग्रौर विशेष रूप में प्रामीण क्षेत्रों के लोगों में गामान्यतः 
प्रतिशत था ; नय गे यह अनुपात क्रमशः कम होना हुप्रा 1971 - 722 अपनी यचतराशियों को बलमुद्रा के रूप में रखने की जो प्रवृत्ति श्री 
में 47 प्रतिशत रह गया है ( मारणी 11 ) । यदि चलमुद्रा की वृद्धि वह उनमें से कुछ लोगों में नहीं रह गयी है और बैंकों में अपनी बचत 
दर की कुल मुद्रागत साधनों की वृद्धि दर से तुलना की जाए तो वहां राशियों को रखने की प्रवृत्ति उनमें पैदा हो गयी है । यह तथ्य बैंकों 
भी यही प्रवृत्ति दिखाई देगी ( मारणी 12 ) । एक और ध्यान देने योग्य के पास रहने वाली कुल राशि के संदर्भ में बचत जमाराशियों के बढ़ते 
बात यह है कि बैंकों के पास रहनेवाली फुल राशि के दो घटकों (अर्थान हुए अनुपात से प्रमाणित होता है । दूसरे शब्दों में , देश में बैंकिंग 
चालू जमाराशियों और बचत जमाराशियों में से मांग जमाराशियों का संबंधी सेवामों का तेजी से विस्तार होने के कारण जनता में अपनी 
अंश ) में से बचत जमाराशियों की वृद्धि दर चालू अमाराशियों की वृद्धि आस्तियों को चलमुद्रा के स्थान पर जमाराशियों के रूप में रखने को 
वर की अपेक्षा कुछ वर्षों से अधिक रही है । 1971 - 72 में मुद्रा प्रवृत्ति प्रा गयी है । परंतु यह कहना मुश्किल है कि हमका कारण बैंकों 
उपलब्धि की वृद्धि में बैंकों के पास रहनेवाली कुल राशि का भाग 53 के राष्ट्रीयकरण के कारण उत्पन्न सुरक्षा की भावना है अथवा ब्याज से 
प्रतिशत था ; इस वृद्धि में से बचत जमारािशियों और चालू जमाराशियों प्राप्त होनेवाली प्राय का आकर्षण है । शायद दोनों कारणों से जनता की 
फा भाग क्रमशः 35 प्रतिशत और 17 प्रतिशत था । चलमुद्रा विस्तार प्रवृत्ति में उक्त परिवर्तन आया है और बैंकिंग संबंधी नीतियों का निर्धा 
की जो धीमी गति पायी गयी उसके दो कारण बताये जा सकते हैं : रण करते समय इन बातों को ध्यान में रखना होगा । 
विशेष रूप से कृषि के क्षेत्र में बढ़ती हुई आर्थिक गतिविधि के अनुरूप 
चलमुद्रा के लेनदेनों से सम्बन्धित मांग में समग्र रूप से वृद्धि हुई है । 

@ इस पैराग्राफ में दिये गये प्रकिड़े वित्तीय वर्षों से संबंधित हैं । 


सारणी 11:- - मुद्रा-उपलब्धि और उसके घटकों के बीच सोमान्त सम्बन्ध 


बैंकों के पास रहने वाली राशि 


बुद्धि की दरें 


वित्तीय वर्ष 


मुद्रा-उपलब्धि 


चलमुद्रा 


जोड़ 


पालू जमा बचत जमा मुद्रा -उपलब्धि चलमुद्रा 


बचत जमा 
वाणिज्य बैंकों राशियों में 
को चालू मांग जमा 
जमाराशियां राशियों का 

अंश 


- 


- .. 


.. 


- - --... 


- 


- . - ...-.. - - .. 


. 


.. .. . .. 


- - - .- .- 


. 


(1 ) करोड़ रुपये 


1961 - 62 . 


. 


+ 177( 100 ) 


58. 2 


41 . 8 


18 . 6 


19 . 2 


6 . 2 


6 . 0 


18 , 6 


1962 - 63 . 


+ 264 ( 100 ) 


67 . 4 


32. 6 


15 . 9 


14 , 0 


7. 2 


17 . 1 


1963 - 64 . 


+ 442 ( 100 ) 


51 . 4 


48 . 6 


9 . 5 


36 . 4 


13. 4 


63. 4 


1964 - 65 . 


. 


+ 328 ( 100 ) 


49 . 7 


50. 3 


20. 7 


30 . 2 


8 , 7 


6 . 3 


10. 2 


23 . 9 


1965 - 66 . 


59 . 0 


41 . 0 


41 . 0 


12 . 0 


29 , 6 


11 . 0 


9 . 


6 


25 . 9 


1966 - 67 . 


61 . 3 


22 . 6 


5 . 1 


+ 449 ( 100 ) 
+ 421(100 ) 
+ 400( 100 ) 
+ 400 ( 100) 
+ 429( 100 ) 


1967- 68 . 


. 


38. 

7 61. 3 22 . 6 
44 . 8 55 . 2 18 .5 
71 . 3 23. 7 12. 

4 


44 . 8 


55 . 2 


30 .6 9 . 

3 5 12 . 1 19. 9 
30. 5 8.1 5 . 

6 8 . 15 .7 
8.68.0 9 . 

15. 5 4. 1 


30 . 5 


15 . 7 


1968 - 69 . 


६) . 


1 


1969 - 70 . 


. 


+ 608 ( 100 ) 


53 . 0 


45 . 9 


24. 8 


24, 7 


10 . 5 


15 . 0 


16 . 0 


1970 - 71 . 


. 


+ 749 ( 100 ) 


49 , 3 


. 50 . 7 


25 . 0 


27 . 0 


11 . 7 


16 . 1 


18 . 6 


47 . 0 


24 , 4 


- - 


- - 


1971 - 72 . . + 906( 100 ) 

53 . 0 17 . 0 34 . 7 12 . 7 9 . 7 11 . 4 

- - - .. -. . .- .. .. . . . ..- - . - - 
नोट : 1. स्तंभ ( 1 ) में दिये गये प्रांकड़े वर्ष के दौरान हुए समग्र परिवर्तनों को दर्शाते हैं । स्संभ ( 2 ) से ( 5 ) तक में दिये गये फिड़े स्तंभ ( 1 ) 

के हैं । 
2. बैंकों के पास रहने वाली कुल जमाराशियाँ बालू और मचत जमाराशियों के जोड़ से नहीं बनतीं क्योंकि रिजर्व बैंक के पास रहने वाली " अन्य 

जमाराशियां " और राज्य सहकारी बैंकों की वास्तविक मांग देयताएं कुल जमाराशियों में शामिल की गयी है । 
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सारणी 12 : - मुद्रागत साधम और बलमुद्रा 


( राशि करोड़ रुपयों में ) 


मुद्रागत साधन * 
( पी० एल० 480 

को छोड़कर ) 


मुद्रागत साधनों 
में वृद्धि 


चलमुद्रा में 
वृद्धि 


बलमुद्रा -मुद्रागत 
साधन ( सीमांत 

अनुपात ) ( स्तंभ 
( 4 ) स्तंभ ( 3 ) के 

% के रूप में ) 


वित्तीय वर्ष 


चलमुद्रा 


. 


- - - . 


...... 


. 


- 


- - 


। 


4102 


2201 


315 


103 


4461 


2379 


359 


178 
226 


32. 
55 . 2 
4.1 , 0 
32 . 6 


511 


4976 
5477 


2605 
2769 


501 


163 


6134 


3034 


265 


40 . 1 


1961 - 62 . 
1962 - 63 . 
1063 - 6 I . 
1964 - 65 . 
1965- 66 . 
1966 - 67 . 
1967 - 68 . 
1968 - 69 . 
1969 - 7 () . 
1970 - 71 . 
1971 - 72 . 


3196 


657 
682 
647 


6816 
7460 
8306 


162 


3376 


179 


3681 


815 


305 


23 . 8 
27 . 8 
36 . 2 
31 . 9 
29 . 9 
25 . 6 


9336 


1030 


328 


. 


. 


. 


. 


. 


10571 


4010 
4378 
4806 


1234 


369 


12233 


1661 


426 


को बढ़ाने के लिए 433 करोड़ रुपयों का उपयोग किया और इस तरह 
जून 1972 के अंत में उनका निवेश- जमा अनुपात बढ़कर 29. 8 प्रतिशत 
हो गया । इसके अलावा उन्होंने रिज़र्य बौंक आफ इंडिया को 165 
करोड़ रुपयों के ऋण चुका दिये और इससे उनके द्वारा लिये गये ऋणों 
का स्तर जून 1972 के अंत में कम होकर 42 करोड़ रुपये हो गया 
जब कि उक्त स्तर एक वर्ष पहले 207 करोड़ रुपये था । वाणिज्य 
बैंकों की संतोषजनक चलमुद्रा स्थिति के परिणामस्वम्काए बोली जमा दरें 
भी कम हो गयी । बंबई में उनकी सर्वोच्च दर पिछले वर्ष से तीन 
प्रतिशत से अधिक कम थी । जून 1972 के अंत में उक्त दर पिछले 
वर्ग के 43 प्रतिशत के मुकाबले में 3 प्रतिशत और 4 प्रतिशत के 
बीच थी । 


* मुदा - उपलब्धि और बैंकों के पास रहनेवाली मीयाबी जमाराशियाँ । 
बैंक व्यवसाय की प्रवृतियां और ऋण नीति 
वार्षिक घटय - जुलाई 1971 - जून 1972 . 

53. 1971- 72 के दौरान हुई एक अन्य महत्वपूर्ण घटना यह 
थी कि बैंकों द्वारा दिये गये मृण में हुई वृद्धि की अपेक्षा उनकी जमा 
राशियों में अधिक तेजी से वृद्धि होने के कारण बैंक संघटन की चलमुद्रा 
स्थिति बहुत ही संतोषजनक थी । अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को कुल 
जमाराशियों में ( चालू वरों पर ) 1307 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई अर्थात 
उनमें 21 प्रतिशत की अभूतपूर्व पर पर वृद्धि हुई जबकि 1970 - 71 
में उनमें 942 करोड़ रुपये या 17 . 9 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी । उच्च 
तर दर पर जमाराशियों में जो वृद्धि हुई वह अन्य कारणों के साथ 1970 
71 की अपेक्षा 1971 - 72 में पर्याप्त अधिक मात्रा में सरकारी घाटा 
होने और जैसा कि इसके पहले कहा जा चुका है, आस्तियों के संदर्भ में 
जनता की रुचि में परिवर्तन आ जाने के कारण भी हुई । । 

54. इस वर्ष अनुसूचित वाणिज्य मैकों द्वारा प्रदान किये गये ऋणों 
की मुकुल राशि में 614 करोड़ रुपयों ( 12 . 9 प्रतिशत ) की वृद्धि हुई 
जब कि पिछले वर्ष उसमें 550 करोड़ रुपयों ( 13 . 1 प्रतिशत ) की 
वृद्धि हुई थी । अनाजों की उगाही से सम्बन्धित कार्य कलापों के लिए 
दिये गये अग्रिमों में 1970 - 71 में हुई 172 करोड़ रुपयों की वृद्धि 
की तुलना में इस वर्ष 164 करोड़ रुपयों को वृद्धि हुई; इसके परिणाम 
वरूप अनाजों की उगाही के लिए दिए गए अग्रिमों को छोड़कर पालोच्य 
वर्ष में बैंकों द्वारा दिये गये ऋणों में हुई वृद्धि पहले की अपेक्षा अधिक 
श्री अर्थात वृद्धि की राशि पिछले वर्ष के 378 करोड़ रुपयों ( 0 . 4 
प्रतिशत ) के मुकाबले में इस वर्ष 451 करोड़ रुपये ( 10 . 3 प्रतिशत ) 
थी ( सारणी 13) । 

55. पालोख्य वर्ष में याणिज्य बैंकों का केवल ऋण- जमा - अनुपात 
कम नहीं था बल्कि उनका नकदी अनुपात भी कम था । बैंकों के मुद्रा 
गत साधनों की स्थिति सुधर गयी थी ; अतः ये सरकारी तथा अन्य 
अनुमोदिस प्रतिभूतियों में किये जानेवाले अपने निवेशों की मात्रा को बढ़ा 
सके और रिजर्व बैंक से लिये गये ऋणों को युकाकर अपने ऋण भार 

को कम कर सके । इस प्रकार पालोच्य वर्ष में बैंकों ने अपने निवेशों 
61 G of I / 72 - 5 . 


1971- 72 के अधिक कामकाज के समय के लिये ऋण नीति 

56. 1971 के कम कामकाज के समय में अनुसूचिप्त वाणिज्य 
बैंकों की जमाराशियों में पहली बार 624 करोड़ रुपयों की जो भारी 
वृद्धि हुई , उसके कारण बैंकिग संघटन ऋगों में 163 करोड़ रुपयों ( अनाजों 
की उगाही के लिए दिये गये ऋणों में 156 करोड़ रुपयों ) की वृद्धि होने 
के बावजूद , उसके बाद पाने वाले अधिक कामकाज के ममय ( नवम्बर 
1971- अप्रेल 1972 ) में उपयोग में लाने के लिए निधियों को सुरक्षित 
रख मका । बैंकों ने सरकारी तथा अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में किये 
जानेवाले अपने निवेशों में 249 करोड़ रुपयों की वृद्धि की और रिजर्व 
बैंक से लिये गये ऋणों के लिए 172 करोड़ रुपये चुकाकर अपने ऋण 
भार को कम कर दिया । रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लिए गये ऋणों 
का रस्तर उक्त समय के अन्त में पिछले वर्ष के 151 करोष रुपयों के 
मुकाबले में केवल 19 करोड़ रुपये और उनका ऋण- जमा अनुपात 
पिछले वर्ष के अनुपात ( 77 . () प्रतिशत ) से काफी कम ( 73. 1 प्रतिशत 
था । 1971- 72 के अधिक कामकाज के समय के प्रारम्भ में बैंकों की 
घलमुद्रा स्थिति अपेक्षकृत अधिक संतोषजनक थी ; अतः बैंक ऋणों की 
प्रत्याशित मांग की पूर्ति करने के लिए अच्छी तरह से तैयार थे । फिर 
भी बैंकिंग संघटन के प्रति सरकार की कर्जवारी में हुई भारी वृद्धि के 
कारण ऋण वितरण के संदर्भ में सावधानी बरतने की आवश्यकता थी 
ताकि मूल्यों पर दबाव न पड़े । इसके साथ ही अर्थव्यवस्था की सुरक्षा 
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सारणो 13 : - बैंक व्यवसाय संबंधी महत्वपूर्ण प्रांकड़ों में वार्षिक घट - बढ़ 


( राशि करोड़ रुपयों में ) 


जून 1971 
के अंत में 


जून 1971 पूर्व वर्ष की 
को ममाप्त तुलना में 


जन 1969 जून 1969 जून 1970 जून 1970 पूर्व वर्ष को 
के अंत में को ममाप्त के अन्त में को समाप्त तुलना में 
हुए वर्ष में 

हुए वर्ष में प्रतिशत 
घट -बढ़ 

घट- बढ़ वृद्धि ( + ) 

कमी ( - ) 


प्रतिशत 


हुए वर्ष में 
घट-बढ़ 


जून 1972 जून 1972 

पूर्व वर्ष की 
के अंत में को समाप्त तुलना . 

. हुए वर्ष में प्रतिशत 
घट -बढ़ वृद्धि ( + ) 

कमी ( - ) 


बृद्धि ( + ) 
कमी ( - ) 


। 


35 , 98 . 8 


42, 12 , 7 


- 49, 5 , 

9 


- - 6 , 13. 9 


17 1 


T 120 


47. 62 . 9 


- 13. 1 


5. 50 2 


53. 77 . 1 16: 14 . 2 


कुल बैंक ऋण 
उनमें से : 


- 


- 


2 , 33 . 2 


+ 41 . 

1 


2 


, 06 . 7 


- 26 . 5 


- 11 ,4 


3 . 78 . 8 


1172 . 1 


- 83. 

3 


542 . 3 


- 1 , 03. 


" . 


( क ) अनाजों की उगाही के लिये दिये गए ऋण 
( ख ) दूसरे ऋण 
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33, 65 . 6 


1, 54 . 8 


40, 06 . 0 


- 6, 40 . 4 


. 19 . 0 


43, 84. 1 


- 3, 78 . 

1 


9 


. 4 


48, 34 . 8 


- 4: 30 . 


13, 58. 9 


+ 1 , 98 . 2 


15, 04 . 2 


- 1, 45 . 3 


+ 10 . 7 


18, 06 . 9 


+ 3, 02 . 7 


+ 20 . 1 


22, 40 . 1 


T4, 33 . : 


+ - + . " 


2. कुल निवेश 

( क ) सरकारी प्रतिभूतियों में . 
( ख ) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में 


11, 86 . 1 


! 59 . 8 


+ 5 . 3 


13, 75 . 1 


+ 1, 89 . 0 


15 . 9 


16, 64 . 1 


+ 2. 89 . 0 


+ 2 ! . ., 


11, 26 . 3 

2, 32 . 6 


1, 50 . 7 
+ 47 . 5 


3. 18. 1 


- 85 . 5 


+ 36 . 8 


4, 31 . 8 


- 1, 13. 7 


+ 35 . 

7 


5 


,76 . 0 


+ 1, 44, 2 


+ 33 . 4 


3. 


नकदी और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास बकाया 


3, 80 . 3 


+ 1, 10 . 8 


3, 57 , 6 


- 22. 7 


- - 6 . 0 


4, 02 . 9 


- 45 . 3 


+ 12 . 

7 


4 , 47 . 4 


F44, 5 


+ 11 . 0 


4 . बोली और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि 


88. 1 


37 . 5 


47 . 9 


- 40. 2 


- 45 . 6 


82. 7 


+ 34 . 8 


-1- 72. 7 


1, 06 . 6 


+ 23 . 9 


+ 28. 9 


5. कुल जमा राशियां 

( क ) मांग 
( ब ) मीयादी 


46, 45 . 8 
21, 03. 5 


+ 6,76 . 8 
+ 2, 28 . 8 


52, 74 . 5 
23, 28 . 8 


+ 6, 28 . 7 

2, 25 . 3 


+ 13. 5 
10 . 7 


62, 16 . 2 
+ 27,42 . 8 


+ 9, 41 . 7 

4, 14. 0 


- 17 . 9 
17 . 8 


75, 23, 5 
32, 88 . 6 


+ 13, 07. 3 
+ 5, 45 . 8 


+ 21 . 0 
+ 19 . 9 


25 , 42. 3 


+ 4, 48 . [ 


29, 45 . 7 


- 4, 03. 1 


+ 15 . 9 


34, 73 . 4 


+ 5, 27 . 7 


17 . 9 


42, 34. 9 


+ 7, 61 . 5 


121 . 9 


6 . 


रिजर्व बैंक आफ इंडिया से लिये गये उधार 


. 


. 


1 , 72 . 2 


+ 68 . 7 


2,91. 5 


+ 1 ,19 , 

3 


6 9 , 

3 


2 ,07. 2 


- 81. 3 


---- 28 . 9 


42 . 1 


- 1 , 65 . 1 


- 79 . 7 


79 . 9 


76 . 6 


71 . 5 


7. ऋग-जमा अनुपात 
8. निवेन-जमा अनुपात 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


77 . 5 
29. 3 
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28 . 5 


29 . 1 


29 . 8 


. . - - . 


SEC. 3(ii)] THE GAZETTE OFINDIA : MARCH 24, 1973/CHAITRA 3, 1895 

1235 
-. ..--- - - 
संबन्धी मढ़ी हुई अावश्यकताओं की भी पूर्ति करनी थी और उत्पादन करें । उपर्युक्त उद्देश्यों के लिए बैंकों द्वारा दिये गये अग्रियों के संबन्ध 
को पढ़ाने और वितरण को बनाये रखने के लिए सभी यथासंभव महायताएं में उनके वास्तविक चलमुद्रा अनुपात पर विचार किये बिना बैंक दर पर 
देने की भी आवश्यकता थी । इसके अलाबा, अग्रतावाले क्षेत्रों तथा प्रम पूरी पुनर्षित सुविधाएं दिये जाने का आश्वासन उन्हें दिया गया । स्टाकों के जमा 
तक के अपेक्षित क्षेत्रों की अधिक मात्रा में ऋण प्रदान करने तथा हो जाने और अधिक मात्रा में किये जाने वाले उत्पादन से उत्पन्न कार्य 
4 किंग सुविधाओं को विस्तारित करने की भी मावश्यकता थी । 1971-72 कारी पूंजी की अधिक आवश्यकतानों की पूर्ति करने के उद्देश्य से ऋण . 
के अधिक कामकाज के समय के प्रारम्भ में घोषित ऋण नीति इन प्राधिकरण योजना के अधीन पानेवाली पार्टियों के मामले में रिजर्व अंक 
अावश्यकताओं के अनुरूप बनायी गयी थी । 

के पूर्व अनुमोदन के बिना ही उनके गुण-दोषों के आधार पर 15 प्रतिशत 
57. ऋण नियंत्रण की आवश्यकता के संदर्भ में जो नीति बनायी 

तफ ऋण सीमानों को बढ़ाने की अनुमति मैकों को दी गयी । . 
गयी उसका प्रमुख प्राधार रिसर्थ बैंक के वित्त पर वाणिज्य बैंकों के 

61. इन नीतियों के परिप्रेछय में 1971 - 72 में अधिक कामकाज 
अवलंबन को कम करना था । बैंकों को यह सलाह दी गयी कि यद्यपि 

के समय में ऋण राशि में 351 करोख रुपयों की पुद्धि हुई जबकि 
रिजर्व बैंक से अपेक्षित अधिकतम उधारों की पूर्ति करने की दृष्टि से 

1970-71 के अधिक कामकाज के समय में उक्त राशि में 394 करोब 
पुनर्वित्त की पात्रता स सम्बन्धित शर्ते बनायी गयी हैं फिर भी वे 

रुपयों की वृद्धि हुई थी । ऋण राशि में हुई इस फम वृद्धि का कारण 
ऐसे उधार केवल अल्प अवधियों के लिए लें । रिजर्व बैंक ने वाणिज्य 

यह था कि अनाजों की उगाही के कार्यकलापों के लिए कम मात्रा में 
बैंकों को यह सुझाव भी दिया कि उनके द्वारा रिजर्व बैंक से लिए जाने 

ऋण का उपयोग किया गया था ; अर्थात् पिछले वर्ष के अधिक कामकाज 
वाले उधारों का स्तर अप्रेल 1972 के अन्त में अप्रैल 1971 के अन्त 

के समय में उपयोग की गयी ऋण राशि में जहां 70 करोड़ रपयों की 
के स्तर अर्थात् 191 करोड़ रुपयों से अधिक नहीं होना चाहिये । उन्हें 

वृद्धि हुई थी , यहां इस वर्ष के अधिक कामकाज के समय में उसमें 76 
यह सूचित किया गया कि अगस्त 1972 के पहले शुक्रवार से बैंकों की 

करोड़ रुपयों की कमी हुई । अनाजों की उगाही से संबन्धित ऋण को छोड़कर शेष 
चलम द्रागत अपेक्षा में 1 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी अर्थात् उसे 28 

बैंक ऋण में 427 करोड़ रुपयों की वृद्धि दिखायी दी जबकि पिछले वर्ष के अधिक 
प्रतिशत से बढ़ाकर 29 प्रतिणन कर दिया जाएगा ; और रिजर्व बैंक 

कामकाज के समय में यह वृद्धि 324 करोड़ रुपये थी ( सारणी 14 ) । 
के पाम सांविधिक आधार पर रबी जानेवाली 3 प्रतिशत जमाराणियां अलग 1971- 72 के अधिक कामकाज के समय में जमाराशियों में 590 करोख 

रुपयों की जो वृद्धि हुई वह ऋण राशि में हुई वृद्धि की अपेक्षा काफ़ी 
56. रिजर्व बैंक की नीति में जहां सामान्य ऋण नियंत्रण पर जोर 

अधिक थी ; अतः इस अवधि में रिजर्व बैंक पर बैंकों की निर्भरता पिछले 
दिया गया वहां ऐसे कतिपय क्षेत्रों को जिन्हें ऋण की अविलंब आवश्यकता 

वर्ष से अधिक कामकाज के समय की अपेक्षा काफ़ी कम थी । 1971- 72 
थी , वित्तीय सहायता देने के संबन्ध में प्रोत्साहन देने के निमित्त भी उपाय 

के अधिक कामकाज के समय में रिजर्व बैंक से लिये गये उधारों में जो 
किये गये । पूर्वी क्षेत्र के औद्योगिक यूनिटों को , जिनमें से कतिपय यूनिटों 

वृद्धि हुई यह 23 3 करोड़ रुपयों के सर्वोच्य स्तर पर पहुंच गयी जम 
को विणेष महायता की आवश्यकता थी , सहायता प्रदान करने के प्राधि 

कि पिछले वर्ष के अधिक कामकाज के समय में उक्त वृद्धि 282 करोड़ 
कारियों के प्रयत्नों के संदर्भ में सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से वाणिज्य 

रुपयों के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच चुकी थी । सरकारी और अन्य अनुमोदित 
बैंकों से कहा गया कि वे भारतीय प्रौद्योगिक पुननिर्माण निगम के ग्राहक 

प्रतिभूतियों में बैंकों द्वारा किये गये निवेशों में तेजी से 2.45 करोड़ 
यूनिटों को कार्यकारी पंजीगत सहायता प्रदान कर निगम की मदद करें । 

रुपयों की वृद्धि हुई जबकि 1970-71 के अधिक कामकाज के समय 
अनुसूषित वाणिज्य बैंकों को ये अनुदेश दिये गये कि वे कोयला उद्योग 

में उनमें 115 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई थी । अप्रेल 1972 में अर्थात् 
के संबन्ध में ऋण संबन्धी अपनी क्रियाविधियों को उदार बनायें ताकि 

अधिक कामकाज के समय के अन्त में ऋण जमा अनुपास 72 प्रतिशत 
उक्त उधोग द्वारा अनुभव की गयी कठिनाईयां दूर हो सकें तथा वे वर्त 

था अर्थात् उक्त अनुपात में एक वर्ष पहले विधमान अनुपात की तुलना 
मान चावल मिलों के आधुनिकीकरण और नयी मिलों की स्थापना के 

में 6 प्रतिशत अंकों की कमी पायी गयी । 
लिए मध्यावधि ऋण प्रदान करें । 

ऋण का क्षेत्रवार वितरण - मनाजों को उगाही और निर्यात 
59. मनाज , तेल और तिलहन, चीनी और गुड़ तथा रूई और कपास 

62. बैंक ऋण के क्षेत्रवार वितरण के अनुमानिस प्रांकले केवल 
जैसे कतिपय संवेदनशील पण्यों पर बैंकों द्वारा दिये जानेवाल अग्रिमों दिसम्बर 1971 के अन्त तक ( अर्थात् पालोच्य वर्ष की छमाही के लिए ) 
से सम्बन्धित चयनात्मक ऋण नियंत्रणों को स्थूल रूप से बनाये रखा उपलब्ध हैं । इन प्रांकड़ों से पता लगता है कि जहां जून 1971 के 
गया । संवेदनशील पण्यों की पूति और मूल्य की स्थिति पर निगरानी अन्त और दिसम्बर 1971 के अन्त के बीच की अवधि में अनुसूचित 
रखी गयी और ऐसे पण्यों पर दिये जानेवाले अग्रिमों के संबन्ध में उनकी वाणिज्य बैंकों द्वारा विये गये ऋणों की कुल राशि में 294 करोड़ रुपयों 
मांग, पूर्ति मौर मूल्य की स्थिति के अनुरूप मार्जिन और उच्चतम सीमा की वृद्धि हुई अर्थात् उक्त राशि बढ़कर 5, 052 करोड़ रुपये हो गयी , 
संबन्धी अपेक्षाभों में समायोजन किये गये ( इस रिपोर्ट के भाग i में इस वहां अनाजों की उगाही के कार्यकलापों के लिए दिये गये अग्रिमों में 
संबन्ध में विस्तृत दिये गये हैं ) । 

11 करोड़ रुपयों की कमी हुई और उनकी राशि दिसम्बर 1971 के 
60. 3 विसंबर 1971 को भारत-पाकिस्तान युद्ध छिप जाने के 

अन्त में 365 करोड़ रुपये रह गयी । निर्यातों के लिए इन बैंकों द्वारा 
परिणामस्वरूप यह प्रावश्यक हो गया कि इस नीति में कुछ रियायत की 

दिये गये कुल अग्रिमों में जहां 1971 के पूर्वार्ध में 19 करोड़ रुपयों 
जाय ताकि वाणिज्यि बैंक रक्षा के उद्देश्यों के लिए वस्तुओं का निर्माण 

की वृद्धि हुई वहां दिसम्बर 1971 के अन्त तक 77 करोड़ रुपयों की 
और पूर्ति करने वाले उद्योग क्षेत्न की अतिरिक्त ऋण संयन्धी आवश्यकताओं 

पौर वृद्धि अर्थात् उक्त अग्रिमों की राशि मकर 459 करोड़ रुपयों तक 
की पूर्ति कर सकें और साथ ही , वस्तुओं का सहज वितरण विशेष रूप 

पहुंच गयी । इस अवधि में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा दिये गये ऋणों 
से सीमा क्षेत्र में निश्चित हो सके । बैंकों से यह कहा गया कि वे 

में जो कुल वृद्धि हुई उसमें से 26 प्रतिशत वृद्धि निर्यात क्षेत्र को दिये 
निर्माण युनिटों और रक्षा संबन्धी प्रार्डरों की पूर्ति करने वाले उप-रे फेदारा ____ * तदनुमार बैंकों को अपनी चल आस्तियों में अगस्त 172 के पहले 
को पर्याप्त मात्रा में अविलंब रक्षा संबन्धी पंकिग प्रौर पूर्ति ऋण प्रदान ___ णुवार से 1 प्रतिशत की वृद्धि करने की सलाह दी गयी है । 
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गये ऋण में हुई जबकि 1970 की तदनुरूपी अवधि में उममें 18 प्रति के कुल ऋणों में अग्रताथाले क्षेत्रों को प्राप्त प्राणों का हिस्सा दिसम्बर 
शत की वृद्धि हुई थी । निर्यात के विकास को प्राथमिकता दिये जाने 1970 के 22. 8 प्रतिशत से घटकर दिसम्बर 1971 में 21 . 8 प्रसि 
के कारण रिजर्व बैंक बैंकों को उनके द्वारा निर्यातों के लिए दिये गये शत हो गया । 
ऋणों के लिए पुयित की सुविधाएं प्रदान करता रहा । रिजर्व बैंक द्वारा ____ 64. यदि क्षेत्रवार देखा जाए तो कृषि को दिये गये प्रत्यभ विस में 
अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को दिये गये कुल प्राणों में इस प्रकारदिये गये 27 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई जबकि परोक्ष वित्त में 14 करोड़ रुपयों की गिरायट 
पुनर्वित का हिस्सा जहां जन 1971 के अन्त में 35 प्रतिशत था वहां 

आयी । इसके परिणामस्वरूप दिसम्बर 1971 में समाप्त हुई छमाही के दौरान 
इम वर्ष के दौरान तेजी से बढ़कर दिसम्बर 19971 के अन्त में 6.4 प्रति कृषि को विये गये कुल ऋणों में पोबल 13 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई 
पात हो गया । बैंकों को यह सूचित किया गया कि वे , निर्यात यूनिटों जबकि 1970 को सदन रूपी अवधि में 58 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई 
को पंकिंग ऋण सुविधाएं प्रदान करते समय अपनी नियि शक्ति से थी लघु उद्योगों और व्यवसायिक व्यक्ति और स्वनियोजित व्यक्ति , 
माजिन संबन्धी अपेक्षाओं में शूट दे सकते हैं । व्याज उपदान योजना फुटकर व्यापार और छोटे कारोबार आदि जैसे अन्य अग्रतावाले क्षेत्रों 
को भी जारी रखा गया और जुलाई 1971 से जून 1972 के अन्त को दिये गये ऋणों के संदर्भ में पायी गयी प्रवत्ति कृषि क्षेत्र की प्रवत्तियां 
तक की अवधि के दौरान 37 योग्य वाणिज्य बैंकों ने अपने द्वारा दिये से भिन्न नहीं थी । जून-दिसम्बर 1971 की अवधि के दौरान लघु उद्योगों 
गये निर्यात प्राणों के मदले में 4 करोख रुपयों की सीमा तक उपदान को दिये गये ऋणों में 45 करोष्ट रुपयों की वृद्धि हुई जबकि 1970 
प्राप्त किया । 

को तदनुरूपी अवधि में उनमें 55 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई थी । दूसरे 

अग्रतावाले क्षेत्रों को दिये गये ऋणों में उक्त अवधि में 19 करोड़ रुपयाँ 
– अन्य अप्रता वाले क्षेत्र 

की वृद्धि हुई अबकि उनमें 1970 की उक्त अवधि में 30 करोड़ रुपयों 
6 3. जून 1971 के अन्त से दिसम्बर 1971 के अन्त तक की की वृद्धि हुई थी । 1971- 72 ( अप्रेल से मार्च तक ) के दौरान लघु 
अधि के दौरान अन्य अग्रतावाले भेत्रों ( जिनमें कृषि , लघु उद्योग , सड़क . 

उद्योगों ( कारीगरों और अन्य दक्षताप्राप्त उद्यमियों को दिये गये मीयादी 
परिवहन चालक , व्यावसायिक व्यक्ति , विनियोजित व्यक्ति , शिक्षा , फुटकर ऋणों पीर अग्रिमों को मिलाकर ) को दिये गये ऋणों में 84 करोड़ 
व्यापार और छोटे कारोबार शामिल हैं ) को दिये गये ऋणों में 77 रुपयों की वृद्धि हुई अर्थात उक्त ऋणों की राशि बढ़कर 578 करोड़ 
करोड़ रुपयों अर्थात् 7 . 5 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि पिछले वर्ष की रुपये * हो गयी जबकि 1970-71 में उनमें 100 करोड़ रुपयों की वृद्धि 
तदनुरूपी अवधि में उनमें 143 करोड़ रुपयों अर्थात् 16 . 1 प्रतिशत की 

हुई थी । 
वृद्धि हुई थी ( भारणी 15 ) । फलस्वरूप माभी अनुसूचित बाणिज्य बैंकों 

* अनन्तिम । 
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सारणी 14 : - - अनुसूचित धाणिज्य बैंकों के प्रांकड़ों में मोसमी घट - बढ़ अधिक कामकाज का समय 

( राशि फरोड़ रपयों में ) 
19 67-68 1968- 69 1969-70 1970- 71 अप्रैल 1971 1971- 72 अप्रैल 1972 
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51, 89 
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+ 1, 01 , () 
+ 1, 08 . 5 


+ 8 . 3 
+ 4, 18 . 5 


- - 27 . 3 
+ 5, 90 . 2 


+ 70 . 3 
+ 3, 2 3. 
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2,03 
4 1, 72 


- 76 . 0 
+ 4, 27 . 1 


49, 06 


1. कुल बैंक ऋण . . . 

उनमें से : 
( क ) अनाजों की उगाही के लिए दिये गार ऋण 

( ख ) अन्य ऋण . . . 
2. कुल निवेश . 

( क ) सरकारी प्रतिभूतियों में . 

( ख ) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में 
3. नकदी और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास बकाया 


. 


- - 1 , 52 . 7 


- 2 , 4 


- - 51 , 3 


+ 1 , 15 . 4 


17, 74 + 2, 44 . 6 


22, 68 


13, 60 


+ 1, 43 . 7 


17, 12 


-- - 1, 8 2 . 3 

+ 29 . 6 
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+ 7 . 8 
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+ 1 . 9 
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4. बोली और अल्पसूचना पर प्रतिदेय राशि 
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- - 14. 8 


--- 10 . 7 


- - 6 . 8 


72, 07 


5 . बुल जमा राणियां . 

( क ) मांग . 

( ख ) मीयादी 
6. रिजर्य मेंक ऑफ इंडिया से लिये गये उधार 
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7. ऋण-जमा अनुपात 

( मौसम के अंत में ) 
8. निवेश-जमा अनुगाम 

( मौसम के अंत में ) 
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सारणी 15: - - अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के ऋण का क्षेत्रमार विवरण 


( राशि करोड़ रुपयों में ) 


. . .. 


.. 


- 


- . - .. - 


- 


- . - . 


बकाया 


- 


- - 


बकाया 

घटबढ़ ( 5 ) 

--- - की तुलना में 
जून दिसंबर ( 6) में 
1971 में 1971 में 


जून 
1969 में 


घटबढ़ ( 2 ) 
- ---- की तुलना में 
दिसंबर ( 3) में 
1970 में 


जून 
1970 में 


1 


2 


5G 


33, 99 
( 2, 63 ) 

2, 33 
1,88 


42, 13 
( 3, 20 ) 

2, (07 
3, 42 


44,52 
( 3,63 ) 

2,17 
4 , 000 


+ 2, 39 
( + 43 ) 

+ 10 
+ 58 


47, 58 
( 362 ) 

3,79 
3, 82 


50, 52 
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( + 77 ) 
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2 , 3G 


___ + 27 


+ 
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___ 31 


4 , 14 
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5 , 45 
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1, 46 
5 , 00 
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+ 


1 , 14 


1, 44 
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1. कुल बैंक ऋण 

( उनमें निर्यातों से दिये गये ऋण ) 
2. अनाजों को उगाही के कार्यकलाप . 
3. कृषि ऋण . . 

उनमें से 
( क ) प्रत्यक्ष बित्त 

( ख ) परोक्ष वित्त 
4 . लघु उद्योग . . 
5. फुटकर व्यापार महित अन्य अग्रतावाले क्षेत्र . 
6. बड़े और मझोले उद्योगों, थोक व्यागार और दूगरों को दिय 

गये बैंक ऋण @ . . . . 

[ 1 - -( 2 + 3 + + + 5) ] 
7. कुल उपलब्ध जमा राशियां ( हाथ में नगदी और रिजर्व 

बैंक ऑफ इंडिया के पास बकाया राशि, प्रान्य बैंकों के चालू 
खाते में बकाया राशि और सरकारी और अन्य अनुमोदित 

प्रतिभूतियों को छोड़कर ) . 
8. मद 7 के प्रतिशत के रूप में मब 6 . . . 
9. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लिये गये उधार 


+ 2, 3 1 


26, 61 
( 78 . 3 ) 


31 , 36 
( 74. 1 ) 


32, 22 
( 72. 4 ) 


+ 8633, 5335, 88 

( 70 . 5 ) ( 709) 


28, 33 
93. 9 
1 , 72 


33, 50 
93. 6 
2, 92 


35, 30 
91 . 3 
3, 02 


+ 1, 800 
+ 47 . 

8 
+ 10 


39, 32 
85 . 

3 
2, 07 


42,51 
4 . 3 

1, 71 


+ 3, 19 
72. 4 
- 36 


नोट : --- ( i ) फुटकर व्यापार सहित अन्य अग्रताबाले क्षेत्रों के संदर्भ में केवल सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए प्राकडे उपलब्ध हैं ; इसलिए ये कुल ऋण में सरकारी क्षेप के बैंकों ये 

ऋण के अनुपात ( 86 प्रतिशत ) के अाधार पर बहुत अधिक दिखाई पड़ते हैं । 
( ii ) मद 6 के सामने कोप्टकों में दिये गये अकिड़े फुरल बैंक श ण में अनुपात के प्रोतक हैं । 

@ अनुमानित । 
65. कृषि ऋणों की वृद्धि में जो कमी हुई वह अंशतः बैंकों द्वारा 

दूसरे क्षेत्रों को ऋण 
कृषि क्षेत्र की गुणवत्ता और अपने द्वारा दिये गये अग्रिमों की वसूली 
पर जोर दिये जाने के कारण हुई और उसका आशिक कारण यह भी 

66. जैसाकि सारणी 15 में दिखाया गया है , कुल ऋण में अन्य 
था कि बैंक इस क्षेत्र को दिये जानेवाले ऋणों से संबन्धित कामकाज क्षेत्रों, विशेषकर सरकारी उपप्रमों और सार्वजनिक क्षेत्र के दूसरे उप 
संभालने के लिए अपने संगठन स्वरूप को मजबूत बनाने की दिशा में प्रमों सहित बड़े और मझोले उद्योगों और थोक व्यापार क्षेत्र को प्राप्त 
ध्यान देते रहे और वे रिजर्व बैंक द्वारा जारी किये गये मार्गदर्शी सिद्धान्तों 

होने वाले ऋण का जो हिस्सा रहता है उसमें 231 करोड़ रुपयों तक 
के अनुरूप अपनी नीतियों और क्रियायिधियों में सालमेल बिठाने का प्रयास की वृद्धि हुई और उक्त हिस्सा कुल ऋण था 70 . 9 प्रतिशत था जबकि 
करते रहे । लघु उद्योगों के क्षेत्र को बैंकों द्वारा विये जानेवाले ऋणों जून 1971 के अन्त में 70 . 5 प्रतिशत था । इस तथ्य के अलावा फि 
की वृद्धि की धीमी गति का प्रांशिक कारण प्रौद्योगिक क्षेत्र में पायी बडे और मझोले उद्योगों और थोक व्यापार के क्षेत्र हमेशा ही बैंकों से 
गयी सामान्य मंदी थी जिससे लघु उद्योगों के उत्पादन स्तर बुरी तरह भारी मात्रा में उधार लेनेवाले रहे हैं, उद्योगों और व्यापार क्षेत्रों को 
से प्रगावित हुए थे । इसका दूमरा कारण यह भी था कि गुणवत्ता के इस अवधि में रक्षा और वितरण संबन्धी पाईरों की जो पूर्ति करनी 
न्यूनतम स्तर को बनाये रखने पर अपेक्षाकृत अधिक ध्यान दिया जाता थी उसकी पृष्ठभूमि में भी इस ऋण - वृद्धि पर विचार किया जाना चाहिये 
था । यह भी कहा जा सकता है कि 14 बड़े बैंकों के राष्ट्रीयकरण के इसके अलावा , निर्यात व्यापार को दिया गया अधिकांश ऋण भी इन 
तुरन्त बाद की अवधि में ऋण- वृद्धि की जो दर पायी गयी उसे बनाये 

क्षेत्रों को दिये गये ऋणों के आंकड़ों में शामिल किया गया है । इसलिए , 
नहीं रखा जा सका ; क्योंकि इन क्षेत्रों को दिये जानेवाले ऋणों का आधार 

अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों की ऋण संबन्धी सामान्य आवश्कताओं 
जहां प्रारिभिक अवधि में सीमित था वहां उसके याद व्यापक हो गया की पूर्ण रूप से पूति किये जाने के मार्ग में ऋण नियंत्रण की सामान्य 

और इस कारण ऋण-वृद्धि की दर भी निश्चित ही अपेक्षाकृत कम होगी । नीति बाधक नहीं थी । यह बात इस तथ्य से स्पष्ट होती है कि पालोच्य 
अनुसूचित बैंकों द्वारा दिये जाने गये कुल ऋण में इन क्षेत्रों के ऋण 

वर्ष के दौरान , रिजर्व बैंक की ऋण प्राधिकरण योजना के अन्तर्गत बैंकों 
का जो हिस्सा रहता है उसमें पायी गयी कमी पर उपर्युक्त पृष्ठभूमि से प्राप्त 726 प्राधेदन पत्रों में से 1 . 45 करोड़ रुपयों की अल्प राशि 
में विचार किया जाना चाहिये और यह नीति में किस प्रकार के परि . वाले केवल 3 प्रावेदनपत्र अस्वीकार किये गये ; वे भी इसलिए प्रस्त्रीधार 
वर्तन का द्योतक नहीं है । 

किये गये कि वे आवश्यकता पर आधारित नहीं थे । 
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विभव क करें 

वर्ष अर्थात् 1 :071 के कम कामकाज के समय और 1971- 72 के अधिक 
57. ममाज के कमजोर वर्गों को दिये जाने वाले ऋण के संदर्भ में 

यामकाज के समय के संदर्भ में बैंकिग संघटन के वित्तीय साधनों की 
वित्तीय सहायता की अपेक्षा करने वाले कम आय वाले चुने हुए वर्गों को 

वृद्धि और उनके वितरण के बारे में एक व्यापक प्रयोग किया गया । 
सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिये गये ऋणों लेके लिए रियायसी व्याज 

तत्संबन्धी अनुमानों पर पहुँचने के लिए ऐसे 31 बड़े बैंकों से जिनके पास 
दरों की योजना को कार्यान्वित करने से संबन्धित सरकारी निर्णण की 

पूरे मैंकिंग संबटन को जमाराशियों की 95 प्रतिपात जमाराशियां थीं 
25 मार्च, 1972 को वित्त मंत्री द्वारा की गयी घोषणा उल्लेखनीय है । 

और जिनके द्वारा दिये गये अग्रिमों की राशि पूरे बैंकिंग संघटन द्वारा 
उक्त घोषणा के बाद योजना के अधीन ऋण दिये जाने के लिए योग्य 

प्रदस अग्रिम राशि का 96 प्रतिशत थी , हा उद्देश्य के लिए बनाये गये 
व्यक्तियों को पहचान के लिए प्रायश्यक मानदंड निर्धारित करते हुए 

विशेष प्रपन में अकड़े भेजने के लिए कहा गया था । प्रपन्न में बैंकों 
कुछ मार्गदर्शी सिद्धान्तों तथा प्रण दिये जाने से संबन्धित शर्तों के विवरण 

को कुल जमाराशियों और अग्रिमों में वृद्धि , निधियों के राज्यवार और 
बैंकों के विवरण बैंकों को भेज दिये गये हैं । उधारकर्ताओं के चुनाव के 

क्षेत्रवार वितरण और क्षेत्र में शाखामों का विस्तार करने से संबन्धित 
लिए दो बुनियादी मानदंर होंगे ; वे हैं उनफी कमजोर आर्थिक स्थिति 

बैंकों के वार्यश्राम के विस्तृत विवरण शामिल किये गये । अलग- अलग 
और उनके कार्यकलापों का उत्पादक स्वरूप । विभेदक व्याज दर समान 

बैंक के विवरणों पर संबन्धित बैंक के मुख्य कार्यपालक अधिकारी और 

उच्च अधिकारियों से विचार-विमर्श किया गया और जमाराशियां जुटाने 
रूप से 4 प्रतिशत निर्धारित की गयी है जो बैंक दर से 2 प्रतिशत 
कम है । यह योजना अशी प्रारम्भिक चरण में है और यह आशा की 

और क्षेत्रवार तथा प्रदेशयार ऋणों के वितरण से संबन्धित उसके पिछले 
जाती है कि इस योजना के अधीन विये गये ऋणों की राशि पिछले 

कार्य और सामाजिक उद्देश्यों के परिप्रेक्ष्य में उसकी अपेक्षित भूमिका 
वर्ष के अन्त में बैंकों द्वारा दिये गये कुल ऋणों के एक प्रतिशत की लगभग 

को ध्यान में रखते हुए जहां जहां प्रायश्यक था , प्राक्कलनों में परिशोधन 
आधी होगी । यद्यपि इग योजना के अधीन दिये गये ऋणों की कुल मात्रा 

किया गया । इन बैंकों से प्राप्त समेकित प्रांकड़ों और उत्पादन प्रवृत्तियों , 
जने अनुमानतः 20 करोड़ रुपये है — अधिक नहीं होगी फिर भी इसका 

मूल्यों प्रावि से संबन्धित उपलब्ध विवरणों का उपयोग करते हुए बैंकिग 
बड़ा लाभ यह होगा कि बैंकर ब्याज दरों को प्राय और संपति की 

संघटन के लिए वर्ष 1971- 72 के लिए एक व्यापक ऋण योजना तैयार 
विषमसानों को घटाने के लिए एक साधन के रूप में इस्तेमाल करने 

की गयी । 
की नीति की दिशा में उन्मुख होगे । 

____ 71. जूट , चाय और इंजीनियरी उद्योगों की ऋण संबन्धी प्रावश्यक 
छुटो पुनर्भाजन योजना 

ताओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए इम वर्ष के दौरान जन उत्पादक 

संघ , इंजीनियरी संघ और चाय उद्योग से संबन्धित संगठनों से विचार 
68. नवम्बर 1970 में हुरी बाजार के विकास को प्रात्साहन देने 

विमर्श किया गया । देश के अन्य क्षेत्रों ( गैर-सरकारी और सरकारी ) 
के विचार से शुरू की गयी हुंजी पुनर्भाजन योजना के क्षेत्र को इस वर्ष 

के प्रतिनिधियों के साथ भी उनकी ऋण संबन्धी प्रायश्यकताओं का सही 
के दौरान कुछेक संशाधनों के साथ विस्तारित किया गया है ( भाग [ में 

अनुमान लगाने के संदर्भ में सहायता पहुंजचाने के लिए इसी प्रकार के 
इसकी चर्चा की गयी है ) । पुरानी हुंची बाजार योजना के अधीन पुनयिन 

विचार-विमर्श प्रारम्भ किये जा रहे हैं । 
किये जाने की प्रणाली को बन्द कर दिया गया है । किन्तु कुछ विशिष्ट 

____ 72. अप्रेल 1972 में रिजर्व बैंक द्वारा प्रायोजित घाणिज्य बैंकों 
उद्देश्यों के लिये वह प्रणाली अब भी लागू है । वे उद्देश्य इस प्रकार हैं : 

के अर्थशास्त्रियों की एक बैठक में 1971- 72 की व्यापक ऋण योजना 
रक्षा पैकिंग ऋण एवं पूर्ति ऋण और अनाजों की उगाही के कार्यकलापों 

के अनुभवों और 1972- 73 की ऋणयोजना के प्रपन पर विचार -विमर्ण 
के लिए वित्त प्रदान करना और धैवों को , विशेषकर ऐसे छोटे बैंकों 

किया गया । योजना के उद्देश्यों पर प्रकाण डालने के अलावा, अर्थशास्त्रियों 
को जो रिजर्व बैंक से लिये आनेवाले अन्य प्रकार के उधारों के लिए 

से यह अनुरोध किया गया कि वे जमाराशियों और ऋण के क्षेत्रीय 
उपयुक्त प्रपत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ हैं , दी जानेवाली वित्तीय सहायता । 

वितरण का अनुमान लगाने के संबन्ध में अपनायी जानेवाली अपनी अपनी 
69. शुरू में जुलाई और अगस्त 1971 के दौरान पुनर्भाजित हुंडियों 

प्रणालियों का विवरण रिजर्व बैंक के पास भेजे । इन बातों पर बंकरों से 
के बकाया स्तर में गिरावट पायी गयी ; किन्तु उक्त स्तर सितम्बर 1971 

अलग अलग विचार-विमर्श करना है । 
के अन्त में बढ़कर 25 करोड़ रुपये हो गया जबकि जून 1971 के अन्त 
में यह स्तर 10 करोड़ रुपये था । 1971 - 72 के अधिक कामकाज के प्रावेशिक ऋण प्रायोजना 
समय के प्रारम्भ में रिजर्व बैंक द्वारा पुनीजित हुंडिया की राशि 14 
करोड़ रुपये थी । जैसे जैसे अधिक कामकाज का समय मागे वता , बैंकों 

____ 73. यद्यपि 1971-72 को ऋण प्रायोजना में , अमाराशियों का 

वर्गीकरण और निधियों का वितरण (निवेशों को मिलाफर ) राज्यवार 
ने अधिक मात्रा में पुनर्भाजन मुबिधानों का लाभ उठाया और मार्च 

किया गया और उनकी अन्तर्राज्यीय तुलना भी की गयी फिर भी उप 
1972 के अन्त तक उनकी बकाया राशि 42 करोए रुपये हो गयी । 
कम कामकाज के समय के शुरू होने वाले के साथ ही इस सुविधा का लाभ 

योगिता के आधार पर राज्यवार ऋण का वर्गीकरण करने की को 

की अमनर्थना के कारग बैंकों की निधियों के प्रादेशिक वितरण का संपूर्ण 
उठाने की प्रवृत्ति कम हो गयो ; अतः पुनर्भाजित हुंडियों की राशि 
जून 1972 के अन्त में 100 करोड़ रुपये हो गयी । इस योजना के अधीन 

चित्र प्रस्तुत करना संभव नहीं था । अभी देश के अनेक भागों में बैंकों 

को कृषि और लघु उद्योग की ऋण संबन्धी आवश्यकताना की जानकारी 
1 जुलाई 1971 से लेकर 30 जून 1972 तक की अवधि के दौरान 
पुनर्भाजित छरियों की अधिकतम बकाया राशि 45 . 3 करोड़ रुपये थी । 

नहीं है । तथापि अग्रणी बैंक योजना के अधीन वितरित किये गये जिलों 

में उनके द्वारा किये गये प्रभावी सर्वेक्षणों के कप में इस दिशा में शुरूआत 
ऋण प्रायोजना 

कर दी गयी है । 3 35 जिलों में से 2600 की रिपोर्ट तैयार की जा 
70. ऋण प्रायोजना के मुल. प्राधार और सत्त्व तथा समग्र आर्थिक चुकी हैं । इसके अलावा बैंक मुविधारहित कम बैंक मुविधायुक्त केन्द्रों का 
अायोजना के संदर्भ में उसके मन और इस दिशा में शुरू किये गये पता लगाने लगाने का प्रथम चरण भी पूरा हो चुका है । अग्रणी बैंक 
• उपायों का उलापन विष्टल बी को रिपोर्ट में किया गया है । इसके योजना के प्रधान अनुवर्ती कारवाई के प में कुछ जिलों के लिए जिला 
बाद संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए एक ऋण योजना तैयार करने की दिशा म्तः पर सलाहकार समितियों के निर्माण का कार्य पूरा हो चुका है । 
में एक कदम उठाया गया ; वह इग प्रकार था : - 1971 -72 क वित्तीय इन ममितियों से ऋण संबन्धी अन्तरालों को पाटने के लिए वित्तीय 
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संस्थानों की गतिविधियों में समन्वयन खाने के अलावा यह भी प्राणा की 

77. जिन विदेशी लन -देनों के संदर्भ में प्रारक्षित विदेशी मुद्रा निधियों 
जाती है कि वे राज्य सरकारों से अपना संपर्क बनाए रख। जहाँ बैंक जिलों में अतिम रुप में परिवर्तन हुए उनके विवरण भी उपलब्ध नहीं हुए हैं । 
की अर्थव्यवस्था से परिचित हो गये हैं , वहां स्थानीय अर्थव्यवस्था में फिर भी अभी तक जो सूचना मिली है , उमगे मष्ट है कि प्रायान संबंधी 
बैंकों के योगदान में इस योजना से कोई विशेष वद्धि नहीं हुई है । विशेष भुगतानों में वृद्धि हुई है । इस्पात, अलौह धातु और अनुरक्षण संबन्धी 
रूप से इस योजना के अधीन अग्रताबाले क्षेत्रों को दिये जानेवाले प्रण अन्य वस्तुओं के जो अधिक पायात किये गये उनका बहुन कुछ ममायोजन 
के कार्य में कोई विशेष प्रगति नहीं हुई है । इसका कारण यह है कि खाद्यान्न के आयातों में हुई कमी के कारण हुआ है जो खाद्यान्न के 
बैंकों ने अभी तक अधिकांश क्षेत्रों में विभिन्न लघु उद्योगों और कृषि देशी भंगरों की संतोषजनक स्थिति के कारण संभव हो सकी । 
की ऋण संबन्धी प्रावश्यकताओं का मल्यांकन करने के लिए कोई गंभीर इस वर्ष ऋणों का भुगतान पिछले वर्ष की प्रवेक्षा अधिक किया गया । 
अध्ययन नहीं किया है । इस दिशा में किये गये प्रयास अब तक अपर्याप्त इमका आशिक कारण यह था कि हमारे कुछ ऋणकर्तायों की मुद्राओं 
हो रह हैं । कुछ हद तक इसका कार्य करने का वह संकीर्ण प्राधार है , के विनियम मूल्य में वृद्धि हुई । इसके साथ ही अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा संबन्धी 
जिसे लेकर अग्रणी बैंकों ने अपने जिलों में काम करता शाम किया है । अनिश्चितताओं के संदर्भ में और विशेष रूप से जूट निर्यातों में वृद्धि 
1972 - 74 के शाखा विस्तार कार्यक्रम के स्वरूप का निर्धारण करने में होने के बाबजूद निर्यात की प्रामवनी में संभवत : सामान्य बृद्धि हुई । 
इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है । 

78. इस प्रकार विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध विवेशी महायता इस वर्ष 
___ 74. एक सार्थक ऋण कार्यक्रम बनाने के लिए सरकारी क्षेत्र के 

के अन्त में पिछले वर्ष के अन्त में विद्यमान स्थिति की अपेक्षा काफ़ी कम 
प्रायः सभी बैंकों ने प्रादेशिक / प्रभागीय स्तर पर और कुछ मामलों में जिला 

होगी । दिसम्बर 1971 से अमेरिका की तरफ से गहायता का कोई नया 
स्तर पर विकास संबन्धी कर्मचारियों और विषय-विशेष के विशेषज्ञों 

प्राधिकरण नहीं हुआ है । अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के लिए निधियों 
को लेकर अपने कार्यालय खोले हैं । जिलों की बैंक संबन्धी योजनाओं के 

की तृतीय आपूर्ति के संबन्ध में अमेरिका की निष्क्रियता के कारण उस 
संवर्भ में , क्षेत्र की प्रम्य संस्थागत एजेन्सियों के मक्रिय सहयोग और राज्य 

स्रोत से भी सहायता की उपलब्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है । प्रन्म 
सरकार की पर्याप्त सहायता के साथ ऋण संबन्धी अंतरालों का पता 

राष्ट्रिीय मुद्रा व्यवस्था के विघटन से अन्य स्रोतों से प्राप्त होने वाली 
लगाये जाने और क्षेत्रगत अध्ययन किये जाने के कारण क्षेत्रीय ऋण 

महायता में अनिश्चितता प्रा गयी । 
आयोजना प्रागामी वर्षों में अधिक प्रभावी हो जाएगी । 

म्यापार घाटा 
____ 75. देश के अल्पविकसित क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएं बढ़ाने का कार्य 

79. जहां तक आयातों और निर्यातों का संबन्ध है, वाणिज्यिक 
ऋण आयोजना का एक महत्वपूर्ण पहलू है । इस वर्ष के दौरान खोली 

सूचना और अंक संकलन महानिदेशालय के आंकड़ों से पता चलता है 
गयी 1 , 612 शाखाओं में से 9.36 ( 53 प्रतिशत ) शाखाएं अब तक के 

कि भारत व्यापार संबन्धी जो घाटा 1968- 69 से काफ़ी कम हो गया 
बैंक मुविधारहित केन्द्रों में खोली गयीं और 507 शाखाएं 9 अपेक्षाकृत 

था वह 1971- 72 में एक बार फिर बढ़ गया है । 1971 - 72 ( अप्रैल 
कम बैंक सुविधायुक्न राज्यों अर्थात् असम , बिहार, जम्मू और काश्मीर , 

मार्च) में व्यापार घाटा 286 करोड़ रुपये था , जो 1970- 71 के 99) 
मध्य प्रवेश , मणिपुर, मेघालय , उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल 

करोड़ रुपयों के घाटे से घाफी अधिक था । इस तीन वृद्धि का यह कारण 
में खोली गयी । इन नौ राज्यों और त्रिपुरा और नागालैंड, जिन्हें कम 

था कि पायातों में 219 करोड़ रुपयों की भारी वृद्धि हुई जबकि निर्यातों 
मैक सुविधायुक्त राज्यों के रूप में माना गया है, में देश की जनसंख्या 

में केवल 32 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई । 
का प्राधे से अधिक भाग रहता है । जून 1969 के अन्त सफ , इन राज्यों 
में कुल शाखाओं का लगभग एक चौथाई भाग मात्र विद्यमान था , किन्तु 

निर्यात 
पिछले तीन वर्षों के दौरान कार्यान्वित की गयी शाखा विसतर नीति 

80. 1971-72 के वितीय वर्ष में निर्मातों की विकास दर पिछ ने 
के कारण यह अनुपात जून 1972 के अन्त सफ 29 प्रतिशत से भी 

वर्ष के 8. 6 प्रतिशत के मुकाबले में 2 . 1 प्रतिशत थी । जैसा कि पिछले 
अधिक बढ़ गया है । वाणिज्य बैंकों के शाखा विस्तार कार्यक्रम का विस्तृत 

वर्ष को रिपोर्ट में बताया जा चुका है 1970- 71 में निर्यातों में हुई 
विवरण रिपोर्ट के भाग [ में दिया गया है । 

वृद्धि का एक अन्श मांसिपकीय था जो निर्यातों का रिकार्ड करने की 
भुगतान शेष 

क्रियावधि में हुए परिवर्तन के कारण हुआ । यदि 1970- 71 के निर्यात 
76. अब हम 1971-72 ( जुलाई- जून ) में देश के विदेशी भुगतान 

गंवन्धी प्राधिकारिफ अांकड़ों में इस आधार पर समायोजन किया जाय 
शेष की स्थिति पर विचार करेंगे । इस अवधि में प्रारक्षित विदेशी मुद्रा 

तो उसके परिणामस्वरूप 1970-71 के निर्यातों की यून्नि वर में कमी 
निधियों का मूल्य 787 करोड़ रुपयों से बढ़कर 846 करोड़ रुपये हो 

होगी और सदनसार 1971-72 की वृद्धि दर बढ़ जाएगी । ठोस अांकड़ों 
गया । किन्तु इम वृद्धि में 16 करोड़ रुपयों की वह राशि भी शामिल है 

के प्रभाव में , इन समायोजित विकास दरों का निर्धारण प्रामानी से नहीं 
जो ऐसी मुद्राओं में , जिनकी विनियम दरों में इस वर्ष के दौरान वृद्धि 

किया जा सकता , किन्तु यह स्पष्ट है कि असमानता योजिा प्रांड़ों 
हुई , रखी हुई प्रारक्षित आस्थियों के रुपया मूल्य में वृद्धि होने के कारण 

के प्राधार पर वृद्धि दरों का अनुमान 1970- 71 के लिए अधिक पौर 
प्राप्त हुई । इसके विपरीत , 1970- 71 में प्रारक्षित निधियां 837 करोड़ 

1971 -72 के लिए कम लगाया गया है । 
रुपयों से घटकर 787 करोड़ रुपये हो गयीं । इसका प्रमुख कारण यह 

81. 1971 72 के निर्यातों की प्रवृत्ति को सही और साफ़ तौर पर 
था कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से किये गये पुन : क्रय और उसमें किये दो अवधियों में विभाजित किया जा सकता है ; अर्थात् अप्रैल 1971 
गये अतिरिक्त स्वर्ण अभिवान के लिए 124 करोड़ रुपये प्रारक्षित निधियों में जुलाई 1971 तक की अवधि में निर्यातों में 1970 की तदनुपी 
से निकाले गये थे । 1971 - 72 में इस प्रकार का कोई लेन- देन नहीं प्रधि में हुई वृद्धि की अपेक्षा 25 प्रतिशत अधिक वृद्धि हुई और अनी 
हआ । यदि इन विशेष लेन -देनों और मूल्यों परिवर्तन को छोड़ दिया जाए, प्रवधि अर्थात् अगस्त 1971 से मार्च 1972 तक की अवधि में 1970 
तो प्रारक्षित निधियों में 1971- 72 में 43 करोड़ रुपयों और 1970- 71 71 की नदनुरूपी अवधि में हुई वृद्धि की तुलना में उनमें 7 प्रतिशत की 
में 72 करोड़ रुपयों की वृद्धि दिखाई पड़ेगी । दूसरे शब्दों में , इस वर्ष कमी हुई । पहले की अवधि में निर्यातों में हुई अधिक वृद्धि का प्रमख 
भगतानों की स्थिति पिछले वर्ष की अपेक्षा कुछ कम उल्लेखनीय थी । कारण यह था कि संगला देश में जुट संबंधी बरसुनों के पोतलदानों के 
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जो वृद्धि हुई उसका प्रांशिक कारण यह था कि कछ अत्यावश्यक कच्चे 
माल और इस्पान के उत्पादों के देशी उत्पादन में कमी हो गयी थी ; 
अनुरक्षण वरतगों के प्रायातों के संबंध में अपनायी गयी उदारीकृत पायात 
नीति के कारण भी आयातों में वृद्धि हुई । 


प्रायात पण्यवार 


बिलकुल ही बंद हो आने के परिणापमस्वरूप उनकी मांग बहुत ज्यावा 
हो गयी थी । जुलाई 1971 के बाद की अवधि में अन्य बातों के साथ 
साथ विश्य की प्रमुख मुद्रानों के चालू किये जाने और भारत पाकिस्तान 
युद्ध के कारण व्यापार क्षेत्र के अस्त व्यस्त हो जाने के फलस्वरूप निर्यातों 
पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा । 
निर्यात पण्यवार 

18 2. विसंबर 1971 तक उपलब्ध निर्यातों के पण्यवार विवरण से 
मालूम पड़ता है कि निर्यातों को सामान्य वृद्धि दर ( अप्रैन दिसंबर 1971 
में 1970 की तदनरूपी अवधि की अपेक्षा 4 प्रतिशत की वृद्धि ) का 
एक मात्र कारण जट उत्पादनों के निर्यातों में हुई वृद्धि थी । दूसरी वस्तुओं 
में से, उच्चतर यूनिट मूल्यों के कारण चाय के निर्मातों में 2 प्रतिशत 
की सामान्य बृद्धि हुई । इसके विपरीत सूती कपड़ों और तागों, तेल की 
खली और गरम मसालों के निर्यातों में कुछ कमी पायी ( सारणी 16 ) । 


87. प्रायातों के पण्यवार विवरण दिसंबर 1971 तक उपलब्ध 
है । उनसे मालूम पड़ता है कि अप्रैलविसंबर 1971 में पिछले वर्ष की 
तदनुरूपी अवधि की अपेक्षा प्रायासों में हुई वृद्धि पूरी तरह खाचेतर 
वस्तुओं के आयातों के संदर्भ में हुई । अप्रैल दिसंबर 1970 की अपेक्षा 
खायानों के प्रायातों के मूल्य में 65 करोड़ रुपयों ( या 38 प्रतिणत ) . 
की कमी हुई जब कि खाद्येतर वस्तुओं के प्रायातों के मूल्य में 247 
करोड़ रुपयों ( या 24 प्रतिशत ) की वृद्धि हुई । यद्यपि लगभग सभी 
प्रमुख खाद्येतर वस्तुओं के प्रायातों में वृद्धि हुई फिर भी लोहे और इस्पात 
( 77 करोड़ रुपये ) , मशीनों और परिवहन उपस्कर ( 75 करोड़ रुपये ) और 
खनिज तेलों ( 47 करोड़ रुपये ) के मामले में मत्वपूर्ण वृद्धि हुई ( सारणी 
17 ) । अप्रैल 1971--मार्च 1972 की अवधि में पायात- लाइमेंमों के मूल्य में 
1970-71 के दौरान हुई 36 प्रतिशत की वृद्धि से भी अधिक 13 प्रतिशत 
की वृद्धि हुई ; इससे 1072-73 में खाद्येतर वस्तुओं के प्रायातों में और 
अधिक वृद्धि होनी चाहिए । 


83. यदि जूट निर्यातों में हुई वृद्धि को छोड़ दिया जाय तो अप्रैल 
दिसबंर 1971 की अवधि में कुल निर्यातों में 36 करोड रुपयों की कमी 
दिखाई देगी । कुल निर्यातों म परम्परेतर यस्तों के निर्यातों का हिस्सा 
अप्रैल दिसंबर 1970 में जहां 24 प्रतिशत था वहां 1971 की उसी 
गावधि में वह घटकर 18 प्रतिशत हो गया । इस्पात के कम उत्पादन 
की स्थिति में उसकी बढ़ती हुई घरेलू मांग के कारण उसके निर्यात 
अधिशेष में पर्याप्त कमी पायी, जबकि खनिज लोहे के निर्यात में खास 
तौर पर विदेशी मांग की कमी होने से गिरावट पायी । इस्पात की कमी 
और उसकी घरेलू मांग में वृद्धि होने के कारण इंजीनियरी माल और 
र मायनिक पदार्थों के निर्यातों में भी कमी पायी जबकि पिछले वर्षों में 
इनमें वृद्धि की प्रवृत्ति पायी गयी थी । 


पायात नीति 


88. 1972-73 फी आयारा नीति में पिछले वर्ष की नीति के 
बुनियादी ढांचे को बनाये रखते हुए प्रात्म निर्भरता के उद्देश्य पर अपेक्षाकृत 
अधिक जोर दिया गया । उगमें ऐसे चने हुए प्रयनाप्राप्त उद्योगों के लिए , 
विशेषकर ऐसे उद्योगों के लिये , जिनमें निर्यात की पर्याप्त क्षमता है 
या जो आयातों पर होने वाले व्यय को कम करने में योगदान कर सकते हैं , 
प्रायासित मूल वस्तुओं का अधिक वितरण किये जाने की व्यवस्था है । 


निर्यात मोति 

84. पिछले वर्ष की रिपोर्ट में संसद म 30 जुलाई 1970 को 
प्रस्तुत किये गये निर्यात नीति संकल्प का उल्लेख किया गया था , जिसमें 
भारस की निर्यात प्रामदनियों को बहुत अधिक बढ़ाने की आवश्यकता पर 
जोर दिया गया था । इम उद्देश्य को ध्यान में रखते हुये प्रौद्योगिक 
लाइसेंस नीति और आयात नीति को इस प्रकार व्यवस्थित किया गया 
कि निर्यान अभिमुख उत्पादन में वृद्धि हो । जैसाकि पहले कहा जा चुका 
है , निर्यात संबंधी ऋण सुविधायें भी काफ़ी अधिक मात्रा में प्रधान 
की गयीं । 


89. वाणिज्यिक माल के व्यापार में जो अपेक्षाकृत कमी हुई वह 
प्रशत: उनके सापेक्ष उच्चतर मूल्य और देश में हुई अधिक खरीद जैसे 
प्रातरिक कारणों से हुई । इमरी तरफ़ विदेशों में हुई कछ गतिविधियों 
के कारण भी हमारे निर्यातों में बाधा पड़ी । संयुक्त राष्ट्र व्यापार और 
विकास सम्मेलन III ने इस तथ्य पर प्रकाश डाला है कि विकसित देश 
अल्प विकसित देशों के साथ अपना व्यापार बढ़ाने के लिए कोई प्रयास 
नहीं कर रहे हैं । प्राथमिकतामों को सामान्यीकृत प्रणाली प्रम यूरोपीय 
आर्थिक समुदाय के देश , जापान , नार्वे, स्वीडन और मिटेन जैसे विकसित 
देशों द्वारा उत्पादित और अर्ध उत्पादित वस्तुओं के निर्यातों को बढ़ाने 
के उद्देषय से अपनायी जा चुकी है ; उक्त प्रणाली कोटा और उच्चतम 
सीमाओं के कारण उलझ गयी है । 


85. मार्च 1972 में भारत और बंगला देश के बोत्र व्यापार करार 
पर हस्ताक्षर किया जाना विदेशी व्यापार के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण 
घटना थी । इस करार के अनुसार, भारत बंगला देश को अन्य वस्तुओं 
के साथ साथ अनुत्पादित तमाखू , सीमेंट , कोयले और सूत के तागे का 
निर्यात करेगा अबकि भारत बंगला देश से अन्य बस्सुनों के साथ साथ 
मछली , पटसन और अखबारी कागजा का प्रायात करेगा । उक्त करार में 
सीमा व्यापार संबंधी विशेष सुविधाओं की भी व्यवस्था की गयी । 
प्रामातों की प्रवृत्तियां 


86. जून 1966 में रपये का अवमूल्यन होने के बाद पहली बार 
1970- 71 में प्रा. यातों में थोड़ी बहुत वृद्धि हुई थी ; उनमें 1971 
72 में तेजी से वृद्धि हुई । वाणिज्यिक सूचना और अंक संकलन महा 
निदेशालय के प्रांकड़ों के अनुसार उनमें 1971- 72 के दौरान 219 
करोड़ रुपयों ( 1 3 प्रतिशत ) की वृद्धि हुई अर्थात् प्रामातों का मूल्य बढ़कर 
1853 करोड़ रुपये हो गया जबकि 1970- 71 में उनमें 52 करोड़ 
रुपयों ( 3 प्रतिशत ) की वृद्धि हुई थी । इस वर्ष के दौरान पायातों में 


___ 90. पौंड स्टलिग के चालू किये जाने के कारण , इस वर्ष के अंत 
में , अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा संबंधी अनिश्चिततायें कम होने की अपेक्षा और अधिक 
बढ़ती हुई दिखाई पड़ों । 1970 और 1971 के बीच में विश्व व्यापार 
फा विकास धीमा पड़ गया था । जहां एक और विकासोन्मुख देशों के 
निर्यातों की वृद्धि में कमी पायी वहीं दूसरी और उनके निर्यात पायात 
मूल्यांक ( Terms of Trade ) में भी गिरावट पायो । यद्यपि इस आत 
मी काफ़ी भाशा है कि पश्चिम जर्मनी और अमेरिका को गतियिधियों 
को पुनः प्रवर्तित किया जाएगा , फिर भी 1972- 73 में विश्व व्यापार 


SEC. 3(ii)] 


THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 24, 1973 /CHAITRA 3, 1895 


1241 


- - . 


- - .- : - 


:. ::. : . - : . . - - . - - - : 


- - . - . -- - - . 


- - - - - - 


सारणी 16 :- - भारत के मुख्य निर्यात 


( राशि करोड़ रुपयों में ) 


- 


- 


- -- ----.. 


- 


( 5 ) को अपेक्षा ( 6 ) में 
वृद्धि ( + )/ कमी ( - ) 


अप्रैल-दिसम्बर 


पण्य 


1967- 68 


1968- 69 


1969 - 70 


1970- 71 


1970 


1971 


वास्तविक 


वास्तविक 


- - 


- - 


- 


- 


- 


. 


. - 


- 


- 


- - - 


35 


69 


8G 


( अ ) मुख्य परम्परेतर पस्तुएं 

इंजीनियरी सामान 
लोहा और इस्पात 
खनिज लोहा . 
रासायनिक पदार्थ 


. . 
. . 


356991 1,2690 
557 9 87 91 


79 


91 


34 


- -- 


- - 52 


75 


88 


1, 17 


- - 14 


---- 16 


. 


. 


16 


16 


24 


24 


30 


36 


25 


- - 1 


( मा ) प्रम्य पस्तुएं 


शूट का तागा और उससे बनी वस्तुएं . 


22,342 , 18 


2, 18 


1 , 90 


1 . 36 


1, 362 , 18 


_ 2,07 


216 


+ 59 


सूत का सागा और उससे बनी वस्तुएं . 


88 


1, 01 


1 , 16 


1 . 18 


8 


81 


81 
1,22 


+ 80 

- 7 
+ 2 


पाय . 


1 . 80 


1 ,57 


1 , 25 


1 , 48 


1 . 20 


1 , 22 


खाल, छाल, पमला और चमड़े की पीजें , 


87 


99 


87 


64 


74 


+ 10 


+ 16 


जूतों को मिलाकर 
काजू की गिरी . 
तेल की खली . 


. 
. 
. 


. 
. 
. 


4 


61 


57 


52 


. 


__ 


+ 9 


+ 21 


45 


45 


491 


49 


41 


55 


55 


41 


29 


- - 12 


मोती, बहुमूल्य और प्रर्धमूल्य पस्थर, 


30 


45 


42 


31 


38 


+ 7 


+ 23 


27 


23 


34 


39 


24 


23 


- - 1 


न तराशे गए तराशे गए 
गरम मसाले . . . 
मछली और मछली से बनी वस्तुएं . 

. 
. . . 


18 


23 


31 


31 


24 


29 


+ 21 


मीनी . 


16 


10 


+ 


28 


18 


27 


27 253439 24 
18233131 24 29 
16 10 

28 18 27 
18 19 20 21 22 19 
____ 1113 11 14 118 
____ 25 33 33 31 26 35 

11, 99 13,58 14,13 15 ,35 11 ,50 11, 94 


18 


18 


20 


25 


११ 


19 


+ 5 
+ 9 
-3 
- 3 
+ 9 
+ 44 


खनिज मैगनीज . 


11 


13 


11 


11 


+ 50 
--14 
- 27 
+ 35 
+ 4 


25 


33 


33 


31 


26 


35 


तमाखू ( अमुत्पादित ) . 
( इ) जोक ( मयों को मिलाकर ) 


. 
. 


नोट : 1 नवंबर 1970 से निर्यातों के रिकार्ड के लिए वाणिज्यिक सूचना और अंक संकलन महानिदेशालय द्वारा अपनायी गई क्रियाविधि में ( अंतिम रूप से पारित पोतलवाम 

बिल के स्थान पर पोतलदान बिल की मूल प्रति के आधार पर रिकार्ड करने की विधि स्वीकार की गयी ) परिवर्तन किये जाने के कारण 1970- 71 और 1971-72 के 
माकड़ों की पिछले वर्षों के प्रांकड़ों से तुलना नहीं की जा सकती । 

स्त्रोत : वाणिज्यिक सूचना और अंक संकलन महानिदेशालय 
61 G of I / 72 - 6 . 
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सारणी 17 - - भारत में मुख्य प्रायात 


( राशि करोड़ रुपयों में ) 

( 5 ) की अपेक्षा ( 6 ) में 
अप्रैल -दिसम्बर 

वृद्धि ( + ) 
- - - -... -. 

कमी ( -- ) 
1970 

1971 

पास्तविक प्रतिशत 


पण्य 


1967- 68 


1968- 69 


1969- 70 


1970 - 71 


- 


- 


- - . . - - INr - . . 


- । .. 


M - 10 . 


554 


372 


293 


242 


131 


- - 56 


- 30 


518 


336 


261 


213 


187 
170 
74 


105 


65 


90 


83 


99 


87 


+ 


+ 13 


+-18 


16 


नगण्य 


नंगण्य 


28 


29 


22 


20 


| 


- 2 
+ 47 


- - 10 
+ 19 


133 


138 


136 


143 


96 


96 


106 


110 


. + 34 


+ 45 


15 


37 


42 


30 


20 


33 


+- 13 


1 . 65 


+ 


273 


283 


195 


192 


135 


161 


- 19 


- 26 


139 


77 


+ 


61 


38 


. 


52 


+ 


134 


144 


118 


131 


97 


109 


+ 14 
"- 12 
+ 77 


+ 


1. अनाज ( काजू को छोड़कर ) 

अनाज और उनसे बनी वस्तुयें 
2. कच्ची सई 
3. पटसन और मेस्ता 
4. काजू . . 
5. खनिज तेल : . 

उनमें से 

( क ) फच्चा और अंशतः परिशोधित 
० पैट्रोलियम 

( ख ) अन्य . 
6 . रासायनिक पदार्थ : 
उनमें से : 
( क ) उर्वरक . 

139 
( ख ) अन्य . 
7. लोहा और इस्पात 
8. प्रलोह धातु . 
9. कच्चा रबड़ ( कृत्रिम और सुधारे गये 
___ रबड़ को मिला कर ) . . 
10. ऊन और दूसरे पशुओं के रोम 

___ 12 - 
11. पशुपों और वनस्पति के तेल और चर्थी . 
12. कागज, गत्ते और उनसे बनी चीजें . 
13. मोप्ती , बहुमूल्य और प्रर्ध-बहुमूल्य पत्थर . 
14. मशीनें और परिवहन उपस्कर 

503 
( क ) बिजली से इतर मशीनें 
( ख ) बिजली की मशीनें 
( ग ) परिवहन के उपस्कर 

66 
15. अन्य . . 

215 
जोड़ . 

2008 1909 
स्रोत : -- वाणिज्यिक सूचना और अंक संकलन महानिदेशालय । 
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86 


82 


147 


102 


179 


+ 


89 


89 


120 


86 


83 
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। 


4 


10 


11 


17 


11 


- - - 15 


34 


19 


30 


32 


18 


18 


24 


17 


24 


+ 7 


12 


28 


28 


17 


19 


514 


396 


384 


274 


349 


+ 27 


336 


366 


280 


257 


211 


190 
49 


86 


82 


64 


72 


+ 2 
4- 75 . . 
+ 21 
+ 23 
+ 31 

- - 2 
+ 182 


+ 


81 


51 


58 


35 


.1 11 
1- 47 
+ 89 

--- 2 
+ 15 


214 


178 


176 
1634 


66 
1 23 
1365 


125 
1183 
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- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- - - 


- - - 


- 


- - 


व्यापार और आर्थिक प्रगति के व्यवस्थित विकास के लिये चलमूद्रा स्थिति 
में पर्याप्त वृद्धि की जाय और ( ग ) विनिमय दरों में परिवर्तन करने के 
लिए स्वीकार्य वस्तुगत मानवंर निर्धारित किया जाय ताकि समायोजन 
प्रक्रिया सुगम हो । अतः ऐसी व्यवस्था का निर्माण करने और उसकी 
स्वीकृति के बाद उसका परिचालन करने में विकासोन्मुख देशों को भी 
पर्याप्त अवसर मिलना चाहिए । 


की वृद्धि की संभावना तब तक अनिश्चित ही रहेगी जब तफ अंतर्राष्ट्रीय 
मुद्रा व्यवस्था के सधार संबंधी कार्यों में उल्लेखनीय प्रगति न हो । 

91. इस संदर्भ में भारत और अन्य विकासोन्मुख देशों का यह प्रयत्न 
रहा है कि ये भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा संबंधी सुधार कार्य में सक्रिय रूप से 
सबन हों और विकासोन्मुख देशों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 
पर्याप्त मात्रा में विशेष प्राहरण अधिकारों का वितरण कार्य बिना किसी 
बाधा के जारी रहे । पिछले कुछ वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली को 
अस्त व्यस्त कर देने वाली जो कठिनाइयां उपस्थित हुई उनका कारण यह 
था कि विश्व के प्रमुख प्रौद्योगिक देश अपने उत्पादन और मांग को संतुलित 
करने में विफग्न हो गये थे । इस विफलता के वष्परिणाम विकासोन्मुख 
देणों में भी पाये जाते हैं । अतः एक ऐसी व्यवस्था की तत्काल आवश्यकता 
है जिसमें (क ) अंतर्राष्ट्रीय चल मुद्रा के निर्माण का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 
नियन्त्रण किया जाय, ( ब ) अपेक्षाकन कम विकगित वेशों के अंतर्राष्ट्रीय 


मूल्यांकन और संभावनाएं 


92. पिछले पैराग्राफ़ों में वस्तुस्थिति का जो सिंहावलोकन प्रस्तुत 
किया गया है उससे यह विदित होता है कि एक ओर जहां भारतीय 
अर्थव्यवस्था पिछले वर्ष के अंत तक शरणार्थियों के भागमन और युद्ध 
के तनावों का सफलतापूर्वक सामना कर सकी यहां दूसरी ओर उसने 
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कतिपय चिन्ताजनक तथ्यों को भी प्रस्तुत किया है । कुल मांग में हुई ____ 95. वित्तीय क्षेत्र में विभिन्न संस्थाओं द्वारा किये जाने वाले प्रयत्न 
वृद्धि के अनुपात में उत्पादन में अधिक वृद्धि होने के बजाय मूल्यों में अधिक यह अपेक्षा करेंगे कि बैंकिंग सेवामों को व्यापक और सधन बनाकर मौलिक 
वृद्धि हुई यद्यपि कृषि उत्पादन में निश्चित ही वृद्धि हुई है फिर भी आवश्यकतानों की व्यवस्था की जाए । भारत के बैंक व्यवसाय क्षेत्र की 
प्रौद्योगिक उत्पावन की वृद्धि दर अंशत : बिजली, परिवहन और कतिपय गतिविधियों से मालूम होता है कि यदि मावश्यक श्रम शक्ति और अन्य 
कच्ची सामग्री की कमी के कारण चौथी योजना में परिकल्पित दर की अपेक्षा में साधनों की व्यवस्था की जाए तो कम विकमित क्षेत्रों के विकास के संदर्भ 
कम ही थी । अन्य बातों के साथ -माथ उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्य में में बैंक उपयोगी भूमिका अदा कर सकेंगे । जमाराशियों में प्रत्याशित 
हुई वृद्धि के कारण प्रौद्योगिक संबंध बिगड़ गये और इसका प्रतिकूल प्रभाव वृद्धि होने पर बैंक अब तक की अपेक्षा अधिक मात्रा में मीयावी ऋण 
प्रौद्योगिक उत्पावन पर भी पड़ा । यद्यपि वेश में हुई अधिक बचत और और निर्यात ऋण भी प्रदान कर सकेंगे । इसका यह प्राशय होगा कि 
विदेशों से प्राप्त शुद्ध पूंजी के कारण देशी निवेश में वृद्धि हुई फिर भी प्रौद्योगिक, कृषि संबंधी और अन्य क्षेत्रों को कार्यकारी पूंजी की अपेक्षाओं 
निवेश माल उद्योगों को मांग पहले की तरह कम ही रही है । इसी प्रकार की पूर्ति बिना अधिक कठिनाई के हो जानी चाहिए । फिर भी मध्यावधि 
जहां एक प्रोर सरकारी क्षेत्र की कुल प्राप्तियों में वृद्धि हुई है वहां दूसरी और दीर्घावधि पूंजी की समस्या वैसी ही बनी रहेगी । अतः यह प्रावश्यक 
और सरकारी क्षेत्र की बचत की मात्रा कम हो गयी है । इसके परिणाम होगा कि मीयादी ऋण प्रदान करने वाली संस्थानों द्वारा प्रदान की जाने 
स्वमा भारी मात्रा में घाटे की अर्थव्यवस्था करनी पड़ी । इस कारण वाली सहायता को जारी रखा जाए और बढ़ाया जाय । साथ ही , यह 
अर्थव्यवस्था के कुल मुद्रागन माधनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा । 

भी प्रत्यावश्यक होगा कि प्रौद्योगिक आधार को व्यापक बनाने और 
93. इस पृष्टभूमि में पांचवीं योजना के उद्देश्यों को ध्यान में रखते 

उसमें विविधता लाने के लिए नये निवेशों को बढ़ाया जाए । संस्थानों 

द्वारा प्रदान की जानेवाली सुविधानों के अलावा मूल्य -स्थायिता के उद्देश्य 
हुए. भविष्य के कार्यों को निर्धारित करना होगा । इन उद्देश्यों की पूर्ति 

को देखते हुए रिजर्व बैंक को चाहिए कि वह सामान्य ऋण नियंत्रण की 
उत्पादन को तेजी से बनाने और प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को मजबूत बनाने 

मीति का पालन करे । 
से ही हो सकती है । उत्पादन को बढ़ाने का मतलब यह होगा कि नये 
उद्योगों को बढ़ाया जाए , वर्तमान क्षमता का पूर्ण उपयोग किया जाए 
और कृषि क्षेत्र की नयी प्रणालियों को अधिक व्यापक क्षेत्र में विस्तरित 

II. बारिणज्य बैंक व्यवसाय को प्रगति . 
किया जाय । इसी प्रकार मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए मांग को व्यवस्थित 
करना भी अधिक महत्वपूर्ण होगा । इसके लिए ऐसी मोतियों को अपनाना 

96, पालोच्य वर्ष में , बैंकिंग संघटन ने विभिन्न क्षेत्रों में अपनी 
होगा जिनका लक्ष्य इस प्रकार हो कि प्रामवनियों में होने वाली व्यापकता को बढ़ाने और इस प्रकार बैंक व्यवसाय के विकास के संदर्भ 
वृद्धि अर्थव्यवस्था की उत्पादिता में होने वाली वृद्धि के 

में विद्यमान क्षेत्रीय असंतुलनों को कम करने की दिशा में अपने प्रयास 
अनुरूप हो ; साथ ही बचत बढ़े और आय का पुनर्वितरण हो । जारी रखे । 1972 और अगले दो वर्षों के लिए शाखा विस्तार की 
इस नीति को कार्यान्वित करने में सैद्धांतिक और व्यावहारिक दोनों प्रकार 

प्रस्तावित व्यापक योजना के अंतर्गत समग्र रूप से 5000 शाखाएं खोलने 
की कठिनाइयां अवश्य रहती हैं । इसके साथ ही इस प्रकार की नीति का कार्यक्रम बनाया गया है । उससे यह प्राशा की जाती है कि क्षेत्रीय 
की आवश्यकता स्पष्ट है, कयोंकि इसके बिना समाज के विभिन्न वर्गों 

प्रसंतुलन और कम हो जाएगा और साथ ही बैंक भी अपने शाखा विस्तार 
के लोगों द्वारा राष्ट्रीय उत्पादन में अपने- अपने अंश को मढ़ाने के लिए 

कार्यक्रम को अग्रणी बैंक योजना के प्रधीन अग्रणी बैंक होने के कारण 
किया जाने वाला प्रयास न केवल निरर्थक होगा, बल्कि उत्पादन के योजना . 

अपने ऊपर पायी जिम्मेदारियों के अनुकूल बना सकेंगे । शास्त्रा विस्तार 
बद्ध लक्ष्यों तक वास्तविक रूप में पहुंचना भी असंभव नहीं तो कठिन 

के कार्यक्रम पर निरंतर जोर दिये जाने से यह संभव है कि हाल ही के 
अवश्य होगा । 

वर्षों में बैंकों की जमाराशियों में जिस तेजी से वृद्धि हुई है उसे आगे भी 

बनाये रखा जाएगा । 
__ 94. वित्तीय नीप्ति के दृष्टिकोण से इसके लिए दो प्रकार की मूल 
कार्रवाइयां करनी होगी । एक तो मुम्रागत विस्तार को सीमानों के भीतर 

97. इस वर्ष भी छोटे किसान , लघु उद्योग उत्पादक , फुटकर व्यापारी , 
रखना होगा और दूसरी समाज की बचत को गतिशील बनाने के लिए 

सड़क परिवहन चालक , छोटे-मोटे कारोबार करनेवाले व्यक्ति , व्यवसायिक 
व्यापक रूप से संस्थागत सुविधाएं प्रदान करनी होंगी । मुद्रागत विस्तार 

व्यक्ति और स्वनियोजित व्यक्ति जैसे कम साधनों वाले ऋणकर्तानों की 
को नियंत्रित करने के लिए अनिवार्यतः सरकारी क्षेत्र द्वारा की जानेवाली ऋण संबंधी आवश्यकताओं पर जोर दिया जाता रहा है । इसके साथ 
घाटे को प्रर्थव्यवस्था की मात्रा को सीमित कर देना होगा जैसा कि 

ही इस बात पर भी अधिकाधिक जोर दिया जाता रहा कि गुणात्मक 
रिपोर्ट में इसके पहले कहा जा चुका है, कोई राज्य सरकार अब एक 

आधार पर ऋण दिया आए । गुणात्मक आधार पर ऋण दिये जाने पर 
प्ताह की अस्थायी अवधि के सिवाय रिजर्व बैंक से प्रोवरड्राफ्ट नहीं 

जो बल दिया जाता है उसे अग्रतावाले और उपेक्षित क्षेत्रों के कम साधनों 
ले सकती । इसके अतिरिक्त रिजर्व बैंक से केन्द्रीय सरकार द्वारा लिये 

वाले ऋणकर्तामों को दी जानेवाली ऋण सुविधामों के लिए भारतीय 
जाने वाले ऋण को नियंत्रित करने की भी नीति अपनानी होगी । किंतु 

ऋण गारंटी निगम लिमिटेड धारा दी जानेवाली गारंटी रक्षा संबंधी 
रक्षा और विकास के संबंध में केन्द्रीय सरकार को जो विशेष जिम्मेवारियां 

शों को उदार बमाकर पुष्ट किया जाएगा । केन्द्रीय सरकार में विशिष्ट 
वहन करनी हैं उनके कारण ऐसे ऋण की कोई सुनिविष्ट सीमा निर्धारित 

उत्पादक और आर्थिक गतिविधियों में संलग्न कतिपय निर्दिष्ट कम प्राय 
करना संभव नहीं है । फिर भी अत्यावश्यक पण्यों या उपभोक्ता वस्तुओं 

वर्ग के व्यक्तियों के लिए विभेदक ब्याज दरों की योजना को कार्यान्वित 
की पूर्ति की वर्तमान लचीली स्थिति को ध्यान में रखते हुए घाटे की 

करने का निर्णय किया है और यह प्राशा की जाती है कि सरकारी क्षेत्र 
अर्थव्यवस्था के स्तर पर निरंतर निगरानी रखनी चाहिए । इससे यह 

के बैंक इस योजना के अधीन लगभग 20 करोड़ रुपयों के ऋण प्रदान 
स्पष्ट होता है कि कराधान के प्राधार को व्यापक बनाने के द्वारा कर 

करेंगे । इससे इन वर्गों की ऋण संबंधी प्रावश्यकताओं की पूर्ति के संदर्भ 
की बसुलियों को बढ़ाने , बाजार से लिये जाने वाले ऋणों की मात्रा को 

में उक्त बैंकों का योगदान और अधिक बढ़ेगा । 
अधिकतम बनाने और विशेष रूप से, सरकारी क्षेत्र के वाणिज्यिक उद्यमों 
की परिचालन क्षमता में वृद्धि कर उनकी आय को बढ़ाने के लिए अधिक 

98. अग्रणी बैंक योजना के अधीन, शीघ्र प्रभावकारी सर्वेक्षणों के 
से अधिक प्रात्न किये जाने चाहिए । 

आधार पर रिपोर्ट तैयार करने के कार्य में काफ़ी प्रगति हुई है । कई 


1244 


THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 24 , 1973 /CHAITRA 3, 1895 


[ PART II 


. . 


. 


. 


- . 


. . .. 


- . . . . 


- - 


- -- --- - - - - 


जिलों में बैंक ग्यवसाय के विकास के लिए सलाहकार समितियों का 
निर्माण करने के अलावा ऋण संबंधी अंतरालों का पता लगाने के लिए 
गहन अध्ययन कार्य करने की दिशा में भी कुछ प्रयास किये गये हैं । 
___ 99. सरकारी क्षेत्र के बैंक कृषि के क्षेत्र में विशिष्ट क्षेत्रीय योजनाएं 
बना रहें हैं । उदाहरण के तौर पर उन योजनामों को लिया जा सकता 
है जिनके अंतर्गत बैंक अभिस्वीकृत गांवों के किसानों की वित्तीय मावश्यकताओं 
की पूर्ति के लिये प्रयास करते हैं । इन योजनाओं से ऐसे अवसर कम 
होंगे कि एक ऋणकर्ता को एक से अधिक संस्थागत ऋण अभिकरणों से 
वित्तीय सहायता प्राप्त हो । इसके अलावा बैंक भी प्रदत्त ऋणों के अंतिम 
उपयोग का अधिक अच्छा निरीक्षण कर सकेंगे । छोटे कृषक विकास 
एजेन्सी प्रायोजनाएं / सामान्य कृषक और कृषि श्रम प्रायोजनाएं अभी तक 
प्रारंभिक अवस्था में हैं और अधिकारी योग्य व्यक्तियों का पता लगा रहे 
हैं । यदि राज्य अधिनियमों पर विशेषज्ञों के दल द्वारा प्रस्तुत की गयी 
रिपोर्ट पर राज्य सरकारें तेजी से कार्रवाही करें तो वाणिज्य बैंकों द्वारा 
कृषि के लिए ऋण दिये जाने में और अधिक सुविधा होगी । । 


उससे भी थाड़ी अधिक शाखाएं खोल सकेंगे । इस प्रकार इस अवधि 
में कुल मिलाकर लगभग 5,000 शाखाएं खोली जाएंगी । बैंकों को 
शाखामों का अधिक विस्तार करने के संदर्भ में क्षेत्रों का चयन करने के 
मामले में अपेक्षाकृत अधिक ध्यान देने की सलाह दी गयी है । साथ ही 
उनसे यह भी कहा गया है कि वे बैंक व्यवसाय की संभावनामों से मुक्त 
केन्द्रों को बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य , अपमे लिए निर्धारित 
अग्रणी जिलों में अपने उत्तरदायित्व , अपने कार्यक्षेत्रों और अपेक्षाकृत 
कम विकसित कम बैंकिंग सुविधाओंवाले राज्यों को प्राथमिकता देने की 
मावश्यकता पर भी ध्यान दें । इसके अलावा बैंकों को यह भी सूचित 
किया गया है कि वे अपनी शाखाओं के वर्तमान कारोबार और भविष्य 
के उनके लक्ष्यों के संदर्भ में उनके कार्य की जानकारी निरंतर प्राप्त 
करते रहें । 


____ 105. 1971-72 के लेखा वर्ष में , वाणिज्य बैंकों ने 1970-71 
के 1, 890 कार्यालयों के मुकाबले में 1, 612 कार्यालय खोले । इस वर्ष 
के दौरान खोले गए कुल कार्यालयों में से राष्ट्रीयकृत बैंकों में 821 कार्यालय 
और स्टेट बैंक प्राफ़ इंडिया और उसके सहायक बैंकों में 439 कार्यालय 
खोले । बैंक सुविधारहिस केन्द्रों में खोले गये कार्यालयों की संख्या 938 
थी ( सारणी 18 ) । 


__ 100. इस संदर्भ में स्वनियोजित व्यक्तियों, कारीगरों, शिल्पकारों 
मादि को ऋण प्रदान करने की विशा में अनुभव प्राप्त करने के लिए 
स्टेट बैंक आफ इंडिया द्वारा देश भर में किये गये 60 केन्द्रों के चयन का 
उल्लेख भी किया जा सकता है । सभम उद्यमियों को तकनीकी सहायता 
प्रदान करने के लिए बैंक प्राफ बड़ौदा ने जो विविध सेवा एजेंसी शाखा 
खोली वह भी इस संदर्भ में उल्लेखनीय है । रोजगार की संभाव्यता को 
बढ़ाने के लिए इसी प्रकार की योजनाएं बनाने के संबंध में रिजर्व बैंक 
अन्य बैंकों से संपर्फ बमाये हुए है । 

101, इस लेखा वर्ष के अंत में केन्द्रीय क्षेत्र अर्थात मध्य प्रवेश 
और उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिए उस क्षेत्र की बैंकिंग गति 
विधियों का पुनरीक्षण करने के निमित्त बनायी गयी क्षेत्रीय सलाहकार 
समिति की बैठक लखनऊ में बुलाई गयी । समिति ने अप्रतापाले क्षेत्रों 
को ऋण प्रदान करने और राज्य सरकारों और बैंकों के बीच समन्वय 
स्थापित करने से संबंधित विषयों पर विचार विमर्श किया । बैठक में 
ग्रामीण और अर्ध पाहरी क्षेत्रों और साथ ही छोटे ऋणकर्तामों , विशेषकर 
किसानों को दिये जानेवाले ऋणों को बढ़ाने की दिशा में ठोस कदम 
उठाने के लिए एक कार्यकारी दल का गठन करने का निर्णय किया गया । 
____ 102. बैंकों में यह भी स्वीकार किया है कि अग्रतावाले क्षेत्रों को ऋण 
प्रदान करने के लिए एक सशक्त कार्यक्रम बनाने की दिशा में संगठनात्मक 
बाधाएं रहती हैं और इस कारण उन्होंने अपमे वर्तमान संगठन स्वरूप को 
या तो पुनर्गठित कर लिया है या पुनर्गठित करने का प्रयास कर रहे 
हैं । इसके लिए उन्होंने प्रधान कार्यालय और साथ ही क्षेत्रीय और जिला 
स्तरीय कार्यालयों में भी परिचालन और विकास कार्य से संबंधित उपयुक्त 
मिश्रित कर्मचारी वर्ग की मावश्यकता को स्वीकार किया है । 

10 3. निम्नलिखित अनुच्छेदों में वाणिज्य बैंकों के संगठम स्वरूप में 
किये गये परिवर्तनों और विभिन्न योजनामों को कार्यान्वित करने की विशा 
में हुई प्रगति के विवरण दिये गये हैं । 
शाखा विस्तार 
___ 104. वाणिज्य बैंकों ने 1969 में 1, 369 कार्यालय , 1970 में 
2,137 कार्यालय और 1971 में 1, 805 कार्यालय खोले ; इस प्रकार 
दिसंबर 1971 को समाप्त हुए तीन वर्षों में कुल मिलाकर 5, 311 
कार्यालय खोलें गए । शाखा विस्तार की व्यापक योजना के अधीन 1974 
में समाप्त होनेवाले तीन वर्षों की अवधि में भी इस गति को बनाये 
रखने का प्रस्ताव किया गया है । इसके अधीन , वाणिज्य बैंक 1972 मौर 
1973 में प्रतिवर्ष कम से कम 1,500 शाखाएं और 1974 में संभवतः 


___ 106. बैंकिंग संघटन के क्षेत्रीय विस्तार के संबंध में की गयी प्रगति 
को इस वर्ष के दौरान बनाये रखा गया ( सारणी 19 ) । राष्ट्रीयकरण 
के बाद अर्थात् जुलाई 1969 से जून 1972 के अंत तक खोले गये 
5, 375 कार्यालयों में से लगभग 3, 416 कार्यालय बैंक सुविधा रहित 
केन्द्रों में खोले गये थे ( 63. 5 प्रतिशत ) । इन नये कार्यालयों में से 
31. 6 प्रतिशत कार्यालय अल्पविकसित राज्यों अर्थात् असम , बिहार 
जम्मू और कश्मीर, मध्य प्रदेश , मणिपुर, मेघालय , नागालैण्ड, उडीसा , 
त्रिपुरा , उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में खोले गये थे । बैंक सुविधा 
रहित केन्द्रों में खोले गये कार्यालयों में से भी 34. 1 प्रतिशत कार्यालय 
इन राज्यों में खोले गये थे । मणिपुर राज्य और अरुणाचल प्रवेग, दावरा 
मोर नागर हवेली तथा मिझोराम के संघशासित क्षेत्रों में इस वर्ष के दौरान 
सभी कार्यालय बैंक सुविधारहित केन्द्रों में खोले गए थे । 

107. 1971- 72 में खोली गयी 1, 612 अतिरिक्त शाखामों को 
बुद्धि से प्रति बैंक कार्यालय उसकी सेवा प्राप्त प्राबादी जहां जूम 1971 
में 46, 000 थी , वहां जून 1972 में घटकर 40, 000 हो गयी । नागा 
लैंड और त्रिपुरा को छोड़कर शेष सभी राज्यों में और संघशासित क्षेत्रों 
में से लक्कवीय , मिनीकाय और अमीनी द्वीप को छोड़कर सभी क्षेत्रों में 
यह कमी पायी गयी । अम केवल दो ही ऐसे जिल हैं जहां बैंकिंग सुविधायें 
उपलब्ध नहीं हैं । वहाँ भी शाखाएं खोलने के लिए बैंकों को लाइसेंस दिये 
जा चुके हैं । 


108. इस वर्ष शाखामों को विस्तार दर में थोड़ी सी कमी होने 
के बावजूर ग्रामीण क्षेत्रों में शाखाओं के खोले जाने की दिशा में बैंकों 
फा मुकाय इस वर्ष के दौरान भी अनुकूल बना रहा ( सारणी 20 ) । 
कुल बैंक-शाखामों में प्रामीण क्षेत्रों की मैक शाखामों का अनुपात जहाँ जून 
1971 के अंत में 35. 6 प्रतिशत था वहाँ जून 1972 के अंत में 38. 7 
प्रतिशत हो गया । 


109. पाठ महानगरीय केन्द्रों अर्थात् अहमदाबाव, बंगलूर , बंबई, 
कलकत्ता , दिल्ली, हैदराबाद , कानपुर और मद्रास के बैंकों के कारोबार 
के संबंध में हाल ही में किये गये अध्ययन से यह पता लगा कि इन 
केन्द्रों में जमाराशियों की अधिक संभावनाएं हैं और महानगरीय केन्द्रों 
में अधिक बैंक कार्यालय खोलने की संभावनाएं रहती हैं । यह भी महसूस 
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सारणि 18 - बाणिज्य बैंकों द्वारा 1970- 71 और 1971- 72 में खोलें गमे नये कार्यालय 


... . 


.. 


- .. - - 


. - - - 


- - 


- . . ... 


... . 


वाणिज्य बैंकों द्वारा खोले गये नये कार्यालय 


1970 - 71 


बैंक कार्यालय 

- - - . . - - 
1971- 72 30 जून 30 जून 

1971 को 1972 को 
जनवरी- जुलाई 

जून 1971 
1972 जून 1972 


जनवरी 


जुलाई 


जुलाई 
विसम्बर 
1970 


1970 


जुलाई- 
विसम्बर 
1971 


1971 


जून 1971 


1 


2 


3 


- 


- 


--- --- --- --. .. - 


1. स्टेट बैंक माफ इंडिया 


178 


187 


. 


2286 


2575 


234 
( 164 ) 


412 
( 287 ) 


289 
( 164 ) 


( 123 ) 


( 106 ) 


( 58 ) 


2 . स्टेट बैंक आफ इंडिया के सहायक बैंक 


173 


66 


84 


1500 


1233 


1383 


86 
( 64 ) 


87 
( 55 ) 


( 119 ) 


66 
( 39 ) 


( 46 ) 


( 85 ) 


3. चौवह राष्ट्रीयकृत बैंक 


608 


540 


6368 


7189 


( 413) 


444 
( 245 ) 


1052 
( 658 ) 


281 
( 149 ) 


821 
( 470 ) 


( 321 ) 


4. अन्य अनुसूचित बैंक 


115 


239 


175 


1875 


2238 


124 
( 57 ) 


165 
( 99 ) 


340 
( 207 ) 


( 65 ) 


( 122 ) 


( 108 ) 


5. विदेशी बैंक 


130 


130 


6. सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक 


1052 


824 


1876 


11892 


13515 


968 
( 374 ) 


632 
( 352 ) 


1600 
( 926 ) 


( 698 ) 


( 488 ) 


( 1186 ) 


7. गैर अनुसूचिप्त वाणिज्य बैंक . 


5 


12 


121 


121 


105 


105 


( -- ) 


( 8) 


14 
( 3) 


( 3 ) 


( 7) 


12 
( 10 ) 


8. सभी वाणिज्य बैंक 


12013 


13620 


1057 
( 698 ) 


8 33 
( 496 ) 


1890 
( 1194) 


972 
(577) 


640 
( 359 ) 


1612 
( 936 ) 


नोट :----कोष्ठकों में दिये गये प्रांकड़े बैंक सुविधा रहित केन्द्रों में खोले गये कार्यालयों की संख्या के द्योतक हैं । 


किया गया कि वर्षे शहरों में विशेषकर व्यापार क्षेत्रों में कार्यालयों की 
संख्या में वृद्धि करने से पहले से ही यहां रहने वाले ऐसे कार्यालयों को , 
जो कारोबार में तेजी से होने वाली वृद्धि को संभालने में कठिनाई महसूस 
करते हैं , राहत मिलेगी और माथ ही , बहुत अधिक मात्रा में बढ़ते हुए 
कारोबार को व्यवस्थिन करने में उन्हें सहायता मिलेगी । इसके परिणाम 
स्वरूप ग्राहकों की सेवा में भी सुधार होगा । इन बातों को ध्यान में रखते 
हए , महानगरीय क्षेत्रों में और कुछ शहरी केन्द्रों में प्रति बैंक कार्यालय 
उसकी सेवा प्राप्त प्राबादी को 10, 000 से घटाकर 5, 000 कर दिया 
गया है । इसके अलावा, महानगरों और पत्तन शहरों सहित अन्य शहरों 
में कार्यालय खोलने का अधिकार प्राप्त करने के लिए ग्रामीण अर्ध शहरी 
क्षेत्रों में निर्दिष्ट संख्या में कार्यालय खोलने की जो अनिवार्यता थी उसमें 
भी छूट दे दी गयी है जिससे कि महानगरों/ पत्तन पहरों में और अधिक 
कार्यालय खोले जा सकें । परिवर्धित मानक के अनुसार, जिस बैंक के 
60 प्रतिशत या उससे अधिक कार्यालय प्रामीण और अर्ध शहरी केन्द्रों 


में हों यह ग्रामीण और प्रर्ध शहरी केन्द्रों में अपने द्वारा खोले गये प्रत्येक 
दो कार्यालयों के लिए शहरी केन्द्र और महानगर/ पसन प. हर में एक एक 
कार्यालय खोलने का पात्र है । अन्य मामलों में प्रामाण / अर्ध शहरी केन्द्रों 
में खोले गये प्रत्येक तीन कार्यालयों के लिए यह मामफ लागू होगा । 
महानगरीय केन्द्रों के लिए लाइसेंस जारी करने की दिशा में हुई प्रगति 
में तीव्रता लाने के लिए छ: केन्द्रों प्रति बंबई, कलकत्ता, दिल्ली, हैदराबाद , 
मद्रास और बंगलूर में बैंकों के प्रतिनिधियों की बैठकें हुई और इन शहरों 
में 728 कार्यालय खोलने के लिए वितरण संबंधी व्यवस्थाएं की गयीं । 
बैंकों को शहरी क्षेत्रों में और 303 कार्यालय खोलने की अनुमति दी गई 
है । प्राशा कि जाती है कि इन उपायों से शहरी क्षेत्रों में विद्यमान 
जमाराशियों की संभावनाओं का उपयोग किया जा सकेगा और इससे वहां 
पहले से ही विद्यमान बैंक कार्यालयों पर पड़नेवाले दबाव पर होंगे और 
साथ ही , ग्रामीण क्षेन्नों में बैंकिंग सुविधाएं बढ़ाने के कार्यक्रम की गति भी 
बनी रहेगी । 
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सारणी 19 - - जून 1910, जून 1971 और जून 1972 में प्रस्त में विधमान बैंक कार्यालयों का राज्यवार बितरण 

-- - 

प्रासादी प्रति 
कार्यालयों की संख्या 

1970- 71 के 

1971-72 के मक कार्यालय 

दौरान खोले गये दौरान खोले गये ( हजार में ) 
राज्य 

- -- - -- - --- - - - - - - ---.. - - 
जन 

उनमें से बैंक 

उनमें से बैंक जन जून 
1970 ___ 1971 1972 जोड़ सुविधा रहित जोड़ मुविधा रहित 1971 1972 
के अन्त में के अन्त में के अन्त में केन्द्रों में खोले गये केन्द्रों में खोले गये के अन्त में के अन्त में 

- . 

678 
1 . प्रांध्र प्रवेश 

722 959 

904450 45 
2. प्रमम . 

122 119 

23 

27 22 120 98 
3. बिहार . 

.151 

5 .11 
+. गुजरात 

1105 

____ 1298324 
5 . हरियाणा 

258 

+ 

12934) 
(6. हिमाचल प्रदेश . 

21 19 40. 
7. जम्मू और काश्मीर 

71 101 
8. केरल . . 713 

__ 1369225 
9. मध्य प्रदेश 

46 ) 669 

103 

62 
1 (). महाराष्ट्र 

1171 1679 

208 

31 
11. मणिपुर 
12. मेघालय . 

11 

15 16 
13. मंगूर . 

1121 1292 

107 168 107 26 
14. नागालैट 

-- - 103 
15. उड़ीसा 

19 12 126 
15. पंजाब . 

955924 21 
17. राजस्थान 

432 570 

452549 ___ 45 
18. तमिलनाणु 

1481 

73 30 
19. त्रिपुरा 

12 

___ -..-- 130 
20. उत्तर प्रदेश - . 

932 132 

177 10777 
21. पशिचम बंगाल संघशासित क्षेत्र 

___ 764065 
22. अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह 

2 1 57 
23. अरुणाचल प्रवेश . 

2 2 156 
24. चंडीगढ़ 
2 5. दादरा और नागर हवेली . 

1 1 25 19 
26. दिल्ली . 318 

35 1 12 10 
27. गोवा,दमन और दीव 

118 
29. लक्का, दीव मिनीकॉय और प्रमीनी लीप 

___ 2 - - -- 16 16 
29. मिजोराम 

1 1 - - 332 
30. पांडिचेरी 

20 

42 24 20 
. 10131 12313 13620 1890 1194 

1194 16129364640 
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178 


215 
67 


63 
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23 
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556 
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सारणी 20 - - वाणिज्य बैंकों के कार्यालयों का केन्द्रवार यितरण 
. - . . . -- 

निम्नलिखित अवधि के अन्त में कार्यालयों की संख्या 
जून 1969 जून 1970 जून 1971 दिसम्बर 1971 जुन 1972 
संख्या जोड़ संग्या जोड़ संख्या जोड़ संख्या जोड़ संख्या जोड़ 

में 0 % में में % 

में % 
1 

3 

+ 5 6 7 8 9 10 
__ 1832 . . 3062 3 () . 2 1279 35 . 6 4889 37. 5 5267 38 . 7 

3322 40. 1 3695 36 . 5 4016 33 . 4 4224 32 . 6 4351 31 . 9 
1447 17 . 5 1583 15 . 6 1778 14 . 8 1850 11. 3 1916 14. 1 
[1561 20. ) 1791 17. 7 1940 16. 2 2022 15 .6 2086 15 . 3 


म 


10 


- .. 


.. - .. 


. . .. .. 


- - 


. 


( 1 ) ग्रामीण 
( 2 ) अर्ध शहरी . 
( 3 ) प्रहरी 
( 4 ) महानगर/ पत्तन गहर । 

आर . 


- 


- . 


. . .. . - - 


- . . - - 


- - 
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8262 100 . 0 10131 10(0 . () 12013 100. (0 12985 100 . 0 13620 100 . () 
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110. ममामेलन , प्रास्तियों और वेयनामों के अंतरण , रिज़र्व बैक और 105 थी जब किं उनकी संख्या जुन 1971 के अंत में ऋगणः 
अाफ़ इंडिया अधिनियम , 1931 की दूसरी अनुसूची में बैंकों के जोड़े 11, 992 और 121 थी । 
या उगमें से हटाये जाने के कारण कार्यालयों की संख्या में परिवर्तन होने 
के बावजूद अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के कार्यालयों की संख्या में 1623 

अग्रणी बैंक योजना : 
की वृद्धि हुई । परन्तु गैर अनुसूचित बैंकों के कार्यालयों की संख्या में 16 
की कमी हुई ( मारणी 21 ) । जुन 1972 के अंत में अनुमुचिन और 

| | 1. पिछली रिपोर्ट में बैंकों द्वारा अग्रणी बैंक योजना के अधीन 
गैर अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के कार्यालयों की संख्या क्रमशः 13, 515 उनके लिए नियत किये गये जिलों का शीघ्र और प्रभावकारी ढंग 


सारणी 21: – अनसचित और गेर अनुसचित वाणिज्य अंकों द्वारा भारत में खोले गये और बंद किये गये कार्यालयों की संख्या 


. 


- 


- 


- - -... . 


.. - 


- - . 


. 


- 


- 


. . . . - 


। 


। 


+ 1 


। 


8045 


772 


+ 


- 


जुला - वस 


28 


समामेलन , विलयन , 
आस्तियों और देयताओं 

के अंतरण तथा रिजर्य बंद किये कार्यालयों की अवधि के अंत 
खोले गये नये बैंक ऑफ़ इंडिया गये वर्तमान संख्या में समग्र में कार्यालयों 
कार्यालय अधिनियम , 193 4 की कार्यालय 

घट- बढ़ 

की संख्या . 
दूसरी अनुसूची में 
जोड़े या उसमें से हटाये 
जाने के कारण परिवर्तन 
- - - - -- - 
2 

. - . - .. -. --. . - -. .--- . . 
अनुसूचित वाणिज्य बैंक : 
1969 जनवरी - जून . 

565 

( 24 ) 
जुलाई-दिसंबर . . 

+ 53 

+ 822 

8867 
( 65) 
1970 जनवरी - जून . 

1068 + 3 

+ 1071 

9938 
( 190) 
जुलाई-दिसंबर . 

1052 + 54 

+ 1 102 

11040 
( 234 ) 
1971 जनवरी -जून . 

. 824 + 32 

+ 852 

11892 
( 178 ) 
जुलाई-विसंबर . 968 

+ 996 

12888 . 
( 187 ) 
1972 जनवरी - जून . . 632 

+ 627 

13513 
( 102 ) 
गैर अनुसूचित बैंक 
1969 जनवरी -जून . 

+ 10 
जुलाई-दिसंबर . 

- - 53 

--- - 33 
1970 जनवरी- जून . 

जुलाई-विसंबर . 
1971 जनवरी- जून . 

121 
जुलाई-विसंबर . 

97 
1972 जनवरी- जून . 
सभी वाणिज्य बैंक 
1969 जनवरी - मून . 

+ 573 

8262 
जुलाई-दिसंबर . 

- - 789 

9051 
1970 जनवरी- जून . 1080 

+ 1080 

10131 . 
जुलाई-दिसंबर . 1057 

+ 1053 
1971 जनवरी -जून . 633 

+ 829 
जुलाई-विसंबर . 

+ 972 

12985 
1972 जनवरी -जून . 640 

-~ - 5 ___ + 633 

13620 
मोट : 1. कोष्टकों में दिये गये अांकड़े स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया से संबंधित हैं । 

. . इन आंकड़ों में प्रशामनिक , मौसमी , अस्थायी और गैर बैंकिंग कार्यालय और भारत के बाहर स्थित कार्यालय शामिल नहीं हैं । 
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से सर्वेक्षण करयाये जाने के उद्देश्य से उठाये गये कदमों का उल्लेख वाणिज्य बैंकों द्वारा कृषि के लिए वित्तीय सहायता 
किया गया था । तब से बैंकों ने जिलों के सर्वेक्षण कार्य को पूरा करने 
में अच्छी प्रगति की है । इस प्रकार बैंकों को वितरित किये गये फुल 

___ 116. पिछले वर्ष की रिपोर्ट में रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्य बैंकों 
337 जिलों में से 260 जिलों से संबंधित सर्वेक्षण रिपोर्ट अब तक 

के नाम कृषि क्षेत्र को वित्तीय सहायता प्रदान करने से संबंधित मार्ग 
पूरी हो चुकी हैं । रिपोर्टों को तैयार करते समय बैंकों ने इस यात 

दर्शी सिद्धांत जारी किये जाने का उल्लेख किया गया था । इन मार्ग 
का ध्यान रखा है कि अल्प विकसित राज्यों अर्थात् प्रसम , बिहार , 

दर्शी मिद्धांतों के अनुसरण में वाणिज्य बैंक कृषि ऋण के संवर्भ में 
पश्चिम बंगाल , उड़ीसा , मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कई जिलों 

अपनी ऋण नीतियों और क्रियाविधियों को परस्पर अनुरूप बनाने का 
के सर्वेक्षण विवरण उनमें भायें । वस्तुत: इन राज्यों के 80 प्रतिशत 

प्रयास करते रहते हैं । परन्तु इस वर्ष वाणिज्य बैंकों द्वारा कृषि के 
जिलों के विवरण उनमें दिये जा चुके हैं । 

लिए दिये जाने वाले अग्रिमों की वृद्धि में कमी पायी ; इस कमी का 
112. इस वर्ष के दौरान , रिजर्व बैंक प्राफ इंडिया ने अग्रणी बैंक 

मांशिक कारण यह है कि गुणवत्ता के अनुसार ऋण प्रदान किये जाने 

और उनके अंतिम उपयोग का प्रभावशाली ढंग स पर्यवेक्षण किये जाने 
सर्वेक्षणों द्वारा पता लगाये गये केन्द्रों का वितरण करने के लिए 

पर अधिक ध्यान दिया जाता रहा । बैंक अब तक व्यापक क्षेत्रों में जो 
जयपुर में एक बैठक का प्रायोजन किया । इसको मिलाकर , रिजर्व 

प्रयत्न करते थे उनसे उम क्षेत्रों के सभी भाग समान रूप से लाभा 
बैंक ने अब तक ऐसी सात बैठकों का आयोजन किया है और इन 
बैठकों में 833 बैंक - सुविधारहित केन्द्रों को विभिन्न वाणिज्य बैंकों में 

न्धिप्त होते थे । किन्तु अब बैंक इस प्रकार की कार्य पद्धति को धीरे 

धीरे समाप्त कर रहे हैं और क्षेत्रीय योजनाओं, एकीकृत प्रणालियों , 
वितरित कर दिया गया है । अग्रणी बैंक सर्वेक्षणों द्वारा पता लगाये गये 
बैंक -सुविधारहित केन्द्रों को वितरित करने के लिए बैंक जिला स्तर 

गांवों को अभिस्वीकृत करने की पतियों, वर्गवार ऋण प्रदान करने 
पर भी ऐसी बैटकों का प्रायोजन करते रहे हैं । 

के तरीकों प्रादि के सघन कार्यक्रमों को तैयार कर रहे हैं । इसका 

उदाहरण स्टेट बैंक आफ इंडिया का यह निर्णय है जिसके अनुसार 
113. अग्रणी बैंकों के नाम से अभिहित किये जाने वाले बैंकों 

धेश भर में कृषि विकास शाखाएं खोलने के लिए 150 केन्द्रों का 
से शाखा विस्तार की व्यापक योजना के अधीन यह अपेक्षा की जाती 

चुनाव किया जाएगा । इनमें से प्रत्येक शाखा में तकनीकी और अन्य 
है कि के ऐसे केन्द्रों के नामों की सूचना जहां बैंकों के कार्यालय खोले 

क्षेत्र कर्मचारियों की व्यवस्था की जाएगी और यह पाशा की जाती 
जा सकते हों , अन्य सभी बैंकों और रिजर्व बैंक प्रॉफ इंडिया को दें 

है कि अंत में प्रत्येक शाखा लगभग 100 गांवों को सेवा प्रदान करेगी । 
ताकि अग्रणी और गैर अग्रणी जिलों में बैंकों द्वारा किये जाने वाले 

चूंकि पता लगाये गये अनेक केन्द्र छोटे किसानों और समाज के अन्य 
शाखा विस्तार कार्यक्रमों में समन्वय स्थापित किया जा सके । इससे 

कमजोर वर्गों के लिए बनाये गये सरकारी कार्यक्रमों के अंतर्गत पा 
अग्रणी बैंक होने के कारण बैंकों को जो उसरदायित्व वहन करने 

जाते हैं इसलिए इस बात की संभावना अधिक है कि छोटे कृषक 
पड़ते हैं उनके अनुरूप उनके शाखा विस्तार कार्यक्रम को बनाने में भी 

विकास एजेंसी/ सामान्य कुषक तथा कृषि श्रम क्षेत्रों में वाणिज्य बैंकों की 
· सहायता मिलेगी । 

भूमिका में वृद्धि हो जाए । जैसे ही छोटे कृषक विकास एजेन्सी / 

सामान्य कृषक तथा कृषि श्रम प्रायोजनामों के प्राधिकारी बैंकों की 
114. इस योजना के अधीन अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में बैंकों योग्य व्यक्तियों की सूची एक बार उपलब्ध करा देंगे , थे फ़सल 
में बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों के बीच विचार विमर्श करने उगाने , डेरी उद्योग और सिंचाई की सुविधामों को बढ़ाने प्रादि के 
के लिए एक मंच के रूप में जिला स्तरीय परामर्श समितियों का गठन लिए ऋण संबंधी सहायता प्रदान कर सकेंगे । बैंकों को अपनी संगठन 
किया है । इन समितियों के उद्देश्य इस प्रकार हैं : ऋणकर्तामों और क्षमता के अनुसार इन पोस्रों में कुछ विस्तार कार्य करना पड़ सकता 
अग्नता वाले क्षेत्रों को दिये जाने वाले ऋणों से संबंधित जानकारी है । कृषि के सपन वित्तपोषण के लिए बैंकों ने स्वयं अपनी भी विशेष 
का पादान -प्रदान हो , जिलों में बैंक सुविधाओं की व्यवस्था करने वाली मोजनाएं बनाई हैं । 
योजनामों की संभावनाओं का पता लगाया जाए और समन्वित रूप से 
उन योजनामों का वित्तपोषण करने के लिए प्रावश्यक प्रणालियां निर्धा 
रित की जाएं । लगभग सौ जिलों में ऐसी समितियों का गठन किया 

117. अप्रैल , 1972 में रिजर्व बैंक के तत्वावधान में मड़े वाणिज्य 
जा चुका है । बैंकों को यह सलाह भी दी गयी है कि वे राज्य सरकारों 

बैंकों के कृषि वित्त विभागों के अध्यक्षों की एक बैठक बुलाई गयी 
के अधिकारियों से संपर्क बनाये रखें । 

जिसमें कृषि के लिए दिये जाने वाले अप्रिमों में पायी गयी 

सामान्य कमी के कारणों और मैकों द्वारा अपनाये गये क्षेत्रगत दृष्टि . 
115. अप्रणी बैंक कार्यक्रम का एक प्रमुख कार्य इस प्रकार है : 

कोण की पद्धति पर विचार-विमर्श किया गया । ऐसा सोचा गया कि 
बैंक तेजी से किये गये सर्वेक्षणों की अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में 

केवल एक बैंक के लिए क्षेत्रों को निर्धारित करना वाछनीय नहीं है । 
क्षेत्रीय प्रायोजनाओं के वित्तपोषण के लिए आवश्यक योजनाएं बनाने 

क्योंकि इससे कृषि ऋण के संदर्भ में विविध सेवा एजेंसी दृष्टिकोण 
के निमित्त गभीर अध्ययन करेंगे । यद्यपि इस संबंध में थोड़ी सी प्रगति 

का सिद्धांत ही विफल हो जाएगा । इस मील की परिधि में किसी शाखा के 
की गई है, फिर भी जितने सर्वेक्षण किये गये हैं, और जितने 

अधिकार क्षेत्र का निर्धारित किया जाना कोई कठोर मामक नहीं है , बल्कि ऋणों 
जिले ऐसे अध्ययनों के अंतर्गत आए हैं वे प्रावश्यकता के अनुपात 

की पर्यवेक्षण क्षमता के संदर्भ में जो महत्व दिया जाता है उसका 
में पर्याप्त नहीं है । इसका प्रमुख कारण यह है कि बैंकों के पास कृषि 

परिचायक मात्र है । बैठक में यह भी निश्चय किया गया कि वाणिज्य 
और लघु उद्योगों के क्षेत्रों में अपने अग्रणी उत्तरदायित्व को पूरा 

मैकों को अपनी शाखामों से ऋणों की मांग , वसूली और बकाया राशि 
करने के लिए पर्याप्त संख्या में तकनीकी दृष्टि से दक्ष कर्मचारी नहीं 

को सूचना प्राप्त की जामी चाहिए । 
थे । जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, पुनर्गठन और पुनः कर्मचारियों 
को भर्ती करने की योजनाओं के द्वारा इस बाधा को दूर करने के 

118. इस बात को संभव बनाने के लिए कि कृषि के लिए वाणिज्य 
लिए कदम उठाये जा रहे हैं । 

बैंक अपेक्षाकृत अधिक वित्तीय सहायता प्रदान करें, कृषि के लिए 
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( पहले यह सीमा 2 लाख रुपये थी ) हो और ऐसे पेट्रोल स्टेशनों 

और खनिज तेलों के अन्य फुटकर व्यापार केन्द्रों के मालिकों जिनकी 
वार्षिक बिक्री की राशि 5 लाख रुपयों सक (पहले यह सीमा एक 
लाख रुपये थी ) हो , इस योजना के अधीन गारंटी सुविधा प्राप्त 
हो सकती है । 


ऋण प्रदान करने वाले वाणिज्य बैंकों से संबंधित राज्य अधि 
नियमों, पर विशेषज्ञ दल द्वारा दी गयी सिफारिशों पर तत्काल कार्रवाई 
करने की प्रावश्यकता है । सितम्बर 1971 में रिजर्व बैंक के गवर्नर ने 
यह रिपोर्ट विभिन्न राज्य सरकारों के मुख्य मंत्रियों/ मुख्य सचिवों 
के पास भेजी थी । उन्होंने उनसे यह अनुरोध किया था कि राज्य 
विधान मंडल विशेषज्ञ दल द्वारा सिफारिश किये गये प्रादर्श विधेयक 
को जल्दी अधिनियम का रूप दें जिससे कि वाणिज्य बैंकों से ऋण 
लेने वाले कृषकों को ये सारी सुविधायें प्राप्त करायी जा सकें जो सह 
फारी बैंकों से ऋण लेते समय उन्हें प्राप्त होती हैं । कुछ राज्य सर 
कारों ने विशेषज्ञ दल द्वारा सिफारिश किये गये कतिपय प्रशासनिक 
उपायों को लागू करने की दिशा में कदम उठाये हैं । किन्तु अधिकांश 
राज्यों में विशेषज्ञ दल की सिफारिणों के अनुसार अधिनियम बनाने की 
दिशा में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है । 


मारतीय ऋण गारंटी निगम लिमिटेड 


121. इस वर्ष निगम ने दो अन्य योजनाएं शुरू की । भारतीय 
ऋण गारंटी निगम छोटे ऋण (वित्तीय निगम ) गारंटी योजना 1 जुलाई 
1971 को शुरू की गयी । इस योजना के अधीन तमिलनाडू प्रौद्योगिक 
निवेश निगम लिमिटेड सहित राज्य निगमों द्वारा प्रदान किये गये 
ऋण पाते हैं । यह योजना पहले बतायी गयी छोटे ऋण गारंटी 
योजना के समान है । इस योजना के अधीन परिवहन पालकों, छोटे 
होटल मालिकों और ऐसे फारोबारी उथमों जो बिजली या किसी 
दूसरे प्रकार के पावर के उत्पादन में लगे हों या प्रासपास की भूमि 
को मिलाकर किसी क्षेत्र को प्रौद्योगिक आस्थान के रूप में विकसित 
या प्रबन्धित करने में लगे हों अर्थात् ऐसे ऋणकर्तामों जिन्हें वित्तीय 
निगम वित्तीय सहायता प्रदान करने की स्थिति में हों और जो केन्द्रीय 
सरकार की ओर से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा चलायी गयी 
लघु उद्योग संबंधी ऋण गारंटी योजना के अधीन म प्रासे हों , को 
दी जाने वाली ऋण सुविधाए पाती हैं । 1 जनवरी 1972 से वित्तीय 
निगम गारंटी योजना को भी उदार बना दिया गया ताकि 1 जमवरी , 
1972 को बकाया रहने वाली सभी उपयुक्त ऋण सुविधाएं पौर प्रत्येक 
परिवहन चालक को दी गयी 1 लाख रुपये तक की परिवहन 
संो वित्तीय सहायता उसके अंतर्गत मा सकें । 


____ 119, निगम द्वारा 1 अप्रैल 1971 से शुरू की गयी भारतीय ऋण 
गारंटी निगम ( छोटे ऋण ) गारंटी योजना 1971 को इस वर्ष काफी 
अधिक उवार बना दिया गया है ताकि अधिक उपयुक्त ऋणफर्तानों और 
पौर ऋणों को गारंटी भी सुविधा दी आ सके । 1 जनवरी 1972 से 
लागू किये गये उपारीकरण के अधीन निगम की गारंटी के साथ 
किसानों और काश्तकारों को विभिन्न उद्देश्यों के लिए दिये जाने वाले 
ऋणों की राशि पर सीमा संबंधी कोई प्रतिबंध नहीं होता । उपर्युक्त 
उद्देश्यों में ( चाय , काफ़ी या रबड़ से इतर ) फ़सलों की खेती या भूमि का 
विकास या सुधार या मत्स्यपालन और रेशम उत्पावन जैसे संबंधित 
कृषि कार्य शामिल हैं । साथ ही ऐसे मौसमी ऋणों पर भी कुछ 
शर्तों के अधीन गारंटी प्रदान की जाती है जिन्हें प्राकृतिक या अन्य 
विपत्तियों के कारण अथ या किसानों के नियंत्रण के बाहर की विपरीत 
परिस्थितियों के कारण चुकाया नहीं गया हो और जिन्हें मीयादी या 
किस्त ऋणों में बदल दिया गया हो । गन्ने के उत्पादन के लिए दिये 
जाने वाले ऋणों को चुकाने की अधिकतम अवधि को 15 महीने से 
बढ़ाकर 24 महीने कर दिया गया है और मौसमी कृषि संबंधी कार्यों 
को छोड़कर अन्य उद्देश्यों के लिए दिये जाने वाले ऋणों को चुकाने 
की अधिकतम अवधि को पांच वर्ष से बढ़ाकर दस वर्ष कर दिया गया 


12 2. सेवा सहकारी समिति गारंटी योजना 1 अक्तूबर 1971 
से अमल में लायी गयी । उक्त योजना के अधीन किसी भी तरह के 
प्रोयोगिक कार्य में संलग्न कारीगरों और कामगारों को सहायता प्रदान 
करने वाली सेवा सहकारी समितियों को प्रदान की गयी ऋण संबंधी 
सुविधाओं के लिए गारंटी दी जाती है । यह सुविधा देश के सभी 
मनुचित वाणिज्य बैंकों को उपलब्ध है । इस योजना से लाभान्वित 
होने वाली दूसरी ऋण संस्थाएं राज्य और संघशासित क्षेत्रों के ऐसे 
राज्य और केन्द्रीय सहकारी बैंक हैं जिन पर जमा बीमा निगम अधि 
नियम 1961 के उपबंध लागू हो चुके हैं । 


... 120. 31 दिसम्बर 1971 तक निगम ने केवल ऋण संबंधी 
उन सुविधानों के लिए गारंटी प्रदान की जो 1 अप्रैल 1971 के भाव 
वाणिज्य बैंकों ने प्रदान की थीं । परन्तु उदारीकृत उपबन्धों के अधीन 
1 जनवरी 1972 को कारोवार शुरू करते समय बकाया रहने वाले 
सभी ऋणों के लिए गारंटी उपलब्ध है चाहे किसी भी तारीख को 
ऋण सुविधाएं मंजूर की गयी हों या उनका उपयोग किया गया हो । 
किन्तु शर्त यह है कि संबंधित अणकर्ता और प्रदान की गयी ऋण 
सुविधाएं उदारीकृत उपयंधों के अनुरूप हो । परन्तु 1 जनवरी 1972 
को बकाया रहने वाली ऐसी ऋण सुविधाओं को इस व्यवस्था में सम्मिलित 
नहीं किया गया है जिन्हें पहल ही वापस लिया जा चुका हो या प्रसोध्य 
या संदिग्ध समझा जा चुका हो या जिनका उपयोग पहले के प्रशोध्य 
या संदिग्ध अगों के समायोजन के लिए किया जा चुका हो या ऋण 
कर्मानों ने अपने कार्यकलापों या फारोबार को बंद कर दिया हो । उदारी 
कृत उपबंधों के अधीन ऋण प्रदान करने वाली संस्थानों को गाड़ियां 
खरीदने के लिए परिवहन चालकों को दिये गये ऋणों के संदर्भ में 
एक लाख रुपये तक के लिए गारंटी सुविधा प्राप्त है ; अब तक 
यह सुविधा 50, 000 रुपयों तक के लिए दी आती थी । उर्वरकों 
के उन व्यापारियों जिनकी वार्षिक बिक्री को राशि 5 लार रुपयों तक 
61 G of I / 72 - 7. 


__ 123. दिसंबर 1971 के अंत तक निगम की विभिन्न योजनामों 
के अंतर्गत प्रदान की गयी ऋण सुविधाओं की राशि छोटे ऋण 
गारंटी योजना के संदर्भ में 71 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों में से 63 
बैंकों के मामले में 109 . 72 करोड़ रुपये और वित्तीय निगम 
गारंटी योजना के संदर्भ में 18 वित्तीय निगमों में से 13 निगमों 
के मामले में 2 . 50 करोड़ रुपये थी । सेवा सहकारी समिति गारंटी 
योजना के संदर्भ में एक बैंक को 1 . 89 लाख रुपयों की ऋण 
सुविधाएं प्रदान की गयी थीं । निगम ने किसानों और काश्तकारों पौर 
अन्य ऋणकर्ताओं को दिये आने वाले सहकारी ऋण को गारंटी रक्षा 
प्रदान करने के प्रश्न का अध्ययन करने के लिए एक कार्यकारी दल 
का गठन किया है । 


124. 31 दिसम्बर 1971 को समाप्त हुए वर्ष में लघु ऋणों 
और वित्तीय निगमों की गारंटी योजनाओं के संदर्भ में निगम फो 
गारंटी गुल्कों के रूप में 4 . 05 लाख रुपये प्राप्त हुए । निगम को 
सब तक कोई दावे प्राप्त नहीं हुए हैं । निगम से किये जाने वाले दावों 
को निपटाने के उद्देश्य से यह विचार किया गया है कि असमाप्त गारंटी 
जोखिमों की एक प्रारक्षिस मिघि बनायी जाए जिसमें ऐसी राशि जमा 


= 


- - 
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की जाए जो वर्ष के दौरान वसूल किये गये गारंटी शुल्कों में से उस ___ 129. उक्त योजना अभी प्रायोगिक स्थिति में है और उसे 
वर्ष में प्रवा किये गये वायों की राशि घटाने पर रोष रहने वासी कतिपय बुने हुए पिछड़े जिलों में कार्यान्वित करना है । छोटे कृषक 
शुरुक राशि के 50 प्रतिशत से कम या 100 प्रतिशत से अधिक विकास एजन्सी। सामान्य कृषक तथा कृषि श्रम प्रायोजनाओं के अधीन 
न हो । तदनुसार 1971 के दौरान प्राप्त किये गये 4 . 05 लाख रुपयों पाने वाले जिले इस योजना के अंतर्गत नहीं पायेंगे । प्रत्येक बैंक 
की पूरी राशि अमाप्त गारंटी जोखिमों की प्रागक्षत निधि में जमा को चुने हुए जिलों की हर पाठ या वस शाखाओं में से कम से कम 
की गयी । 

* शाखा को चुनना है और इस चयन कार्य में ग्रामीण , अर्ध शहरी 

और शहरी क्षेत्रों का उचित प्रतिनिधित्व होना चाहिए । यह माशा की 
विषक म्याण बरें 

जाती है कि इस योजना के अधीन प्रत्येक बैंक द्वारा दिये जाने वाले 
12 5. केन्द्रीय वित मंत्री ने 25 मार्च 1972 को संसद में ऋग को मात्रा पिछले वर्ष के अंत में उसके द्वारा विये गये कुल 
सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिये जाने वाले अप्रिमों के संबंध में " गों का लगभग आधा प्रतिशत होगी । 
विभेवक ब्याज दरों की योजना लागू करने के सरकार के निर्णय 

हुँगे पुनर्माजन योजना 
की घोषणा की । योजना के अधीन ली जाने वाली विभेदक व्याज दर 

____ 129. भारत में हुडी बाजर के विकास को प्रोत्साहित करने के 
फिलहाल समान रूप से 4 प्रतिशत निर्धारित की गयी है । रिजर्व 

निमित्त नवम्बर 1970 में शुरू की गयी हुंचे पुनर्भाजन योजना को 
बैंक ने बैंकों को मरकार के निर्णय की सूचना दी तथा उन्हें यह भी 

इस वर्ष संशोधित किया गया ताकि उसका कार्य क्षेत्र व्यापक हो 
सूपित किया कि योजना के अधीन ऋणों के लिए पात्र व्यक्तियों का 

मके । सरकारी विभागों और अर्ध सरकारी निकायों तथा सविधिक 
पता लगाने के लिए कौन से मान वर है और किन शर्तों के अधीन ऋण 

निगमों और सरकारी कंपनियों को माल मेचने से उत्पन्न होने वाली 
दिये जाने चाहिए । 

विनिमय हुंडियों के लिए भी 30 जुलाई 1971 को यह यह योजना 
126. जिम उद्यम में कुछ समय के . बाद प्रात्मनिर्भर होने की 

लागू की गयी बशर्ते कि उमत बिल योजना की अपेक्षानों के 
क्षमता हो , वह उद्यम इस योजना के अधीन वित्तीय सहायता के लिए 

अनुरूप हो । रिजर्व बैंक को पुनर्भाजित मिलों की दाति करने और 
पात्र होगा । जिन क्षेत्रों में से बैंकों को योजना के अधीन ऋण प्राप्म 

रिजवं बैंक से उन्हें पुनः लोटाने में होने वाले विलंब को दूर करने 
करने योग्य व्यक्तियों का पता लगाना होगा, उनमें निम्नलिखित शामिल 

तथा उसके कार्यभार को कम करने की दृष्टि से 25 अक्टूबर 1971 
है ; अनुसूचित जनजातियों/ अनुसूचित जातियों के लोग तथा अन्य लोग 

को यह निश्चय किया गया कि बैंक को 2 लाख रुपयों और उनमे कम 
जो सामान्य स्तर पर कृषि प्रौर या / उससे संबद्ध कार्यों में लगे हों ; 

राशि के अंकित मूल्य की प्रत्येक इंटी को रिजर्व बैंक के पास वास्तविक 
पन उत्पादों के संग्रहण या प्रारंभिक संसाधन के कार्य में लगे हुए 

प से रखने की जो आवश्यकता है, उसे समाप्त कर दिया जाए और 
लोग, कठिन क्षेत्रों में चारा इकट्ठा कर उसे कृषकों या व्यापारियों 

ऐसी डंडियों को रिजर्व बैंक के एजेंटों के रूप में अपने पास ही खने 
को बेचने वाले लोग , मामान्य स्तर पर कुटीर और ग्रामीण उद्योगों 

के लिए बैंकों को प्राधिकृत किया जाए । रिजर्व बैंक द्वारा पुनर्भाजन 
में तथा अन्य भावमापों में स्वयं परिश्रम करने याने लोग उसञ्च 

किये जाने योग्य हुंजी की न्यूनतम राशि को 5, 000 रुपयों रो कम 
शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक अच्छी योग्यता याने गरीब विद्यार्थी, 

कर 1 , 000 रुपये कर दिया गया । 6 अप्रैल 1972 से भारतीय प्रौद्योगिक 
लाभप्रद व्यवसाय करने वाले विकलांग लोग ऐसे अनाथालय और 

नाग और शिवण निगम लिमिटउ के खरीदार घटकों की ओर से अकेले 
महिला-गृह जहां विनय वस्तुएं बनायी जाती हों और जिन लिये 

अपना उसके साथ संयुमन रूप से निगम पर प्रहरित किये गये और 
पर्याप्त और निश्चित वित्तीय प्राधार न हो । छग योजना के अधीन 

निस वास स्टीफार हि गो विनिमय बिलों को भी योजना के 
ऋण प्राप्त करने के लिए वही व्यक्ति पात्र होगा जिसके परिवार 

प्रधीन पुनर्माजन योग्य बना दिया गया बशर्ते कि कोई योग्य अनुसूचित 
की प्राय , यदि वह शहरी या अर्ध शहरी क्षेत्र में रहने वाला हो तो वार्षिक 

वाणिज्य बैंक उन्हें पुनर्भाजन के लिए प्रस्तुत करे । इसके अलार्थी 
2,000 रुपयों से अधिक न हो और यदि वह ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला 

नपी इंटो पुनाजन योजना के क्षेत्र को व्यापक बनाने की दष्टि से 
हो तो वार्षिक 1, 200 रुपयों से अधिक न हो । गके अलावा, उसके 

उमर मामलों में बैंकों को रिजर्व बैंक ने यह माह दी है कि यही 
पाम एक एक से अधिक गिचित भूमि न हो और यदि भूमि मिचित 

मग सीमानों को जहां तक संभव हो . हुंदो मीमाओं में परिवतित 
न हो तो वह 2 . 5 एकर से अधिक न हो । 

कर दिया जाए । इसके साथ ही बैंकों से यह भी कहा गया है कि ये 
___ 127. यद्यपि अलग-अलग व्यक्तियों को ऋण दिये जाने पर कोई 

अपने द्वारा भुनायी गयी हुंडियों के संबंध में अधिकाधिक मात्रा में 
प्रतिबंध नहीं है , फिर भी बैंकों को चाहिए कि वे प्रारभ में विशेष रूप 

हंगरी पुर्भाजन सुविधाओं का लाभ उठायें । 
से व्यक्ति समूहों को ऋण दें । योजना के अधीन कार्यकारी पंजी और 130. उक्त योजना ने इस वर्ष के दौरान और प्रगति की और 
प्रबल प्रास्तियां प्राप्त करने के निमित्त पोन वर्षों से अनधिक अवधि अनगचित वाणिज्य बैंकों ने 1971 - 72 के अधिक कामकाज के समय में 
के मीयादी साम्न के लिए ऋण प्रदान किये जायेंगे । यह आशा योजना का अधिक उपयोग . किया । पुन भांजन को गयो हुंपियों के बकाया 
की जाती है कि सामान्यतः कार्यकारी पंजी की राशि 500 रुपयों स्तर में प्रारंभ म जुलाई और अगस्त 1971 में कमी हुई, परन्तु वह 
और मियादी ऋणों की राशि 2, 500 रुपयों से अधिक नहीं होगी । अहां जून 1971 के अंत में 10 करोड़ रुपये था यहां सितंबर 1971 
माजिन संबंधी अपेक्षानों में छूट दी जा सकती है । फिर भी ऋणों की के अंत में बढ़कर 25 करोड़ रुपये हो गया । 1971-72 के अधिक 
महायता से खरीदी गयी आस्तियों को बैंक बंधक के रूप में रण्य ले सकने कामकाज के समय के प्रारंभ में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में 
है । प्रत्येक ऋण को वर्तमान ऋण गारंटी योजनाओं के अंतर्गत पुनभाजन किये गये बिलों को राशि 14 करोड़ रुपये थी । जैसे जैसे 
रक्षा प्राप्त करनी होती है और उसके संबंध में गारंटी शुल्क का भार अधिक कामकाज का समय बीतता गया , बैंकों ने अधिकाधिक मात्रा 

कों को वहन करना होगा । ऋणकर्ता की निर्वाह संबंधी प्रायश्यकतानों में पुनर्भाजन सुविधाओं का लाभ उठाया और मार्च 1972 के अंत में 
को ध्यान में रखते हु वाती अदायगी के कार्यत्रा बनाये जायेंगे और 42 करोफ़ रुपयों की राशि मकाया थी ; कम कामकाज का समय प्रारंभ 
मीयादी अनों के मामले में दो वर्षों से अनधिक अमुग्रह अवधि की होते ही यह राशि कम हो गयी और जून 1972 के अंत में 9 . 9 
भी व्यवस्था की गयी है । 

करोड़ रुपये रह गयो । 
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____ 131. बैंकसरी पुनर्भाजन योजना का अधिकाधिक मात्रा में जो बैंक ने इस माशय के अनुवेश जारी किये कि विस की उच्चतम 
लाभ उठा रहे हैं उसका यह प्रमाण है कि संतोषजनक पलमुद्रा स्थिति अावश्यकतामों को दिखाते समय बैंकों को चाहिए कि वे बकाया स्टाकों 
के बावजूव रिजर्व बैंक में पुनर्भाजन की गयी हुंडियों की राशि 1071 को हिसाब में लें और उनके लिए उपयुक्त समायोजन करें जिससे दुहरे 
72 के अधिक कामकाज के ममय उच्चतम स्तर पर ( 17- 3- 72 ) वित्त पोषण को रोका जा सके । बैंकों को दिये गये ये अनुदेश दहेजिया 
45 करोड़ रुपये थी अब कि वह 1970-71 के अधिक कामकाज समिति के मतों के अनुरूप ही हैं : रिजर्व बैंक को यह मालूम है कि 
के समय में उच्चतम स्तर पर ( 30- 4- 71 ) 14. 1 करोड़ रुपये फई मामलों में उत्पादन कार्य में बाधा डाले बिना वुहरेविस पोषण 
थी । 

के तत्व को तत्काल दूर नहीं किया जा सकता और ऐसी परिस्थितियों 

में बैंकों को चाहिए कि वे एक क्रमबद्ध प्रणाली से इस स्थिति में सुधार 
ऋण प्राधिकरण योजना 

लायें । किसी भी हालत में , बैंकों को , विशेष रूप से अपने उधार 
___ 132. ऋण प्राधिकरण योजना में 1970 के मध्य में एक महत्वपूर्ण फर्मानों के लिए अतिरिक्त ऋण सीमानों निर्धारित करते समय यह 
परिवर्तन हुआ था और उसे इस तरह व्यापक बनाया गया था कि अनु मुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वुहरे विस्त पोषण की वर्तमान मात्रा स्थायी 
सूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा किया जानेवाला ऋण मूल्यांकन उसके अंतर्गत न रहे या उसमें वृद्धि न हो ; दुहरे वित्त की वर्तमान मात्रा का जहां तक 
पा जाए ताकि बड़े ऋणकर्ताओं पर विसीय अनुशासन हो । अह नई 

संबंध है, उधारकर्ताओं को पर्याप्त समय देते हुए बैंक स्थिति को धीरे 
विनियामक प्रणाली एक ऐसा प्रभावी तंत्र सिद्ध हुई है जिससे यह धीरे विनियमित कर सकते हैं । 
सुनिश्चित किया जा सके कि बैंक ऋण का उचित उपयोग होता है ; 

___ 134. दिसंबर 1971 के भारत-पाक युद्ध ने एक असामान्य स्थिति 
बैंकों ने भी ऋण मूल्यांकन संबंधी प्रपनी प्रणालियों को साष्ट 

उत्पन्न कर दी और विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन की गति को बनाये रखने 
रूप से निमित कर लिया है और वे उन्हें और सुधारने की कोशिश 

के लिए निरंतर प्रयत्न करना भी मावण्यक हो गया । रमा प्रयत्नों 
कर रहे हैं । बैंकों के ऋण मूल्यांकन के स्तरों में सुधार होने के साथ 

और ऐसे उत्पादक कार्यकलापों को जिनके लिए बैंक ऋण को तत्काल 
साथ इस वर्ष के दौरान बैंक की पूर्व प्राधिकरण-शर्त में कतिपय 

भावश्यकता थी , सहायता पहुंचाने की दृष्टि से बैंक के पूर्व प्राधिकरण 
ऐसे परिवर्तन किये गये जो वास्तव में कार्यकलापों को नियमित 

में छूट दी गयी । इस प्रकार वस्त्र उद्योग तथा वस्त्रों के व्यापारियों 
करने वाले थे जिससे कि बैंक बिना पूर्व प्राधिकरण के , अपने ऋणकर्ताओं 

के मामले में बैंक पूर्व प्राधिकरण के बिना जुलाई 1972 * तक वस्तु 
द्वारा वास्तविक उद्देश्यों के लिए की जाने वाली ऋण की मांग की 

सूचियों पर वर्तमान प्राधिकृत सीमाओं के अधिकतम 15 प्रतिशत तक 
पूर्ति कर सकें । इसके अलावा ऋण प्राधिकरण योजना के अधीन 

अतिरिक्त ऋण सीमाएं प्रदान कर सकते थे । कतिपय बैंकों से तत्काल 
माने वाले उधारकप्तामों को बैंक जो ऋण सुविधाएं अपनी ओर स दे 

इस दिशा में कदम उठाने के लिए अनुरोध किया गया कि ऊन की 
सकते हैं , ये मुख्यतः इस प्रकार हैं ; तीन महीनों की अवधि के लिए 

रद्दी और ऊन की जो मिलें पूर्ति और निपटान महानिदेशानय से प्राप्त 
10 लाख रुपयों तक की अस्थायी/मंतरिम ऋण सीमाएं, अन्य पार्टी 

रक्षा संबंधी प्रार्डरों की पूर्ति करती हैं उनको प्रदान किया जानेवाला 
के पाहरी कोंबिक ड्राफ्टों की खरीद, ऋण सीमा के 5 प्रतिशत या 

ऋण पर्याप्त और सामयिक हो । बैंकों को यह सुझाव दिया गया है कि ये 
10 लाख रुपयों ( इनमें से जो भी कम हो ) तक अस्थायी अतिरिक्त 

पूर्व प्राधिकरण के बिना रक्षा प्राधिकारियों के लिए वस्तुओं का निर्माण 
पाहरण ; भारग्रस्त चल संपत्ति पर अग्रिम , मूल स्तरों तक ऋण 

और सप्लाई करने के लिए वितरण-पूर्व और वितरणोत्तर स्थितियों में 
सीमामों को फिर चालू करना और रिजर्व बैंक द्वारा पहले से ही 

तथा सामान्य रूप से उत्पादन को बढ़ाने और विशेष रूप से सीमा 
प्राधिकृत सीमाओं का पुनर्वितरण । 

क्षेत्रों में वस्तुओं का निर्बाध वितरण होने देने के लिए रक्षा पैकिंग 
133. योजना को अमल में लाते समय यह पाया गया कि बैंक 

और सप्लाई ऋण सीमाएं प्रदान कर सकते हैं । इसके अलावा बैंकों को 
वित्त की अधिकतम प्रावश्यकताओं को दिखाते समय कुछ बैंक बकाया 

इस बात की भी अनुमति दी गयी कि वे पूर्व प्राधिकरण के बिना निर्माता 
स्टाकों को भी उधारकर्ताओं को ऋण सीमानों को निर्धारित करने के 

युनिटों को उनकी कार्यकारी पूंजीगत प्रावश्यकतामों की पूर्ति करने के 

लिए उनकी वर्तमान ऋण सीमामों में 15 प्रतिशत तक की उचित 
उद्देश्य के लिए अनुमत बैंक वित्त का हिसाब लगाने के लिए उपलब्ध 
स्टाकों के रूप में दिखाते हैं । इस प्रणाली के परिणामस्वरूप दुहरा 

वृद्धि करें । इसके अलावा बैंकों को कतिपय उद्योगों के लिए ऋण 
वित्तपोषण होने लगा । क्योंकि उधारकर्ता इस प्रकार एक ही वस्तु 

सीमाएं मंजूर करने की अनुमति भी दी गयी जिससे वे उनकी प्रस्थायी 
सूची के संबंध में विक्रेता से और साथ ही बैंकों से भी वित्तीय 

मौसमी मावश्यकताओं की पूर्ति कर सकें । इस प्रकार जूट उद्योग के 
सहायता लेते थे । इस प्रकार उधारकर्ता अपनी निधियों के स्थान पर 

मामले में जो 1971-72 के जूट मौसम में काफ़ी अधिक मात्रा में 
उधार ली गयी निधियों में से बैंकों को मार्जिन दे सकते थे । यद्यपि 

पटसन उपलब्ध होने के कारण वित्तीय समस्याओं का सामना कर रहा 
इम पहलू पर, अध्ययन दल ( यह घल प्रारूप विवरणियो बनाने के लिए 

था , कतिपय बैंकों को पूर्व प्राधिकरण के बिना मतिरिक्त पूंजीगत 
नियुक्त किया गया था और इसका पिछले वर्ष की रिपोर्ट में 

सीमाएं प्रदान करने की सलाह दी गयी । इसी प्रकार 1971- 72 के 
उल्लेख किया गया था ) के सदस्यों द्वारा अनौपचारिक रूप से विचार 

पेराई मौसम के लिए बैंक पीनी मिलों को 1969- 70 के मौसम के 
विमर्श किया गया , फिर भी बाद में यह अनुभव किया गया कि देश में 

दौरान बीनी पर प्रदान की गयी ऋण सीमानों के 80 प्रतिशत तक 
विद्यमान परिस्थितियों को देखते हुए ( जहाँ बैंक वित्त पर भारी 

अण सीमाएं प्रदान कर सकते हैं । इसके अलावा कोयला उद्योग 
मात्रा में निर्भर रहने की प्रवृति रहती है ) रिजर्व बैंक कम से कम 

के मामले में परिवहन संबंधी अवरोधों से उत्पन्न होनेवाली कठिनाइयों 
प्रारंभ में कुछ समय के लिए इस बात पर जोर नहीं देगा । कि अनु 

को दूर करने में उसकी सहायता करने की दृष्टि से बैंकों को यह 
मत बैंक वित्त का निर्धारण करते समय ऐसे बकाया स्टाकों को उसमें 

सलाह दी गयी है कि वे इस उद्योग को विसंबर 1972 तक अधिकतम 

15 प्रतिशत तक की अतिरिक्त ऋण सीमाएं प्रदान करें । पूर्वी क्षेत्र 
शामिल न किया जाए । योजना में संशोधन किये जाने के बाद प्राप्त अनुभवों 
के संदर्भ में रिजर्व बैंक ने स्थिति का पुनरीक्षण किया है और 

और कम विकसित/पिछड़े क्षेत्रों के प्रायोगिक युनिटों से प्राप्त 
यह वांछनीय सममा गया है कि बकाया स्टाफों के शोधन के मामले में 

अनुरोधों पर भी सहानुभूतिपूर्वक तत्काल विचार किया गया । 
सभी बैंक एक समान प्रणाली अपनाएं । तदनुसार जनवरी 1972 में 

* इम अवधि को दिसंबर 1972 तक बढ़ा दिया गया है । 
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संशोधनों ( संलग्न चार्ट में दर्शाये गये ) को छोड़कर पुविस सुविधामों 
फा स्वरूप भी लगभग बही रहेगा । 


चमनारमक 


ण नियंत्रण 


___ 135. यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि बरामर इस बात की 
शिकायतें मिलती रही कि चीनी मिलों को गन्ने के उत्पादकों ने गन्ने 
की जो सप्लाई की पी उसके संबंध में मिलों से प्राप्य राशियों की 
पदायगी में विलम्ब हुआ करता है/ अदायगी नहीं होती हालांकि चीनी 
के स्टाफों पर बैंकों द्वारा मिलों को उदारतापूर्वक ऋण सुविधाएं उपलब्ध 
करायी जाती थी और उनका उपयोग सामान्यतः गन्ने के उत्पादकों को 
प्रदायगी करने के लिए होना चाहिए था ; प्रतः बैंकों को यह सलाह 
दी गयी कि चीनी के स्टाकों पर ऋण सीमाएं प्रदान करते समय 
वे ऐसी उपयुक्त विनियात्मक क्रियाविधियां लागू करें जिससे यह सुनि 
श्चित हो सके कि मिलें गन्ने के उत्पादकों को अविलंब अदायगी 
करती है । 


139. चयनात्मक ऋण नियंत्रण के क्षेत्र में रूई और कपास , अनाजों , 
तिलहनों और वनस्पति तेलों ( वनस्पति सहित ) पर दिये जाने वाले 
अग्रिमों के नियंत्रण में जहां इस वर्ष छूट दी गयी वहां चीनी, गुड़ और 
खांडसारी पर दिये जाने वाले मग्रिमों के नियंत्रणों को पुनः लागू किया 
गया । 


___ 136. पिछले वर्ष की रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख किया गया 
था कि पाहे किसी पार्टी को सामग्र बैंकिग संघटन से उपलब्ध 
कुल ऋण सीमाएं कितनी भी कमों न हों , फिर भी बैंकों के लिए 
यह मावश्यक है कि वे ( स्वयं या अन्य संस्थानों के साथ मिलकर ) 
किसी एक पार्टी के लिए तीन वर्षों से अधिक अवधि में प्रतिदेय 25 
लाख रुपयों से अधिक राशि के व्यक्तिगत मध्यावधि या दीर्घावधि ऋण 
मंजूर करते समय योजना के मधीन पूर्व प्राधिकरण प्राप्त कर लें । इस 
उपाय के परिणामस्वरूप बैंकों और मियादी ऋण प्रदान करनेवाली संस्थाओं 
के कार्यकलापों में अधिक समन्वयन पाया गया है । 24 सितंबर 1971 
को समाप्त हुई तिमाही से बैंकों से प्राप्त तिमाही विवरणों ( गैर सरकारी 
फोन की प्रौद्योगिक संस्थानों के लिए उनके द्वारा मंजूर किये गये 
मौर तीन वर्षों के बाद प्रतिवेय 10 लाख रुपयों से अधिक राशि 
के मियावी ऋणों के विवरण दर्शाने वाले ) से भी यह देखा गया है कि बड़ी 
राशियों के मियादी ऋण अब मियादी ऋण देनेवाली संस्थानों के 
साथ सहभागिता के प्राधार पर या भानो बैंक की पुनविर्भाजन योजना 
के प्रधीम प्रदान किये जा रहे है । 


140, यह सुनिश्चित करने के लिए कि रूई खरीदने और उसका 
संग्रहण करने के लिए मिलों को पर्याप्त ऋण उपलब्ध होता है, रिजर्व 
भैक ने 3 अगस्त 1971 को रूई और कपास पर दिये जाने वाले अग्रिमों 
के मार्जिन सम्बन्धी नियंत्रणों के उपबन्धों में संशोधन किया जिससे 
निर्दिष्ट श्रेणियों की मिलें दो सप्ताहों की खपत के लिए मावश्यक रूई 
की अतिरिक्त मात्रा के बराबर के स्टाक बनाये रख सकें । रूई के नये 
मौसम के लिए 18 नवम्बर 1971 को घोषित की गयी ऋण नीति 
के कारण मिलों को छोड़कर अन्य पार्टियों को रुई की नयी फ़सल पर 
दिये जाने वाले अग्रिमों के लिए न्यूनतम मार्जिन पहले के 60 - 75 प्रतिशत 
से कम होकर 50 - 70 प्रतिशत हो गया ; यह परिवर्तन विभिन्न किस्मों 
को रूई के विपणन की अवधियों पर निर्भर करता है । इसके अलावा 
स्थानीय उत्पादन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से लम्बे रेशे की रूई 
की नयी किस्मों पर दिये जानेवाले अग्रिमों को उच्चतम सीमा सम्बन्धी 
नियंत्रण से छूट दी गयी ; फिर भी उन पर 40 प्रतिशत (जिसे बाद 
में घटाकर 25 प्रतिशत कर दिया गया ) के न्यूनतम मार्जिन और ब्याज 
की 12 प्रतिशत की न्यूनतम वर की शर्ते लगा दी गयीं । मिलों को 
छोड़कर अन्य पार्टियों के लिए ऋण सीमाएं निर्धारित करने के सम्बन्ध 
में बैंकों को अक्तूबर 1971 - जनवरी 1972 से शुरु होने वाली चार 
महीनों की अवधि के दौरान 1970 - 71 के मौसम में तदनुरूपी चार 
महीनों की अवधि में प्रत्येक पार्टी द्वारा बनाये रखे गये ऋण के औसत 
कुल स्तर के 100 प्रतिशत के बराबर का ऋण स्तर बनाये रखने की 
अनुमति दी गयी । कई और कपास पर दिये जाने वाले अग्रिमों से 
सम्बन्धित नियंत्रण में 27 मार्च 1972 को रूई की नयी फ़सल के संदर्भ 
में न्यूनतम मार्जिन में 10 प्रतिशत की कमी कर और अग्रिमों को पिछले 
मौसम की तवनुरूपी चार महीनों की अवधि में विद्यमान ऋण के उच्चतम 
स्तर के बराबर की ऋण सीमानों से सम्बद्ध कर अतिरिक्त छूट दी गयी । 
कपड़ों की मिलों की खपत को जिन निर्दिष्ट अवधियों के सम्बन्ध में 
मार्जिन निर्धारित किये गये थे उनमें सभी मामलों में चार सप्ताहों की 
वृद्धि की गयी । 


137. जुलाई 1971- जून 1972 मी अवधि में योजना के अधीन 
ऋण सीमामों के प्राधिकरण के लिए बैंकों से 127 भावेदन पत्र 
प्राप्त हुए जबकि जून 1971 को समाप्त हुए वर्ष में 338 आवेदन 
पत्र प्राप्त हुए थे । आवेदन पत्र अधिकांशतः कार्यकारी पूंजीगत आव 
श्यकतामों के लिए प्राप्त हुए और केवल तीन पावेदन पक्षों को छोड़कर 
मन्य सभी भावेदनपक्षों के संबंध में प्राधिकरण दिया गया । फिर भी 
कतिपय मामलों में , प्राधिकरण प्रदान करते समय , रिजर्व बैंक ने 
भावेदन की गयीं पूरी सीमा तक प्रतिरिक्त / परिवधित ऋण सीमामों 
के लिए स्वीकृति नहीं दी ; क्योंकि बैंक के विचार में ऋण के लिए 
प्रावेदन करनेवाली संस्थानों की वित्तीय प्रावश्यकतानों को देखते हुए 
उनके द्वारा उस्लिखित उद्देश्यों के लिए कम ऋण सीमाएं पर्याप्त थीं । 
इसके अलावा , ऋण सीमाएं प्राधिकृत करते समय , अनेक मामलों में उचित 
शासे लगायी गयीं और वित्तीय विम्यास/ स्थिति सुधारने के लिए कतिपय 
सुझाव भी दिये गये । उक्त सुझाव सामान्यतः गारंटी कमीशन की 
प्रदायगी न होना, बैंक अग्रिमों की तुलना में प्रवर्तकों की निधियों का कम 
होना, अंतर कंपनी ऋण/निवेश , लाभांशों की घोषणा के लिए बैंक के अनु 
भोवन की पावश्यकता मादि से संबंधित थे और उन सुझावों का उद्देश्य 
अधिक पन्छा वित्तीय अनुशासन लाना था । 


141. प्रमाजों के मामले में मक्के और जो पर दिये जाने वाले 
अग्रिमों को जहां 7 अगस्त 1971 से ऋण नियंत्रण से पूर्ण रूप से 
छूट दी गयी वहां गेहूं पर दिये जाने पाले मप्रिमों को उच्चतम सीमा 
सम्बन्धी नियंत्रण से छूट दी गयी । इसके अलावा सरकार द्वारा नियुक्त 
किये गये लाइसेंसीकृत और सभी राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों के 
सांविधिक राशन/ उचित मूल्य वितरण प्रणाली के अन्तर्गत कारोबार करने 
वाले थोक और फुटकर विक्रेतामों को राशनीत मनाजों पर दिये जाने 
वाले अग्रिमों को ऋण नियंत्रणों से पूर्ण रूप से छूट दी गयी । सुधरी 
हुई सप्लाई स्थिति को देखते हुए बैंक में अनाजों के नियंत्रणों में 3 
जनवरी 1972 से और छूट दी । माटा बेलन मिलों को गेहूं पर विये 
जाने वाले पग्रिमों को मार्जिन नियंत्रण से छूट दी गयी । 1 साब या 
उससे कम आबादी वाले किसी केन्द्र में 1 जनवरी 1970 को या उसके 


प्रण नियंत्रण 
_____ 138. 1971- 72 के अधिक कामकाज के समय की ऋण नीति 
की पोषणा करते हुए गवर्नर ने यह संकेत विया था कि पहल की ऋण 
मीति के स्थून तत्व जारी रहेंगे और अनाज की उगाही के लिए दिये 
जामे वाले अग्रिमों के पुनर्वित्त के सम्बन्ध में किये आने वाले कतिपय 


SEC. 3( ii )] THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 24 , 1973 /CHAITRA 3 , 1895 

1253 
- - : - - 
बाद बोले गये नये कार्यालयों के संदर्भ में ऐसे प्रत्येक कार्यालय के लिए के अधीन पाते हैं, मामिन और उच्चतम सीमा सम्बन्धी नियंत्रणों से 
50, 000 रुपयों की उच्चतर संयुक्त अतिरिक्त सीमा स्वीकार की गयी । छूट दी गयी बशर्ते कि व्यापारी ऐसे अग्रिम केवल एक ही बैंक से लेने 
व्यापारियों को मनाज पर दिये जाने वाले ऐसे पग्रिमों को जो भारतीय का बचन दें । मूंगफली की वर्तमान मूल्यस्थिति को देखते हुए मूंगफली 
ऋण गारन्टी निगम लि . की गारन्टी के अन्तर्गत पाते हैं , अधिकतम पर बैंकों द्वारा दिये जाने वाले अग्रिमों से सम्बन्धित न्यूनतम मार्जिन को 
20, 000 रुपयों तफ उच्चतम सीमा मोर मार्जिन सम्बन्धी नियंत्रण से 30 मई 1972 से 75 प्रतिशत से घटाकर 60 प्रतिशत कर दिया 
छूट दी गयी बशर्ते कि व्यापारी यह वचन दे कि वह अनाजों पर गया । इसके अलाया वनस्पति निर्माताओं को वनस्पति पर दिये जाने 
केवल एक ही मैक से उधार लेगा 1 19 अप्रैल 1972 को बैंकों को वाले अग्रिमों से सम्बन्धित न्यूनतम मार्जिन को भी घटाफर 60 प्रतिशत 
अनाजों पर उनके द्वारा दिये जाने वाले अग्रिमों में पिछले वर्ष की तदनु कर दिया गया । 
रूपी अवधि की स्तर की तुलना में 10 प्रतिशत की वृद्धि ( मार्च 

____ 143. धोनी, गुरु और खांडसारी के मूल्यों में वृद्धि की प्रवृत्ति 
अप्रैल 1972 से ) करने की अनुमति दी गयी । 

को देखते हुए तथा सट्टेयाजी के उद्देश्य से इन पण्यों के स्टाक बनाये 
____ 142. सिलहनों और वनस्पति सहित बनस्पति तेसों पर दिये जाने रखने की प्रवृत्ति को निरुत्साहित करने के लिए बैंक ने इन पण्यों पर 
वाले अग्रिमों से सम्बन्धित नियंत्रण को 7 अगस्त 1971 से केवल दिये जाने वाले प्रग्रिमों पर 23 सितम्बर 1971 से पुन : नियंत्रण को 
मूंगफली, सरसों/ सोरिया , एरंड मोर असली, उनके तेलों तथा वनस्पति लागू किया । चीनी के उत्पादकों को छोड़कर अन्य पार्टियों को इन पण्यों 
के लिए लागू किया गया । तिलहन उत्पादक क्षेत्रों में ( i) तिलहनों पर मौर चीनी मिलों को ऐसे स्टाकों के सम्बन्ध में जो कारखाने के 
और (ii ) वनस्पति सहित बनस्पति तेलों के सम्बन्ध में प्रोर/ या प्रसंगटित परिसर से बाहर निकल चुके हों और जिन पर उत्पादन शुल्क प्रदा 
क्षेत्र की नयी पार्टियों, विशेष रूप से तेल मिलों का विसपोषण करने किया जा चुका हो , दिये जाने वाले अग्रिमों के संदर्भ में 50 प्रतिशत 
के निमित्त 1970 के तदनुरूपी दो महीनों की अवधि के अग्रिमों के स्तर 

का न्यूनतम मार्जिन (जिसे 27 दिसम्बर 1973 को बढ़ाकर 65 प्रतिशत 
के 15 प्रतिशत के बराबर की अतिरिक्त सीमा प्रवान की गयी । वनस्पति कर दिया गया ) निर्धारित किया गया और 12 प्रतिशत की न्यूनतम 
निर्माताओं और पंजीकृत तेल मिलों को प्रलसी / सरसों के तेल तथा तिलहनों भ्याज दर निर्धारित की गयी । निर्धारित अवधि बीत जाने के बाद 
बनस्पति तेलों और वनस्पति पर दिये जाने वाले अग्रिमों को 3 जनवरी निकाली जाने वाली चीनी पर दिये जाने वाले अग्रिमों पर भी कतिपय 
1972 से उच्चतम सीमा सम्बन्धी नियंत्रण से छूट दी गयी । इसके शों के अधीन 40 प्रतिशत का न्यूनतम माजिन लेने के लिए बैंकों 
अलावा व्यापारियों को तिलहनों , उनके तेलों और वनस्पति पर दिये से कहा गया । निर्यात करने के उद्देश्य से बैंकों के पास बन्धक / दृष्टि 
जाने वाले अधिकतम 20, 000 रुपयों की सीमा तक के उन अग्रिमों बधम रखे गये चीनी के स्टाकों पर दिये जाने वाले प्रग्रिमों को नियंत्रण 
को , जो भारतीय ऋण गारन्टी संगठन लिमिटेड की गारन्टी योजना से छूट दी गयी । 

अनुसूचित पाणिज्य पकों को रिज्मक प्राफ इंडिया से प्राप्त होने वाले पुनविस-सुविधाएं 

अक्तूबर 1971 के अंत तक 
वास्तविक बलमुद्रा स्थिति 

41 % की दर पर बैंक दर पर ( 6 % ) 

टिप्पणी 
2 

। निर्यात प्रण : 
चाहे वास्तविक यस मुद्रा अनुपात कुछ भी हो 1970 के वार्षिक मौसत के 10 % 1970 के वार्षिक मौसत के 10 % की 1970 के निर्यात ऋण के वार्षिक औसत 

बराबर की राशि तक । अतिरिक्त राशि । 

के 20 % के बराबर के ऋणों से 
बास्तविक चलमुद्रा अनुपात पर कोई 

प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा । 
___ II निम्नलिखित मामलों में निर्धारित प्राधार पर अवधि के दौरान अग्रिमों में हुई वृद्धि के बराबर की राशि । 
– मही 

( क ) आंध्र प्रदेश, हरियाणा, मध्य ( क ) ऋण गारंटी संगठन की गारंटी प्रायर प्रवधि : पिछले वर्ष की सदमुरूपी 

प्रदेश , उत्तर प्रदेश और मैसूर प्राधीन प्रानेवाले लघु उद्योगों कैलेंडर तिमाही में विद्यमान ऐसे 
के चुने हुए जिलों में स्थित को अल्पावधि ऋण । 

ऋणों का प्रोसत स्तर अर्थात् 
प्राथमिक सहकारी ऋण समि- ( ख ) कृषकों को अल्पावधि प्रत्यक्ष जनवरी -मार्च 1971 की तिमाही 
तियों को ऋण । 

ऋण । 

के लिए जनवरी-मार्च 1970 की 

तिमाही का औसत माघार होगा । 
III इंडो पुनर्माजन योजना : 
----वही 

नयी योजना के प्रधीन हुंडियों का पुन- नयी योजना के अधीन पुनर्भाजन की 
भजिम । 

गयो इंडियों के संबंध में पकाया 
रहने वाली वेयता से वास्तविक 
बलमुद्रा अनुपात पर कोई प्रतिकूल 

प्रभाव नहीं पड़ेगा । 
IV मनाजों के उगाही के लिए प्रप्रिम : 

जुलाई 1971 के अंत तक 30 अक्तूबर 
1970 को विद्यमान ऐसे अग्रिमों के 
बकाया स्तर की अपेक्षा हुई बुद्धि के 
75 % तक , अगस्त में 60 % तक 
और उसके पश्चात् 50 % तक । 


3 


1 


. 


ला म स्थित 


. 


बागा । 
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अनुसूचित पाणिज्य बैंको को रिजर्व बैंक प्राफ इंडिया से प्राप्त होने वाले पुनर्षित सुविधाएं 

1 नवंबर 1971 से अमल में रहनेवाली 


- 


- 


. 


- 


- 


वास्तविक पलमुद्रा- स्थिति 


44 % 


की दर पर 


बैंक दर पर ( 6 % ) 


टिप्पणी 


.. . -- - -- - - - 


- 


I निर्यात ण : 
चाहे वास्तविक बालमुद्रा अनुपात कुछ भी हो 1971 के वार्षिक प्रौमत के 10 % के 1971 के वार्षिक प्रोसत के 10 % की 1971 के निर्यात ऋण के वार्षिक 

बराबर की राशि तक । अतिरिक्त राशि । 

पोसत के 20 % के बराबर के 
ऋणों से वास्तविक चलमुद्रा अनु 
पात पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं 
पड़ेगा । 1971 का प्राधार 1 

जनवरी 1972 से लागू होगा । 
II निम्नलिखित मामलों में निर्धारित प्राधार अवधि के दौराम अग्रिमों में हुई वृद्धि के बराबर को राशि : 
- वही - -- 

( क ) अांध्र प्रदेश , हरियाणा . मध्य ( क ) ऋण गारंटी संगठन की गारंटी प्राधार अवधि ः पिछले वर्ष की तपनरूपी 

प्रदेश , उत्तर प्रदेश और मैसूर के के अधीन पाने वाले लघु उद्योगों कैलेंडर तिमाही में विद्यमान ऐसे 
चुने हुए जिलों में स्थित प्राथ- को अल्पावधि ऋण । 

ऋणों का प्रोसत स्तर अर्थात् 
मिक सहकारी ऋण समितियों ( ख ) कृषकों को अल्पावधि प्रत्यक्ष जनवरी-मार्च 1972 फी तिमाही 
को ऋण । 

ऋण 

के लिए जनवरी -मार्च 1971 का 

प्रोसत प्राधार होगा । 
III हुंडी पुनर्भाजन योजना : 
- - वही - - 

नयी योजना के अधीन हुंडियों का पुन - नयी योजना के अधीन पुनर्भाजन की 
जिन । 

गयी हुंडियों के संबंध में बकाया 
रहनेवाली देयता से अक्तूबर 
1972 के अंत तक पास्तविक चल 
मुद्रा अनुपात पर कोई प्रतिकूल 

प्रभाव नहीं पड़ेगा । 
IV अमाजों को उगाही के लिए प्रप्रिम : 
----- हो 

अक्तूबर 1971 के अंतिम शुक्रवार को 
विद्यमान अनाजों की उगाही के लिए 
दिये गये अग्रिमों के पकाया स्तर का 
10 % और अक्तूबर 1971 के 
अंतिम शुक्रवार को विद्यमान स्तर 

की अपेक्षा हुई वृद्धि का अतिरिक्त । 

V रक्षा पैकिंग और सप्लाई ऋण : 
- -यही - - 

कुल बकाया स्तर तक 

रिजर्व बैंक ऑफ़ इंजिया अधियिनम , 
1934 की धारा 17 ( 4) ( ग ) के 
अधीन पुरानी हुंडी बाजार योजना 
के अंतर्गत यह सुविधा उपलब्ध 
होगी ( गवर्णर का परिपत्र डीबी 
मोडी . सं. जीसीएस . बीसी. 142/ सी 
483- 71 तारीख 11 दिसंबर 
1971 देखें ) । 


- - . - . . - - - . - n - nair - - 47 


" . 


- - 


- - 


-- 


- 


- - 


मोट : -- बैंक वर पर दिये जाने वाले पुयित्त के लिए न्यूनतम वास्तविक पलमुद्रा अनुपात 34 % है । किसी बैंक के अतिरिक्त ऋणों पर परिधित दर पर ब्याज लिया 

जाएगा । यह दर भैक के वास्तषिय बलमुद्रा अनुपात में होने वाली प्रत्येक अंक या उसके अंश की कमी पर (फ़िलहाल 34 % से कम ) बैंक घर के 
स्तर से वार्षिक 1 % अधिक होगी । फिर भी , जब वास्तविक पलमुद्रा अनुपात 26 % से कम हो जाएगा तब अधिकतम 15 % को परिवधित पर से 
ब्याज लिया जाएगा । 
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144. पाकिस्तान द्वारा युद्ध की घोषणा किये जाने के बाद चीनी , ___ करने के लिए रिजर्व बैंक ने मार्च 1972 में एक अध्ययन वल का 
गुड़ और खांउसरी , तिलहनों और वनस्पतियों तेलों ( बनस्पति सहित ) , गठन किया । 
मनाओं तथा रूई और कपाम पर बैंकों द्वारा दिये जाने वाले अग्रिमों । 

बैंकिंग प्रायोग की रिपोर्ट 
को 11 दिसम्बर 1971 को सीमाक्षेत्र और सीमाक्षेत्र के नजदीक के 
जिलों में प्रारम्भ में फ़रवरी 1972 के अन्त तक तथा बाद में अक्तूबर 

___ 151. भारत सरकार द्वारा फ़रवरी 1969 में श्री भार० जी० 
1972 के अन्त तक नियन्त्रणों से छूट दी गयी । 

मरैया की अध्यक्षता में नियुक्त किये गये बैंकिंग प्रायोग ने 9 फ़रवरी 

1972 को अपनी रिपोर्ट पेमा की । प्रायोग द्वारा की गयी प्रमुग्ध सिफ़ारिणे 
145. इस बात के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने की दृष्टि से कि वाणिज्य और महकारी बैंकों को पुनर्व्यवस्था, उनके कार्यक्षेत्र को विस्तारित 
केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के गोदाम निगमों के गोवामों द्वारा करने के लिए आवश्यक उपायों, उनको परिचालनगत क्षमता में सुधार , 
की जाने वाली संग्रहण सुविधामों का उपयोग किया जाए, अन्य नियंत्रित 

वैधानिक मुधार तथा प्रागे के अनुसंधान और अध्ययन के लिए उपयुक्त 
पण्यों के मामले में भी 19 अप्रैल 1972 को ऐसे निगमों द्वारा जारी क्षेत्रों से गम्बन्धित थी । 
की गयी गोदाम रसीवों पर बैंकों द्वारा दिये जाने वाले अग्रिमों के सम्बन्ध 
में उन्हें जो न्यूनतम माजिन बनाये रखने की आवश्यकता है उसमें ( जैसे 

15 2. इसके अलावा , आयोग ने ऋण आयोजना , गैर बैंकिंग वित्तीय 
अनाजों के संदर्भ में किया गया है ) 10 प्रतिशत की कटौती करने की 

संस्थानों, देशी बंकरों, बैंकों के लिए आवश्यक प्रबन्ध विकास, प्रशिक्षण 

और भर्ती सम्बन्धी प्रणालियों तथा बैंक संगठन की संस्थागत रूपरेखा 
अनुमति दी गयी । 

में सुधार लाने की आवश्यकता के संदर्भ में सूचना प्रणाली से सम्बन्धित 
146. ग्रामीण उद्योग प्रायोजनाओं के अधीन आनेवाले अभिसंस्करण 

सिफ़ारिणें भी की हैं I 
निर्माण यूनिटों को उनके द्वारा बैंकों से वित्त प्राप्त करने में अनुभव की , 
जाने वाली कठिनाइयों को देखते हुए अनाजों, तिलहनों, तेलों, वनस्पति 

15 3. प्रायोग की सिफारिशें भारत सरकार और बैक के विचारा 
सहई और कपास तथा पीनी, गए और खांडसरी पर दिये जाने वाले 

धीन हैं । 
अग्रिमों से सम्बन्धित चयनात्मक ऋण नियंत्रणों के उपबन्धों से 30 मई बैंकिंग सांख्यिकी समिति 
1972 को छूट दी गयी । 

154. एक समान तुलन बही और अन्य सम्बन्धित विवरणियों को 
जूट उद्योग संबंधी कार्यकारी वल 

मरल बनाने और उन्हें शीघ्र तैयार करने तथा प्रांकड़ों की वर्तमान 
147. कार्यकारी दल ने जूट उद्योग को कुछ राहत देने की दृष्टि प्रावश्यकताओं के संदर्भ में उनमें संशोधन सुझाने के निमित्त रिजर्व 
से जूट मिलों के उत्पादन के जिस अंश का निर्यात किया आता है, उसके बैंक ने अप्रैल 1972 में बैंकिंग साविकीय समिति का गठन किया । 
सम्बन्ध में दिये जाने वाले ऋणों के लिए व्याज की रियायती दर लागू आशा है कि उक्त समिति शीघ्र ही अपनी रिपोर्ट पेश करेगी + 
करने की एक विशेष योजना की जो सिफ़ारिश की थी , वह अभी मरकार 

संगठन संबंधी प्रम्य बातें 
के विचाराधीन है । उक्त सिफ़ारिश का उल्लेख पिछले वर्ष की वार्षिक 
रिपोर्ट में किया गया था ( पैराग्राफ 291 ) । 

राष्ट्रीयकृत बैंकों को विदेशी शाखाएं 
चाप उद्योग संबंधी कार्यकारी बल 

____ 15 5. युगांडा में स्थित राष्ट्रीकृत बैंकों की शाखाओं के सम्बन्ध 

में प्रावश्यक औपचारिकताओं को लगभग अन्तिम रूप दे दिया गया है ; 
148. चाय उद्योग को वित्तीय सहायता का अध्ययन करने के लिए 

अत : बैंक प्राफ इण्डिया ( युगांडा ) लिमिटेड को बैंक आफ बड़ौदा 
रिजर्व बैंक द्वारा सितम्बर 1971 में नियुक्त किये गये कार्यकारी दल 

( युगांडा ) लिमिटेड द्वारा अधिकार में लिये जाने का कार्य शीघ्र ही 
ने फरवरी 1972 में अपनी रिपोर्ट पेश की व उक्त दल ने इस उद्देश्य 

पूरा हो जायेगा । मलेशिया में स्थित तीन भारतीय बैंकों की ग्यारह 
से कि इस उद्योग को संस्थागत ऋण ( अल्पावधि और दीर्घावधि , दोनों ) 

शाखाओं को अधिकार में लेने के लिए एक नयी कम्पनी स्थापित करने 
बराबर मिलता रहे , अनेक गिफ़ारिशें की हैं । चूंकि यह अनुभव किया 

के प्रस्ताव को अब अन्तिम प दे दिया गया है : इस सम्बन्ध में पिछले 
गया कि चाय के यागानों को अल्पावधि ऋण की बहुत अधिक श्रावश्यकता 

वर्ष की रिपोर्ट में विवरण दिये गये हैं । इन शाखाओं के पुनर्गठन की 
रहती है , रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों 

योजना मलेशिया बैंकिंग अध्यादेश , 1058 की धारा 14 के अधीन 
के नाम 8 मार्च 1972 को दल की सम्बन्धित सिफ़ारिणों की सूचना 

मलेशिया सरकार के वित्त मंत्रालय के पास भेजी गयी है । उक्त योजना 
देते हुए एक परिपत्र जारी किया * । दल की अन्य सिफारिशें विचारा 

की एक प्रतिलिपि बैंक नेगरा मलेशिया के पाम भेजी गयी है । पाशा 
धीन है । 

की जाती है कि नयी मलेशिया कम्पनी शीघ्र ही पंजीकृत की जाएगी । 
कोयला उद्योग संबंधी कार्यकारी वल 
149. कोयला उद्योग की तात्कालिक वित्तीय समस्यानों का अध्ययन 

156. सिंगापुर में कार्यरत चार भारतीय बैंकों में से दो बैंक 
करने और विशेष रूप से पूर्वी क्षेत्र , अर्थात् बिहार और पश्चिम बंगाल 

म्थानीय विधान के अन्तर्गत न्यूनतम पूंजीगत अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं 
में इस उद्योग के वित्तपोषण के लिए उपलब्ध संस्थागत व्यवस्थामा 

करते । उन बैंकों को उन अपेक्षानों की पूर्ति करने के लिए जनवरी 
तथा बैंक ऋणों का पुनरीक्षण करने के लिए रिजर्व बैंक ने जनवरी 

1973 तक ममय दिया गया है । बैंकिंग कम्पनी ( उपक्रमों का अर्जन 
1972 में एक कार्यकारी दल का गठन किया । 

और अन्तरण ) अधिनियम की धारा 9 के अन्संगत बनायी गयी योजना 

में संशोधन करने की कार्रवाई की जा रही है जिससे सम्बन्धित बैंकों 
काजू उद्योग संबंधी प्रध्धयन बल 

के जो IT स्पा को परिजनन किया जा सके । 
150. काजू उद्योग के निर्यात और उसकी नियोजन अमता के 

प्रायोग की सिफ़ारिणों के सारांश के लिए रिजर्व बैंक आफ 
संदर्भ में उसे वाणिज्य बैंकों द्वारा विये आने वाले ऋणों का पुनरीक्षण इण्डिया बुलेटिन , मई 1972 के पृष्ठ 826 - 837 देख । 
* उक्त परिपत्र के लिए रिजर्व बैंक प्राफ इंडिया बुलेटिन , अप्रैम 

+ समिति ने अपनी रिपोर्ट 7 अगस्त 1972 को पेश की और 
1972 के पृष्ठ 674 - 675 दरें । 

वक ने उमकी मिफ़ारिशों को स्वीकार कर लिया है । 


- 


- 


- 
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____ 157 यहां रिजर्व बैंक , केन्द्रीय वित्त मंत्रालय और एक बैंक के परिरक्षक 
के साथ गठित उस दल का भी उल्लेख किया जा सकता है जो सिंगापुर 

और होगकांग गया । उक्त बल का उद्देश्य यह था कि इन केन्द्रों में 
स्थित राष्ट्रीयकृत भारतीय बैंकों की शाखाओं के कामकाज का प्रधान 
कार्यालय और विवेशी शाखाओं के बीच शक्तियों के प्रत्यायोजन और 
विकेन्द्रीकरण की सीमा का परीक्षण करने के उद्देश्य से अध्ययन किया 
जाए और साथ ही , शाखामों की लाभवायझता में सुधार लाने की संभावना , 
दक्षिण पूर्व एशिया को भारत द्वारा किये जाने वाले निर्यातों और यहाँ 
किये जाने पाले निवेशों को बढ़ाने तथा उक्त क्षेत्र के भारतीय मूल के 
निवासियों द्वारा भारत में निवेश कराने में उन शाखामों की भूमिका 
भी अध्ययन किया जाए व इसके अलावा उक्त दल को एक ही , 
केन्द्र में स्थित विभिन्न भारतीय बैंकों को अपनी-अपनी विशिष्टानों को 
जारी रखने की बांछनीयतानों के बारे में भी परीक्षण करना था । दल 
इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि परिचालन को लचीला मनाने की दृष्टि से 
इन केन्द्रों में स्थित बैंकों के प्रबन्धकों को विवेकाधीन शक्तियां और 
अतिरिक्त वियेकाधीन शक्तियां प्रदान किये जाने के लिए काफ़ी गुंजाइश 
है जिसकी पुष्टि बाव में प्रधान कार्यालय को करनी होगी । विदेशी 
शाखामों में वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति करने और विदेशी शाखाओं 
में अविलम्ब कारोबार चलाने के लिए प्रधान कार्यालय का उपयुक्त रूप 
से पुनर्गठन करने की भी सिफारिशें की गयी हैं । भारतीय निर्यातों 
और संयुक्त उपक्रमों की सहायता करने के लिए प्रारम्भ में सिंगापुर 
में दो बंकरों की एक वाणिज्यिक और आर्थिक जानकारी कक्ष की स्थापना 
करने का सुझाव दिया गया है । बैंकों को यह सलाह दी गयी है कि 
व भारत से प्रायास करने वाले प्रायातकों को व्याज की दर में रियायत 
प्रदान करें । विदेशी व्यापार के लाभप्रद वित्तपोषण को सुदृढ़ बनाने 
की आवश्यकता पर जोर दिया गया है । स्थानीय व्यवसाय से घनिष्ठता 
पूर्वक सम्बद्ध होने के लिए यह अनुभव किया गया कि पर्यवेक्षक संवर्गों 
में स्थानीय व्यक्तियों को नियुक्त करने, स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल 
ऋणों की मलेखन-विधिर्या बनाने और स्थानीय उद्योगों , विशेष रूप 
से लघु उद्योगों की ओर अधिक ध्यान देने की प्रत्यन्त आवश्यकता है । 
एक ही केन्द्र में स्थित भारतीय बैंकों की शाखाओं की अपनी-अपनी 
विशिष्टतामों को बनाये रखने की बांछनीयता के प्रश्न पर दल का यह 
मत था कि बैंकिंग प्रायोग की सिफारिशों के संदर्भ में भारत में बैंकों 
का जो संगठन -स्वरूप बनेगा उस पर जहां यह बात निर्भर रहेगी वहीं 
इन दो केन्द्रों में स्थित भारतीय बैंकों की अपनी- अपनी विशिष्टतामों 
को बनाये रखना फ़िलहाल लाभप्रद होगा । 


को अपने प्रधान कार्यालयों के द्वारा भिजवाने की आवश्यकता नहीं रही 
है । प्रायेवक बैंकों /वित्तीय संस्थानों को पिछले वर्ष के 1,458 भाषेवन 
पत्रों के मुकाबले में मालोच्य वर्ष में 2,25 5 प्रावेदनपत्रों के संदर्भ में 
माख सूचना प्रदान की गयी । 
___ 159. यह उल्लेखनीय है कि 1 नवम्बर 1969 को सरकारी क्षेत्र 
के बैंकों को समन्वयन समिति की जो पहली बैठक हुई उसमें यह दृष्टि 
कोण अपनाया गया था कि सभी बैंकों के बीच साख सूचना का और 
यापक रूप से विनिमय होना चाहिए ; उसके परिणामस्वरूप एक अध्ययन 
दल गठित किया गया । अध्ययन दल ने रिजर्व बैंक को अपनी रिपोर्ट 
पेश कर दी है । दल के मतानुसार, वर्तमान वैधानिक उपबन्ध बैंकों को 
न केवल वर्तमान ऋणकर्तात्रों के सम्बन्ध में , बल्कि ऐसे संभाव्य ऋण 
कर्तायों के सम्बन्ध में भी , जिनके केवल जमा लेख्ने बैंकों में हों . उपयोगी 
सास्त्र सूचना का विनिमय करने में पर्याप्त संरक्षण प्रदान फरते है । 
नये क्षेत्रों के बाझार स्रोतों से और छोटे ऋणकर्तात्रों के सम्बन्ध में 
व्यवस्थित रूप से साख सूचना एकत्रित करने में विद्यमान संगठन सम्बन्धी 
अपर्याप्तता को देखते हुए दल ने सम्पूर्ण बैंकिंग उद्योग के हित के लिए 
दीर्घकालीन उपाय के रूप में सान सूचना न्यास नामक एक स्वायत्त 
निकाय की स्थापना करने की सिफ़ारिश की है । अपनी सिफ़ारिशों को 
कार्यान्वित करने के लिए दल ने एक समयमय कार्यक्रम भी बनाया है । 
इस रिपोर्ट की एक एक प्रति सभी वाणिज्य बैंकों के पास उनकी टिप्पणियां 
मांगते हुए भेजी गयी हैं । 
बैंकों का निरीक्षण 

160. वाणिज्य बैंको की वित्तीय स्थिति और उनकी परिचालन 
पद्धतियों का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से रिजर्व बैंक ने वाणिज्य बैंकों 
का आवधिक निरीक्षण करने के लिए जो कार्यक्रम बनाया है उसके 
अनुसार मालोच्य अवधि में बैंकिंग विनियमन अधिनियम , 1949 की 
धारा 35 के अन्तर्गत 35 अनुसूचित बैंकों और दो गैर अनुसूचित बैंकों 
का निरीक्षण किया गया अथवा उनका निरीक्षण शुरु किया गया । 
इसके अलावा , इस प्रयधि में फ़िजी द्वीपसमूहों, गयाना, जापान , हांगकांग 

और थाईलैंड में भारतीय बैंकों को जो विदेशी शाखाएं रहती हैं उनका 
भी निरीक्षण किया गया/निरीक्षण शुरु किया गया । इसके अतिरिक्त 
यो बैंकों के कार्यकलापों की जांच- पड़ताल की गयी ; उनमें से एक के 
सम्बन्ध में यह निर्णय करना था कि क्या बैंकिंग विनियमन अधिनियम 
की धारा 453 ( 4 ) के अधीन अपकरण सम्बन्धी कारवाई करने के लिए 
प्रत्यक्षतः कोई माधार है और दूसरे के सम्बन्ध में बैंकिंग विनियमन 
अधिनियम, 1949 की धारा 44 ( 1 ) के अधीन एक प्रमाणपत्र जारी 
फरना था । 


0M 


साब सूचना 


____ 158. पिछले वर्ष की रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया था कि 
मार्च 1971 में बैंकों और अन्य अधिचिन वित्तीय संस्थाओं के ऋण 
कर्ताभों के सम्बन्ध में साख सम्बन्धी सूचनाओं को एकत्रित करने और 
उन पर कार्रवाई करने की पद्धति को व्यवस्थित रूप से परिशोधित किया 
गया ताकि ऐसी सूचनाएं इन संस्थानों के लिए अधिक उपयोग हो सकें । 
14 फरवरी 1972 से उपर्युक्त संस्थानों के घटकों द्वारा प्राप्त की 
जाने वाली साख- सुविधायों के सम्बन्ध में रिजर्व बैंक से जानकारी प्राप्त 
करने के लिए निर्धारित भाषेवन पत्र के स्वरूप में संशोधन किया गया है । 
संशोधित क्रियाविधि के अधीन अब रिजर्व बैंक अधिक व्यापक जानकारी 
प्रस्तुत करता है जिसमें घटकों का वित्तपोषण करने वाले बैंकों (बिना 
उनके नाम मताये ) की कुल संख्या भी सम्मिलित रहती है । प्रस्तुत की 
जानेवाली जानकारी के क्षेत्र को व्यापक घमाने के साथ -साथ बैंकों पौर 
विसीय संस्थाओं की विभिन्न शाखामों को रिजर्व बैंक से मीधे ही साख 
सूचना प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की गयी है । अब उन्हें प्रावेदनपत्रों 


___ 161, वाणिज्य बैंकों के 364 कार्यालयों की सेवा प्राप्त 76 केन्द्रों 
में मालोच्य वर्ष में वाणिज्य बैंकों की शाखामों का केन्द्रवार निरीक्षण 
किया गया, जिसका उल्लेख पिछले वर्ष की रिपोर्ट में किया गया था । 
____ 162. उपर्युक्त निरीक्षणों के अलावा, पालोच्य अवधि में बैंकों की 
प्रणालियों और क्रियाविधियों का अध्ययन शुरु किया गया ; उक्त अध्ययन 
का उद्देश्य यह था कि ऐसे क्षेत्रों का स्थूल रूप से पता लगाया जाए 
जहाँ उक्त प्रणालियों और क्रियाविधियों में कमियो विधमान हों मोर 
जहां जहां प्रावश्यक हो , सुधारात्मक उपार सुनाये जाएं जिससे सम्बन्धित 
बैंक ऐसे उद्देश्यों जिनके लिए उसकी स्थापना की मयी हो , तथा सामाजिक 
उद्देश्यों की यपासम्भव मच्छी तरह से पूर्ति कर सकें तथा जालसाजी 
की घटनामों को यथासम्भव दूर किया जा सके । दो पंकों के संदर्भ 
में ऐसे अध्ययन किये गये और उनकी रिपोर्ट सम्बन्धित बैंको के पास 
पावश्यक कार्रवाई के लिए भेजी गयीं । 
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बैंकों का विलयम . 

को सरकार तथा सम्बन्धिन उच्च न्यायालय के पास भेजी गयी । गेष 

श्री बैंकों का निरीक्षण कार्य सम्बन्धित रिफाई उपलब्ध न होने के कारण 
___ 163. पालोच्य अधि में ईस्टर्न बैंक लिमिटेड ( जिमके भारत 

स्थगिन रहा । 
में चार कार्यालय थे ) के भारतीय कार्यालयों का कारोबार । जलाई 
1971 मे चार्ट ई बैंक ने अपने अधिकार में ले लिया । 

समाशोधन गृह सुविधाएं 
164. एम मार्वजनिक सीमित कम्पनी के म्प में 18 जनवरी 1972 ___ 16 ). बैंकिंग सुविधाओं को व्यापक बनाने की रिज़र्व बैंक की नीति 
को निगमित किये गये पूर्वांचल बैक लिमिटेड को भारत में बैंक व्यवसाय के एक अंश के रूप में पालोच्य वर्ष में 22 गमाशोधन गृह स्थापित 
करने के निमित्त 14 जून 1972 को लाइसेंम प्रदान किया गया ; उक्त किये गये ; पुसमे देश में विद्यमान ममाणोधन गृहों की कुल संख्या बढ़कर 
बैंक का पंजीकृत कार्यालय गौहाटी ( असम ) में है । उमने 3 जुलाई 157 हो गयी ; इनमें से रिज़र्व बैंक आफ इंडिया , स्टेट बैंक आफ इंडिया 
1972 को अपना कारोबार शुरु किया और उसी तारीख को रिजर्व और उसके महायक बैंकों द्वारा क्रमश : 9, 119 और 29 ममाणोधन 
बैंक आफ इण्डिया अधिनियम , 1934 की दूसरी अनुसूची में उसका गृहों का प्रबन्ध किया जाना है । 
नाम मम्मिलित भी किया गया । उक्त बैंक की चुफता पूंजी 23 मई 

1 7(0. राष्ट्रीय बैंक प्रबन्ध संस्थान के तत्वावधान में दिसम्बर 
1972 को 8 . 06 लाग्य रुपये थी , जो प्रति शेयर रु . 100 के मूल्य 

1969 में हुए कार्य शिविर द्वारा की गयी सिफ़ारिशों के अनुसरण में 
के 13, 4:30 ईक्विटी शेयरों के संदर्भ में प्रति शेयर + ० 60 की प्रदत्त 

रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने फ़रवरी 1970 में स्टेट बैंक आफ हरिया 
राशि से बनी थी । उपर्युक्त राशि में से युनाइटेट बैक प्राफ इंडिया 

में कहा कि वह 1961 की जनगणना के अनुसार 50, 000 या उससे 
द्वारा किये गये अभिदान की राशि उसको दिये गये 4, 500 शेयरों के 

अधिक प्रामादी वाले ऐसे स्थानों पर जहां तीन या चार से अधिक 
संदर्भ में 2 . 70 लाख रुपये थी । बैंक द्वारा जारी की गयी विवरणिका 

बैंक कारोबार करते हैं , समाशोधन गह खोलने की सम्भाव्यता की जांच 
के अनुसार प्रति शेयर रु० 100 के मूल्य के 25,()()() ईक्विटी शेयरों 

पड़ताल करे । उपयुक्त आधार पर समाशोधन गृह खोलने की दिशा में 
से प्राप्त होने वाले 25, 00, 000 रुपयों की उसकी जारी की गयी पूंजी 

स्टेट बैंक आफ इंडिया कदम उठाना पा रहा है । पालोच्य अवधि में 
में से प्रति शेयर १० 100 के मूल्य के 9,(00,()(00 रुपयों के ईक्विटी 

स्थापित 22 ममाणोधन गहों में से 16 ममाणोधन गृह ऐसे केन्द्रों में 
शेयर युमाइटेड बैंक प्राफ इंडिया, निदेशकों और उनके रिप्रतेदारों , मित्रों 

खोले गये । 1971 की जनगणना के अनुसार समाशोधन गृह खोलने के 
तथा सहयोगियों द्वारा अभिदान किये जाने के लिए प्रारक्षित किये गये 

लिए पात्र केन्द्रों की एक नयी सूची बनायी जा रही है और उन केन्द्रों 
हैं ( यदि इनमें से कोई शेयर इस प्रकार नहीं लिए जाएं तो उनका उपयोग 

में समाशोधन गृह स्थापित करने के लिए अपना भावी कार्यक्रम बनाने 
जनता से प्राप्त आवेदनपत्रों के संदर्भ में किया जाएगा ) । 

के निमित उसे स्टेट बैंक प्राफ इंडिया के पास भेजा जाएगा । महानगरीय 
बैंकों का लाइसेंसीकरण 

केन्द्रों में अतिरिक्त समाशोधन गह खोलने का प्रश्न भी रिजर्व मैक के 
165. इस वर्ष के दौरान ईस्टर्न बैंक लिमिटेर का लाइसेंस रद्द 

विचाराधीन है । 
किया गया और पूर्वांचल बैंक लिमिटेर को लाइसेंस प्रदान किया गया : 

सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कार्य परिणाम 
इस कारण लाइसेंसीकृत बैंकों की संख्या जून 1972 के अन्त में अपरिवर्तित 
रही अर्थात् उक्त संख्या पहले की तरह 46 ही थी । जिन बैंकों के सरकारी क्षेत्र के सभी बैंक 
मामले में लाइसेंस रद्द किये गये उनकी संख्या बढ़कर जून 1972 के 
अन्त में 51 हो गयी । इसके अलावा सरकारी क्षेत्र में ऐसे 22 बैंक ___ 171. सरकारी क्षेत्र के 22 वाणिज्य बैंकों ( अर्थात् स्टेट बैंक प्राफ 
थे जिनके लिए लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक नहीं है । 

इंडिया , उसके 7 सहायक बैंक और 11 राष्ट्रीयकृत बैंक ) के कार्य 
166. अालोच्य अवधि में , एक वर्तमान बैंक के नयी निधि सम्मन्धी 

परिणामों का विश्लेषण करने से इस बात का पता चलता है कि 12 , 8 

करोड़ रुपयों की उनकी लाभ राशि 1970 की तुलना में 2 , 7 करोड़ 
कारोमार की देयतानों और आस्तियों को दूसरे बैंक में अन्तरित कर 
देने के कारण उसे भारत में बैंक व्यवसाय करने के लिए बैकिंग विनियमन 

रुपये ( या 26. 2 प्रतिशत ) अधिक थी । इन बैंकों की कुल आय में 

जहां 1970 में 76 . 3 करोड़ रुपयों ( 22 . 7 प्रतिशत ) की वृद्धि हुई 
अधिनियम , 1949 की धारा 22 के अधीन लाइसेंम देने से इन्कार 
किया गया । जिन बैंकों को लाइसेंस देने से इन्कार किया गया उन बैंकों 

थी वहां 1971 में 101 . 0 करोड़ रुपयों ( 24 . 5 प्रतिशत ) की वृद्धि 

हई । 1971 में प्राय में हुई इस यद्धि का मुख्य कारण यह था कि 
की संख्या जून 1972 के अन्त में 28.3 थी । 

व्याज और बट्टे से प्राप्त होने वाली प्रामदनियों में 1971 में 91 . 6 
परिसमापन की कार्रवाइयो 

फरोड़ रुपयों की वृद्धि हुई जबकि 1970 में उनमें 71 . 5 करोड़ रुपयों 

की वृद्धि हुई थी । ब्याज से प्राप्त होने वाली आय में वृद्धि होने का 
167. पालोच्य अवधि में उपम न्यायालय द्वारा छ: गैर अनुसूचित 
बैंकों का विघटन किया गया और एक बैंक ने म्वैच्छिक परिसमापन 

मुख्य कारण यह था कि 9 जनवरी 1971 से मैक दर में वृद्धि हो 

जाने के परिणामस्वरूप अग्रिमों की व्याज दरें भी बढ़ गयों और उनके 
कर दिया । बैंकिंग विनियमन अधिनियम , 19 19 की धारा 36( क ) 

अग्रिमों की मात्रा में भी वृद्धि हो गयी । इन बैंकों के कुल व्यय में 
( 2 ) के अधीन बैंक प्राफ कारकुडि लिमिटेट ( मद्रास क्षेत्र ) बैंकिंग कम्पनी 

जहां 1970 में 75 . 2 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई थी वहाँ 1971 में 
नहीं रहा और कम्पनी अधिनियम , 1956 की धारा 560 ( 5 ) के 

98 . 3 करोड़ रूपयों ( 24. 5 प्रतिशत ) की वृद्धि हुई । जमाराशियों 
अधीन इंटर प्रोविन्शियल बैंकिंग कार्पोरेणन लिमिटेड ( कलकत्ता क्षेत्र ) 

और उधारों पर प्रवा किये गये व्याज की राशि में 1970 में हुई 19 . 9 
फा नाम रजिस्टर में से हटा दिया गया । 

प्रमिशत की वृद्धि की तुलना में 27 . 0 प्रतिशत की वृद्धि दिखाई पड़ी , 
168. केन्द्रीय मरकार से प्रावश्यक निवेश प्राप्त करने के बाद 

. - - . .. 
बैंकिंग विनियमन अधिनियम , 1949 की धारा 45थ के अधीन तीन _ करों और कर्मचारियों को देय बोनम के लिए व्यवस्था करने 
बैंकों का निरीक्षण णा फिया गया । उनमें से एक बैंक का निरीक्षण के बाद शुद्ध लाभ । बोनम की व्यवस्था को स्थापना व्यय के अधीन 
पूरा किया गया और गम्बन्धित निरीक्षण रिपोर्ट 10 दिसम्बर 1971 मम्मिलित किया गया है । 
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जिगका माणिवः कारण यह था कि जमाराणियों और उधारों को व्याज 3 . 94 करोड़ रूपये की प्रारक्षिन निधियों में पौर 4 . 43 करोड़ रुपये 
दगं में ति हो गया थी । फिर भी वान प्रोर गली से सम्बन्धित भार । गनार का प्रारा किये । 
व्यय में 1971 में हुई 35. 9 करोड़ रुपया ( 21 . 7 ) प्रतिशत की गृति 
15970 की 36. 5 करोड़ रुपयों या 28 . 4 प्रतिशत की वृद्धि की अपेक्षा 

सरकारी क्षेत्र के बैंकों को छोड़कर अन्य अनुसूचित वाणिज्य 
कम ही थी ; इसका कारण यह था कि 1971 में बैंक कार्यालयों की 

बैंकों का कामकाज 
मंख्या में 1970 की अपेक्षा कम वृद्धि ही हुई । 

गैर सरकारी क्षेत्र के 10 करोड़ रुपयों से अधिक जमा 
स्टेट मंक समूह 

राशियों वाले सभी मक 
172, स्टेट बैंक ग्राफ इंडिया की कुल आय 1970 के 112 . 7 

177. गैर मरफारी क्षेत्र के 10 करोड़ रुपयों अधिक जमा राशियों 
करोड़ रुपयों से बढ़कर 1971 में 1 -42 . 1 करोड़ रुपये हो गयी । 

बाले 25 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (विवेशी बैंकों को भी मिलाकर ) 
कमीशन , विनिमय और दलाली से प्राप्त होने वाली प्राय में 1971 

के कार्य परिणामों में दिसम्बर 1971 के अन्त में प्रगति पायी गयी 
में 3 . 4 करोड़ रूपयों की वृद्धि हुई जबकि 1970 में उसमें 9 . 6 

पोर उनकी लाभ- राशि * * जहां 1970 में 3 . 9 करोड़ रुपये थी वहीं 
करोड़ रुपयों की भिन्नात्मक वृद्धि हुई थी । स्टेट बैंक के व्यय में भी 

1971 में बढ़कर 4 . 6 करोड़ रुपये हो गयी अर्थात् उनकी लाभ- राशि 
1971 में 28. 3 करोड़ मुगयों ( 25 . 7 प्रतिशत ) की वृद्धि हुई । 

में 16. 3 प्रतिशत की वृद्धि हुई । इन बैंकों की फुल आय में 18. 7 
1970 में कुल व्यय में 21. 1 करोड़ रुपयों या 24 . 1 प्रतिशत की 

करोड़ रुपयों ( 26 प्रतिशत ) की वृद्धि हुई । अंकों की प्राय में जो 
वृद्धि हुई थी । 1971 में स्टेट बैंक आफ इंडिया के लाभ की राशि 

वृद्धि हुई उसका मुख्य कारण यह था कि ग्याज और बढ़े से प्राप्त होने 
3 . 8 करोड़ रुपये थी अर्थात् उसमें 1 . 1 करोड़ रुपयों ( 40 . 0 प्रतिशत ) 

वाली प्रामदनियों में 1971 में 15 . 5 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई अर्थात् 
की वद्धि हुई जबकि 1970 में उसमें 10 लाख रुपयों की थोड़ी- सी 

उम्त आमदनियां बढ़कर 7.1 . 4 करोड़ रुपये हो गयीं । उक्त वृद्धि 
कमी हई थी । इस लाभ - राणि में से बैंक ने 2 . 0 करोड़ रुपये प्रारक्षित 

प्रमुख रूप से 9 जनवरी 1971 से बैंक दर में हुई बुद्धि के फलस्वरूप 
मिधि में अन्तरित किये और शेयरधारियों को लाभांश देने के निमित्त 

बैंकों द्वारा उपचतर दरों पर अग्रिमों पर ब्याज लिये जाने और उनके 
[ . 3 करोड़ रुपये अलग रखे । 

अग्रिमों की मात्रा में वृद्धि हो जाने के कारण हुई । जमाराशियों और 
___ 173. स्टेट बैंक के मात सहायक बैंकों ने अपनी आय को 1970 उधारों पर अदा किये गये ब्याज 1971 में 8 . 5 करोड़ रुपयों 
के 32 . 5 करोड़ रुपयों से बढ़ाकर 1971 में 40. 2 करोड़ रुपये कर 

( 27 . 4. प्रतिशत ) की वृद्धि पायी गयी । यह अंशत : जमाराशियों 
विया ; ऋणों और अग्रिमों के ग्याज से प्राप्त अधिक ग्रामदनी इस 

और उधारों की ब्याज दरों में हुई वृद्धि और अंशतः व्याज-धारक जमा 
वृद्धि का प्रमुख कारण थी । चूंकि उनके व्यय में भी लगभग प्राय के 

राशियों में हुई वृद्धि के कारण हुई । वेतन और भत्तों से सम्बन्धिप्त 
अनुपात में ही वृद्धि हुई अतः उनकी लाभ- राशि में 1971 में 2 लाख 

व्यय में भी 4 . 50 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई जो 1970 की अपेक्षा 
रुपयों की सीमान्त कमी पायी गयी जबकि 1970 में उसमें 10 लाख 22 . 8 प्रतिशत की वृद्धि को द्योतक थी । वेतन और भत्तों से सम्बन्धित 
रुपयों की वृद्धि हुई थी । इस लाभ - राशि में से इन बैंकों ने 12 लास्त्र व्यय में जो वृद्धि हुई उसका आशिक कारण 1971 में कार्यालयों की 
रुपये प्रारक्षित निधियों में अन्तरित किये और लाभांशों की अदायगी 

संख्या में 249 की वृद्धि हो आना भी था । 
के लिए 3( लाम्य रुपये अलग रखे । 

गैर सरकारी क्षेत्र के भारतीय अनुसूचित बैंक 
राष्ट्रीयकृत बैंक 

178. 10 करोड़ रुपयों से अधिक जमा राशियों वाले गैर सरकारी 
____ 174. चौदह राष्ट्रीयकृत बैंकों ने अपने सारे व्यय की पूर्ति करने 

भारतीय अनुसूचित मंकों की कुल आय जहां 1970 में 27 करोड़ रुपये 
और नियमित व्यवस्थाओं के लिए राशि सुरक्षित रखने के बाद 1971 

थी यहां 1971 में बढ़कर 35 . 6 करोड़ रुपये हो गयी अर्थात इम एक 
में 4 , 4 :3 करोड़ रुपये भारत सरकार को अन्तरित किये जबकि 1971) 

वर्ष के दौरान उसमें 3 1 प्रतिशत की वृद्धि हुई । प्राय में हुई वृद्धि 
में 4 . 17 करोड़ रुपये अन्तरित किये गये थे । 

मुख्य रूप से व्याज और अट्टे में हुई । वृद्धि के कारण हुई छयाज मौर 
__ 175. चौवह राष्ट्रीयकुत बैंकों के 1971 के कार्यपरिगामों से उनकी 

बट्टे से प्राप्त राशि जहां पिछले वर्ष 23. 2 करोड़ रुपये थी वही 1971 
लाभ राशि में वृद्धि होने का पात चलता है । उक्त लाभ राशि जहां 

में 30. 8 करोए रुपये हो गयी । किन्तु आय में हुई भारी वृद्धि से 
1970 में 6 . :) कगेड मार्य भी वहां 1971 में 8 . 5 करोए रूपये 

वास्तविक लाभ राशि में तदनुरूप वृद्धि नहीं हुई । इस वर्ष लाभ राशि 
हो गयी । उनके व्यय में तेजी से वृद्धि होने के बावजूद उनकी लाभ 

में केवल (0 . 4 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई । कुल प्राय में हुई वृद्धि 
राशि में यह वृद्धि पायी गयी । । 

जमाराशियों और उधारों पर दिये गये व्याज तथा वेतन और भत्ता पादि 

में हुई बुद्धि के कारण लगभग ममायोजित हो गयी । फिन्तु इस वर्ग 
___ 17G. मन बैंकों की कुल प्राय में 1971 में 63. 8 करोड़ रुपयों 

के फूछ बैंकों के कारोबार में अच्छी प्रगति पायी गयी ; इसका मुख्य कारण 
की वृद्धि हुई अर्थात् उनकी आय बढ़कर 330 . 6 करोड़ रुपये हो गयी ; 

यह था कि उनके द्वारा अधिक मात्रा में अग्रिम प्रदान किये गये थे और 
1970 में उमगे 49 . .4 करोड़ रूपयों की वृद्धि हुई थी । जमाराशियों 

इस कारण व्याज के मप में उन्हें अधिक प्रामदनी प्राप्त हुई थी । 
और उधारों पर अदा किये गये ब्याज की राशि में 1971 में 34. 4 

____ - -- . .-- 
करोग रुपयों की वृद्धि हुई जबकि पिछले वर्ष उममें 21 . 3 करोड़ रुपयों 

* यहां दिये गये प्राकड़े बोनस की अदायगी के लिए किय गये 
की वृद्धि हुई थी । फिर भी स्थापना व्यय में 1971 में प्लई वृद्धि 1970 

समायोजन के बाद के हैं । 
में हुई 22. 3 करोड़ रुपयों की वृद्धि के मुकाबले में केवल 20. 1 
करोड़ पिये थी । हर्माना इन बैंकों की लाभ - राशि में 1971 में 1 . 6 

* * करों और कर्मचारियों को देय बोनस के लिए व्यवस्था करने 
करोड़ रूपयों की वि हुई जबकि पिछन वर्ष उममें 1 . 1 करोड़ रुपयों के बाद शुद्ध लाभ | बोनम की व्यवस्था को स्थापना व्यय के अधीन 
की नदि हुई थी । 1971 को लाभ गणि में से राष्ट्रीयकृत बैंकों ने सम्मिलित किया गया है । 


। 
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विवेशी बैंक 

विवरणियां प्रस्तुत की उनके द्वारा सूचित किये गये लेखों की कल संख्या 
179. 1971 में छ: यिदेणी बझा की कुल प्राय में 10. :3 करोड़ 

लगभग 6. 25 लान थी । मार्च 19th :) के अंत में उन कंपनियों के पाम 
रुपयों ( 22 ) प्रतिशत ) की वृद्धि हुई । पिछले सीन वर्षों के दौरान 

( जमाराशियों के रूप में न माने जानेयाल 271). 7.6 करोड़ रूपयां के छूट 
उनका जो स्थापना व्यय हुआ यह उनको कुल प्राय के संदर्भ में जहां 

प्राप्त ण महित ) 5 :03 . 55 करोड़ रुपये की कुल ममा राशियां थीं 
1969 में 27 . 1 प्रतिशत था वहां 1971 में कम होकर 25 . 2 प्रतिशन 

जबकि मार्च 1968 के अंत में ( 209 .50 करोड़ रूपयों के फूट प्राप्त 
हो गया ; ! ! प्रमुख राष्ट्रीयकृत बैंकों के मामले में उक्त प्रतिणत 1969 

ऋण महित ) उनके पाम 177. 85) करोड़ रुपयों की कुल जमा राशिया 
और 1971 में क्रमशः 32. 9 और 30.:) था । इन बैंकों को प्रकाशित 

थी । 31 मार्च 1969 तक की इस जमा रकम में उन कंपनियों द्वारा 

विश्व बैंक , अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेन्सी , अंतराष्ट्रीय विकास 
वास्तविक लाभ राशि में थुद्धि पायी गयी अर्थात् उक्त राशि जहां 1971) 
मे 2. 3 करोड़ मपये थी वहां 1971 में बढ़कर 3. 2 करोड़ रूपये हो 

संघ, राष्ट्र मंडल विकास वित्त निगम और निर्यात- पायात बैंक जैसे यिदेणी 
गयी जो हम वर्ष के दौरान हुई 10. 7 प्रतिशत वृद्धि का परिचय देती 

ग्रोतों से लिये गये 12 1 . 64 करोड़ रुपयों तक के गैर जमानती ऋण 
है । इन बैंकों के समूह के वास्तविक लाभ का उनकी कार्यकारी निधि 

शामिल हैं । मार्च 1968 के अंत में उक्त राशि 79 . 60 करोड़ स्पये 

थी । 
के संदर्भ में प्रतिशत भारतीय अनुसूचित वणिज्य बैंकों की तुलना में अधिक 
था । उनके निम्नलिखित कारण थे । ( क ) विदेशी बैंक प्रायः महानगरों 

जमा बीमा निगम 
में कारोबार करते हैं , ( प ) वे प्रमुख रूप से विदेशी मुद्रा संबंधी कारोबार 

184. बीमाकृत वाणिज्य बैंकों की संख्या 82 से घटकर 81 हो 
करते हैं ; और ( ग ) ये ममान्य रूप से बड़े पैमाने पर लेन- देन का कार्य करते 
हैं । किन्तु भारतीय बैंक न केवल इस प्रकार के कारोबार करते हैं , 

गयी , क्योंकि एक बैंक का दूसरे बैंक में विलयन हो गया था । इस मामले 
बल्कि किसानों, लघु उद्योगों और शहरी और ग्रामीण , दोनों क्षेत्रों के 

में निगम पर कोई देयता नहीं पायो । आलोच्य अवधि में बीमाकृत जमा 
अन्य छोटे ऋणकर्ताओं को ऋण प्रवान करने का कार्य भी करते हैं । 

रशियों के संदर्भ में निगम पर कोई नई देयता नहीं पायो । निगम की 

स्थापना से लेकर 30 जून 1972 तक 14 बैंकों के जिन दायों के संबंध 
गैर किंग कम्पनियों पर नियंत्रण 

में अमापनो को गयो प्रथा अदायगो के लिए व्यवस्था की गयी उनकी 

कुन राशि 11 3 . 04 लाख रुपये थी और स्थापना से लेकर अब तक 
180. इस संदर्भ में हम वर्ष के दौरान जो महत्वपूर्ण गतिविधि 

कुन 113 . 0 ! ल ब सयों के प्रतिस्थापित दावों के संदर्भ में 49. 9 ) 
पायी गयी वह यह थी कि गैर बैंकिंग कम्पनियों के नाम जारी किये गये 

लाग्य मपयों की कुल राशि निगम को वापस मिली । 
निदेशों में विसंबर 1971 में संशोधन किया गया जिससे कि शेयरधारियों 
से प्राप्त गैर जमानती ऋणों और निदेशकों , भूतपूर्व प्रबन्ध एजेंटों या 

18 5. बीमा रक्षा की सीमा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ ; वह प्रति 
मचिवों और कोषपालो द्वारा गारंटीकृत ऋणों को भी उनके अंतर्गत लाय । जमाकर्ता 1(),(000 रुपये थी । उपलब्ध अद्यतन प्रांफा के अनुसार 
जा सके । ओ आण अम तक जमाराणियों से संबंधित प्रतिबंधों से मुक्त मितंबर 1971 के अंत तक बीमाकृत बैंकों के 96. 3 प्रतिशत जमा लेखों 
थे उन पर अम 1 जनवरी 1972 से कंपनियों को वागविक स्त्राधिकृत और 62 . 1 प्रतिशत जमाराशियों को बीमा योजना के अधीन रक्षित 
निधियों के 25 प्रतिशत की एक अलग उच्चतम सीमा लागू की गयी है । किया गया था । मीमाकृत बैंको द्वारा अपनी निर्धार्य जमाराशियों के 
यदि उपयुक्त गैर जमानती ऋण निर्धारित उच्चतम सीमा से अधिक हो संदर्भ में देय बीमा प्रीमियम की दर जहां जमाराशियों के प्रत्येक 100 
तो उम अतिरिक्त अंश का समायोजन करने के लिए तीन वर्ष और तीन रुपये पर वार्षिक पांच पैसे थी यहां उसे 1 अक्तूबर 1971 से कम कर 
महीने का समय दिया गया है । किन्तु कंपनियों की वास्तविक व्यावमायिक प्रति 100 रुपये चार पैसे कर दिया गया । 
अपेक्षाओं की पूर्ति करने के उद्देश्य से कतिपय वर्गों के ऋणों , विशेषकर 

सहकारी क्षेत्र में जमा योमा योजना 
सरकार की गारंटी पर प्राय प्रणों और विवेशी स्रोतों से प्राप्त प्राण 
का उक्त निदेशों से विशिष्ट रूप से छुट दी गयी हैं । 

186. 1 जुलाई 1971 से अांच प्रदेश , मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र 

राज्यां तथा गोया, दमन और दीव के संघशासित क्षेत्र में स्थित सहकारी 
181. पिष्ठले वर्ष की रिपोर्ट के बाद पंजाब , मध्य प्रदेण , प्रांध्र प्रदेश और 

बैंकों के लिए जमा बीमा योजना लागू कर दी गयी । निगम ने उस 
गुजरात में जनता से जमाराशि स्वीकार करनेवाले और ज्याज की अत्यधिक 

तारीख को 385 पान सहकारी बैंकों को बीमाकृत बैंकों के रूप में पंजी 
ऊँसी दरों पर ऋण देनेवाले कुछ वित्त निगमों के कार्यकलाप भी प्रकाश 

कृत किया । परन्तु आलोच्य वर्ष अवधि में इन सहकारी बैंकों में से 
में पाये हैं । स्थानीय साहूकार अधिनियमा के उपबन्धों को इन निगमों 

5 बैंको का पंजीकरण रद्द किया गया क्योंकि वे पान सहकारी बैंक नहीं 
पर लागु करने और कुछ अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करने के उप्रय स इन 

रहे और रिजर्व बैंक के कृषि ऋण विभाग ने भी प्राथमिक सहकारी 
प्राधेनियनों में संशोधन करने के प्रश्न पर संबंधित सरकारों से विचार 

बैंकों की सूची में से उनका नाम हटा दिया । इसी अवधि में ग्यारह 
विमर्श किया जा रहा है । 

प्राथमिक सहकारी बैंको ने बैंकिग विनियमन अधिनियम , 1949 ( सहकारी 
182. अांध प्रदेश की सरकार ! जुलाई, 1971 को आंध्र प्रदेश ममितियों के लिए लागू ) को धारा 5 ( ग ग ग ) के माथ पढ़ी जानेवाली 
चिट फंड अधिनियम , 1971 को अमल में लायी । केरल और तामिल रिजर्व बैंक श्राफ इंडिया अधिनियम 1934 की धारा 2 ( ग [II ) में 
नाडू में चिट कंपनियों के संबंध में विद्यमान विधि में संशोधन करने का निर्धारित मभो भो को पूनि कर प्राथमिक महकारी बैंकों का स्तर 
प्रश्न उन राज्य सरकारों के विचाराधीन है । मैसूर राज्य और गोवा , प्राप्त कर लिया था ; अतः उन्हें बीमाकृत बैंकों के रूप में पंजीकृत किया 
दमन और दीव के संघ शासित क्षेत्र की सरकारें घिट फंड विधानों को अधि गपा । इस प्रकार बीमाकन सहकारी बैंकों की कुल संख्या जून 1972 
नियमित करने का विचार कर रही हैं । 

के . अंत में 391 थी । 


18. 3. 31 मार्च 1958 ) तक की विवरणियों के आधार पर गैर 
बैंकिग कपिा पाग वाली जमाराशियों पा । गण | 
गा उसके अनगार बन 27, 9 । कार्यर । गिधित जी कंगनिया ( वित्तीय 
और वित्तं तर ) में से 2, 241 कंपनियों ने रिजर्व बैंक प्राफ इंडिया को 


1.37. रिज़र्व बैंक आफ इंडिया इस उद्देश्य से शेष राज्य सरकारों 
भवणानि भोवा में गाय गनिय प्रयत्न कर रहा है कि नीगा 
निगम उन क्षेत्रों में कागरल महकारी बैंकों को भी योजना की सुविधा 
प्रदान कर सके । 
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III. सहकारी बैंक व्यवसाय को गतिविधियां 

काफी जोर दिया कि प्राय वर्ग के आधार पर कृषकों का पता लगाया 
188. पालाध वर्ष में रिजर्व बैंक ने देश की समग्र सहकारी जाए और यह सुझाव दिया कि उसके बाद विशिष्ट कार्यक्रम का दृष्टि 
ऋग व्यवस्था में गुणात्मक सुधार लाने की कोशिश की । इस क्षेत्र को कोण अपनाया जाय । दल की टिप्पणियां योजना आयोग के पास भेजी 
प्रमुख गतिविधियां इस प्रकार थीं : ( क ) छोटे और कमजोर कृषकों के जा चुकी हैं । 
लिए निविष्ट ऋग के अनुपात को बढ़ाया गया ; ( ख ) ऋण संबंधी 

192. यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से कि छोटे और प्राधिक 
यावश्यकताओं को युक्तिसंगत बनाने और तदनरुप निधियों की पूर्ति करने के 

रूप मे कमजोर अन्य कृषकों को ऋण उपलब्ध किया जाता है, जैसाकि 
के उद्देश्य से खरीफ और रबी की फसलों के लिए अलग अलग ऋण 

पिछले वर्ष की रिपोर्ट में उल्लेख किया धुका है , केन्द्रीय सहकारी बैंकों 
को व्यवस्था की गयी ; ( ग ) खेती में काम आनेवाली मल यस्तुओं के 

में यह अपेक्षा की गयी कि वे शिस्खार बैंकों से लिये गये अल्पावधि कृषि 
अधिकाधिक उपयोग को प्रोत्साहित किया गया ; ( घ ) कृषि उत्पादों के 

ऋणों के अंतर्गत अपनी बकाया राशि के कम कम 10 प्रतिशत को 
सुव्यवस्थित विपणन के लिए ऋण प्रदान किये जाने की अलग व्यवस्था 

ऐसे कृषकों की विसीय महायता करने के लिए रखी हुई राशि के रूप 
कर उक्त विपणन कार्य को सुविधा प्रदान की गयी ; ( इ ) रुई के अनुचित 

में दिखायें । उक्त प्रतिशत को इस वर्ष बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दिया 
स्टाक बनाये रखने की प्रवृमि को रोकने के लिए उस पर दिय जानेवाले 

गया । सूचना देनेवाले 182 केन्द्रीय बैंकों में में 117 केन्द्रीय बैंको न 
अग्रिमों को विनियमित किया गया ; ( च ) ऋण नीतियों में विशेषरूप 

1971-72 में उक्त अपेक्षा की पूर्ति की । 
से भियादी ऋण के क्षेत्र में और सुधार किया गया ताकि सीमित साधना 
का प्रभावकारी उपयोग हो ; ( छ ) वित्तीय साधनों के अच्छे प्रमंधनों 

193, ऋण सुविधा प्राप्त करने की पात्रता के लिए प्रारंभिक निवेश 
के लिए विसीय अनुशासन लागू किया गया ; और ( ज ) सहकारिता की करने का जो भार रहता है उसे कम करने के उद्देश्य में छोटे कृषकों को 
दृष्टि से कमजोर राज्यों में ऋण के संदर्भ में विद्यमान खाइयों का पता ऋण राशि के जिस सुनिश्चित अनुपात के शेयर लेने पड़ते हैं उमे कम कर 
लगाने के लिए विशेष अध्ययन प्रारंभ किये गये ताकि सहकारी गामिविधि दिया गया है । इसमें उन्हें अल्पावधि ऋणों के मामले में पहले वर्ष में 
में पाये जानेवाले असंतुलन को यथासंभव दूर किया जा सके । 

केवल 5 प्रतिणत और उसके बाद के दो वर्षों में प्रतिवर्ष ! 
कृषि ऋण मंडल और उसको स्थायी समितियां 

प्रतिशत और मध्यावधि ऋणों के मामले में एकमुश्त 5 प्रतिशत का अभि 
___ 19. कपि ऋण मंडल द्वारा पालोच्य वर्ष में विचार किये गये दान करने की आवश्यकता है । प्राथमिक भूमि विकास बैंकों के मामले 
महत्वपूर्ण विषयों में निम्नलिखित सिफ़ारिणें भी शामिल थीं कृषि 

में छोटे कृषकों को पहले वर्ष में 2 प्रतिशत और उसके बाद के 3 वर्षों 
को वाणिज्य बैंकों द्वारा दिये जानेवाले गुणों से संबंधित राज्य अधि में प्रतिवर्ष 1 प्रतिशत का अभिदान करने की आवश्यकता है । इस प्रकार 
नियमों पर विशेषज्ञ दल की सिफारिशें और विभेदक ब्याज दरों से 

कुल शेयरों की राशि को अढाकार ऋण राशि का 5 प्रतिशत कर दिया 
संबंधित समिति की सिफारिणे अहां तक उक्त दरें कृषि ऋणों पर लिये गया है । 
जानेवाले ब्याज से संबधित हों । उपर्यक्त विशेषज्ञ दल ने सहकारी बैंकों 

19.1. निवेश ऋणों के संबंध में छोटे कृषकों को दो रियायतें 
को प्राप्त रियायतों और विशेषाधिकारों को कृषि ऋण संबंधी कारोबार में लगे 

दी गयीं ; वे इस प्रकार थीं : उन्हें ऋणों की वापसी अदायगी के लिए 
हुए वाणिज्य बैंकों के लिए भी लागू करने की जो सिफ़ारिशें की थीं 

लंबी अवधि प्रदान की गयी और यह सुविधा दी गयी कि वे कम माजिन 
उन्हें स्वीकार कर लिया गया ; किन्तु यह अनुभव किया गया कि विभेदक 

राशि रखें । मुर्गी पालन , उरी उद्योग जैसे उद्देश्यों के लिए छोटे कृषकों 
दरों से समंधित समिति द्वारा सिफ़ारिश की गयी विभेदक दरों की योजना 

को रिजर्व बैंक से उधार ली गयी निधियों में से 2000 रुपयों तक के 
प्रारंभ में छोटे कृषक एजेन्सी प्रायोजनाओं और सामान्य कृषक तथा 

मियादी ऋण बंधक जमानत के स्थान पर व्यक्तिगत जमानत पर प्रदान 
कृषि श्रम प्रायोजनानों के अंतर्गत आनेवाले कुछ चुने हुए क्षेत्रों में प्रायोगिक 

किये जा सकते हैं । 
कर मे महकारी बैंकों द्वारा लागू की जानी चाहिए । 

190, कृषि के वित्तपोषण के क्षेत्र में महकारी बैंकों और वाणिज्य बाणिज्य बैंकों द्वारा ऋण समितियों का वित्तपोषण 
बैंकों के कार्यकलापों को समन्वित करने के प्रश्न पर भी उक्त मंडल न 

___ 195. वाणिज्य बैंकों द्वारा प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का वित्त 
विचार किया । विभिन्न संस्थानों द्वारा कृषि को दी जानेवाली ऋण 

पोषण किये जाने के संदर्भ में 1970 में गुरु की गयी संक्रमणकालीन 
सहायता से संबंधित सभी कार्यकलापों को राष्ट्रीय स्तर पर समन्धित 

योजना इस वर्ष पांच राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश , 
करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए यह अनुभव किया गया कि 

मैसूर और उत्तर प्रदेश राज्यों के 49 जिलों में जारी रही । उक्त योजना 
यदि मंडल अपनी स्थायी समिति के द्वारा यह कार्य करे तो उचित होगा । 

को हाल ही में उड़ीसा के दो जिलों में लागू किया गया है और यह 
प्रतः एक स्थाई समिति गठित करने का निश्चय किया गया है । रिजर्व 

प्राशा की जाती है कि इन जिलों के वाणिज्य बैंक अपने लिए नियत 
बैंक के गवर्नर उक्त ममिति के अध्यक्ष होंगे और सहकारी बैंकों , वाणिज्य 

की गयी समितियों का 1972 के खरीफ मौसम से वित्तपोषण करेंगे । 
बैंकों , भारत सरकार तथा कतिपय राज्य सरकारों के प्रतिनिधि उसके 

उक्त योजना के दूसरे वर्ष में वाणिज्य बैंकों द्वारा ममितियों को प्रदान 
सदस्य होंगे । 

किये गये फसली ऋणों में पहले वर्ष में वितरित किये गये फसली ऋणों 
छोटे कृषकों का वित्तपोषण 

की अपेक्षा 176 लाख रुपयों की वृद्धि हुई और प्रत्येक ममिति को 
1 :01 . जैसा कि पिछले वर्ष की रिपोर्ट में कहा जा चुका है देश , प्रदान किये गये ऋण की औसत राणि उक्त अवधि में 0 . 12 लाख 
में 46 छोटे कृपक विकास एजेन्सी प्रायोजनाओं पौर 41 सामान्य कृषक 

रुपयों से बढ़कर 1.50 लाख रुपये हो गयी । उत्पादन ऋणों के अलावा 
नथा कृषि श्रम प्रायोजनाओं की प्रायोगिक प्राधार पर स्थापना की गयी थाणिज्य बैंकों ने विकासात्मक उण्या के लिए मार्च 1972 के अंत सका 
है । छोटे कृषक विकास एजेन्सी प्रायोजना कार्यक्रमों के जो विशेष 399 लाख रुपयों तक के मीयादी ऋण भी मंजूर किये थे । इन क्षेत्रों में 
अध्ययन योजना आयोग की सिफारिश के प्राधार पर पिछले वर्ष प्रारंभ कार्य करनेवाली समितियों को पुनः मशक्त बनाने के उद्देश्य से ऐसी 
किय गय पं उन्हें घम वर्ष भी जारी रखा गया । इस वर्ष के दौरान मभिनियों की शयर पूंजीम अभिदान करने के निमित रिजर्व बैंक ने दीर्घ 
रिजर्व बैंक के अधिकारियों के एक दल ने शिदवा छोटे कृषिक विकाम एजेन्मी कालीन क्रियाएँ निधि में में राज्य सरकारों के लिए उदार भर्ती पर 
प्रायोजना के कार्यचालन का अध्ययन किया । उक्त दल ने इस बात पर ऋण मंजूर किये हैं । 
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196. रिजर्व बैंक की सिफारिश पर राष्ट्रीय बैंक प्रबन्ध संस्थान 

2000. सहकारी ऋण संस्थाओं अर्थात् राज्य और केन्द्रीय सहकारी 
द्वारा नियुक्त किये गये अध्ययन दल ने मैसूर राज्य की योजना में कार्य बैंका , राज्य भूमि बिकास बैंकों और प्राथमिक कृषि ऋण समितियों द्वारा 
चालन का अध्ययन किया और यह पाया कि उक्त योजना के अंतर्गत 1970-71 में समाप्त हए तीन वर्षों के दौरान किये गय 
उल्लेखनीय प्रगति की गयी थी और इस प्रकार के कृषि वित्तपोषण समग्र कार्यकलापों को सारणी 22 में दर्शाया गया है । 
को समेकित और विस्तारित करने के निमित्त उमने अन्य बातों के साथ 
माध ग्रह सुझाव दिया है कि बैतनिक प्रबन्धकों की नियुक्ति की जाए 

201. उपर्युक्त सारणी से यह मालूम होगा कि जहां राज्य सहकारी 

बैंकों के स्तर पर विभिन्न उद्देश्यों के लिए लिये गये प्राणों की बकाया 
और वैतनिक कर्मचारियों पर होनेवाले व्यय की पूर्ति के लिए राज्य 

राशि 534 करोड़ रुपये श्री वहाँ रिजर्व बैंक को देय राशि 245 
सरकार अधिक अभिदान करे । इस योजना की प्रगति पर बैंक बारीकी 

करोड़ रुपये या लगभग 46 प्रतिशत थी । फिर भी यह ध्यान देने 
रो ध्यान देता पा रहा है । 

योग्य है कि राज्य महकारी बैंकों में अपने वित्तीय स्रोतों पर अवलंबित 
सहकारी गतिविधि 

रहन की प्रवृत्ति बढ़ रही है और इसके परिणामस्वरूप अल्पावधि कृषि 
197. चौथी योजना के मध्यावधि मुल्याकन से कृषि ऋण के 

ऋणों के लिए रिजर्व बैंक मे लिये जानेवाले उधारों पर उनकी निर्भरता 
विनरण में विद्यमान क्षेत्रीय असमानताएँ प्रकाश में पानी और इस मंतु 

मश : फम होती जा रही है । 
नन को दूर करने की आवश्यकता पर रिजर्व बैंक और भारत सरकार 
ध्यान देती रही । सरकार ने रिजर्व बैंक के परामर्श के साथ कमजोर 

सहकारी संस्थानों को रिजर्व मंक द्वारा दी गयो वित्तीय सहायता 
केन्द्रीय सहकारी बैंकों के पुनर्गठन के लिए एक केन्द्रीय क्षेत्रगत योजना 

20 2. सहकारी क्षेत्र को विभिन्न शोर्यो में अधीन और विभिन्न 
बनायी ताकि पिछड़े भेलों/ राज्यों में कृषि ऋण की उपलभ्यता में सुधार 

उद्देश्य के लिए विशेष रूप से कृषि क्षेत्र में हाल ही में हुए तकनीकी 
लाया आ सके । उक्त योजना के अधीन कन्द्रीय बैंक और प्रार्थामक बैंकों 

सुधारों के संदर्भ में रिजर्य बैंक द्वारा दी जानेवाली वित्तीय गहायता 
की अतिदेय राशियों की व्योरेवार छान-बीन करने के लिए कहा गया है 

में लगातार जो वृद्धि होती रही है वह सारणी 23 में दिये गये प्रांकड़ों 
ताकि अशोध्य ऋणों को बट्टे खाते डाल दिया जाए और इस प्रकार 

से स्पष्ट होती है । 
बटे खाते डाले जाने योग्य राशि को सहकारी ऋण ढांचे के तीन चरणों 
की संस्थानों में से प्रत्येक चरण की संस्थाओं को लगभग 20 प्रतिशत 

अल्पावधि चित्त 
की दर पर विभाजित कर लेना होगा । इस योजना को कार्यान्वित करने 
के कार्य से रिजर्व बैंक मक्रिय रूप से संबत है । उक्त योजना में निर्धारित 

203. अल्पावधि वित्त के संबंध में इस वर्ष के दौरान शुरू किये 
मानदंडों के अनुसार रिजार्थ बैंक ने 74 कमजोर बैंकों का पता लगाया 

गये महत्वपूर्ण उपाय निम्न प्रकार हैं : ( i) अांध्र प्रदेश के कतिपय 
और ग संबंध में अनुवर्ती कार्यवाई भी शुरू की गयी है । 

जिलों के जनजातीय कृषकों को कृषि ऋण प्रदान किये जाने के निमित्त 

रिजर्व बैंक द्वारा स्वीकृत गिरिजन सहकारी विकास निगम के लिए 
___ 198. सहकारिता की दृष्टि से पिछड़े राज्यों में कृषि ऋण सुविधा 

इस वर्ष के दौरान 40 लाख रुपयों की अल्पावधि ऋण सीमा मंजूर की 
को विस्तारित करने की संभावनामों का पता लगाने के उद्देश्य से ऋण 

गयी । (ii ) रिजर्व बैंक ने पहली बार 1971-72 में उड़ीसा के एक 
स्थिति का मूक्ष्म अध्ययन प्रावण्यफ समझा गया और योजना आयोग 

केन्द्रीय बैंक की ओर से सामान्य बन उत्पादों के विपणन के लिए 1 .50 
वारा इस संबंध में की गयी सिफारिशों के अनुसरण में भारत सरकार ने 

लाख रुपयों की ऋण सीमा मंजूर की ( iii ) उर्वरकों की खरीद , संचयन , 
असम , बिहार , उड़ीसा , राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अध्ययन करने के 

वितरण आदि के लिए विसपोषण करने के संबंध में राज्य सहकारी 
लिए एक विशेषज्ञ दल की नियुक्ति की है । पश्चिम अंगाल के लिए 

नकों का रिजर्व बैंक न केवल ऐसे ही मामलों में वित्तीय सहायता प्रदान 
रिजर्व बैंक के गवर्नर ने जनवरी 1972 में कृषि ऋण विभाग के मुख्य 

की जहां शिखर विपणन ममितियों वाणिज्य बैंकों से अपेक्षित निधियां 
अधिकारी की अध्यक्षता में एक दल की नियुक्ति की ; उक्त बल प्रत्येक 

प्राप्त करने में असमर्थ थीं । इस नीति के अनुमा ब्याज दरों को लगभग 
जिरो की कृषि ऋण संबंधी स्थिति का पुनरीक्षण करेगा और कृषि ऋण 

बाणिज्य अंकों की दरों के स्तर पर लाने के उद्देश्य से अब तक बैंक 
स्थिति में सुधार लाने के लिए उपयुक्त सिफ़ारिश प्रस्तुत करेगा । दस 

दर पर लिये आनेवाले ब्याज की दर को 1972 से बढ़ाकर बैंक दर 2 
ने अपनी रिपाटे जून 1972 में प्रस्तुत की । 

प्रतिशत अधिक कर दिया गया । (iv ) रिजर्व बैंक प्राफ इंडिया अधि . 
सहकारी ऋण नीति , प्रिया विधियां और कार्यकलाप 

नियम की धारा 17 ( 2 ) (स्वख ) के अंतर्गत रिजर्व बैंक हथकरघा 
____ 199. कृषि के मौसमी कार्यकलापों के लिए मंजूर की गयी ऋण 

/मिमली पालिस करघा सुनकर ममितियों के उत्पावन तथा विपणन संबंधी कार्य 
सीमाओं का उपयोग करने के संदर्भ में अनुशासन लाने की दृष्टि मे 

कलापों का वितपोषण करने के लिए बैंक दर से 11 प्रतिशत कम दर 
बैंक ने खरीफ और रबी फसलों के लिए अलग अलग सीमाएं प्रदान करने 

पर वित्तीय सहायता वेता रहा । 22 अनुमोदित वर्गों के अंतर्गत आनेवाले 
और उन न्यूनतम स्तरों को जहां तक केन्द्रीय सहकारी बैंकों के ऋणां 

अन्य कुटीर और लघु उद्योग यूनिटों का वित्तपोषण करने के लिए राज्य 
को वर्ष के किसी भी महीने में लाना होगा, निर्धारित करने की अपनी 

महकारी बैंकों को भी वित्तीय सहायता प्रदान की गयो । 
नीति को जारी रखा । इस प्रकार ऋणों के स्तर को कम करने से 

मध्यावधि पिस 
इस बात का परिचय मिलेगा कि बैंकों द्वारा दिये गये ऋणों की नफौती 
होती है । कई और कपास का विपणन कार्य चयनात्मक प्राण नियंत्रण 

24. मध्यावधि वित्त के क्षेत्र में बैंक ने यह सुनिश्मिा करने के 
वः भेष में प्राता है उक्त विपणन कार्य के लिए विशेष प्रण व्यवस्था लिए विशेष उपाय किये कि भूमि विकास बैंको बारा मीयादी प्रण प्रदान 
को जारी रखा गया ; और रिजर्व बैंक ने इस वर्ष के दौरान कई पौर किये जाने के संबंध में लागू किये गये अनुशासन का केन्द्रीय गहकारी 
कपाम को छोड़कर अन्य फ़मलों के विपणन के लिए भी ऋण मीमा बैंक स्थल रूप से पालन करते हैं । केन्द्रीय बैंकों को यह मलाह दी गयी है। 
मंजुर की । जनजातीय वर्गों के सामान्य बन उत्पादों के विक्रम से संबं फि नये कुएं खोदने और पंप सेट लगाने आदि के लिए ऋण मजर करन 
धित विपणन ममितियों को भी बैंक ने पहली बार विसीय महायता के पहले ये भूमिगत पानी की उपलभ्यता के गंबंध में गुनिश्चित 
प्रदान की । 

कर ल । 
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__ सारणी 22 :- - सहकारी ऋण संबंधी गतिविधि में प्रगति 

( राशि करोड़ रुपयों में ) 
____ -.... . --.-... .. . . - -.. --. .. . . .. - - - - . - .. - - - 
संस्था का प्रकार 

1968 - 69 1969 - 70 1970 - 71 

( अनतिम ) 
.-... . --- - . . - - -. - ..- .-.. .. 

- - - - - - . - - . . . . . - - . - . 


_ . . - . - 


. - . 


- . . -. 


- - . - . - - - 


. 


. - 


- - 


- . 


-- 


- 


- 


. 


- - 


- 


. 


. 


.. . 


- - 


25 


( क ) राज्य सहकारी बैंक 

(5 ) संख्या 
(ii ) स्वाधिकृत निधियां . 
( iii ) जमाराशियां 
( iv ) रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया में लिये गये उधार 


83 


216 


234 


279 


227 


2 -19 


245 


184 


216 


100 
685 


567 


667 


(619 
707 
510 


723 


45 ) 


534 


227 


276 


287 


81 


78 


66 


311 


340 


340 
193 


155 


174 


351 


419 


382 
331 


291 


अनः 


928 


830 
860 


1030 
969 


873 


641 


740 


801 


( क ) उनमें से अल्पावधि कृषि ऋण 
( v ) कार्यकारी पूंजी . 
( vi ) जारी किये गये ऋण 
( vii ) बकाया ऋण . 

( क ) उनमें से अल्पावधि कृषि ऋण 
( viii ) ( ivक ) का ( क ) में प्रतिशत 
( म्प ) केन्द्रीय सहकारी बैंक 

( i ) संध्या 
( ii ) स्वाधिकृप्त निधियां . 
( iii ) जमाराशियां 
( iv ) रिजर्व बैंक /शिखर बैंक से लिये गये उधार 
( v ) कार्यकारी पूंजी 
( vi ) जारी किये गये ऋण 

( vii ) बकाया ऋण 
( ग ) राज्य भूमि विकास बैंक 

(i) संख्या 
( ii ) स्वाधिकृत निधियां 

( iii ) बकाया डिघर . 
.. (iv ) कार्यकारी पूंजी . 
. ( v ) जारी किये गये ऋण 

( vi ) बकाया ऋण 
( घ ) प्राथमिक कृषि ऋण समितियां 

( i) संख्या ( हजारों में ) 
( ii ) सदस्यता ( . ) . 
( iii ) स्वाधिकृत निधियां . 
( iv ) जमाराशियां 
( v ) उधार 
( vi ) जारी किये गये ऋण 
( vii ) बकाया ऋण 


19 


19 


19 


.. 


36 


46 


58 


426 


571 


638 


725 
807 
168 
638 


111 


153 


395 


510 


163 


161 


168 
29173 


29766 


30961 

265 


215 


212 


70 


57 
540 


675 


618 
540 


504 


578 


619 


711 


784 


- - - .. .. 


.. 


. 


.. - - 


- - - 


- 


- - 


- . . 


- 


. 


. . - - . . . 


- 


- 


- - - 


- 


अनु . - - अनुपलब्ध 


205, एमके अलावा छोटे मोर याथिक दृष्टि में कार कृषका 
को दुधारू पश खरीदने और मर्गीपालन उद्योग के लिए प्रदान 
14. बात fili संदर्भ में भी रिजयं यः न बम 
वाल को स्वीकृति दी थी कि " अनुमादिन उद्देश्यों के लिए 40 
प्रतिशत ऋण प्रदान करने की शतं के भीतर उन्हें भी हिमाब 


में लिया जा सके जिमसे कि उनके संदर्भ में भी रिजर्व बैंक 
से वित्तीय गहायता उपलब्ध हो सके । मध्यावधि कृषि ऋण 
प्रदान किये जाने के लिए अनुमोदि । नयां की सूची को 
व्यापक बना दिया गया है और इस प्रकार उममें कृषि के साथ 
माथ किये जानेवाल सुअर पालन , भेड़-बकरी पालन , कृषकों द्वारा 


SEC . 3(ii)] 


- - 


- - - .. - - 


- - - - 


THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 24 , 1973 /CHAITRA 3, 1895 

1263 
-- - - - - - -- -- -- -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -- . - ... - - - - - - - - - -- -- --. . - ---- -- --- - --- --- - - - -- --- - - - - - - - -- -- 

सारणो 23: - - सहकारी संस्थानों को रिजर्व बैंक द्वारा 1970- 71 और 1971 - 72 में दिए गए सण 


. 


- 


-- - 


- 


- 


- . . 


- 


. . . .. 


- 


. . 


. 


. - - . 


. 


.. 


. - -.. 


1971)--- 71 ( जुलाई . जन ) 


__ 


-- 


- 


" 


- - - 


- - - - 


( राणि करोड़ रुपयों में ) 
. - -- - . - .. .. . - .. . ... - .- . . . . . - -. . 

1971 - 72 ( जुलाई जुन ) 

... - -- - - - - - - - - - - 
मंजूरी की प्राहरण वापसी बकाया 
गयी सीमाएं 

प्रदागियां राशि 
- - - . . . .. .- - . . - - - - -- 


विसीय महायता का उद्देश्य 


मंजरी की 

गयी मीमाएं 
. - - . . - .... - - - 


ग्राहरण वागमी अकाया 

प्रदायगियां गणि 
. . - - - - - - - -- - - - - 


. . . - - - . . . . 


.. 


- - - 


. - . , .. .. 


.. 


.. .. . - . . . - 


- 


। - 


. .. . .. 


.. 


. . .. . 


.. - 


- . - - .. . 


. . - . - . 


. . - . 


. 


.. - - - . .. - . 


39 ! . 04 168 . 51505 . 27 1 5 2 . 08 


3 . 18 
11 . 70 


3 . 59 
10. 25 


2 . 96 
10. 1( 


1) . 66 
1 . 19 


11 . 70 


1 ) . I0 


24 . 75 


23. (04 


18, 498 .7H 


12 . 76 


14. 92 


13 . 24 


9 . 51 


() . 86 


0 . 59 


() . 200 . 33 


| अल्पावधि 
( i) कृषि संबंधी मौसमी कार्यकलाप 

___ (बैंक दर मे 2 % कम दर पर ) 390 . 11 12 1 . 76 1499 . 76 188 . 81 
(ii ) रूई और कपास को छोड़कर 

अन्य फसलों का विपणन 
( iii ) रूई और कपास का विपण . ___ 1 ) . 65 8 .569 . 52 1 . 03 
( iv ) उर्वरकों की खरीद और वितरण 
( मैकर दर से 2 % अधिक दर पर ) 

16. 80 11 . 27 21 . 11 4. 22 
( v ) हथकरघे पर वस्तुओं का उत्पादन 

और उनका विपणन ( मैफ दर से 

11 % कम दर पर ( 5 ) . 10 . 12 12. 35 10. 95 7 . 83 
( vi ) अन्य कुटीर और लघु उद्योगों 
का वित्तपोषण 0 . 47 0 . 02 

0 . 02 
( vii) तागे की खरीद और बिकी (बैंक 
दर पर ) . . . 

() . 81) 0 . 04 0 . 06 (0 . 03 
( viii ) कृपुनि को ऋण ( बैंक वर पर ) 8 . 10 ) 11 . 80 .1 . 28 7 . 52 
II मध्यावधि 
( i ) कृषि उद्देश्यों के लिये ( मैंक दर । 

से 110/ कम दर पर ) . . 18 . 76 14. 2010. 31 24 . 31 ( 2 ) 
( ii ) प्रभावग्रस्त क्षेत्रों में अल्पायधि 

ऋणों का मध्यावधि ऋणों में 
परिवर्तन ( बैंक दर से 11 % कम दर 

पर ) . . . 21 . 80 13 . 61 4 . 33 13 . G6 ( 2 ) 
III वीर्षावधि 
( i) महकारी ऋण संस्थाओं की शेयर 

पूंजी में अभिदान करने के लिये 

गज्य सरकारों को दिये गये ऋण 11 . 88( 5 ) 12. 49 ( 4 ) 4 . 40 1 . 03 
( ii ) कृपुनि को विये गये दीर्घावधि 

ऋण ( वार्षिक 4. 25 % की दर पर ) - 


10 . 97 


(0 . I 


() . 17 


कुछ नहीं 


8 . 00 


1 . 36 


8 . 88 


कुछ नहीं 


20.(626 . 159 . 76 20. 710 ( 3 ) 


31 . 3 ) 


24 . 08 


12 . 1)... ( 2 ) 25 . 70( 2 ) 


1 6. 38 


14 . 11 


4. 72 


51 . 34 


5 . 00 


5 . 0( ) 


5 . 00) 


.. . . . - . - . . . . 


. . . . 


- -. 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


( 1 ) 1972 के पहने उर्वरकों की खरीद और वितरण के लिए रिजर्व बैंक दर पर वित्तपोषण किया जाता था । परन्तु उक्न दर को वाणिज्य बैंकों 

की म्याम दरों के समान बनाने के उद्देश्य से जनवरी 1972 से बढ़ाकर बैंक दर से 2 % अधिक बना दिया गया । उक्त अभिडे 1970 और 

1971 के कैलेण्डर वर्षों मे संबंधित हैं । 
( 2 ) गुनर्व्यवस्था को मिलाकर । 
( 3 ) बैंक दर पर मंजूर की गयी मीमानों के प्राधार पर दिये गये ऋणों की बकाया राशि को मिनाकर । 
( 4 ) 1969- 70 के दौरान मंजूर किये गये 75 . 96 लाग्य रुपयों के ऋणों को मिलाकर । 
( 5 ) वित्तीय वर्ष के प्रांकर । 
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संग्रह धानी की खरीद और कृषि संबंधी मशीनों के अंतर्गत रबड़ 

210. रिजर्व बैंक द्वारा प्रमुख निवेशकों और केन्द्रीय भूमि विकास 
रोलरों की खरीद जैगे कार्यकारलापों को शामिल कर दिया गया है । अंकों के प्रतिनिधियों की बैठक फ़रवरी 1972 में प्रायोजित की गयी । 
यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से कि वित्तीय महायता का पूर्ण रूप से उक्त बैठक में 1972 - 73 के लिए जहां 155 करोड़ रुपयों का ऋण 
उपयोग किया जाता है , यह भी निश्चित किया गया है कि अब तक कार्यक्रम स्वीकार किया गया वहां 12 करोड़ रुपयों का डिबेंचर कार्य 
महयागे वर्ष के लिए मंगर की जानयात्री मध्यावधि ऋण सीमाएँ 1973 फम स्वीकार किया गया । निवेंचर कार्यक्रम को इस प्रकार परिणोधिन 
से कैलेण्डर वर्ष के लिए मंजर की आएंगी । 

किया गया कि भूमि विकास बैंकों के अपने वित्तीय माधनों का उसमें 
___ 206. रिजर्व बैंक राज्य महकारी बैंकों को राष्ट्रीय कृषि ऋण 

विनियोजन हो और वे अपने स्वायस साधनों का लाभकारी ढंग से उपयोग 
(स्थिरीकरण ) निधि से मध्यावधि ऋण प्रदान करता रहा साकि वे 

करें । उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत 100 करोड़ रुपयों की महायता राशि 
प्राकृतिक विपत्तियों से उत्पन्न होनेवाली कठिनाइयों को दूर करने के 

निर्धारित की गयी और यह अाशा की गयी कि शेष 22 करोड़ रूपयों 
निमित्त अल्पावधि ऋणों को मध्यावधि ऋणों में परिवर्तित कर सकें । 

की राशि निजी सहायता से प्राप्त होगी । 
एक राज्य सहकारी बैंक के संदर्भ में उसके क्षेत्र में फ़सल के लगातार ___ 211. इस वर्ष के दौरान नीति में किया गया एक महत्वपूर्ण परि 
खराब हो जाने के कारण परिवर्तन ऋणों की मियाद को पुनर्व्यवस्थित 

बर्तन यह था कि केन्द्रीय भूमि विकास बैंक के स्तर पर रहनेवाली अति 
करने की अनुमति दी गयी । इसके अलावा चार राज्य सहकारी देय राशियों की सीमा तक सहायता कार्यक्रम में परिशोधन किया गया 
बैंकों के लिए केन्द्रीय सहकारी बैंकों को ऋण परिवर्तन संबंधी सुविधाएँ ताकि किमी राज्य के कतिपय क्षेत्रों में रहनेवाली भारी अनिदेय राशियों 
प्रदान करने के निमित्त सरकारी/ न्यासी प्रतिभूतियों के बंधक पर बैंक फे कारण विकास कार्यक्रमों को जारी रखने के लिए संस्थागत महायता 
दर पर 9 . 65 करोड़ रुपयों की अल्पावधि ऋण सीमाएँ मंजूर की गयीं । प्राप्त करने की समूचे राज्य की पात्रता पर प्रभाव न पड़े । फिर भी 
उक्त प्रतिभूतियां उन राज्य महकारी बैंकों की स्थिरीकरण निधियों में 

यदि प्राथमिक अंकों/ उनकी शाखाओं की प्रतिदेय राशि उनकी मांग के 
से किये गये निवेश की घोतक हैं । इन ऋण सीमानों में से जुन 1972 

50 प्रतिशत से अधिक हो तो शिखर बैंकों को उन्हें विसीय सहायता 
तक 7 . 1 करोष रुपयेलिये गये थे और 30 जून 1972 को 5 . 4 करोड़ प्रदान करने की आवश्यकता नहीं थी । किन्तु विशेष संदर्भ में उन प्राथ 
रुपये बकाया थे । 

मिफ को उनकी शाखानों को जिनकी अतिदेय राशि 50 प्रतिशत से 
शेयर पूंजीगत ऋण 

अधिक हो , सामान्य सिचाई के उद्देश्यों के लिए शिम्बर बैंकों से ऋण 
___ 207. राष्ट्रीय कृषि ऋण ( दीघकालीन क्रियाएँ ) निधि में से राज्य प्राप्त करने योग्य बना दिया गया बशर्ते कि ऐसे ऋणों की राशि , 
सरकारों के लिए मंजूर किये जानेवाले ऋणों के संबंध में उदार नीति 1969 - 70 या 1970 - 71 में जारी किये गये कुल ऋणों की राशि में 
जारी रही । इसका उद्देश्य यह है कि राज्य सरकारें ( क ) विशेष से जो भी अधिक हो उसके 25 प्रतिशत से अनधिक हो । इसके अलाया 
पुन: स्थापन कार्यक्रम के अंतर्गत पानेवाले कमजोर केन्द्रीय सहकारी कमजोर राज्यों अर्थात् पूर्वी क्षेत्र के चार राज्यों और राजस्थान तथा जम्मू 
बैंकों ( ख ) छोटे कृषक विकास एजेन्सी प्रायोजना और सामान्य कृषक पौर माश्मीर के प्राथमिक बैंक / उनकी शाखाएं भी छोटे कुषकों का वित्त 
तथा कृषि श्रम प्रायोजना जैसे विशेष कार्यक्रमवाले क्षेत्रों को सक्षम पोषण करने के लिए ऋण प्राप्त कर सकती थीं । चाहे उनकी अभिदय 
समितियों ( ग ) समितियों आदि का विसपोषण करनेवाले वाणिज्य राशि की मात्रा कुछ भी क्यों न हो । 
बैंकों की शेयर पूंजी में अंशदान कर सकें । अपर्याप्त चलमुद्रागत साधनों 

___ 21 2. भूमि विकास बैंकों द्वारा जिन उद्देश्यों के लिए ऋण प्रदान 
की समस्या का सामना करनेवाले केन्द्रीय बैंकों के संदर्भ में , रिजर्व बैंक 

किये आ सकते हैं उनको रिजर्व बैंक पिछले वर्षों की तरह बराबर महत्व 
ने विशिष्ट मामलों में विशेष शर्तों पर शेयर सहभागिता के लिए भी ऋण 
मंजूर किये थे; ऐसे ऋणों पर 4 प्रतिशत की ब्याज दर लागू है और 

देता रहा । पहले की तरह इस वर्ष भी यह शतं जारी रखी गयी कि 

प्रदान किये गये ऋणों का कम से कम 90 प्रतिशत उत्पादक उद्देश्यों के 
वे तीन ममान वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय हैं । 

लिए हो जिसमें से 70 प्रतिशत ऋण ऐसे उद्देश्यों के लिए हो जिनका 
____ 208. मार्च 1972 में समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान 14 

प्रामानी से अभिशान हो सके । 
राज्य सरकारों को पांच शिखर बैंकों , 108 केन्द्रीय बैंकों , 8, 999 प्राथ 
मिक कृषि ऋण समितियों , 10 केन्द्रीय भूमि विकास बैंकों , 85 प्राथमिक 

313. कृषि पुनवित्त निगम और रिजर्व बैंक द्वारा वित्तपोषित योज 
भूमि विकास बैंकों, 31 प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों और नाओं के संदर्भ में भूमि विकास बैंकों की ऋण नीतियों में समन्वयग लाने 
एक राज्य प्रौद्योगिक सहकारी बैंक की शेयर पूंजी में अभियान करने के 

के उद्देश्य से भूमि विकास बैंकों को यह सलाह दी गयी कि ये ( क ) 
लिए दीर्घकालीन क्रियाएँ निधि में से कुल 15 . 81 करोड़ रुपयों 

सामान्य सिंचाई के उद्देश्यों के लिए ऋण मंजूर करने के पहले भूमिगत 
( 0 . 57 करोड़ रुपये के नवीकृत ऋणों को छोड़कर ) के ऋण प्रदान जल की उपलभ्यता को सुनिश्चित कर लें ; ( ख ) विभिन्न उद्देश्यों के 
किये गये । 

लिए प्रदान किये जानेवाले ऋणों के संदर्भ में न्यूनतम जोत सीमा निर्धारित 

करें जिससे कि निवेश कार्य में अधिक पूंजी लगाये जाने या माधनों का कम 
धीर्यावधि वित्त 

उपयोग किये जाने की प्रवृत्ति को रोका जा सके ; ( ग ) ऋणकप्रिों की 
209. रिजर्व बैंक पहले की तरह यह सुनिश्चित करता रहा है कि 

ऋण चुकाने की क्षमता तथा निवेश द्वारा निर्मित प्रास्तियों की उपयोगी 
भूमि विकास बैंकों के डिपर कार्यक्रमों को पर्याप्त संस्थागत सहायता 

जीभ्यता के आधार पर ऋणों की अवधि निर्धारित करें और ( घ ) इस 
उपलब्ध होती है । 1971- 72 के लिए पहले 140 करोड़ रुपयों के 

मात पर जोर दें कि निवेण की लागत में णकर्ता का त्रिम अभि 
रिमेंचर कार्यक्रम की जो परिकल्पना की गयी थी , उसके मुकाबले में 

वान हो । 
भूमि विकास बैंकों ने वास्तव में 1 25. 39 करोड़ रुपयों के रिमेंबर जारी 
किय । इस राशि के अधिकांश भाग ( 107 करोड़ रुपये ) का अभिवान 

214. 31 मार्च 1972 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान 
राज्य और केन्द्रीय सरकारों के अलावा भारतीय बीमा निगम , स्टेट बैंक ग्राफ भूमि विकास मैंकों ने कुल कुल 4 . 09 करोड़ रुपयों के ग्रामीण शिबेंचर 
इंडिया , अन्य वाणिज्य बैंक रिजर्व बैंक आफ इंडिया जैसी संस्थानों द्वारा जारी किये जिनमें रिज़र्व बैंक के अभिदान की गणि 1. 33 करोड़ रुपये 
फिया गया । शोष 25 करोड़ रुपया की राशि पारस्परिक सहायता से श्री । पूर्वी क्षेत्र के राज्यों और राजस्थान तथा जम्मू और काश्मीर के 
प्राप्त हुई । 

ग्रामीण क्षेत्रों में बचत करने की सीमित क्षमता तथा युर से प्रभावित 


SEC. 3(ii)] 
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पंजाब के क्षेत्रों में हुई फ़सल की हानि को ध्यान में रखते हुए इन राज्यों 
के भूमि विकास बैंकों को यह अनुमति दी गयी कि वे 5 प्रतिशत की 
दर पर मामान्य डिबेंचर जारी करने के कार्यक्रमों के स्थान पर 21 प्रति 
पात की दर पर ग्रामीण सिबेंचर जारी करने का सीमित कार्यक्रम बनायें । 
कृषि पुनविस निगम को ऋण 

215. आलोच्य वर्ष में रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया अधिनियम 1934 
और कृषि पुनर्वित्त निगम अधिनियम 1963 में संशोधन किये गये जिससे 
कि अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण पुनरीक्षण सामति द्वारा की गयी 
सिफ़ारिश के अनुसरण में दीर्घकालीन क्रियाएं निधि में से रिजर्व बैंक 
कृषि पुनवित्त निगम को दीर्घावधि ऋण प्रदान कर सके । निगम ने 
इस वर्ष के दौरा मंजूर किये गये 5 करोड़ रुपयों के ऋण लिये । उनके 
अलावा रिजर्व बैंक निगम को अल्पावधि ऋण भी देता रहा ( सारणी 
23 ) । 
सहकारी बैंकिंग विनियमम 

218. इस वर्ष के दौरान प्राथमिक सहकारी बैंकों की सूची में कति 
पय कुष्येतर ऋण समितियों को शामिल करने के कारण बैंकिंग विनियमन 
अधिनियम , 1949 के अन्तर्गत आनेवाले सहकारी बैंकों की संख्या मार्ग 
1971 के अंत में विद्यमान 1, 315 से बढ़कर जून 1972 के अन्त में 
1, 337 हो गयी है ( 29 राज्य सहकारी बैंक , 366 केन्द्रीय सहकारी 
बैंक और 942 प्राथमिक सहकारी बैंक ) । 

217. 1971 - 72 के दौरान दो राज्य सहकारी बैंकों और तीन 
प्राथमिक सहकारी बैंकों को बैंकिंग विनियमन अधिनियम , की 1949 
( सहकारी समितियों पर लागू ) की धारा 22 के अधीन भारत में बैंक 
व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए लाइसेंस दिये गये; इससे लाइसेस प्राप्त 
सहकारी बैंकों की कुल संख्या बढ़कर 38 हो गयी । सहकारी बैंकों के 
कार्यालयों की जो संख्या 30 जून 1971 को 4, 931 थी वह 31 दिसम्बर 
1971 को बढ़कर 5, 164 हो गयी । राज्य और प्राथमिक सहकारी 
बैंकों को 74 नये कार्यालय खोलने के लिए लाइसेंस दिये गये जब फि 
1970 - 71 में 76 नये कार्यालय खोलने के लिए उन्हें लाइसेंस दिये 
गये थे । 


के सहकारी बैंकों के लिए लाग की गयी । शेष राज्य सरकारों को ऐसे 
उचित विधान बनाने की सलाह वो गयी है जिससे उनके राज्यों में स्थित 
महकारी बैंकों के लिए भी उक्त योजना लागू हो सके । 

221. सहकारी बैंकों द्वारा सई पर प्रदान किये जानेवाले माग्रिमों 
को विनियमित करने के लिए शुरु किये गये चयनात्मक ऋण नियंत्रण 
संबंधी उपायों को इस वर्ष भी जारी रखा गया जिससे कि मूल्यों 
के बढ़ने की प्रत्याशा में स्टाकों को रोक रखने की प्रप्ति को दूर किया 
जा सके । जिन सहकारी बैंकों के संबंध में यह पाया गया कि वे अपनी 
निधियों का उपयोग उगाही तथा समीकरण भंडार से संबंधित कार्यकलापों 
के लिए कर रहे हैं, उनसे कहा गया कि वे ऐसा न करें और उन्हें यह 
सलाह दी गयी कि वे ऐसे कार्यकलाप केवल एजेंसी के माधार पर करें । 
प्रशिक्षण सुविधाएं 

222. इस वर्ष के दौरान तमिलनाडु, असम , गुजरात, मध्य प्रदेश 
तथा गोवा , दमन और दीव की सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों को 
कृषि ऋण विभाग द्वारा मार्गदर्शक अध्ययन की सुविधाएं प्रदान की 
गयीं । इनके अलावा , मलेशिया, थाईलैंड, श्रीलंका ईरान , त्रिनिदाद और 
बंगला देश के साथ सात विदेशी उच्च अधिकारी उफ्त विभाग में प्राये 

और उसकी कार्यपद्धतियों का अध्ययन किया । रिजर्व बैंक , सहकारी 
बैंकों और छोटे कृषक विकास एजेंसी प्रायोजना और सामान्य कृषक तथा 
कृषि श्रम प्रायोजना के कर्मचारियों को बैंक द्वारा संचालित संस्थानों 
में दिये गये प्रशिक्षण के विवरणों पर शिक्षा और प्रशिक्षण के खण 
में चर्चा की गयी है । 
___ 223. इसके अलावा कृषि ऋण विभाग ने सहकारी बैंकर प्रशिक्षण कालेज , 
पूना में जुलाई 1971 में प्राथमिक शहरी बैंकों के मुख्य कार्यापालक 
अधिकारियों की पहली विचार -गोष्ठी और फ़रवरी 1972 में राज्य 
सहकारी बैंकों तथा केन्द्रीय भूमि विकास बैंकों के मुख्य कार्यपालक प्रधि 
कारियों की चौथी विचार -गोष्ठी का आयोजन किया । इन विचार-गोष्ठियों 
का उद्देश्य इनमें भाग लेनेवाले अधिकारियों के लिए एक ऐसे मंच की 
व्यवस्था करना था जहां वे अपनी समस्याओं पर विचार- विमर्श कर सकें 

और अपने विचारों और अनुभवों का आदान -प्रदान कर सकें जिससे 
विशेष रूप से मनुमोवित नीतियों का पालन करने में प्रानेवाली कठिनाइयों 
को समझा जा सके और परिणामस्वरुप उनके प्रभावकारी क्रियान्ययन की 
प्रणालियां बनायी जा सकें / उनमें सुधार लाया जा सके । 
कृषि पुनर्वित्त निगम 

224. 1971 - 72 के दौरान निगम ने कृषि विकास से संमंधित 
269 योजनाओं का अनुमोदन किया और 154 . 24 करोड़ रुपयों 
की वित्तीय सहायता मंजूर की जबकि पिछले वर्ष अनुमोदित 100 
योजनाओं के संदर्भ में 62 . 15 करोड़ रुपयों की वित्तीय सहायता मंजूर 
की थी । 269 योजनामों में से केन्द्रीय भूमि विकास बैंकों , राज्य सहकारी 
बैकों और अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा क्रमशः 176, 11 और 82 
योजनामों का वित्तपोषण किया जाना है और उनके संदर्भ में प्रदान किये 
जानेवाले पुनर्वित्त की राशियां क्रमश: 115 . 12 करोड़ रुपये , 11 . 03 
झरोड़ रुपये और 8 . 98 करोड़ रुपये हैं । 

225. इस वर्ष के दौरान अमुमोदिप्त की गयी योजनाओं में से 
198 योजनाएं लघु सिंचाई से , 40 योजनाएं बागान /बागवानी से , 13 
योजनाएं भूमि सुधार से , 3 योजनाएं मत्स्य पालन से, 5 योजनाएं गोदामों 
के निर्माण कार्य से, 4 योजनाएं मुर्गी पालन से , 2 योजनाएं डेरी उद्योग 
के विकास से और एफ -एक योजना भूमि के संरक्षण और बकरी पालन 
से और 2 योजनाएं खेती के मशीनीकरण से संबंधित थीं । उपर्युक्त 
योजमामों के अलावा 30 जून 1972 को 342 योजनाएं निगम के पास 
संवीक्षण के विभिन्न चरणों में थीं । 


___ 218, इस वर्ष के दौरान पाठ राज्य और केन्द्रीय सहकारी बैंकों 
ने किंग विनियमन अधिनियम , 1949 की धारा 11 ( 1 ) के उपबन्धों 
का पालन नहीं किया । इन बैंकों की वित्तीय स्थिति और उनके कार्या 
कलापों पर बारीकी से निगरानी रखी गयी । उक्त उपमन्धों का पालन 
न करनेवाले 21 प्राथमिक सहकारी बैंकों में से 11 बैंकों के आवेदन 
पनों के संदर्भ में भारत सरकार से 1 मार्च 1972 से एक वर्ष की अवधि 
तक छूट देने की सिफारिश की गयी थी ; उनमें से पार बैंकों ने बाद 
में उपबन्धों का पालन किया और अन्य बैंकों के प्रावेदन पत्र वचाराधीन 


थे । 


___ 219. इस वर्ष के दौरान निरीक्षण किये गये 744 सहकारी बैंकों 
में से 99 बैंकों का निरीक्षण बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की 
धारा 35( 1 ) के अधीन रिजर्व बैंक की तरफ़ से राज्य सहकारी बैंकों के अधि 
कारियों ने किया । 1 जुलाई 1971 से 30 जून 1972 तक की अवधि 
में 15 राज्य सहकारी बैंकों, 219 केन्द्रीय सहकारी बैंकों 11 राज्य और 
जिला प्रौद्योगिक सहकारी बैंकों, 9 केन्द्रीय भूमि विकास बैंकों 5 राज्य 
हथकरघा बुनकर समितियों , 3 शिखर विपणन समितियों और 459 
प्राथमिक सहकारी बैंकों के संदर्भ में 721 निरीक्षण रिपोर्ट जारी की गयी । 
____ 220. जैसा कि पिछले वर्ष की रिपोर्ट में कहा जा चुका है, जमा 
बीमा योजना 1 जुलाई 1971 से तीन राज्यों, अर्थात् आंध्र प्रदेश , मध्य 
प्रवेश और महाराष्ट्र तथा गोवा दमन और दीव के संघशासित क्षेत्र 
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226. मालोच्य वर्ष में निगम ने पहले मंजूर की गयी 103 योजनाओं रहा है और उक्त सुविधा 30 जून 1972 तक चाल थी । उसकी अवधि 
के मिनीय परिचय में नाटौती करने और 30 अन्य यो भगानो के वितीय को अब 30 जून 1971 तब बहा दिया गगा है । 
परिव्यय में वृद्धि करने का अनुमोदन किया । परिचालन संबंधी कठिनाइयों 

( ख ) पिछले वर्ष की रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया था कि उप 
के कारण वित्तीय संस्थानों द्वारा अनुरोध किये जाने पर 13 योजनाओं 

युक्त संस्थानों के माध्यम से छोटे कृषक विकास एजेंसियों द्वारा प्रवर्तित 
के संदर्भ में अवधि बढ़ा दी गयी । यदि पहले मंजूर की गयी कतिपय 

सक्षम योजनाओं के संदर्भ में दिये जानेवाले 100 प्रतिशत पुनर्षित की 
योजनाओं के वित्तीय परिव्यय में पुनर्व्ययस्था , योजनामों के विनिवर्तन 
आवि के परिणामस्वरुप किये गये परिशोधन को हिसाब में लिया जाए 

सुविधा की अवधि को 30 जून 1972 तक बढ़ाया गया था । इस सुविधा 
तो निगम द्वारा मंजर की गयी योजनात्रों की कुल संम्या 30 जून 19.72 

को अब 30 जून 1973 तक बढ़ा दिया गया है । 30 जून 1972 तक 
को 711 थी । उनके अधीन निगम द्वारा दी गयी कुल वित्तीय सहायता 

लघु सिंचाई के विकास की ऐसी 15 छाटे कृषक विकास एजेंसी योजनाएं 
और उसके वायदे की राशि क्रमशः 404 . 75 रुपये करोड़ और 350 . 799 

पांच उत्तर प्रदेश में , चार मध्य प्रदेश में , सीन प्रध्रि प्रदेश में और 

हरियाणा, पश्चिम बंगाल और राजस्थान में एक -एक योजना --निगम 
करोड़ रुपये थी । 

द्वारा मंजूर की गयी । इन योजनाओं के सन्दर्भ में कृपुनि द्वारा मन्जूर की गई 
___ 227. 1971 - 72 के दौरान निगम द्वारा किये गये कुल वितरणों वित्तीय सहायता की कुल राशि 14 . 37 करोड़ रुपये थी । 
की राशि 34. 8 करोड़ रुपये थी जिसमें से भूमि बंधक /विकास बैंकों के 

( ग ) मामान्य कृषक तथा कृषि श्रम एजेन्सियों द्वारा बनायी गयी 
विशेष विकास उिमेघरों में अभिदान के रूप में प्रदान किये गये पुनयित 

और केन्द्रीय भूमि विकास बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों और अनुसूचित 
की राशि 28 . 400 करोड़ रुपये थी । अनुसूचित वाणिज्य बैंकों और राज्य 

याणिज्य बैंकों के माध्यम से पेश की गयी योजनाओं के संदर्भ में श्री 
सहकारी बैंकों को वितरित की गयी राशि क्रमश: 3 , 26 करोड़ रुपये 

निगम ने 100 प्रतिशत पुयित्त प्रदान करना स्वीकार किया है, बशर्ते 
और 3 . 32 करोड़ रुपये थी । निगम द्वारा अपनी स्थापना से लेकर 

कि ये योजनाएं आर्थिक दृष्टि से उपादेय और तकनीकी दृष्टि से सक्षम 
30 जून 1972 तक वितरित राशि 124 . 69 करोड़ रुपये थी । 

हों । यह सुविधा इस वर्ष प्रारम्भ की गयी और इसकी अवधि को प्रब 
इ . पु . निगम के वित्तीय साधनों में पति 

30 जून 1973 तक बढ़ा दिया गया है । आलोच्य वर्ष में पांडिचेरी 
228. निगम ने पालोच्य वर्ष में तीन स्रोतों अर्थात् भारत सरकार, के संघशासित क्षेत्र में लघु सिंचाई के विकास की एक योजना को निगम 
रिपार्थ बैंक प्रॉफ़ इण्डिया और खुले बाजार के माध्यम से अपने वित्तीय ने मंजूरी दी । इस योजना के संदर्भ में कुल वित्तीय सहायता और कृपुनि 
साधनों में वृद्धि कर ली । कृषि पुरवित्त निगम अधिनियम , 1963 के वायदे की कुल राशि 0 . 16 करोड़ रुपये थी । 
की धारा 20 (i) (म्य ) और ( ग ) के अधीन भारत सरकार से ऋणों 
के रुप में 10 . 4 करोड़ रुपयों की राशि प्राप्त की । इन ऋणों में गुजरात , 

परामर्श सेवा 
आंध्र प्रदेश और हरियाणा कृषि ऋण प्रायोजनाओं के लिए अंतर्गष्ट्रीय ___ 230. निगम ने 9 अगस्त 1971 को लखनऊ में एक परामर्श सेवा 
विकास संघ से ऋण के रूप में प्राप्त 3 . 3 करोड़ रुपये और सराई योग स्थापित की । जिन मुख्य उद्देश्यों के लिए परामर्श सेवा की स्थापना 
प्रायोजना के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुननिर्माण और विकास बैंक से ऋण के की गयी है ये निम्न प्रकार हैं :- - 
रूप में प्राप्त 0 . 05 करोड़ रुपये तथा सामान्य योजनाओं के लिए प्राप्त 

( i ) वित्तपोषण करनेवाली एजेंसियों को प्रायोजनाओं का स्थान 
7 करोड़ रुपये शामिल हैं । राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं ) 

निर्धारण , उनकी छान- बीन और उनका मूल्यांकन करने की 
निधि में से रिजर्व बैंक द्वारा 5 करोड़ रुपयों की राशि मंजूर की गयी 

क्रियाविधियों का पालन करने तथा कृषकों का समर्थन प्राप्त 
है । निगम ने 5 करोड़ रुपयों की राशि प्राप्त की है जो इस समान 

करने में सहायता प्रदान करना । 
यार्षिक किस्तों में वापस अदा की जानी चाहिये । 5 - पुनि 
बाण्डों की सीसरी श्रेणियों के अन्तर्गत निगम ने 8 .25 करोड़ 

(ii ) छान-बीन तथा मूल्यांकन करने की प्रक्रिया में वित्तपोषण 

करनेवाले बैंकों को राज्य मरकारों की तकनीकी सेवाएं उप 
रुपये प्राप्त किये । इस राशि के साथ खुले बाजार से लिये गये कुल ऋणों 
को राशि 27. 71 करोड़ रुपये हो गयी । इस वर्ष के दौरान सात अनु 

लब्ध कराना । 
सूचित वाणिज्य बैंकों और छ: राज्य सहकारी बैंकों ने क्रमश : 0 .12 

( iii ) जहां राज्य सरकारों के पास भूमि जल का अन्वेषण करने 
करोड़ रुपये और 0 . 38 करोड़ रुपये के मूलधन की चुकौती कर दी । 

आदि को अपनी व्यवस्थाएं नहीं हों , वहां तकनीकी अन्वेषण 
निगम ने 5 करोड़ रुपयों की अतिरिक्त शेयर की पूंजी भी जारी 

की मुविधाओं की व्यलवस्था करना । 
की जिससे कि उपयुक्त संस्थानों की बढ़ती हुई मांगों की पूर्ति करने के निमित्त 

( iv ) भूमि विकास बैंकों को उनके संगठन को सुव्यवस्थित करने , 
वह अतिरिक्त निधियों की व्यवस्था कर सके । इस प्रकार दूसरी बार 

कार्यपद्धतियों को सरल बनाने, स्वस्वाधिकार का पता लगाने 
जो शेयर जारी किये गये उनके संबंध में मूलधन तथा 4 . 5 प्रतिशत के 

में होनेवाले विलंब को दूर करने और कर्मचारियों के लिए 
न्यनतम लाभांश की प्रवायगी के लिए भारत सरकार ने गारंटी दी । इस 

पर्यवेक्षण संबंधी मानदण्डों का निर्धारण करने तथा ऋण संबंधी 
प्रकार 30 जून 1972 को निगम की प्रवस शेयर -पंजी की राशि 10 

कार्यकलापों पर नियंत्रण रखने के उद्देश्यों के लिए कार्य संबंधी 
करोड़ रुपये थी । 

मूल्यांकन की प्रक्रिया में सहायता प्रदान करना । 
__ 229. पालाच्य वर्ष के दौरान बनायी गयी निम्नलिखित महत्वपूर्ण 

संक्षेप में परामर्श सेवा प्रायोजनाओं की रूपरेखा बनाने पर ध्यान 
नीतियां और क्रिया विधियां उल्लेखनीय हैं : - - 

देगी और पूर्वी राज्यों में अविलंब कृषि विकास की सक्षम योजनाएं बनाने 
(क ) लघु सिंचाई योजनाओं को वित्तीय सहायता करने के निमित्त 

में सहायता देगी । 
केन्द्रीय भूमि विकास बैंकों द्वारा जारी किये गये विशेष विकास डिबेंचरों में राज्य 

बाय उद्योग का वित्तपोषण 
सरकारों द्वारा सामान्यतया किये जानेवाले 25 प्रतिशत के अभिदान की 
मात्रा को घटाफर 1967 - 68 के सहकारी वर्ष से 10 प्रतिशत बना 

231. जैसा कि पहले कहा जा चुका है, चाय के बागानों को ऋण 
दिया गया । उसके बाद इस सुविधा की अवधि को प्रतिवर्ष बढ़ाया जाता संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए विद्यमान संस्थानगत व्यवस्थानों 
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सारणी 24 : -- कृषि पुनर्वित निगम द्वारा 1970 - 71 और 1971-72 ( अलाई जून ) के दौरान 
मंजूर की गयी योजनाओं का उद्देश्यवार विभाजन 

( राशि करोड़ रुपयों में ) 
- . - - . . . . . ... . . . - - - - 
जुलाई 1970---- जून 1971 

जुलाई 1971- - जून 1972 
. . - - - - - - - .. 
मंजूर की गयी 

मंजूर की गयी 
मंजूर की गयी योजनाओं के कुल वित्तीय वर्ष के दौरान मंजूर की गयी योजनामों के कुल वित्तीय वर्ष के दौरान 
योजनाओं की लिए कुल सहायता में किये गये योजनात्रों की लिए कुल सहायता में किये गये 
संख्या @ वित्तीय कृपुनि के वितरण संख्या @ वित्तीय पुनि के वितरण 
सहायता वायदे 

सहायता वायदे 


- 


.-.- - . - . . . -- .. . 


- 


. -- . - - - 


- .- . 


.. - 


.- - - 


- 


26. 77 


4 . 37 * 


0 . 11 


1. लघु सिंचाई कार्यों का विकास 

55 49 . 41 44 . 52 23. 06 
2. भूमि का विकास 

8 . 21 
3. मागान और बागवानी 

3 . 16 2 . 32 1 , 99 
4 . कृषि का मशीनीकरण . 

() . 76 (0 . 57 
5. मुर्गी पालन का विकास . 

2 0 . 04 0 . 03 -- 
6. मछली उद्योग का विकास . 

() . 25 () . 15 
7 . जेरी विकास . . 

1 . 42 

1 . 07 
9. गोदामों का निर्माण कार्य 

0 . 90 0 . 73 
9. भूमि संरक्षण 
10. भेड़ पालन . 
जोड़ 

10062. 15 53 . 92 30 . 62 
@ इसमें मंजूर की गयी , परन्तु उसी वर्ष वापस ली गयी योजनाएं शामिल नहीं हैं । 
___ * इसमें भूमि संरक्षण योजनाओं के लिए किये गये वितरण शामिल हैं । 


67 . 8 
198 116 . 30 104. 30 

10 . 44 7 . 90 2 . 34 
11 . 00 8 . 36 2 . 06 
4 . 76 3 . 63 (0 . 36 
0 . 08 (0 . 06 
0 . 81 (0 . 59 

0 . 58 
___ 2 ) . 66 0 . 55 0 . 40 
59. 439. 17 2 . 47 
1 0 . 25 0 . 19 
10. 51 (0 . 38 
- - 

- - . - - - . 
269 154. 24 135. 13 34 . 98 


0 . 72 


लम 


का पुनरीक्षण करने के उद्देश्य से रिजर्व बैंक ऑफ़ इण्डिया ने सितम्बर 
1971 में पाय उद्योग के वित्तपोषण संबंधी एक कार्यकारी दल का गठन 
किया था जिसके सदस्य चाय उद्योग , रिजर्व बैंक ऑफ़ इण्डिया और 
महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थाओं के प्रतिनिधि थे । कृपुनि के एक वरिष्ठ अधि 
कारी को इस दल में सदस्य के रूप में शामिल किया गया । 


देशो मत्स्य उद्योग 


232. निगम ने वित्तपोषण करनेवाले बैंकों के नाम देशी मत्स्य 
उद्योग के विकास की योजनाएं बनाने के संबंध में पहले मार्गदर्णी सिद्धांत 
जारी किये थे । निगम ने पहली बार एक वाणिज्य बैंक के माध्यम से 
पश्चिम बंगाल में देशी मत्स्य -उद्योग के विकास की योजना को मंजूरी दी । 


से कृ० पु० नि० ने अप्रैल 1972 में वाणिज्य बैंकों को यह सलाह दी 
है कि ये प्रस्तावों की तकनीकी संभाव्यता के अध्ययन की व्यवस्थाएं करें 

और प्रत्येक योजना के संबंध में कृ . पु० नि० को नाम सूची में रहने 
वाले किसी एक विशेषज्ञ से प्राप्त तकनीकी संभाव्यता संबंधी रिपोर्ट के 
साथ योजनाओं को कु० पु० नि० के पास भेजें । बैंकों को तकनीकी 
विशेषज्ञों द्वारा विचारणीय विषयों की भी सूचना दी जा चुकी है । 

234. पालोच्य यर्ष में कृषि पुनर्वित्त निगम अधिनियम में इस दृष्टि 
से संशोधन किया गया कि ( i) मत्स्य पालन की परिभाषा को व्यापक 
अनाया जा सके जिससे कि उसमें देशी और समुद्री दोनों प्रकार के मछली 
उद्योगों का विकास कार्य , मछली पकड़ना तथा उससे संबंधित या प्रासंगिक 
कार्यकलाप सम्मिलित हो सकें ; और ( ii ) कृषि पुयित्त निगम रिजर्व 
मैफ प्रॉफ़ इण्डिया से उसकी राष्ट्रीय कृषि ऋण ( वीर्घकालीन क्रियाएं ) 
निधि से ऋण ले सकें । 

235. जैसा कि पिछली रिपोर्ट में कहा गया है, अंतर्राष्ट्रीय पुन 
निर्माण और विकास बैंक अन्तर्राष्ट्रीय विकास संभ ने मास कृषि ऋण 
प्रायोजनाओं को मंजूरी दी थी । आलोच्य वर्ष में तीन और प्रायोजनाएँ 
अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ द्वारा अनुमोदित फो गयीं । उनसे संबंधित 
विवरण नीचे दिये गये हैं । 


लघु सिंचाई योजमानों का तकनीकी मूल्यांकन 

233. यद्यपि वाणिज्य बैंक लघु सिंचाई के लिए कई क्षेत्र विकास 
योजनाओं का प्रवर्तन करते आ रहे हैं फिर भी यह पाया कि निगम के 
पास पायी अधिकांश लघु सिंचाई योजनाओं में तकनीकी पहलुप्रों, विशेप 
रूप से भूमिगत जल की उपलभ्यता के संबंध में अत्यावश्यक विवरणों 
की कमी थी । ऐसी योजनाओं का शीघ्रता से मूल्यांकन करने की दृष्टि 


अंतर्राष्ट्रीय विकास संष कृषि पुवित्त निगम के . 
से प्राप्त सहायता माध्यम से दी जानेवाली राणि 


प्रायोजना का नाम 


दस लाख 


करोड़ रुपये 


करोड़ रुपये 


दस लाख 

डालर 


डालर 


- - . 


. . . - 


- .. - . - . . . - . 


- 


. । 


- 


- - - - 


. 


.. . - - 


- 


- . 


- 


.. - . . 


. 


1. मैमर कृषि ऋण प्रयोजना 
2. महाराष्ट्र कृषि ऋण प्रायोजना . 
3. बिहार में बाजारों का विकास . 


.10 . 0002 ) . 11 
3 ) . (000 21 . 83 
14 . (000 11 . 61 


30 . 70025. 71 
25 . 401 18. 19 
12. 851) 9 . 35 


. 


__ . .- . 


- . 


- .. 


. 


.. . . - . . . . 
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IV . प्रौद्योगिक पित्त की गतिविधियां 


भारतीय प्रौद्योगिक विकास बैंक 


दो योजनाएं प्रारम्भ की -- एक योजमा विशिष्ट क्षेत्रों में छोटी और मझौली 
प्रायोजनाप्रो को राज्य वित्तीय निगमों/ कों द्वारा दिये गये 20 लाख 
झपयों तक के सभी योग्य ऋणों के संबंध में उन्हें दिये जानेवाल रियायती 
पुनर्वित से संबंधित थी और दूसरी योजना पिछड़े क्षेत्रों में प्रायोजनाय 
स्थापित करने के लिए रियायती शौ पर दी जानेवाली प्रत्यक्ष सहायता. 
से संबंधित थी । 13 दिसम्बर , 1971 से उपर्युक्स रियायतें निविष्ट 
पिछड़े क्षेत्रों में प्रर्याप्त विस्तार कार्य करनेवाले वर्तमान युनिटों के लिए 
भी लागू की गयीं । 


जामौगि बैंक के विकास परफ कार्य के नये कार्यकलाप 

23 6. विशेष रूप से पिछड़े क्षेत्रों के प्रौद्योगिक-विकास के लिए 
भानोवि बैंक प्रायोजना संबंधी परिकल्पनाओं का अन्वेषण करने और 
उन्हें साकार बनाने से संबंधित कई विकासपरक कार्यों में संलग्न रहा है । 
इस उद्देश्य के साथ 1970 में भाौयी बैंक ने, जैसा कि पिछले वर्ष 
की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया था , मीयादी ऋण देनेवाली अन्य संस्थानों 
तथा रिजर्व बैंक की सहायता से पिछड़े राज्यों में औद्योगिक संभायनामों 
का सर्वेक्षण कार्य प्रारम्भ किया था । जून 1971 के अन्त तक 10 राज्यों 
भौर एक संघ शासित क्षेत्र में ऐसे सर्वेक्षण पूरे किये गये ; एक राज्य और 
सीन संघशासित क्षेत्रों के मामले में 1971 -72 में सर्वेक्षण पूरे किये 
गये । शेष एकमात्र पिछले राज्य का सर्वेक्षण अहा प्रारम्भ किया जा रहा 
है वो शेष दो संघ शासित क्षेत्रों में शीघ्र ही सर्वेक्षण प्रारम्भ करने का 
विचार है । अन्य वित्तीय संस्थानों और परामर्श सेवाओं की सहायता से 
भामौषि बैंक त्रिवेन्द्रम और मैसूर के जिलों और मध्रि प्रदेश के 
रायल सीमा क्षेत्र में कुछ जिला सर्वेक्षण भी किये है । भानौवि मैक 
पश्चिम बंगाल के एक विश्वविद्यालय के साथ उस राज्य के सबसे 
अधिक पिछड़े पुरुलिया जिले के सर्वेक्षण के संबंध में घ्यवस्थाएं कर रहा 
है । कतिपय राज्यों में परिकल्पित कुछ प्रायोजनाओं के संबंध में प्रारम्भिक 
संभाव्यता संबंधी अध्ययन की व्यवस्था की गयी है और अन्य मामलों में 
ऐसे अध्ययन प्रारम्भ किये जानेवाले हैं । 

237. सक्षम उद्यमकर्तामों की खोज का कार्य भी व्यापक रूप से 
किया जा रहा है । भाप्रोवि बैंक ने कतिपय राज्यों के राज्य प्रौद्योगिक 
विकास निगमों और कतिपय व्यवसाय केन्द्रों के साथ इस उद्देश्य से संपर्क 
स्थापित किया है कि संयुक्त क्षेत्रों में परिकल्पित प्रायोजनानों के कार्या 
न्वयन और प्रबन्धन का कार्य किया जा सके और ऐसे सक्षम प्रबन्धकों 
को जो स्वीकृत अवधि के बाद प्रबंध सबंधी कार्यभार ले सकते हैं , कार्य 
संबंधी प्रशिक्षण दिया जा सके । प्रौद्योगिक प्रायोजनाओं से संबंधित मामलों 
पर समन्वित कार्रवाई करने के लिए प्रत्येक राज्य में विभिन्न संस्थानों 
के एक दल का गठन करने के निमित अखिल भारतीय और राज्य स्तरीय 
संस्थानों, प्राणी बैंकों और राज्य सरकारों के उद्योग विभागों को अपने 
नेतत्व के अधीन एक मंच पर लाने की दिशा में भानौवि बैंक एक 
प्रेरणाप्रद प्रतिनिधि संस्था की भूमिका अदा कर रहा है । सात राज्यों 
में विभिन्न संस्थानों के ऐसे दल गठित किये जा चुके हैं । 
तकनीको परामर्श सेवा केन्द्र 


____ 240. इस वर्ष की अन्य उल्लेखनीय गतिविधियां इस प्रकार थीं ; 
( i ) सहायता संबंधी पुनर्वित और पुनर्भाजन योजनाओं को और उदारी 
कृत किया गया और ( ii ) हैदराबाद , कानपुर और भूवनेश्वर *, में तीन 

और शाखा कार्यालय खोले गये ; ये कार्यालय राज्य स्तरीय संस्थानों , 
सरकारी एजेन्सियों तथा सक्षम उद्यमफर्ताओं के लिए सूचना केन्द्रों और 
संपर्क माध्यमों के मुप में कार्य करेंगे । 
भानौषि बैंक के कार्यकलाप 

241. पालोच्य वर्ष में वित्तीय सहायता की तीनों योजनामों अर्थात् 
प्रत्यक्ष सहायता (निर्यातों के लिए दी . गयी सहायता को छोड़कर ), 
प्रौद्योगिक ऋणों के पुनर्वित्त और मशीनों से संबंधित बिलों के पुनर्भाजन 
की योजनानों के अधीन स्वीकृत और वितरित की गयी वित्तीय सहायता 
की मात्रा 1970 - 71 से काफ़ी प्रधिक थी । इन योजनाओं के संदर्भ 
में स्वीकृत की गयी घुल सहायता की राशि 1970 - 71 के 97. 7 करोड़ 
रुपयों से बढ़कर 1971-1972 मै 141. 8 करोड़ रुपये हो गयी और 
वितरित की गयी राशि 54. 2 करोड़ रुपयों से बढ़पार 73 . 7 करोड़ 
रुपये हो गयी । 
___ 242. ऋणों, हामीदारी और गारंटियों के रूप में (निर्यातों के 
लिए दी गयी सहायता को छोड़कर ) प्रौद्योगिक संस्थानों के लिए मंजूर 
की गयी प्रत्यक्ष सहायता की राशि 1970 - 71 के 47 . 2 करोड़ रुपयों 
( 31 प्रयोजनाओं के सम्बन्ध में ) से बढ़कर 1971- 72 में 65 . 9 
करोड़ रुपये ( 37 प्रायोजनाओं के सम्बन्ध में ) हो गयी । 1971 - 72 
के दौरान वितरित की गयी प्रत्यक्ष सहायता की राशि 1970 - 71 के 
8 . 6 करोड़ रुपयों के मुकाबले में 11 . 4 करोड़ रुपये थी । भारत 
सरकार द्वारा औद्योगिक लाइसेंसीकरण नीति की जांच पड़ताल सम्बन्धी 
समिति की सिफारिशों के स्वीकार किये जाने के कारण तथा अखिल 
भारतीय मीयादी वित्तपोषण करने वाली संस्थाओं द्वारा दी गयी ऋण 
सहायता के एक भाग को शेयरों में परिवर्तित करने के सम्बन्ध में सरकार 
द्वारा बनाये गये मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसरण में भागवि बैंक उपयुक्त 
मामलों में परिवर्तन सम्बन्धी धारा निर्धारित करने लगा है । 

243. प्रौद्योगिक ऋणों के पुनविप्त की प्रभावी मंजूरियों की राशि 
जहां 1970 - 71 में 1406 प्रायवनपनों के संदर्भ में 24 . 5 करोड 
रुपये थी वहां 1971 - 72 में बढ़कर 2003 आवेदनपत्रों के संदर्भ में 
30 . 6 करोड़ रुपये हो गयी । पुनयित्त की मात्रा में अधिकांश पति 
छोटे सड़क परिवहन चालकों- सहित छोटे उद्योगों को दिये गये ऋणों 
के लिए प्रदान की गयी सहायता के कारण हुई । 

244. प्रास्थगित अदायगी के आधार पर संभाष्य खरीदार-उपयोग 
कर्ताओं को देशी मशीनों की बिक्री में सुविधा पहुंचाने के लिए भानोवि 
बैंक हाग बनायी गयी मशीनों से सम्बन्धित बिलों के पुनर्भाजन की योजमा 
के अधीन पुनर्भाजिस बिलों को राशि 1970 - 71 के 28 . 5 करोड़ 
रुपयों से मडकर 1971 - 72 में 45. 3 करोड़ रुपये हो गयी । 


238. केरल में विभिन्न संस्थानों के उक्त दल ने एक तकनीकी 
परामर्श सेवा केन्द्र का प्रयर्तन किया है, उक्त केन्द्र का नाम केरल प्रोयो 
गिक और तकनीकी परामर्ण संगठन है और वह प्रायोजना कार्य संबंधी 
विभिन्न पहलुओं पर उपर्युक्त बल की सहायता करेगा । यह परिकल्पना 
की गयी है कि कतिपय अन्य पिछड़े राज्यों में भी ऐसे तकनीकी परामर्श 
सेवा केन्द्रों का गठन किया जाए । देश में उपलब्ध तकनीकी परामर्श 
सेवानों की एक सूची बनायी गयी है । 1971 - 72 के दौरान भानौवि 
बैंक ने अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक , एशियाई विकास बैंक 
तथा संयुक्त राष्ट्र प्रौद्योगिक विकास संगठन जैसी अन्तर्राष्ट्रीय संस्थानों 
से भी निकट संपर्क स्थापित किया । 

239. पिछले वर्ष की रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया था कि 
वेश के कम विकसित क्षेत्रों में प्रौद्योगिक विकास लाने की दृष्टि से 
भामौषि बैंक ने मई/ जुलाई 1970 में रियायती वित्त प्रदान फरने की 


* 1 जुलाई 1972 को खोला गया । 
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निर्यात सहायता 


संगठम की 2 लाख रुपयों की घुकता पूंजी में भी 51 प्रतिशत का 
अभिदान किया है । 


मीयावी ऋण देने वाली अन्य संस्थाएं 
भानौऋनिनि और भामौविनि 


246. निर्यात सहायता के सम्बन्ध में प्रत्यक्ष सहभागिता ऋणों के 
अधीन दी गयी मंजूरियों की राशि 1970 - 71 के 11 . 3 करोड़ रुपयों 
के स्तर से बढ़कर इम वर्ष 19 . 3 करोड़ रुपये हो गयी और इसके 
विपरीत मध्यावधि निर्यात ऋणों के पुनर्वित्त के अधीन मंजूर की गयी 
राशि 1970 - 71 के 13 . 7 करोड़ रुपयों से कम होकर 3. 3 करोड़ 
रुपये हो गयी । यह कमी निम्नलिखित कारणों से हुई: ( क ) निधियों 
के सम्बन्ध में बैंकों की स्थिति संतोषजनक थी , ( ख ) निर्यातक भानौयि 
बैंक से बैंकों की सहभागिता के साथ प्रत्यक्ष निर्यात ऋण प्राप्त करते 
रहे और ( ग ) भारत -पाकिस्तान युद्ध छिड़ जाने के कारण जहाजों में 
स्थान पाने में कठिनाई उत्पन्न हुई । 
भारतीय प्रौद्योगिक पुनर्निमाण निमग 

246. आर्थिक रूप से कमजोर और बन्च किये गये यूनिटों को 
पुनर्निर्माण और पुनर्गठन के लिए पात्रश्यक विसीय सहायता प्रदान 
करने के उद्देश्य से भामौषि बैंक के प्रयास से अप्रैल 1971 में स्थापित 
किये गये भारतीय प्रौद्योगिक पुननिर्माण निगम : ने उल्लेखनीय रूप से 
अपना कार्य प्रारम्भ किया है । उक्त निगम केवल ऋण देने वाली संस्था 
के रूप में कार्य नहीं करता बल्कि यह सहायता प्राप्त यूनिटों की वर्तमान 
कठिनाइयों के कारणों का पता लगाने तथा उन्हें दूर करने के उद्देश्य 
से पुननिर्माण एजेंसी के रूप में भी कार्य करता है । उसके कार्यकलापों 
में प्रबन्ध-व्यवस्था का पुनर्निर्माण करना तथा अपने कर्मचारियों द्वारा 
या माहर से उपयुक्त कर्मचारी उपलब्ध कराकर तकनीकी तथा प्रबन्ध 
सम्बन्धी मार्गदर्शन की व्यवस्था करना शामिल है । अपनी तरफ़ से 
वित्तीय सहायता प्रदान करने के पहले निगम श्रमिक वर्ग तथा प्रबन्ध 
तन्त्र के बीच हुए करार के सम्बन्ध में भी अपने आपको आश्वस्त कर 
लेता है । अपनी स्थापना से लेकर जून 1972 के अन्त तक भाषौंपु 
निगम ने 48 यूनिटों को सरल शर्तों पर जो ऋण सहायता तथा गारन्टी 
सुविधाएं प्रदान की हैं उनकी राशि 7 . 4 करोड़ रुपये थीं इन 48 
यूनिटों में नियुक्त कर्मचारियों की संख्या 38, 326 थी । उपयोग की 
गयी सहायता की राशि 30 यूनिटों के संदर्भ में 2 . 7 करोड़ रुपये थी । 
मम्य वित्तीय संस्थाओं के शेयरों और मारों में प्रमिवान 


248. इसके विपरीत मीयादी ऋण देने याली अन्य संस्थानों द्वारा 
दी गयी सहायता की मात्रा में आलोच्य वर्ष में कुछ कमी हुई है । 
प्रत्यक्ष ऋणों ( रुपया और विदेशी मुद्रा ), हामीदारी और प्रत्यक्ष अभिदानों 
के सम्बन्ध में भारतीय प्रौद्योगिक ऋण और निवेश निगम ( भानौऋनिनि ) 
की कुल मंजूरियों की राशि 1970- 71 ( अप्रैल - मार्च ) के 43. 9 
करोड़ रुपयों से घटकर 1971 - 72 में 39 . 7 करोड़ रुपये हो गयी 
परन्तु उसके द्वारा वितरित की गयो राशि 28 . 9 करोड़ रुपयों से बढ़कर 
30 . 3 करोड़ रुपये हो गयी । मंजूरियों में उक्त कमी मुख्यत: विदेशी 
मुद्रा ऋणों के कारण हुई जिनकी राशि 1970 - 71 में 29 , (0 करोड़ 
रुपये थी और 1971 - 72 में घटकर 22 . 5 करोड़ रुपये हो गयी । 
हामीवारी में भी सीमान्त ममी हुई । विदेशी मुद्रा ऋणों में कमी होने 
के परिणामस्वरूप भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ( भानौविनि ) द्वारा 
दी गयी मंजूरियों ( गारंटियों को छोड़कर ) की राशि भी 32 . 3 करोड़ 
रुपयों से सीमान्त रूप से कम होकर 32. 1 करोड़ रुपये हो गयी परन्तु 
उसके द्वारा वितरित की गयी राशि 17 . 4 करोड़ रुपयों से बढ़कर 
20 . 3 करोड़ रुपये हो गयी । 


राज्य वित्तीय निगमों के कार्यकलाप 


249. तमिलनाडू प्रौद्योगिक निवेश निगम को मिलाकर 18 राज्य 
वित्तीय निगमों ( रावि निगमों ) के कार्यकलापों में पहले की परह वृद्धि 
की प्रवृसि दिखाई पड़ी । उनके द्वारा मंजूर किये गये कुल ऋण 1970 - 71 
( अप्रैल -मार्च) के 49 . 0 करोड़ रुपयों से बढ़कर 1971 - 72 में 
63 . 4 करोड़ रुपये हो गये (अर्थात् उनमें 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई 
और उनके द्वारा वितरित की गयी राशि 32. 9 करोड़ रुपयों से बढ़कर 
38 . 8 करोड़ रुपये हो गयी (अर्थात् उनमें 17 . 9 प्रतिशत की वृद्धि 
हुई ) । 31 मार्च 1972 को बकाया रहने वाले ऋणों की कुल राशि 
154 . 8 करोड़ रुपये थी जो पिछले वर्ष की राशि से 21 प्रतिशत 
अधिक थी । वित्तीय सहायता का बहुत बड़ा भाग लघु उद्योगों को 
प्रदान किया जाता रहा और कुल मंजूरियों और वितरणों में ऐसी सहायता 
की अंश- राशि क्रमश: 51 . 2 करोड़ रुपये और 27. 1 करोड़ रुपये 
अर्थात् 80 प्रतिशत और 69. 8 प्रतिशत थी । 


247. पालोच्य वर्ष में भाषीवि बैंक ने भारतीय प्रौद्योगिक ऋण 
और निवेश निगम के सार्वजनिक और विशेष डिबेंचरों में 3 . 2 करोड़ 
रुपयों का अभिवान किया ; इससे उक्त संस्था को उसकी स्थापना से 
लेकर जून 1972 के अन्त सक दी गयी कुल सहायता की राशि 18. 9 
करोड़ रुपये हो गयी । इस वर्ष के दौरान भाषौवि बैंक ने भारतीय 
प्रौद्योगिक वित्त निगम की शेयर पूंजी में भी 41 . 3 लाख रुपयों का 
अभिदान किया और अब उक्त संस्था में बैंक की शेयर पूंजी की राशि 
4 . 59 करोड़ रुपये अर्थात् उसकी चुकता शेयर पूंजी का 50 प्रतिशत 
है । इसके अलावा भानौषि बैंक ने भारतीय प्रौद्योगिक पुननिर्माण निगम 
की नुकता पूंजी में 1 . 37 करोड़ रुपयों का और अभिदान भी किया ; 
इससे भायौवि बैंक के कुल अभिदान की राशि 2. 75 करोड़ रुपये हो 
गयी ( इसमें प्रौद्योगिक वित्त निगम अधिनियम में संशोधन किये जाने के 
पहले भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम की ओर से भागवि बैंक द्वारा 
अभिदान किये गये 25 लाख रुपये भी शामिल हैं ; अब संशोधित 
अधिनियम ऐसे अभिवान करने की अनुमति नहीं देता ) । इसके अतिरिक्त 
भाग्रीषि बैंक ने तीन राज्य वित्तीय निगमों की शेयर पूंजी में 80 लाख 
रुपयों का अभिदान किया ; इससे उसके द्वारा राज्य विनीय निगमों के 
शेयरों मोर बठिां में किये गये अभिदान की कुल राणि 7 . 7 करोड़ 
रुपये हो गयी । भाौवि बैंक ने केरल औद्योगिक और तकनीकी परामर्श 


250. इस उद्देश्य से कि राज्यों के औद्योगिक विकास की गति को 
बढ़ाने में रावि निगम अधिक महत्वपूर्ण प्रदा कर सके और राज्यों के 
सामने रहने वाली महत्वपूर्ण समस्याओं पर विचार विमर्श किया जा 
सके , वित्त मंत्री ने 3 नवम्भर 1971 को नई दिल्ली में निगमों के 
अध्यक्षों और प्रबन्ध निदेशकों की एक बैठक आयोजित की । उक्त 
बैठक में की गयी एक सिफ़ारिश के अनुसरण में छोटे और मझोले क्षेत्रों 
के उद्योगों की सहायता करने में राथि निगमों और वाणिज्य बैंकों की 
सम्भावनाओं का परीक्षण करने और उनके बीच समन्वयन लाने के लिए 
आवश्यक क्रियाविधियों का निर्धारण करने के लिए श्री आर० के० तलवार 
( अध्यक्ष , स्टेट बैंक आफ इंडिया ) की अध्यक्षता में एक कार्यकारी दल 
का गठन किया गया । 


2.51 . राषि निगमों द्वारा विसीय साधन जुटाये जाने , उनकी लाभ 
दायकता अादि के गम्बन्ध में कार्यकारी दल द्वारा की गयी सिफ़ारिशों 
के अनुसार राधि निगम के अधिनियम में कतिपय मंणा भारत मरकार 
के विचारार्थ प्रस्तावित किये गये हैं । 
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लघु उद्योगों का वित्तपोषण 
ऋण गारंटी योजना 
__ 252. संशोधित ऋण गारन्टी योजना ने इस वर्ष के दौरान काफी 
प्रगति की है । सभी प्रमुख वाणिज्य बैंकों, राज्य वित्तीय निगमों और 
सहकारी बैंकों को मिलाकर अब तक 173 ऋण संस्थाएं संशोधित योजना 
में शामिल हुई हैं । पालोच्य वर्ष में अनमोदित ऋण संस्थानों की सूची 
में 72 गैर लाइसेंसीकृत प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों को सम्मिलित 
किया गया जिनमें से 22 बैंक प्रावश्यक करार निष्पादि करके योजना 
में शामिल हुए हैं । योजना के क्षेत्र को विस्तारित कर उसे कृषि- सेवा 
यूनिटों के लिए भी लागू किया गया ; कृषि-सेघा यूनिटों से ऐसे यूनिट 
अभिप्रेत हैं जो खेती के लिए उपयोगी उपकरण किराये पर देने, उनकी 
सफ़ाई और मरम्मत आदि का काम करते हों , खेती के ऐसे उपकरणों , 
फालतू पुर्जा तथा मूलभूत वस्तुओं की बिक्री करते हों तथा मिट्टी की 
परीक्षा जैसी तकनीकी सेवाएं प्रदान करते हों । 

25 3. बकाया गारंटियों की राशि जहाँ जून 1971 के अन्त में 
791 . 0 करोड़ रुपये थी वहां जून 1972 के अन्त में 913 . 3 करोड़ 
रुपये थी । यह योजना जुलाई 1960 में शुरु हुई ; तब से लेकर जून 
1972 के अन्त तक कुल 43 . 3 लाख रुपयों की राशि के लिए 28 1 
वाये प्राप्त हुए और उनके संदर्भ में ऋण संस्थानों को प्रदायगी कार 
वी गयी । किन्तु जिस राशि के सम्बन्ध में यह सूचना प्राप्त हुई है कि 
उनकी अदायगी नहीं हुई है ( जिसके फलस्वरूप अन्तत: दावों का निपटान 
करना पड़ सकता है ) वह मई 1972 के अन्त में 4, 425 खातों के संदर्भ 
में 1431 . 1 लाख रुपये थी जबकि मई 1971 के अन्त में उक्त राशि 
2, 129 खातों के संदर्भ में 800. 8 लाख रुपये थी । 

254. गारन्टी संगठन की हैसियत से रिजर्व बैंक योजना उपबन्धों 
फो , अब कभी उचित समझा गया , उदारीकृत करता आ रहा है । तदनुसार 
हाल ही में पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध से प्रभावित पूर्वी और पश्चिमी सीमा 
क्षेत्रों में स्थित लघु उद्योगों को अधिक उदारता के साथ ऋण सुविधाएं 
प्रदान करने के लिए ऋण संस्थानों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 
रिजर्व बैंक की सलाह पर भारत सरकार ने योजना के कतिपय मुख्य 
उपबन्धों को अस्थायी रूप से उदार बना दिया है । 18 दिसम्बर 1971 
से लागू किये गये उस्त उदारीकरण में यह परिकल्पित किया गया कि 
गारंटी रक्षा को अदस्त राशि या गारंटीकृत राशि में से जो भी कम हो , 
उसके 90 प्रतिशत तक बढ़ा दिया जाए । इसके साथ ही , गारंटी संगठन 
से दावों के द्वारा वसूली योग्य राशि की उच्चतम सीमाओं को भी कार्य 
फारी पूंगीगत अग्रिमों और मीयादी ऋणों के संदर्भ में प्रमशः 7. 5 
लाख रुपयों और 2 . 5 लाख रुपयों से बढ़ाकर 10 लाख रुपये और 4 
लाख रुपये कर दिया गया । प्रारम्भ में 31 मार्च 1972 तक प्रभावी 
रहने वाले अस्थायी रूप से उदारीकृत उपबंधों की अवधि को 30 जुन 
1972 तक बना दिया गया ; फिर भी उदारीकृत उपमंधों के अन्तर्गत 
पानेघाले तथा रियायतों के अमल में रहते समय या उसके बाद के छ: 
महीनों की अवधि में वापस बुलाये जाने वाले अग्रिम सम्बन्धित 
उच्चतर गारंटी रक्षा के पात्र होंगे । रिज़र्व बैंक की सिफ़ारिश 
पर भारत सरकार ने पश्चिमी क्षेत्र में उदारीकृत उपबन्धों की अवधि को 
और छ: महीनों अर्थात् 31 दिसम्बर 1972 तक बढ़ा दिया है और 
पूर्वी क्षेत्र में फिलहाल विद्यमान सामान्य स्थितियों को देखते हुए उक्त 
सुविधा को समाप्त कर दिया है । 

255. यह सुनिश्चित करने के लिए कि लघु उद्योग संस्थानों के लिए 
अनिमों की मंजूरी और उनका पर्यवेक्षण किये जान तथा उनके द्वारा 
क्ष्य राशि की बमुली किये जाने के संदर्भ में ऋण संस्थाएं उचित सावधानी 
बरतती है , गारंटी संगठन ऋण संस्थाओं की शाखाओं के पास रहने वाले 


लघु उद्योग यूनिटों के लेखों का नमूना परीक्षण करता है । संशोधित 
योजना के कार्यान्वयन के पहले वर्ष के दौरान सूचना देने वाली शाखाओं 
में से 5 प्रतिशत अर्थात् 425 शाखामों का जहां नमूना परीक्षण किया 
गया वहां दूसरे वर्ष के दौरान उक्त प्रतिशत को बढ़ाकर 10 प्रतिशत 
अर्थात् 906 शाखामों का नमूना परीक्षण करने का निर्धारण किया गया । 
तीसरे वर्ष के लिए भी 10 प्रतिशत ही बनाये रखने का निश्चय किया 
गया है । इस प्रकार तीसरे वर्ष ( 1972- 73) के अन्त तक गारन्टी 
संगठन नमूना परीक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत सूचना देने वाली शाखाओं 
के एक चौथाई अंश का कार्य पूरा करेगा । ऐसे निरीक्षणों के द्वारा पायी 
गयी त्रुटियों को दूर करने के लिए सम्बन्धित ऋण संस्थानों को सूचित 
किया जाता है । इसके अलावा , जिन लेखों के मामले में अग्रिमों की 
वमूली नहीं हो पायी है , गारन्टी संगठन एक कार्य प्रणाली के रूप में 
उन लेखों की जांच करता है ताकि ऋण संस्थाओं द्वारा उनकों अपनी 
सहायता जारी रखने में अनुभव की जाने वाली समास्यायों की प्रत्यक्ष 
जानकारी प्राप्त हो सके । जहाँ यूनिटों में अपनी स्थिति में सुधार लाने 
की संभावना परिलक्षित होती है, वहां गारन्टी संगठन ऋण देनेवाले 
बैंकों को इन लेखों की सहायता करने का सुमात्र देता है ; इन प्रयत्नों 
से कतिपय मामलों में संतोषजनक परिणाम पाये गये हैं । 
लघु उद्योगों को अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के अग्रिम 

256. अनुसूचित वाणिण्य बैंकों द्वारा लघु उद्योगों को प्रदान किये 
गये ऋणों में और वृद्धि हुई परन्तु उसकी गति आलोच्य वर्ष में धीमी 
ही रही । 1971 - 72 ( अप्रैल -मार्ष ) के दौरान प्रदान किये गये ऋण 
( कारीगरों और अन्य योग्यता प्राप्त उद्यमियों को दिये गये मीयादी 
ऋणों और अग्रिमों को मिलाकर ) की कुल राशि में 84 करोड़ रुपयां 
को वृद्धि हुई प्रर्थात् उक्त राणि बढ़कर 578 करोड़ रुपये हो गयी 
जबकि इसके मुकाबले में 1970- 71 और 1969- 70 में उक्त वृद्धि 
की राशि क्रमश: 100 करोड़ रुपये और 132 करोड़ रुपये थी । पालोख्य 
अवधि म वित्त पोशित यूनिटों की संख्या ( 18, 811 ) में हुई वृद्धि भी 
पिछले वर्ष की संख्या ( 21, 810 ) में हुई वृमि से कम थी । फिर भी , 
कुल बैंक ऋण में लघु उद्योग क्षेत्र को किये गये अग्रिमों की मात्रा जहां 
मार्च 1971 के अन्त में 10 . 6 प्रतिशत थी वहां मार्च 1972 में बढ़कर 
II . 1 प्रतिशत हो गयी । 
____ 257. लघु उद्योगों को हाल ही के वर्षों में बैंकों धार! दिये गये 
ऋणों के सम्बन्ध में दो बातें उल्लेखनीय हैं : पहली बात यह है कि 
मंजूर की गयी ऋण सीमा की औसत राशि जहाँ मार्च 1970 में प्रति 
यूनिट 91, 700 रुपये भी यहां यह क्रमशः घटकर मार्च 1971 में 
83,100 रुपये हो गयी और मार्च 1972 में और घटकर 75, 700 
रुपये हो गयी जिससे यह संकेत मिलता है कि लघु उद्योग श्रेन के लघुतर 
यूनिटों के विसपोषण की दिशा में धीरे- धीरे अनुकूल प्रवृत्ति बढ़ती जा 
रही है । दूसरी बात यह है कि असम , बिहार, उड़ीसा और उत्तर 
प्रदेश जैसे प्रौद्योगिक दृष्टि से पिछड़े राज्यों में लाघु उद्योगों का विस 
पोषण करने के संदर्भ में बैंक अधिकाधिक योगदान करते आ रहे हैं 
और यह बात इन राज्यों के लघु उद्योगों को दिये जाने वाले अग्रिमों 
की बढ़ती हुई मात्रा से स्पष्ट होती है । 

258. वाणिज्य बैंकों द्वारा लघु उद्योगों को प्रदान किये जाने वाले 
मीयावी ऋणों के सम्बन्ध में बराबर प्रांकडे प्राप्त करने के लिए जून 
1971 में व्यवस्थाएं की गयी हैं । उपलब्ध अांकड़ों से यह संकेत मिलता 
है कि इस क्षेत्र के सावधि निवेशों का वित्तपोषण करने की दिशा में 
बैंकों ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है । मार्ष 1972 के अन्त में बैंकों 
साग लघु उद्योगों के लिए मंजूर किये गये गीयादी प्रणा पी राणि 
27,739 यूनिटों के संदर्भ में 132 करोड़ रुपये थी । मार्च 1972 

* अनंतिम 


- - 


- 


- 


- 


- - - . 


. - . . ... - 


- - - 


. 


-. 


-. . - . . - 


SEC . 3(ii )] . THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 24, 1973 /CHAITRA 3, 1895 

1271 

- -- - - - - - 
के मम्स में बकाया रहने वाली 89 करोड़ रुपयों की राशि इस क्षेत्र के क्षेत्र के उपक्रम लघु उपमियों के बिलों की भवायगी में जो विलम्ब 
नुल बाकया बैंक ऋण का लगभग 15 प्रतिशल थी । 

करने हैं उमरो सम्बन्धित समस्या को भी समिति ने जांच-पड़ताल के 

अपने कार्यक्रम में सम्मिलित कर लिया । लघु उद्योग के बिलों की 
259. कारीगरों और योग्यता प्राप्त उद्यमियों के वित्तपोषण के लिए 

अदायगी में होने वाले विलम्ब को कम करने के लिए समिति ने अनेक 
बहुत पहले 1967 में ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और उसके गहायक 

उपयोगी और व्यावहारिक सुझाब दिये हैं और मम्बन्धित संस्थानों और 
बैंकों ने विशेष योजनाएं बनायी थीं । इनके अलावा मभी राष्ट्रीयकृत 

एजेमियों के पास उन्हें भेजा गया है ताकि वे उन्हें कार्यान्वित करने के 
बैंक और अन्य 18 बैंक भी अब तक उसी प्रकार की योजनाएं बना 

लिए अविलम्ब कदम उठायें जिससे हमारे देश में लघु उद्योग-उद्यमों के 
चुके हैं । मार्च 1972 के अन्त तक इन वर्गों के ऋणकर्तामों के लिए 

विकास की दिशा में रहने वाली कठिनाई को दूर किया जा सके । 
मंजूर की गयी ऋण सीमानों की राशि 8, 076 यूनिटों के संवर्भ में 
24 करोड़ रुपये थी और बकाया राशि 15 करोड़ रुपये थी । 

भारतीय पूमिट ट्रस्ट 

यूनिट योजना 1964 
____ 260. स्टेट बैंक आफ इंडिया समुदाय द्वारा लघु उद्योगों को प्रदान 
किये गये ऋणों की राशि मार्च 1972 के अन्त में 231 करोड़ रुपये 

___ 265. 1971 - 72 ( जुलाई - जून ) के दौरान बेचे गये यूनिटों का 
थी अर्थात् उसमें मार्च 1971 के स्तर की अपेक्षा 34 करोड़ रुपयों की 

मूल्य 15. 1 करोड़ रुपये था जो 1970- 71 के 18. 0 करोड़ रुपयों 
वृद्धि हुई जबकि पिछले वर्ष की उसी अवधि में 45 करोड़ रुपयों की 

के मुकाबले में फम था । 
वृद्धि हुई थी । स्टेट बैंक आफ इंडिया समुदाय द्वारा मार्च 1971 और 

26 6. पुनः खरीदे गये यूनिटों के अंकित मूल्य की राशि जहां 
मार्च 1972 के मीच विसपोषित यूनिटों की संख्या में 5, 788 की वृद्धि 1970 - 71 में 3 . 2 करोड़ रुपये थी वहाँ 1971- 72 में 2 . 6 करोड़ 
हुई जबकि 1971 की तदनुरूपी अवधि में 11, 796 की वृद्धि हुई थी । रुपये थी । बेचे गये और ट्रस्ट के पास बकाया रहने वाले यूनिटों की 
14 राष्ट्रीयकृत बैंकों के मामले में बकाया ऋणों में जहां 1970- 71 कुल राशि 30 जून 1972 को 104 . 7 करोड़ रुपये थी और ट्रस्ट 
में 45 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई थी यहां 1971 - 72 में 40 करोड़ में पंजीकृत यूनिटधारियों की कुल संख्या 4,34,000 से भी अधिक थी । 
रुपयों की वृद्धि हुई ; किन्तु उक्त अवधि में वित्तपोषित यूनिटों की यूनिटों से प्राप्त होने वाली प्राय पर यूनिटधारियों को 1970 के वित्त 
संख्या ( 12, 719 ) पिछले वर्ष की तवन रूपी अवधि में वित्तपोषित यूनिटों अधिनियम के अधीन कर सम्बन्धी जो विशेष छूट मिल रही थी (जिसका 
की संध्या ( 0, 151 ) के मुकाबले में अधिक थी । 

पिछले वर्ष की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया था ) उसे हटा देने के कारण 
261. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा छोटे सड़क और जल परिवहन 

यूनिटों की बिक्री पर 1970- 71 की तरह 1971 - 72 में भी प्रतिकूल 
पालकों को दिये जाने वाले ऋण में हुई वृद्धि की गति भी 1970 - 71 

प्रभाव पड़ा । इसके साथ-साथ राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रों की ब्याज दरों 
की अपेक्षा 1971 - 72 में धीमी थी । इस क्षेत्र को दिये गये ऋण में 

तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा सावधि जमा राशियों पर दी जाने वाली 
1971 - 72 में 12 करोड़ रुपयों की जो वास्तविक पनि हुई यह पिछले 

व्याज दरों को बढ़ा देने के कारण भी निवेश के माध्यम के रूप में यूनिटों 
वर्ष हुई वृद्धि ( 23 करोड़ रुपये ) की लगभग माधी ही थी । मार्च 1972 

की सापेक्ष आकर्षकता में बाधा पड़ी । 
के अन्त में 33, 052 यूनिटों के लिए मंजूर की गयी ऋण सीमानों की 

267. ट्रस्ट के निवेशों की कुल राशि 30 जून 1972 को 119 . 3 
राशि 82 करोड़ रुपये थी और 60 करोड़ रुपये बकाया थे । 

करोड़ रुपये थी । इनमें से सामान्य शेयरों, अधिमान्य शेयर और डिवेंचरों 
___ 26 2. मार्च 1972 के अन्तिम शुक्रवार को 14 बैंकों ने लघु 

की राशियां क्रमशः 44 . 6 करोड़ रुपये ( 37 . 4 प्रतिशत ), 13 . 9 
उद्योगों के लिए प्रौद्योगिक प्रास्थान निर्मित करने के निमित्त 5 . 4 करोड़ 

करोड़ रुपये ( 11. 7 प्रतिशत ) और 41 करोड़ रुपये ( 35 . 1 
रुपयों की ऋण सीमाएं मंजूर की थीं । इस क्षेत्र के बकाया ऋण में 

प्रतिशत ) थीं । शेष 18 . 8 करोड़ रुपयों ( 15. 8 प्रतिशत ) की राशि 
अप्रैल 1971 -मार्च 1972 के दौरान जो वास्तविक वृद्धि हुई ( 1 . 6 

सरकारी प्रतिभूतियों और निगम बोडों में किये गये निवेशों, डिबेंचरों 

और अधिमान्य शेयरों के लिए जमा की गयी अग्रिम राशियों, जिनके 
करोड़ रुपये ) वह पिछले वर्ष की तदमुरूपी अवधि में हुई 2 . 8 करोड़ 

लिए हामीवारी की स्वीकृति ट्रस्ट ने वो पी , अग्रिम बोली जमा राशियों 
रुपयों की वृद्धि के आधे से थोड़ी- सी अधिक थी । 

और शेयर खरीदने के लिए दिये गये प्रावेदन शुल्क तथा मोली और 
___ 263. यहां यह बात उल्लेखनीय है कि प्रौद्योगिक प्रास्थानों के अल्पसूचना पर प्रतिदेय जमाराशियों से सम्बन्धित थी । 
वित्तपोषण के संदर्भ में रिजर्व बैंक द्वारा 1970 में गठित किये गये 

यूमिट योजना, 1971 
कार्यकारी वल की निपोर्ट के शीघ्र ही प्रकाशित होने की आशा की जाती 

268. यह योजना मुख्यतः यूनिट से सम्बद्ध बीमा योजना की सहायक 

योजना के रूप में 1 अक्तूबर 1971 को शुरू की गयी । भविष्य में 
बिलों के निपटान से संबंधित समिति 

किसी समय ट्रस्ट इस योजना को सभी निवेशकों के लिए लागू कर 
264. वाणिज्य बैंकों को विशेष ऋण योजनाओं का पुनरीक्षण करने सकता है परन्तु फ़िलहाल इस योजना के अधीन यूनिटों की बिक्री को 
के लिए रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा अक्तूबर 1970 में श्री वी० ० यूनिट से सम्बन बीमा योजना में भाग लेने वालों के लिए सीमित रखा 
उम्फर की अध्यक्षता में गठित की गयी समिति ने इस बात पर अपनी गया है । इस योजना का उद्देश्य यह है कि निवेशकों, विशेष रूप से 
चिता व्यक्स की थी कि बड़े उद्योग लघु उद्यमियों के मिलों का निपटान समाज के छोटे और मझौले प्राय वर्गों के निवेशकों को नियमित रूप से 
करने में काफी विलम्ब करते हैं । तदनुसार रिजर्व बैंक प्राफ इंडिया ने बचत करने और उस बचत का ट्रस्ट के यूनिटों में निवेश करने की 
अप्रैल 1971 में बड़े और मझोले उद्योगों को लघु उद्यमों और उपमियों सुविधा प्रदान की जाए और इसके साथ ही उक्त योजना की अवधि के 
द्वारा की जाने वाली वस्तुओं की पूर्ति से सम्बन्धित बिलों की अदायगी दौरान बीमा -रक्षा की सुविधा भी उन्हें प्राप्त हो । अब तक इस योजना 
के संवर्भ में उक्त उद्योग जो विलम्ब कनते हैं उसके कारण उत्पन्न समस्या की प्रगति धीमी हो रही है और इस संदर्भ में 30 जून 1972 तक 
का अध्ययन करने और दायों के शीन निपटान के लिए उपयुक्त व्यवस्थाएं 464 प्रावेदनपत्रों के संदर्भ में कुल 3 . 1 लाख रूपयों में यूनिटों की 
करने के निमित्त एक समिति का गठन किया । सरकारी विभाग / सरकारी बिक्री हुई है । फिर भी वित्त अधिनियम , 1972 के अधीन यह अतिरिक्त 
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फर सुविधा दी गयी है कि योगना के अधीन किये जाने वाले अभिवालों 
की तरह माना जाएगा इमसे यह सम्भव है कि योजना की 
लोकप्रियता काफ़ी बन जाए । 


____ V. विदेशी मुद्रा नियंत्रण संबंधी गतिविधियां 


269. जैसा कि भाग I में उल्लेख किया जाचुफा है पालोच्य 
वर्ष में प्राधिकारिक रूप से रखे गये डालरों को परिवर्तित न करने 
के अगस्त 1971 में अमेरिका द्वारा किये गये निर्णय और जून 
1972 में पौंड चालू करने के संबंध में ब्रिटेन द्वारा की गयी घोषणा 
के फलस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय चल मुद्रा बाजार में अनिश्चितताएं पायी गयीं । 
रुपये की विनिमय दर में इन घटनों का प्रभाव पड़ा । 


विनिमय दरें - 


रिजर्व बैंक द्वारा स्टलिग का विक्रय और कय 

270. अमेरिका सरकार ने 15 अगस्त 1971 को घोषणा की 
कि आधिकारिक रूप से रखे गये डालरों को सोने या अन्य प्रारक्षित 
मास्तियों में परिवर्तित नहीं किया जाएगा और उसके बाद ब्रिटेन के 
प्राधिकारियों ने घोषणा की कि 23 अगस्त 1971 से डालर- स्टर्लिंग 
दर में बाजार की परिस्थितियों के अनुसार षट -अल होने दी जाएगी 
हालांकि पोए स्तलिंग की सममूल्यता बिना किस परिवर्तन के अमेरिकी 
डालर 2 . 40 पौंड 1 की दर पर ही रहेगी । किन्तु डालर स्टलिंग 
दर को डालर 2. 38 = पौंड 1 की दर से कम होने नहीं दिया जाएगा ; 
किन्तु जब उक्त दर बढ़ने लगे तो उसे बिना किसी उच्चतम सीमा 
के प्रति पौंड डालर 2 . 42 की घर परचालू होने दिया जायेगा । 
इन गतिविधियों के बाद भारत सरकार ने यह घोषणा की कि भारतीय 
रुपये की स्वर्ण मूल्यता ( और इस कारण अमेरिकी डालर -सममूल्यता ) 
में कोई परिवर्तन नहीं होगा और रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया तत्काल दाति 
के लिए ऐसी दरों पर पौंड स्टलिंग का क्रय और विक्रय करेगा जो जून 
1966 में निर्धारित भारतीय रुपये के सममूल्य ( जो अमेरिकी डालर 
13. 3333 = रु० 100 था ) और लंदन बाजार में पिछले काम के विन 
में स्टलिंग के संदर्भ में विद्यमान डालरों की ( बल ) विनिमय दरों के प्राधार 
पर तैयार क्रय बर और हाजिर विक्रय दर के मामले में क्रमशः 
0 . 0175 पौंड का मार्जिन जोड़कर और घट कर निर्धारित की जाएँगी 
वर नर्धािरित करने का यह प्राधार 24 अगस्त 1971 से अमल में प्राया । 
बाव में उपर्युक्त मार्जिन को 8 सितंबर 1971 से घटाकर 0 . 0125 
पौंड कर दिया गया । 

__ 271. रिजर्व बैंक प्रोफ़ इंडिया ने 23 अगस्त 1971 से अस्थायी 
रूप से स्टलिंग के वायवा ऋय को रोक दिया था ; किन्तु उसे 28 अगस्त 
1071 से रु . 100 के लिए पौंड 5 . 5556 की दर पर छ: महीनों तक 
वाति कयि जाने के लिए पुन: चालू किया गया । 

272. 18 और 19 दिसंबर 1971 को प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पलभुद्राओं 
की सममूल्यता को समायोजित किया गया और सब अमेरिकी डलर 
के संवर्ष में स्टलिंग की नयी दर में पहले की अपेक्षा 8 . 57 प्रतिशत 
पति की गयी ( सोने का मूल्य प्रति शुस प्रोस डालर 35 . 00 से बहकर 
डालर 38 . 00 हो जाने से अमेरिकी डालर का अवमूल्यम हो गया था 
और पौंड स्टलिंग की स्वर्ण सममूल्यसा अपरिवर्तित हो रहीं ) ; अत : 
भारत सरकार ने यह निश्चय किया कि रुपये को अलर से अलग कर दिया 
जाए और स्टलिंग के संवर्भ में समायोजन के सत्काल पूर्व अर्थात् 17 
दिसंबर 1971 को विद्यमान डालरो के अंतिम लंदन भाव पर आधारित 
स्ट लिंग की क्रय और विक्रम वरों के प्रोसत के बारबर की एफ केन्द्रीय 
पर स्वीकार की जाए । यह केन्द्रीय दर २० 100 - पौंड 5 . 2721 अथवा 


पौर 12 . 18 . 9677 थी । तदनुसार मंसर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को 
यह सूचना दी गयी कि भारत स्टलिंग की क्रय-विक्रय दरों की घटबढ़ 
के लिए केन्द्रीय दर के उक्त दोनों पक्षों में 2. 25 प्रतिशत की व्यापक 
सीमा का लाभ उठायगा । यह प्रणाली 20 विसंबर 1971 से प्रमल 
में लायी गयी । रिजर्व बैंक ने प्राधिकृत व्यापारियों को यह सूचना दी 
कि रु० 100 = पौंड 5 . 2721 को केन्द्रीय पर पर आधारित उसकी हाजिर 
क्रय -विक्रय दर निम्न प्रकार होंगी ; 

क्रय - - पौंड 5 . 285 1 = रु. 100 
विक्रय - - पौंड 5 . 2592 = रु . 100 

273. रिज़र्व बैंक द्वारा 20 दिसंबर 1971 से स्ट्रलिंग का जो 
वायवा ऋय रोक दिया था उसे पुनः 28 दिसंबर 1971 से चालू कर 
दिया गया । बैंक ने 9 महीनों सक के लिए वायदा रक्षा सुविधाएँ प्रदान की 
और उसकी दरें निम्नलिखित प्राधार पर निर्धारित की जाएंगी । 
वाति की अवधि 

विनिमय र 
3 महीनों तक रिजर्व प्रॉफ़ इंडिया की वर्तमान हाजिर 

क्रय वर और प्रति रु . 100 पौंड 0 . 0125 

का मार्जिन 
9 महीनों तक रिजर्व बैंक आफ इंडिया की वर्तमान हाजिर 

क्रय कर और प्रति १० 100 पौंड 0 . 0252 

का मार्जिन 
सीन महीनों की प्रारंभिक दाति अवधि के ठेकों को और तीम या छ: 
महीनों तक प्रत्येक तिमाही के लिए प्रति रु० 100 पौंड 0 . 0125 
की प्रभार दर पर बढ़ाने की अनुमति दी गयी । इसी प्राधार पर उक्त 
दोनों मामलों में 15 मार्च 1972 से प्रभारों की अदायगी किये जाने 
पर मूल ठेके की तारीख से 12 महीनों की फुल अवधि सफ और 
मढ़ाने की अनुमति दी गयी । इस प्रकार वायवा रक्षा की सुविधा 12 
महीनों तक उपलब्ध करायी गयी । 
___ 274. 23 जून 1972 को ब्रिटिन के प्राधिकारियों द्वारा स्टलिंग के 
चालू किये जाने का निर्णय करने के बाद और अंतर्राष्ट्रीय विवेशी 
मुद्रा बाजारों में पायी गयी अनिश्चित स्थितियों को देखते हुए लिंग 
के हाजिर क्रय और विक्रय की रिजर्व एक की दरें 26 जून 1972 
से क्रमशः प्रति रु० 100 पौंड 5. 29 10 और प्रति रु. 100 पौंड 
5 . 2632 निर्धारित की गयी । रिजर्व बैंक ने स्टलिंग के वायदा क्रय 
को रोक विया । 

275. स्थिति का पुनिरक्षण करने के बाद इन घरों को 4 जुलाई 
1972 से निम्न प्रकार परिशोधित किया गया । 

क्रय - प्रति रु . 100 पौंड 5 . 3333 

विक्रय - - प्रति रु० 100 पौंड 5 . 3050 
बैफ ने 5 जुलाई 1972 को 6 महीनों तक निम्नलिखित दरों पर 
स्टलिंग के वायवा क्रय को पुमः चालू किया : 
प्रबधि 

विनिमय पर 
3 महीनों तक प्रति रु० 100 पौंड 5. 3458 

6 महीनों तक प्रति १० 100 पौंड 5 . 3583 
सीन महीमों की प्रारंभिक वाति अवधि के लिए किये गये वायदा ठेकों 
को और तीन महीनों की अवधि के लिए प्रति म० 100 पौं 0 . 0125 
की प्रभार वर पर बढ़ाने की अनुमति दी गयी ; . 

276. विवेशी मुद्रा नियंत्रण के क्षेत्र में 1971-72 के दौरान 
मुख्यतः विनिमय दर और मूल्य परिवर्तनों के अनुसार यात्रा , अध्ययन 
पादि से संबंधित नियमों में परिशोधन किया गया । 
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व्यवसाय प्रावि के उद्देश्यों के लिए विदेशों में यात्रा 

बकाया विवेशी मुद्राओं का प्रत्यार्पण : 
277. व्यवसाय के उद्देश्य से विदेणों में यात्रा करने के लिए 

विशेष रियायत 
उच्चतर मान पर विदेशी मुद्रा प्रदान करने के निमित्त कतिपय 280. मकाया विदेशी मुद्रानों के प्रत्यर्पण से संबंधित विनियमों 
व्यवसायियों को सर्वोच्च श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत करने की प्रणाली में इस उद्देश्य से कुछ रियायतें की गयी कि विदेशों में रहने वाले 
को भारत सरकार ने समाप्त कर दिया है । आगे से व्यवसायी दो श्रेणियों योग्यता प्राप्त भारतीय नागरिकों को उपयुक्त नौकरी प्राप्त करने 
के अंतर्गत अर्थात् (i) वरिष्ट व्यवसायी और (ii) चल विक्रेता के रूप अथवा लघु उद्योग यूनिटों की स्थापना करने की संभावनाओं का पता 
में वर्गीकृत किये जायेंगे । 

लगाने के उद्देश्य से भारत में लौटने के लिए प्रोत्साहित किया जाए 

ऐसे व्यक्तियों को आवेदन किये जाने पर भारत में आने की तारीख 
उच्चतर अध्ययन के लिए की जाने वाली विदेशी मुद्रा 

से 30 दिन के भीतर अपनी बकाया विदेशी मुद्राओं को प्रत्यर्पित करने 
___ 278. ब्रिटेन में निहि-व्यय के मढ़ आने और यूरोपीय सल के बजाय भारत में लौटाने की तारीख से तीन साल की अवधि तक 
मुद्राओं की विनियम दरों में परिवर्तन हो जाने के कारण भारत अपने पास ही रखने की अनुमति दी जाएगी । इस सुविधा के अधीन 
सरकार ने यह निश्चय किया कि विद्यार्थियों/ प्रयणक्षथियो को उनके जिन व्यक्तियों के पास ऐसी बकाया विदेकी मुद्राएं हों , उन्हें मशीनों , 
अपने निर्वाह के लिए दी जाने वाली विदेशी मुद्रा के मान को सामान्य कच्ची सामग्री और फालतू पुर्गों के प्रायासों के लिए राशि प्रदा करने 
रूप से अमेरिका और फनाडा को छोड़कर अन्य सभी देणों के लिए के निमित्त उन मुद्रात्रों का उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी । 
वार्षिक 600 पोंड से बढ़ाकर 700 पौंड और प्रॉक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज उक्त प्राग्रतों के लिए उदारतापूर्वक प्रायात लाइसेंस दिये जाएंगें । 
के विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों के मामलों में वार्षिक 750 पौंड उन बकाया विदेशी मुद्रानों को प्रत्यर्पित भी किया जा सकता है किन्तु 
कर दिया जाए । इस मान में शिक्षण शुल्क शामिल नहीं है । शिक्षण तीन साल पहले या रिजर्व बैंक द्वारा बनायी गपी अवधि के भीतर 
शुल्क के संमंध में विवेणी विण्यविद्यालय / संस्था द्वारा प्रमाणित बास्त उन्ह विदेशों को पुनः अंतरित करने का अधिकार भी रहेगा । 
विक राशि अब तक की तरह प्रागे भी प्रदान की जाएगी । 

अंगला देश के संदर्भ में विदेशी मुद्रा नियंत्रण 
हज तीर्थ यात्रा के लिए विदेशी मुद्रा का कोटा 

यात्रा 
279. 18- 19दिसंबर 1971 को प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चलमुद्राओं की ___ 28 !. जहाजरानी हवाई कंपनियों और यात्रा एजेंटों को 15 मई 
सममूल्यताओं का समयोजन किये जाने के संदर्भ में राऊदी अरब के 1972 रो यह अनुमति दी गयी है कि वे भारत के निवासियों के लिए 
रियाल का पुनर्मूल्यन हो जाने के परिणामस्वरूप ( रियाल की स्वर्ण भारतीय रुपये में किराये की अदायगी किये जाने पर मंगला 
सममूल्यता अमेरिकी डालरों के संदर्भ में 8 . 57 प्रतिशत की वृद्धि देश की यात्रा के लिए टिकट बुक करें ; इसके लिए केवल यही 
हो जाने से अपरियतिस रही ) हज तीर्थयात्रा पर आने वाले व्यक्तियों शर्त है कि पी फार्म भरा जाए । रिजर्व बैंक से पी फार्म पर कोई 
को दिये जाने वाले विदेशी मुद्रा फोटा को प्रत्येक वयस्क व्यक्ति (16 वर्ष पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है और किसी यात्री 
की आयु से ऊपर के ) मामले में 1,575रुपयों से बढ़ाकर 1, 670 रुपये द्वारा मंगला वेण को को आनेवाली यानात्रों की संख्या पर कोई प्रतिबंध 
और 14 और 16 वर्ष की प्रायु के बीच के प्रत्येक बच्चे के मामले में नहीं लगाया गया है । बंगला देश की यात्राओं को विदेश यात्रा योजना , 
790 रुपयों से बढ़ाकर 835 रुपये कर दिया गया है ताकि तीर्थयात्रीयों 

1970 के उपयों के लिए विदेशी यात्राओं के गा में भी नहीं माना 
को पहले की तरह विदेशी मुद्रा की यही राशि मिल सके । 

जाएगा । 
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मारणी 25 : -- जारी किये गये विदेशी मुद्रा परमिटों पोर अनुमोदित पी फार्मों से संबंधित अांकड़े 
__ अ. जुलाई 1971 --- जून 1972 को अवधि के दौरान विदेशों में अध्ययन प्रशिक्षण के लिए जारी किये गये विदेशी मुद्रा परमिट 

तकनीकी पाठयक्रम 

गैर तकनीकी पाठ्यक्रम 
जारी किये गये प्रदान की गयी जारी किये गये प्रदान की गयी 
परमिटों की संस्था विदेशी मुद्रा कोराशि परिमिटों की संख्या विवेशी मुद्रा की राशि 
( हजार रुपयों में ) 

( हजार रुपयों में ) 

-- - - - - - .. 
ब्रिटेन और यूरोप 

508 37, 88 

16, 96 
अमेरिका और कनाला 

1132 2, 60, 02 

603 

1, 03, 81 
अन्य देश 

___ 13, 54 

2, [ 9 
- -- . -- - --- -- - -- - - .. - . - - .- . - . - . - - - . 

__ - -- - - - -- - .. .. . - - - - - - .. . - . ... . - -. .. .. . - . . - - 
आ. जुलाई 1971-~ - जून 1972 की अवधि के दौरान प्रध्ययन/ प्रशिक्षण को छोड़कर अन्य उद्देश्यों के लिए की जानेवाली विदेश यात्राओं के लिए 

जारी किये गये विदेशी मुद्रा परमिट 
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1. कारीबार 
2. डाक्टरी चिकित्सा 
3. अध्ययन दौरे . . 
4. मम्मेलन में भाग लेना . 
5. विविध 

- - - - - - -- - 
61 G of 1 / 72 - 10. 


जारी किये गये प्रादन की गयी 
परमिटों की संख्या विदेशी मुद्रा 

की राणि 

( हजार रुपयों में ) 
10716 6, 52, 86 
576 

57, 95 
1082 

46, 04 
1413 

28, 34 
5678 1 , 33, 33 
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इ. जुलाई 1971-~ - जून 1972 की अवधि के दौरान प्रनुमोदित पी फ़ार्म- आवेदन पत्रों की संख्या 


-- - - 


- 


. . . 


उद्देश्य 


अनुमोवित पी फ़ार्मों की संख्या 


1. परिवार के प्रमुख से मिलना 
2. रिश्तेदारों से मिलना 
3. निर्यात वृद्धि 
4. विदेशों में नौकरी . 
5. स्थायी निवास के लिए उत्प्रवास . 
8. विद्यार्थी/ प्रशिक्षणार्थी . 
7. विविध . . . 


11778 
9288 

256 
4253 
6083 
3130 
23190 


53,000 शहरी परिवारों के बीच सर्वेक्षण के संदर्भ में मांग- पक्ष की 
छाम-बीन का कार्य तीन अनुसूचियों और एक अनुपूरक अनुसूची के प्रचार 
द्वारा किया जाता है । मांग पक्ष की छानबीन के लिए चुने गये 12, 000 
गांवों में , एक अतिरिक्त ग्राम प्रमुसूची का भी प्रचार किया जायेगा । 
विभिन्न राज्यों के प्रमुख केन्द्रों में रिजर्व बैंक में सांख्यिकीय कक्षों की 
स्थापना की है ताकि क्षेत्र विशेष से भरी गयो अमुसूपियां बराबर मिलती 
रहें और अनुसूचियों का संवीक्षण और संक्लन किया जा सके । 


282. भारतीय मागरिकों और भारत में स्थायी रूप से निवास 
फरने वाले भारतेतर नागरिकता प्राप्त व्यक्तियों को व्यवसाय ( सम्मेलमों 
में भाग लेना भी इसमें शामिल है ) अध्ययन , प्रशिक्षण , डाक्टरी चिकित्सा , 
प्रावि के लिए की जाने वाली बंगला देश की यात्रा से संबंधित खर्चों के लिए 
लिए विदेशी मुद्रा प्रदान की जाएगी । विदेशी मुद्रा केवल भारतीय रुपया 
पानी चैकों के रूप में उपलब्ध करायी जाएगी । उन पर स्पष्ट रूप 
से केवले बंगलादेश में बंगला देश टके में भुनाया जा सकता है अंकित रहेगा । 
बंगला देश बैंक मे मंगला वेश के निवासियों को उनके द्वारा की जाने 
बाली भारत-यात्रामों के लिए इसी प्रकार की सुविधाएं प्रदान करना 
स्वीकार किया है । 
___ 283. निजी तौर पर मंगलादेश की यात्रा करने वाले भारत के निवासियों 
को अपने साथ प्रत्येक यात्रा के लिए भारतीय मुद्रा नोटों में ( रु . 100 या अधिक 
मूल्य वर्ग के नोटों को छोड़कर ) २० 500 प्रति व्यक्ति ले जाने की अनु 
मति दी गयी है । बंगला देश के प्राधिकारियों ने भी बंगलादेश के निवासियों 
के लिए उनके द्वारा की जाने वाली भारत यात्रानों के संदर्भ में उपर्युक्त 
सीमाओं तक टका नोट ले जाने की अनुमति दी है । 


286. बैंक के कृषि ऋण विभाग के अनुरोध पर प्राधिक विभाग 
के ग्रामीण सम्रक्षण प्रभाग ने केवल राज्य में फ़सलवार वित्तीय मानदंडों 
का क्षेत्रगत अध्ययन कार्य प्रारंभ किया ; इस अध्ययन का उद्देश्य 
ऐसी आवश्यक सामग्री जुटाना था जो धाम और अन्य प्रमुख अनाजों के 
लिए वित्त प्रदान करने के संबंध में यथार्थपरक मानदंड निर्धारित 
करने में केरल के जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों के लिए मार्गदर्शी 
सिद्धांत के रूप में काम प्राये । उक्त प्रभाग ने महाराष्ट्र के 
सतारा जिले के कराड ताल्लुके में सम्मिलित रूप से स्वाधिकृते निजी 
कुत्रों और सरकार द्वारा बनाये गरे. सामुदायिक कुप्रों के संचालन के 
संबंध में भी क्षेत्रगत अध्ययन किया । लघु कृषक विकास एजेंसीयों , 
भूमि विकास बैंकों और अन्य उपयुक्त ऋण संस्थाओं के लिए , कतिपय 
मार्गदर्शी सिद्धांत तैयार करने के उद्देश्य से यह अध्ययन कार्य किया 
गया ताकि वे कृषकों विशेषकर लघु कृषकों की सुविधा के लिए देश में 
लघु सिंचाई योजनाओं को विस्तारित करने के प्रयास में दूसरे क्षेत्रों 
में भी इसी प्रकार के संयुक्त कार्यों का वित्तपोषण कर सके । सहकारी 
बैंकों के प्रग्रिमों और जमाराशियों के संबंध में इस प्रभाग द्वारा नियमित 
रूप से किये जाने वाले सर्वेक्षण में भी पालोच्य वर्ष में प्रगति हुई । 


दूसरे लेन- न 

284. प्राधिकृत व्यापारियों को सूचित किया गया है कि सीमित 
रुपया अदायगी व्यापार व्यवस्थाओं के अधीन पानेवाले लेन - देनों को 
छोड़कर बंगलादेश और भारत के बीच होनेवाले सभी लेन-देनों को 
स्टलिंग या स्टलिंग क्षेत्र की किसी मुद्रा ( पाकिस्तानी रुपयों को छोड़कर ) 
या भारतीय रुपयों या यंगला देश टके में निपटाने की अनुमति दी जाएगी 

और ऐसे लेन- देनों पर सामान्य रूप से भारत के बाहर अन्य देशों 
के साथ किये जाने वाले लेन- देनों पर लागू होने वाले विनिमय लागू 
होंगे । बंगला वेश ने भी भारत के साथ किये जानेवाले अनुमोदित 
लेन- देनों के निपटान के लिए इसी प्रकार स्टलिंग प्रदान करना स्वीकार 
किया है । 


vl, रिजर्व बैंक द्वारा प्रायोजित सर्वेक्षण और विचार गोष्ठियां 


287. पालोच्य अवधि के दौरान प्राणिक विभाग के ग्रामीण 
अर्थशास्त्र प्रभाग द्वारा निम्नलिखित तीन अध्ययन कार्य किये गये , ( i ) 
एक पल बैंक के परिचालन का क्षेत्रगत अध्ययन , (ii ) बैंक 
के कृषि ऋण विभाग के सहयोग से केरल में नारियल उत्पादन के 
वित्तपोषण के लिए नकदी ऋण व्यवस्था का अध्ययन और ( iii ) विदर्भ 
प्रदेश के सूती बाजारों का स्थानिक अध्ययन । इस प्रभाग के प्रधि 
कारियों ने हरियाणा , मैसूर और मध्य प्रदेश के वाणिज्य बैंकों द्वारा 
प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के लिए किये जाने वाले विसपोषण 
की योजनामों के परिचालन से संबंधित अंतविभागीय अध्ययन में भाग 
लिया । 


सर्वेक्षण 


285. भारत सरकार के राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन और राज्य 
सरकारों के साख्यिकीय विभागों के सहयोग से रिजर्व बैंक दशवर्षीय 
अखिल भारतीय ऋण और निवेश सर्वेक्षण, 1971- 72 का जो कार्य 
कर रहा था उसमें पालोच्य वर्ष में प्रगति हुई । सर्वेक्षण के निमित्त माग 
पक्ष की छान -यीन का क्षेत्रगत कार्य राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगटन द्वारा. 
केन्द्रीय नमूने के संदर्भ में किया जा रहा है तथा राज्य और रिजर्व 
बैंक के तदनुरूपी नमूनों के संदर्भ में यह कार्य राज्य सरकारों के 
सांख्यिकीय विभागों द्वारा किया जा रहा है । केन्द्रीय , राज्यों और रिजर्व 
बैंक के नमूनों के अंतर्गत पाने वाले 1, 44, 000 ग्रामीण परिवारों और 


288. आर्थिक विभाग के अंतर्राष्ट्रीय वित्त प्रभाग ने इस वर्ष 
जुलाई-सितम्बर 1970 की तिमाही की अवर्गीकृत प्राप्तियों के सर्वेक्षण 
के परिणामों को अंतिम रूप दे दिया ( जैसे 10,000 रुपयों से कम 
या उसके बराबर की राशि की ऐसी प्राप्तियां जिनके उद्देश्यवार विवरणों 
की सूचना प्राधिकृत व्यापारियों द्वारा विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग को 
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राष्ट्रीय बैंक प्रबन्ध संस्थान 


दिये जाने की कोई प्रावश्यकता नहीं है ) । उक्त सर्वेक्षण का उल्लेख 
पिछले वर्ष की रिपोर्ट में किया गया था । इन परिणामों का विश्लेषण 
करने वाली एक विस्तृत टिप्पणी रिजर्व बैंक बुलेटिन के नवंबर 1971 
के अंक में प्रकाशित की गयी । इस सर्वेक्षण द्वारा जिस उद्देश्यवार प्रणाली 
का पता लगा वह पिछले सर्वेक्षण द्वारा पता लगायी गयी प्रणाली के लगभग 
समान ही थी । इसलिए भुगतान शेष के प्राकड़ों में विभिन्न उद्देश्यों 
के लिए वितरित की जाने वाली प्रयगीकृत प्राप्तियों के प्राधार में 
किसी भी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता नहीं समझी गयी । अप्रैल - जून 
की तिमाही के 1971 के सर्वेक्षण के परिणामों को अंतिम रूप दिया 
जा रहा है । 1972 का सर्वेक्षण फ़रवरी - अप्रैल फी तिमाही से सम्बन्धित 
है और उक्त सर्वेक्षण कार्य जारी है । यह प्रभाग वार्षिक प्राधार पर 
भारतीय और विदेशी जहाजरानी पौर हवाई कंपनियों से संबंधित भाड़े 
और यात्रा शुल्क की प्रथायगियों और प्राप्तियों का सर्वेक्षण कार्य करता 


293 . राष्ट्रीय बैंक प्रबन्ध संस्थान ने अपने दीर्घकालीन उद्देश्यों 
के अनुसार जुलाई 1971-जून 1972 के दौरान अपनी क्षमता को प्रार 
बढ़ाया जिससे कि बैंकिंग उद्योग को अपने वरिष्ठ कर्मचारियों को प्रशिक्षण 
प्रदान करने और उमको सक्षम बनाने में सहायता की जा सके , कई 
प्रकार की परामर्श सेवाएं प्रवान की जा सकें और व्यावसायिक ज्ञान और 
जानकारी का प्रचार किया जा सके । इस असधि के दौरान कुल उन्नीस 
कार्यक्रम आयोजित किये गये जिनमें भारत के बैंकों और विदेशों के 
चार सौ उन्नीस अधिकारियों ने भाग लिया । इन पाठ्यक्रमों में उच्च 
प्रबन्ध प्रशिक्षण , वरिष्ठ कार्यपालक पाठ्यक्रम , विकास कार्यक्रम का निष्पादन , 
शाखा प्रबन्ध कार्यक्रम , ऋण प्रबन्ध , प्रशिक्षकों का कार्य शिविर, श्रम 
शक्ति विकास पर प्रथम विचार गोष्ठी, कार्य प्रायोजना शिविर और 
निर्यात बित्त प्रशिक्षण सम्मिलित थे । 


289, अंतर्राष्ट्रीय वित्त प्रभाग विवेशी कंपनियों और भारतीय 
मिश्रित पूंजी कंपनियों की शाखामों से विदेशी निवेश संबंधी तिमाही 
सर्वेक्षण रिपोर्ट मंगाता रहा । 1968- 69 की भारत की अंतर्राष्ट्रीय 
निवेश स्थिति का प्रमुख रूप से इन रिपोर्टों पर आधारित मूल्यांकन 

भी जारी है । 
_ 290. इस वर्ष के दौरान आर्थिक विभाग के व्यापार प्रभाग ने 
दो सर्वेक्षण कार्य शुरू किये ; एक भारतीय उद्योग में विदेशी सहयोग 
का सर्वेक्षण और दूसरा विदेशों में स्थित भारतीय संयुक्त उपक्रमों का 
सर्वेक्षण था । उफ्त दूसरा सर्वेक्षण बैंक द्वारा पहली बार किया जा रहा 
है और भारतीय उद्योग में विदेशी सहयोग का सर्वेक्षण 1965 में शुरू 
किये गये इसी प्रकार के सर्वेक्षण का अनुवर्ती कार्य है ; 1965 के 
सर्वेक्षण के परिणाम 1968 में प्रकाशित किये गये थे । जो सर्वेक्षण 
अभी जारी हैं ये 1964- 6 5 से 1969- 70 तक की अवधि के हैं । 


29 4. संस्थान के कार्यकलापों में अनुसंधान अत्यधिक महत्वपूर्ण है । 
इस क्षेत्र में संस्थान ने विकास बैंक व्यवसाय और प्रादेशिक पार्थिक 
क्षमता , कृषि ऋण प्रवान किये जाने के लिए सास्त्र संबंधी जोखिम 
के विश्लेषण , ग्रामीण बैंक व्यवसाय के लिए कारोबार के प्रायोजन 
और कार्यान्वयन , कृषि के वित्तपोषण, नियोजन को अधिकतम बनाने 
के लिए निवेश और ऋण के आयोजन से संबंधित विभिन्न 
अध्ययन कार्यों का प्रवर्तन किया और उक्त कार्य या तो समाप्त हो 
गये या संपूर्ण गति के साथ चल रहे थे । स्थूल रूप से अनुसंधान कार्य 
कम या सो नीति निर्धारण या संस्थान के प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों और 
* किंग उद्योग द्वारा आपेक्षित परामर्श सेवा पर केन्द्र भूत पा । 

295 . 1971 के दौरान शुरू की गयी परामर्श प्रायोजनाएं निम्न 
लिखित विषयों से संबंधित थीं : ( क ) संगठन मायोजन, ( ख ) निर्णारक 
तंत्र , ( ग ) प्रबन्ध विकास और ( घ ) भर्ती । बैंक ऑफ महाराष्ट्र के 
स्वरित विस्तार के लिए एक पुनर्गठन प्रायोजना का कार्य शुरू किया 
गया और उसकी रिपार्ट पेश की जा चुकी है । संस्थान ने बैंक प्राफ़ इंडिया , 
इंडियन बैंक, इंडियन प्रोवरसीज बैंक , पंजाब नेशनल बैंक पौर भारतीय 
बैंक संगठन को अपने यहां विकसित की गयी नयी परीक्षण प्रतिक्रियाओं 
का प्रयोग कर क्लों और अधिकारों का चयन करने के संदर्भ में परा 
मर्श सहायता प्रदान की । क्लर्क के पदों के लिए कुल 8, 947 उम्मीवधारों 
और अधिकारी वर्ग के लिए कुल 5, 75 5 उम्मीदवारो का परीक्षण किया 
गया । 

296. राष्ट्रीय बैंक प्रबन्ध संस्थान ने प्रज्ञान शीर्षक की अपनी 
त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया । उसका पहला अंक जनवरी 1972 
में प्रकाशित किया गया । संस्थान द्वारा तीन अन्य प्रकाशन भी -अर्थात् 
पाठ्यक्रमों की निदेशिका --1971-72 संस्करण , अंतर्देशीय प्रेषणों की 
योजनाबद्ध पाठ्यक्रपुस्तक और राष्ट्रिय बैंक प्रबन्ध संस्थान की विवरणिका 
प्रस्तुत किये गये । 


विचार गोष्ठिया 
___ 291. अप्रैल 1972 में सही प्रांकड़ों का संकलन करने , अग्रतावाले 
क्षेत्रों के लिए विशेष योजनाएं बनाने के लिए प्रावश्यक ऋण प्रायोजनाएं 
और नीति के क्रियान्वयन में भाग लेने , जमा राशि जुटाने और 
प्रग्रणी बैंक भेनों की योजनानों का निवेश पूर्व और निवेशोत्तर मूल्यांकन 
करने के संदर्भ में बैंकों में काम करने वाले अर्थशास्त्रियों की भूमिका 
पर विचार-विमर्श करने के लिए रिजर्व बैंक मे सरकारी क्षेत्र के 
बैंकों के अर्थशास्त्रियों की एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया । उसी 
महीने में , कृषि क्षेत्र को दिये जानेवाले विस की मात्रा को बढ़ाने और 
कृषि विकास के लिए दिये गये ऋणों को वसूल करने के संदर्भ में 
बैंकों के सामने आनेवाली समस्यानों पर विचार विमर्श करने के लिए बैंक 
ने बड़े वाणिज्य बैंकों के कृषि वित्त विभागों के अध्यक्षों की एक 
विचार गोष्ठी का भी आयोजन किया । 


vii . शिक्षा और प्रशिक्षण 


292. रिजर्व बैंक ने न केवल अपमे, बल्कि वाणिज्य बैंकों, सहकारी 
संस्थानों और संस्थागत ऋण की विशेष योजनामों के कार्यान्वयन से 
संबंधित सरकारी विभागों के भी सभी स्तरों के अर्थात् प्रवर , पर्यवेक्षी 
पौर वरिष्ठ कार्यपालक स्तरों के कर्मचारियों को सामान्य और गहन 
प्रशिक्षण प्रदान करने की प्रावश्यकता का अनुभव करते हुए विभिन्न प्रशि 
भण संस्थानों की स्थापना की है । ये संस्थाएं कई प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों 
का आयोजन किया करती हैं । मालोच्य वर्ष में इस संबंध में किये जाने 
भाले कार्यों का काफी विस्तार हुमा । 


कर प्रशिक्षण कालेज , बम्बई 
297. पालोच्य अवधि के दौरान , इस कालेज ने ऋण मूल्यांकन 
पर पांच पाठ्यक्रम और मियादी ऋण प्रदान करनेवाली संस्थानों और 
बैंकों के विधि अधिकारियों और वाणिज्य बैंकों के पयवेक्षी निरीक्षण 
कर्मचारी वर्ग के लिए वो -दो पाठ्यक्रम चलाये । कालेज ने पहली बार 
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारियों के लिए ऋण मूल्यांकन संबंधी विशिष्ट 
बैंक पाठ्यक्रम चलाया । कालेज में प्रबर बैंकिंग और विदेशी मुद्रा पर दो 
घो पाठ्यक्रमों, मध्यवर्ती बैंकिंग कर्मचारी वर्ग और संगठन सपा संगठन 
पौर प्रणाली पर एक एक पाठ्यक्रम का भायोजन किया गया । जैसा कि 
पिछले वर्ष की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया था , इस प्रधि में कालेज 
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में दो नये पाठ्यक्रम अर्थात् मीयादी ऋण प्रदान करनेवाली संस्थाओं इस वर्ष कालेज में छोटे कृषक विकास एजेन्सियों । सामान्य कृषक तथा 
के अधिकारियों और वाणिज्य बैंकों के ऐसे अधिकारियों के लिए कृषि श्रम प्रायोजनाओं के प्रयोजना अधिकारियों और सहायक प्रायोजन 
जो मीयादी ऋण प्रदान करने से संबंधित कार्य करते हैं , प्रायोजना मूल्यांकन अधिकारियों के लिए एक विशेष पाठ्क्रम शुरू किया गया और ऐसे तीन 
( वित्तीय ) और बाजार विश्लेषण पर एक एक पाठ्यत्राम चलाया गया । पाठ्यक्रम चलाये गये । कालेज ने अल्पकालीन पाठ्यक्रम भी शुरू किये । 
प्रायोजना मूल्यांकन ( वित्तीय ) पाठ्यक्रम को अब साख मूल्यांकन पाट्य इस अवधि में बैंकिंग विनियमन अधिनियम पर वो ऐसे पाठ्यक्रम और 
क्रम में समाविष्ट कर दिया गया है । 

घुनकर समितियों के वित्तपोषण पर एक पाठ्यक्रम राज्य । केन्द्रीय सहकारी 

बैंकों के प्रबन्ध कर्मचारी वर्ग के लिए प्रायोजित किये गये । 
29 8. यह कालेज अपने अधिकारियों के लिए भी पाठ्यक्रमों 
का प्रायोजन करता पा रहा है । इस अवधि में ग्रेड I स्टाफ प्राफिसरों 30 3. इस अवधि में कालेज में सहकारी बैंकों , भूमि विकास बैंकों 
के लिए दो केन्द्रीय बैंक संघठन पाठ्यक्रम और बैंक के बैंक परिचालन और वाणिज्य बौकों के जिन अधिकारियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया उनकी 
तथा विकास विभाग और भारतीय प्रौद्योगिक विकास बैंक के अधि संख्या 723 थी । सितम्बर 1969 में जब इस कालेज की स्थापना की 
कारियों के लिए एक साख मूल्यांकन पाठ्यक्रम चलाये गये । इनके गयी तब से लेकर अब तक कुल 1443 अधिकारियों ने कालेज द्वारा 
अलावा दो नये पाठ्यक्रम अर्थात् एक पाठ्यक्रम बैंक की अपनी आयोजित यभिन्न पाठ्क्रम में प्रशिक्षण प्राप्त किया है । 
प्रशिक्षण संस्थानों के संकाय सदस्यों के लिए और ग्रेड III वरिष्ठ 

30 4. इन पाठ्यक्रमों के अलावा को विचार गोष्ठियों अर्थात् राज्य 
स्टाफ आफ़िसरों के लिए केन्द्रीय बैंक संघ टन संबंधी एक उच्च पाठ्य 

सहकारी बैंकों केन्द्रीय भूमि विकास बैंकों और शहरी सहकारी बैंकों के 
क्रम भी चलाये गये । वाणिज्य बैंकों के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों ने 

मुख्य कार्यपालक अधिकारियों के लिए एक एक विचार गोष्ठी का प्रायोजन 
केन्द्रीय बैंक संकटन संबंधी उच्च पाठ्यक्रम में भी भाग लिया । 

किया गया । 
299 इस अवधि में इस कालेज में प्रशिक्षण प्राप्त बैंकों और वित्तीय . 

कर्मचारी प्रशिक्षण कालेज , मद्रास 
संस्थानों के अधिकारियों और बैंक के अपने अधिकारियों की कुल संख्या 
685 थी । 1954 में जब इस कालेज की स्थापना की गयी तब से लेकर 

305, उक्त कालेज ग्रेड II स्टाफ आफिसरों ( सीधे भर्ती 
अब तक कुल 45 2 5 अधिकारियों ने कालेज द्वारा प्रायोजित विभिन्न और पदोन्नत किये गये ) और सहायक कर्मचारी वर्ग के लिए केन्द्रीय 
पाठक्रमों में प्रशिक्षण प्राप्त किया है । 

बैंक संघटन पर सामान्य पाठक्रम तथा बैंक के बैंक परिचालन और विकास 

विभाग , प्रौद्योगिक विस विभाग और कृषि ऋण विभाग के अधिकारियों 
____ 300. कालेज शीघ्र ही वाणिज्य बैंकों और वित्तीय संस्थानों के 

के लिए निरीक्षण पाठ्यक्रम का आयोजन नियमित रूप से करता रहा । 
प्रशासन और परिचालन अधिकारियों की सुविधा के लिए बैंक संघटन 

ग्रेड I ग्रेड II (सीधे भर्ती किये गये ) स्टाफ़ प्राफ़िसरों के लिए भी कालेज 
में प्रौद्योगिक संबन्ध पर एक पाशाम शुरू करने और बैंक सांख्यिकी 

ने दो प्रवेश पाठक्रम चलाये हैं । इस कालेज में अब तक प्रशिक्षण प्राप्त 
तथा निर्यात चित्त पर अल्पाकालीन पाझम और लघु उद्योगों के वित्त 

कर्मचारियों की कुल संख्या 3386 है । 
पोषण पर एक विचार गोष्ठी का प्रायोजन करने का विचार कर रहा 
है । कालेज पणिज्य बैंकों के शाखा प्रबन्धकों और लेखापालों के लिए क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र 
भारतीय प्रबन्ध, संस्थान, अहमवाबाद के सहयोग से शाखा प्रबन्ध संबन्धी 

30 6. रिजर्व बैंक के अवर और प्रवर फलों के लिए बंबई, मद्रास 
एक विस्तरीय पाठ्यक्रम का आयोजन करने का भी विचार कर रहा है । और नयी दिल्ली में स्थित क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र पाठ्यक्रमों का प्रायोजन 
कालेज बाणिज्य बैंकों के मव्यस्तरीय कार्यपालक अधिकारियों के लिए 

करते रहे । कतिपय अनिवार्य प्रशासनिक कारणों से कलकत्ता का क्षेत्रीय 
भी एफ समेकित पाठ्यक्रम की तैयारी कर रहा है : 

प्रशिक्षण केन्द्र इस अवधि में नहीं खोला जा सका । विभिन्न क्षेत्रीय प्रशिक्षण 
301. अब कालेज प्रार्थिक विकास संस्थान वाशिंगटन के सहयोग 

केन्द्रों में अब तक प्रशिक्षण प्राप्त कलर्क कर्मचारी वर्ग की कुल संख्या 
से एशिया और अफ्रीका के विभिन्न देशों के विकास बैंकों के कार्यपालक 6961 है । 
और वरिष्ठ अधिकारियों के लिए विकास बैंक संघटन पर एक द्विस्तरीय 

शिक्षा और प्रशिक्षण संबंधी प्रग्य बातें 
प्रफीकी एशियाई क्षेत्रीय पाक्रम की योजना तैयार कर रहा है । 1973 
के प्रारम्भ में उक्त पाठ्यक्रम के शुरू होने की संभावना है । 

कर्मचारी वर्ग को प्रतिनियुक्ति 

307. भारतीय प्रशासी कर्मचारी कालेज , हैदराबाद के साथ को 
सहकारी बैंकर प्रशिक्षण कालेज , पूना 

गयी स्थायी व्यवस्थायों के अधीन रिजर्व बैंक के अधिकारी उक्त कालेज 
302. आलोच्य अवधि में राज्य । केन्द्रीय सहकारी बैंकों के प्रबन्ध के द्वारा प्रायोजित प्रबन्ध विकास पाठ्यक्रमों के लिए प्रतिनियुक्त किये 
कर्मचारी वर्ग के लिए दो पाझम और प्रौद्योगिक सहकारी संस्थानों गये । वाणिज्य बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के अधिकारियों के लिए बैंकर 
को वित्तीय सहायता प्रदान करने वाले शहरी बैंकों और केन्द्रीय बैंकों प्रशिक्षण कालेज द्वारा चलाये जानेवाले कुछ पाठ्यक्रमों में और साथ ही , 
के प्रबन्ध कर्मचारी वर्ग के लिए एक एक पाठ्यक्रम चलाये गये । राज्य अखिल भारतीय एवं राज्य स्तरीय संस्थानों और इसी प्रकार के कुछ 
केन्द्रीय सहकारी बैंकों के शाखा एजेंन्टों के लिए तीन पाठ्यक्रम , भूमि अन्य संस्थानों द्वारा प्रायोजित प्रबन्ध विकास संबन्धी अल्पकालीन पाठ्य 
विकास बैंकों के लिए पांच पाठक्रम ( तीन सामान्य पाठ्यक्रम और प्रायो क्रमों में भाग लेने के लिए भी अधिकारियों को भेजा गया । बैंक ने अन्स 
जना प्रायोजन और मूल्यांकन पर दो पाठक्रम ) और तीन कृषि वित्त राष्ट्रीय पुननिर्माण और विकास बैंक और बैंकाक स्थित एशियाई माथिक 
पाठ्यक्रम अर्थात् वाणिज्य बैंकों के वरिष्ठ और मध्य स्तरीय कर्मचारियों विकास और योजना संस्थान द्वारा आयोजित पाठ्यक्रमों में भाग लेने 
और रिजर्व बैंक के अधिकारियों के लिए एक एक पाठ्यक्रम भी इस के लिए भी अपने अधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया । रिजर्व बैंक ने 
प्रयधि में चलाये गये । इनके अतिरिक्त कालेज में राज्य । केन्द्रीय और दक्षिण पूर्व एशिया , न्यूजीलैंड, आस्ट्रेलिया केन्द्रीय बैंक संघटन कार्यक्रम 
शहरी सहकारी बैंकों के प्रबन्ध कर्मचारी वर्ग के लिए एक एक पुनएचर्या नथा कुछ विदेशी संस्थानों द्वारा प्रायोजित अपने हित के अन्य पाठ्यक्रमों 
पाठ्यक्रम और मिलनाडु और मैसूर राज्यों के भूमि विकास बैंकों के में भाग लेने के लिए अपने अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति किया । इनके 
" चन्ध कर्मचारी वर्ग के लिए एक एक विशेष पाट्कम भी चलाये गये । अतिरिक्त ब्रिटेन , पश्चिम जर्मनी, स्वीडन, फास और इटली की बैंक 


- 
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ध्यवसाय संबन्धी और वित्तीय संस्थानों में अध्ययन दौरे प्रशिक्षण के रहा । जनता , केन्द्रीय मरकार और राज्य सरकारों से हिन्दी में प्राप्त 
लिए भी अधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया गया । 

पत्र प्रावि स्वीकार किये गये और उनका हिन्दी में उत्तर दिया गया । 

___ 310. वित्त मंत्रालय के बैंकिंग विभाग में गठित राजभाषा कार्यान्वयन 
रिजर्व बैंक आफ इंडिया में हिन्दी की प्रगति 

समिति ने अपनी एक बैठक में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के क्षेत्र में 

बैंक द्वारा की गयी उल्लेखनीय प्रगति की सराहना की । उक्त समिति के 
30 8. अालोच्य वर्ष में रिजर्व बैंक ने 30 जून , 1971 को समाप्त 

अनुरोध पर बैंक में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग की गति में तीयता लाने 
हुए वर्ष के लिए रिजर्व बैंक आफ इंडिया के कामकाज एवं भारतीय 
बैंक व्यवसाय की प्रवृत्ति और प्रगति पर वार्षिक रिपोर्ट और रिजर्व बैंक 

के उद्देश्य से मुख्य प्रबन्धक की अध्यक्षता में सात सदस्यों की राजभाषा 
ऑफ इंडिया के कार्य और कार्य पद्धति के परिशोधित संस्करण के हिन्दी 

कार्यान्ययन समिति गठित की गयी । 24 मार्च 1972 को उम्त समिति 

की पहली बैठक हुई और उसमें अब तक बैंक में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग 
रूपान्तर प्रकाशित किये । परिशोधित विदेशी मुद्रा नियंत्रण नियम पुस्तक 

और बैंक की हिन्दी शिक्षण योजना के अधीन हिन्दी शिक्षण कार्यक्रम में 
( छटा संस्करण ) का हिन्दी अनुवाद भारत के राजपत्र के विशेष अंक 

हुई प्रगति का पुनरीक्षण किया गया । 
में प्रकाशित करने के लिए भारत सरकार के पास भेजा गया । रिजर्व 
बैंक भारतीय प्रौद्योगिक विकास बैंक, कृषि पुनर्वित्त निगम , भारतीय यूनिट 

311. रिजर्व बैंक विभिन्न केन्द्रों में अपने कर्मचारियों की सुविधा 
ट्रस्ट , जमा बीमा निगम और भारतीय ऋण गारन्टी निगम लिमिटेड 

के लिए अपनी शिक्षण योजना के अधीन स्वैच्छिक आधार पर हिन्दी 
जैसी अपनी सहयोगी संस्थाओं को भी उनको वार्षिक रिपोर्टों, प्रेस विज्ञप्तियों , कक्षाएं चलाता रहा । हिन्दी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने के लिए जो प्रोत 
विज्ञापनों, अधिसूचनामों, नोटिमों प्रादि के हिन्दी अनु यादों के लिए बरा 

साहन दिये जाते थे ये इस वर्ष के दौरान भी जारी रहे । रिजर्व बैंक 
बर सहायता प्रदान करता रहा । 

के टाइपिस्टों को हिन्दी टाइपराइटिंग ( टंकण कला ) परीक्षा में उत्तीर्ण 

होने के लिए प्रोत्साहन करने के उद्देश्य से मानदेय प्रदान करने की जो 
309. राजभाषा अधिनियम , 1963 के उपबन्धों का पालन करते व्यवस्था की गयी थी यह इस वर्ष भी जारी रही । बैंक की हिन्दी 
हुए रिजर्व बैंक प्रेस विज्ञप्तियों/ नोटों / प्रकाशनियों /सारांशों, नोटिसों, विज्ञापनों शिक्षण योजना की गति में तीव्रता लाने के लिए हमारे कर्मचारियों को 
और अधिसूचनाओं को अंग्रेजी और हिन्दी में एक साथ जारी करता अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान करने का प्रश्न भी विचाराधीन था । 
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वर्ष 


1971- 72 


1970- 71 
- - -- - - - -- - -- -- 


15. 32 करोड़ 


10. 21 करोड़ 


( i) राज्य सरकारों को दिये गये अर्थोपाय अग्रिमों पर ब्याज 
(ii ) राज्य सरकारों ( उपर्युक्त मव (i ) में उल्लिखित अर्थोपाय अग्रिमों पर 

प्राप्त ब्याज को छोड़कर ) और वाणिज्य तथा सहकारी बैंकों को दिये गये 

ऋणों और अग्रिमों पर ब्याज . . 
( iii) रुपया प्रतिभूतियों पर ब्याज और रुपया खजाना बिलों पर बट्टा . . 
( iv ) विदेशी प्रतिभूतियों, निवेशों और खजाना बिलों पर व्याज और बट्टा 
( v ) विदेशी मुद्रा विनियम से प्राप्त कमीशन और लाभ या लब्धि . 
( vi ) अन्य प्राय . . . . . . . 


20 . 56 करोड़ 
156 . 25 करोड़ 
22 . 58 करोड़ 
6 . 40 करोड़ 
1 . 06 करोड़ 


21 . 74 करोड़ 
133 . 51 करोड़ 
29. 29 करोड़ 
1 . 39 करोड़ 
0 . 32 करोड़ 


जोड़ . 
घटाइए : पैराग्राफ 313 के उल्लेखानुसार निधियों में किये गये अंतरण 


2 22 . 17 करोड़ 
65. 00 करोड़ 


196. 46 करोड़ 
60. 00 करोड़ 


15 7 . 17 करोड़ 
- . 


1 36 , 46 करोड़ 


-...-... - - - - . - - . -- . . . 


.. - . - - . . . - - - . .. - - . .. - .. - . .- - -- - 
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VIII लेखे और अन्य विषय 


312. 30 जून , 1972 को समाप्त हुए लेखा वर्ष में नियमित और 
प्रावश्यक व्यवस्थाएं करने के भाव बैंक की आय 222 . 17 करोड़ रुपये 
थी जब कि पिछले वर्ष की प्राय 196. 46 करोड़ रुपये थी । 


करोड़ रुपयों की जो आय राशि शेष थी उसमें से उक्त व्यय राशि को 
घटाने के बाद केन्द्रीय सरकार को प्रदा करने के लिए अलग रखी गयी 
लाभ राशि 120 करोड़ रुपये थी ; पिछले वर्ष यह राशि 100 करोड़ 
रुपये थी । 


3 1 3. राष्ट्रीय कृषि ऋण ( वीर्धकालीन क्रियाएं ) निधि , राष्ट्रीय 
कृषि ऋण (स्थिरीकरण ) निधि और राष्ट्रीय प्रौद्योगिक ऋण (दीर्घ 
कालीन क्रियाएं ) निधि में जो अंशदान किये गये उनकी राशि क्रमश: 
19 करोड़ रुपये , 6 करोड़ रुपये और 10 करोड़ थी जम कि 1970-71 
में उनकी राशि क्रमशः 18 करोड़ रुपये और 4() करोड़ रुपये थी । 


___ 315. इस वर्ष प्राय में 25 . 71 करोड़ रुपयों को जो वृद्धि हुई 
उससे कुल प्राय 196. 46 करोड़ रुपयों से बढ़कर 222. 17 करोड़ 
रुपये हो गयी । उक्त वृद्धि प्रमुख रूप से रुपया प्रतिभूतियों और खाना 
बिलों पर प्राप्त होने वाले व्याज में वृद्धि होने के कारण हुई । यह स्थिति 
(i ) 9 जनवरी 1971 से बैंक दर में एक प्रतिशत की वृद्धि किये जाने 
से पूरे वर्ष के दौरान पड़े, प्रभाव ( ii ) केन्द्रीय सरकार के घाटे की पूर्ति 
करने के निमित्त केन्द्रीय सरकार के लिए जदयं खजाना बिलों के निर्माण 
और (iii ) इस वर्ष राज्य सरकारों द्वारा लिये गये प्रोवरड्राफ्टों के उच्च 


311. इस वर्ष के दौरान 37 . 17 करोड़ रुपयों का कुल व्यय टुमा 
जब कि पिछले वर्ष 36 , 46 करोड़ रुपयों का व्यय हुअा था । 157 . 17 
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स्तर के कारण हुई । व्यय में 0 . 71 करोए रुपयों की जो वृद्धि हुई 
वह प्रमुख रूप से व्यय की सिभिल मयों में हुई सामान्य वृधि के कारण 


उक्त उप कार्यालय में सम्मलित कर दिया गया । उक्त केन्द्र में 1 दिसम्बर 
1971 को जमा लेखा विभाग भी खोला गया । 


लेखा परीक्षक 

316. बैंक के लेखों की परीक्षा मेसर्स राय एण्ण राय , कलकत्ता , 
मेसर्स ए . एफ० फर्गसन एण्ड कंपनी , बम्बई , मेसर्स सूरि एण्ड कंपनी , 
मद्राम प्रौर मेसर्स ठाकुर वैधनाथ प्रय्यर एण्ड कंपनी, नई दिल्ली द्वारा 
की गयी जिन्हें भारत सरकार ने रिजर्व बैंक प्रॉफ़ इंडिया अधिनियम की 
धारा 50 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी की गयी 
तारीख 5 अक्तूबर 1971 की अधिसूचना सं० एफ० 3 ( 24) - बीसी 
71 द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लेखा परीक्षकों के रूप में नियुक्त 
किया था । इस वष बैंक के साविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा यम्बई, कलकत्ता , 
मद्रास और मई दिल्ली के कार्यालयों के अलावा बंगलूर और पटना के 
कार्यालयों के लेखों की भी परीक्षा की गयी है । लेखा परीक्षकों के 
लिए प्रति कार्यालय 15, 000 रुपयों का पारिश्रमिक निर्धारित किया 
गया है । 


317. केन्द्रीय सरकार ने उप गवर्नर श्री पी० एन० उमरी की 
कार्यावधि को 1 3 फरवरी 1972 से दो वर्षों के लिए बढ़ा दिया है । 

31 8. श्री पी० एल० टंडन और डॉ० वी० षण्मुगसुन्दरम् 14 जनवरी 
1972 की अपनी पवावधि समाप्त होने पर केन्द्रीय बोर्ड के निदेशक 
पद से निवृत्त हुए । सेवानिवृस निदेशकों की सेवामों के प्रति बोर्ड अपना 
पाभार प्रदर्शित करता है । 

319, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त 
हो जाने के कारण श्री ए० बक्शी 26 मार्च 1972 से निदेशक न रहे । 

320. रिजर्व बैंक माफ़ इंडिया अधिनियम , 1934 की धारा 8 ( 1 ) 
( ग ) के अधीन श्री एस० एम० जोशी और डॉ० भवतोष बस 7 फरवरी 
1972 से रिवर्वक माफ़ इंडिया के केन्द्रीय बोर्ड के निदेशकों के रूप 
में नियुक्त किये गये । श्री सी० पी० श्रीवास्तव भी उसी धारा के प्रधीन 
17 फरवरी 1972 से केन्द्रीय बोर्ड के निदेशक के रूप में नियुक्त किये 
गये । 

321. इस वर्ष के दौरान केन्द्रीय बोर्ड की साप्त मैठक हुई जिनमें 
से एक एक बैठक लखनऊ , बम्बई, मद्रास , कलकत्ता, भुवनेश्वर , मई दिल्ली 
पौर शिलांग में हुई । केन्द्रीय बोर्ड की समिति की 51 बैठकें हुई जिनमें 
से 6 बैठकें नई दिल्ली , में 2 बैठकें कलकसा में , एक बैठक मद्रास में 
पौर शेष बैठके बम्बई में हुई । 

322. श्री पी . जी० पेंढारकर, कार्यपालक निदेशक अन्तर्राष्ट्रीय 
मुद्रा कोष के तकनीकी सहायता कार्यक्रम के अधीन बैंक प्रॉफ तंजानिया 
के मार्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त हुए और वे उक्त पद भार 
ग्रहण के लिए 14 अप्रैल 1972 को भारत से रवाना हुए । 


नये कार्यालय भवन 
___ 325. बंबई स्थित टकसाल के महाते में प्रस्तावित बहु-मंजिलों वाले 
भवन के लिए विभाजक दीवार का निर्माण करने का ठेका दे दिया गया 
है और उसका कार्य प्रगति कर रहा है । 
कार्यालय के उपयोग के लिए पढ़े पर लिये गये भवन 
___ 326. भुवनेश्वर में इशू विभाग का उप कार्यालय राज्य शासकीय 
पालेखागार भवन में स्थापित करना था और उक्त भवन अधिकार में 
ले लिया गया है । भुवनेश्वर में बैंक परिचालन और विभाग विभाग 
का क्षेत्रीय कार्यालय खोलने के लिए मावश्यक भवन पट्टे पर लेने की 
व्यवस्थाएं की गयी है । जयपुर के वर्तमान विभागों को एक स्थान पर 
स्थापित करने और एक उप कार्यालय खोलने के लिए जयपुर में निर्माणा 
धीम एक भवन में कार्यालय स्थान पट्टे पर लेने की व्यवस्थाएं भी की 
गयी है । 
प्रावास भवन 

327. बैंक सभी प्रमुख केन्द्रों में प्रावास भवनों की व्यवस्था करने 
की परावर कोशिश कर रहा है । इन प्रावास भवनों के लिए बैंक भारी 
मात्रा में मार्थिक सहायता प्रदान करता है । मालोच्य वर्ष के दौरान 
मद्रास में क्लकों के लिए 16 प्रावासों का निर्माण कार्य समाप्त हो गया 
पौर क्लर्कों और अधीन कर्मचारियों के लिए 1038 प्रावासों - नई 
दिल्ली में 27 2,कलकत्ता में 444, कानपुर में 218 और नागपुर में 104 -- 
का निर्माण कार्य प्रगति कर रहा है । ग्रेड ! और II के स्टाफ 
माफिसरों के लिए बंगलूर में 54 आवासों का निर्माण कार्य शीघ्र ही 
समाप्त होगा और बम्बई में 152 प्रावासों का निर्माण 
कार्य प्रगति कर रहा है । नई दिल्ली, मद्रास, मंगलूर , हैदराबाप और 
भुवनेश्वर में मलको मोर मधीन कर्मचारियों के लिए और 850 फ्लैटों 
का निर्माण करने की प्रायोजनाएं तैयार की जा रही हैं अथवा उनके लिए 
टेंडर मामंलिस किये गये हैं । नई दिल्ली और कानपुर में ग्रेड और 
II के स्टाफ प्रॉफिसरों के लिए 258 फ्लैटों का निर्माण करने की प्रायोजना 
तैयार की जा रही है । 
___ _ 328. ऐसे केन्द्रों में जहां कोई भूमि प्राप्त नहीं की गयी है या 
जहाँ प्रावासों की संख्या अपर्याप्त है, प्रावास भवनों का निर्माण करने 
के निमित्त उपयुक्त भूमि प्राप्त करने के लिए प्रयल किये जा रहे हैं । 
मालिक -कर्मचारी सम्बंध 
___ 329. बैंक और अखिल भारतीय रिजर्व बैंक कर्मचारी संघ के बीच 
पहले के समप्लौते के अन्तर्गत जो - जो बाते नहीं पायी थीं उनपर बातचीत 
हुई । सभी विभागों के क्लों की संयुक्त वरीयता और क्लर्क संवर्ग में 
उससे भिन्न संघर्गों के योग्य कर्मचारियों के स्वयमेव अन्तरण से सम्बन्धित 
समझौते पर 7 मई 1972 को हस्ताक्षर किये गये । इसके साथ ही बैंक 
ने ग्रेड II स्टाफ माफिसरों के रूप में साक्षात्कार पर प्राधारित वर्तमान 
मयन प्रणाली के बजाय लिखित परीक्षा के प्राधार पर कर्मचारियों को 
पदोन्नति प्रदान करने की योजना से सम्बन्धित अपने निर्णय की सूचमा 
कर्मचारी संघ को दी है । बैंक ने संष को यह सूचमा भी दी है कि 
स्टाफ माफिसर, ग्रेड II के संवर्ग के जितने पर सीधे भर्ती किये जाने वालों 
के लिए निर्धारित किये गये हैं और उनके द्वारा भरे जाएंगे ये स्टाफ 

ऑफिसर प्रेड II के पदों की कुल संख्या ( समय- समय पर परिवर्तनीय ) 
का 17 - प्रतिशत होंगे और सीधे भर्तीकिये जाने वालों के लिए निर्धारित 
पदों के माश को भर्ती परीक्षा में योग्य पाये जाने वाले कर्मचारियों 
के लिए प्रारक्षिप्त किया जाएगा और उनके द्वारा उन पदों को भरा 
जाएगा । 


स्थानीय बोर्ड 


PA 


323. श्री पयालजी जी० पदेल ने 26 अप्रैल 1972 को बम्बई 
स्थित पश्चिमी क्षेत्र के स्थानीय बोर्ड के सदस्य पद से त्यागपत्र दे दिया । 
पालोच्य वर्ष में स्थानीय बोडों के स्वरूप और सदस्यता में कोई दूसरा 
परिवर्तन नहीं हुभा । . 
कार्यालय बोलना और और करना तथा संगठन और प्रबन्ध में परिवर्तन 

324. महमववाद में 1 दिसम्बर 1971 से इशु विभाग का एक 
उप कार्यालय खोला गया और उस केन्द्र के नोट निरसम अनुभाग को 
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330. बैंक मे "रिजर्व बैंक ऑफ इंसिया अधिकारी संवर्ग पुनरीक्षण 
समिति " नामक एक समिति का भी गठन किया है । समिति का स्वरूप 
निम्न प्रकार है : 


उक्त समिति का उद्देश्य बैंक के अधिकारियों की वर्तमान परिलम्धियों 
अके विम्यास , पदोन्नति संबन्धी नीति और क्रियावधि , सेवाकालीन प्रशिक्षण 
की प्रणालियों आदि का पुनरीक्षण करमा है । आलोच्य वर्ष में अखिल 
भारतीय रिपर्व बैंक पयवेक्षी कर्मचारी संघ , रिपर्व बक पॉफ इण्यिा 
अधिकारी संष पौर बैंक के विचारों से अवगत होने के लिए कई बार 
समिति की बैठक हुई । माया है कि समिति की रिपोर्ट कुछ महीनों में 
प्राप्त होगी । 


श्री न्यायमूर्ति जे० एल० मैन, 
बंबई उच्च न्यायालय , पम्मई 


अध्यक्ष 


श्री बी . ईश्वरन , 
माई० सी० एस० ( सेवानिवृस ) 
प्रो० एन० एस० रामस्वामी , 
निदेशक , राष्ट्रीय प्रौद्योगिक 
इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थाम, गम्पई ) 


सदस्य 


कर्मचारियों के लिए गृह निर्माण योजना 

331. पालोच्य वर्ष में गृह निर्माण के लिए जो ऋण मंजूर किये 
गये उनका विवरण नीचे दिया जाता है : 
समितियों की संख्या 

राशि 


उ० 


. 


. 


. 


11 


39, 13, 679 


( अ ) नयो सहकारी गृह निर्माण समितियां . . . . 

पहले ही गठित सहकारी गृह निर्माण समितियों को दिये गये अतिरिक्त ऋण . 


4, 19, 772 


43, 33, 451 


कर्मचारियों की संख्या 


( पा ) अलग-अलग कर्मचारी 

नये ऋण . . . 
जिन कर्मचारियों ने पहले ही ऋण लिये थे उनको दिये गये अतिरिक्त ऋण 


राशि 
रु . 
30, 72, 004 


168 


36 


4, 54, 527 


35, 26, 531 


____ 1961 में इस योजमा के अमल में आने से लेकर अब तक मंजूर 
किये गये समिति ऋणों और वैयक्तिक ऋणों की कुल राशि क्रमशः 


रु . 3, 27 , 27,611 . 00 और रु० 1,13, 71, 634 . 00 है । कुल मिलाकर 
2,089 कर्मचारियों ने इस सुविधा का लाभ उठाया है । 


रिजर्व बैंक प्राप्त किया 
30 जून 1972 तक का तुलन-वका 


प्रशू विभाग 


देयताएं 


पास्तियां 


१० 


१० 


म०० 


10 


रु० 


० 


० 


भकिग विभाग में 
__ रखे हुए नोट 
संचलन में नोट 


28, 79, 48, 120 . 00 


सोने का सिक्का और बुलियन: 


4877, 73,13, 265 . 50 


( क ) भारत में रखा हुमा 


182, 53, 10, 862 , 72 


जारी किये गये 

कुल नोट 


( ब ) भारत के बाहर रखा टुप्रा 


-- 


4906, 52, 61 , 385 . 50 


विदेशी प्रतिभूतिया 


221 , 65, 38, 085 . 47 


ओर 


404,18, 48, 948 , 19 
28,05,41, 745 . 87 


रुपये का सिक्का 
भारत सरकार की रुपया . 

प्रतिभूतियो 
वेशी विनिमय बिल और 

दूसरे बाणिज्य-पक्ष 


4474, 28, 70, 691 . 44 


कुल देयताएं 


4906, 62, 61, 385 . 50 कुल भास्तियाँ 


4906, 52, 61, 385 . 50 
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[ PART JI - 
- - -- . ...- :-..: :-: -.--: - -- :- -- .-.. . - . . - : - - . -... - - - --- -- -- - 

-- ... . ..- - - .. . - - - -- - -- - . . - . . . . :.-"- ::- ... . .-- - --- - - - - - --- -: . 

मैफिग विभाग 
- - - - - --.. . . .. 

- .....-- - - - - - - -- -.. - . . . - . - - . 
पास्तियां 


- - - 


- 


- - - - 


- 


- - 


- 


. . . 


- 


- 


- 


देयताएं 


१० 


चुक्ता पूंजी 
प्रारक्षित निधि 
राष्ट्रीय कृषि ऋण ( वीर्घकालीनक्रियाएं ) निधि 
राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण ) निधि 
राष्ट्रीय प्रौद्योगिक ऋण ( दीर्षकालीन क्रियाएं ) 

निधि 
जमा राशियां : - - 
( क ) सरकारी 

( i) केन्द्रीय सरकार 
( ii ) राज्य सरकारें 


( i) अनुसूचित वाणिज्य बैंक 
(ii ) अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक 
( iii) गैर अनुसूचित राज्य महकारी बैंक 

( iv ) अन्य बैंक 
( ग ) अन्य 
देय जिल 
अन्य वेयताएं 


. म०प० 
5, 00,00, 000, 00) नोट 

28, 79, 48, 120 . 00 
1 50, 00, 00, 000 . 00 रूपये का सिक्का 

2 , 77, 688 . 00 
209, 00, 00, 000. 00 छोटा मिक्का 

2, 08, 240. 65 
45, 00, 00,()()(), ()() खरीदे और भुनाये गये बिल 
( क ) देशी 

9 , 85, 75, 721 . 88 
175, 00, 00, 000. 0 () ( ग्य ) विदेशी 
( ग ) सरकारी खजाना बिल 

31 1 , 17, 49 , 668 , 64 
विदेशों में रखा हुआ बकाया * 

195, 27 , 24 , 607 . 67 
47, 03, 13, 113 . 14 नियेण " * 

448, 18, 03, 896 . 33 
7, 91, 08, 468 , 66 ऋण और अग्रिम 

(i ) केन्द्रीय सरकार को 
296, 76 , 3 (),(0 28 . 10 ( ii ) राज्य सरकारों को 

38, 01 , 00 , 0 ()() . () ( ) 
18, 42, 05, 095 . 16 ऋण और अग्रिमः -- 
99, 77, 9 1 4 . 40 ( i) अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को 

27, 10, 79, 000 . 00 
76, 52, 82 1 . 4() ( ii ) राज्य महकारी बैंकों को 

169, 11 , 51, 249 . 00 
214, 39, 88, 63 4 . 13 ( iii ) दूसरों को 

10, 86, 91 , 800 . 00 
75, 52,14, 7 14 . 43 राष्ट्रीय कृषि ऋण ( दीर्घकालीन क्रियाएं ) निधि से . 
285, 28, 09, 886 . 83 ऋण, अग्रिम और निवेश 

( क ) ऋण और अग्रिम 
(i ) राज्य सरकारों को 

5 3, 05, 82, 256 . 54 
(ii ) राज्य सहकारी बैंकों को 

20,70, 01, 632. 00 
(iii ) केन्द्रीय भूमि बंधक बैंकों को 
( iv ) कृषि पुनर्वित्त निगम को 

5, 00, 00, 000 . 00 
( ख ) केन्द्रीय भूमिबंधक बैंकों के उिघरों में निवेश 10, 60 , 77, 030. 00 
राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण ) निधि से ऋण और अग्रिम 
राज्य सहकारी बैंकों को ऋण और अग्रिम 

25 , 70, 39, 464 . 00 
राष्ट्रीय प्रौद्योगिक ऋण ( दीर्घकालीन क्रियाएं ) 

निधि से ऋण, अग्रिम और निवेश 
( क ) विकास बैंकों को ऋण और अग्रिम 

92, 82, 33, 544 . 00 
( ख ) विकास बैंकों द्वारा जारी किये गये बोडों/डिबेंचरों 

में निवेश 
अन्य प्रास्तियां 

84, 74, 57,057 . 34 


- . - 


- 


- 


कुल देयताएं 15 3 1, 09, 00, 976 . 25 

कुल प्रास्तियां 

15 31, 09, 00, 976 . 25 
अंशत: चुकता शेयरों पर फुटकर देयता रु० 9, 48, 388. 69 ( पौण्ड 50, 000 के स्टलिंग निवेशों को रु० 100 = 5 . 2721 पौण्ड की पर पर बवला 
गया ) । 

* नकदी, ग्रावधिक जमा और अल्पकालीन प्रतिभूतियां शामिल हैं । 

.. (i) राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घाकालीन क्रियाएं ) निधि और राष्ट्रीय प्रौद्योगिक ऋण ( दीर्घकालीन क्रियाएं ) निधि में से किये गये निदेश शामिल 
नहीं हैं । 

( ii ) विदेशों में रखे हुए रु . 5, 17, 76, 414 . 16 ( 50, 000 पौण्ड और 6, 982, 500 अमेरिकी डालर के समान राशि ) शामिल हैं । 

राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं ) निधि से प्रदत्त ऋण और अग्निम शामिल नहीं हैं । 
· · रिजर्व बैंक ग्राफ़ इंडिया अधिनियम की धारा 17( 4 ) ( ग ) के अधीन अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को मीयावी बिलों पर अग्रिम दिये गये 45, 00, 000 
रुपये शामिल हैं । 
राष्ट्रीय कृषि ऋण ( दीर्घकालीन क्रियाएं ) निधि और राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण ) निधि से प्रदत्त त्राण और अग्रिम शामिल नहीं हैं । 

एस० जगन्नाथन , गवर्नर 
के ० एन० आर० रामानुजम , मुख्य लेखापाल 

आर० के० हजारी, उप गवर्नर पी० एन० डमरी, उप गवर्मर 
तारीख , 8 अगस्त , 1972 

एस० एस० शिरालकर, उप गवर्नर वी० वी० पारी , उप गवर्नर 
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30 जून 1972 को समाप्त हुए पर्व के लिए लाभ-हानि लेखा । 
- - - - - -- - - 


- 


- 


- . . 


प्राय 


र 


१० 


म्याज, भोजन , विनिमय , कमीशन आदि * 


157, 16, 50, 995 . 40 


अपय 


. 


स्थापना . . . . . . 
निवेशकों और स्थानीय मोरों के सदस्यों की फ़ीस और व्यय 
लेखा परीक्षकों की फ़ीस . . 
किराया , कर , बीमा, बिजली , प्रादि 
विधि प्रभार 
डाक और तार खर्च 
कोष-प्रेषण . 
लेखन सामग्री, आदि . 
प्रतिभूति- छपाई ( चेक , नोट फार्म आदि ) 
बैंक संपत्ति का मूल्य ह्रास प्रौर मरम्मतें 
एजेंसी प्रभार . . . 
कर्मचारी निधि और अधिवार्षिकी निधि में अंशदान 
विविध व्यय . 

उपलब्ध बास्तविक शेष राशि . 


20, 93, 25, 621 . 86 . 

65, 527 . 68 

90, 000 . 00 
1 , 02, 10, 648 . 99 

2, 16, 52 3 . 57 
11, 87, 907. 87 
67, 29,577 . 01 

27, 98,163 . 31 
4, 80, 22, 762. 31 
1 , 06, 19 , 459 . 89 
7, 28, 37, 842 . 14 


95, 46, 783 . 63 
1200, 00, 00, 177 . 14 


जोर . 


. 


157, 16, 50, 995 . 40 


केन्द्रीय सरकार को देय अधिशेष 


120 , 00, 00, 177. 14 


. 


- 


- - - .-- . - - -. 


- 


- 


प्रारक्षित निमि लेखा 


30 जून 1972 को शोष . 
लाभ- हानि लेख से अंतरित किया गया 


150, 00, 00,000 . 00 

कुछ नहीं 


जोड़ . . 150,00,00, 000 . 00 
* रिजर्व बैंक प्राफ़ इंडिया अधिनियम की धारा 47 के अनुसार नियमित या नावश्यक व्यवस्थाएं करने के बाद । 

एस० जगनाथन, गवर्नर 
पी० एन० इमरी , उप गवर्नर 

आर० के० हजारी , उप गवर्नर 
के० एन० आर० रामानुजम , 

वी०वी० पारी, उप गवर्नर 
मुख्य लेखापाल 

एस०एस० शिरालकर उप गवर्नर 


लेखा परीक्षकों को रिपोर्ट 


भारत के राष्ट्रपति की सेवा में , 

हम रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया के अधोहस्ताक्षरित लेखापरीक्षक इसके द्वारा 30 जून 1972 तक के रिज़र्व बैंक के सुलन-पत्र तथा लेखों पर केन्द्रीय 
सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं । 

हमने केन्द्रीय कार्यालय और कलकत्ता, अम्बई , मद्रास , नई दिल्ली , पटना और बंगलूर के कार्यालयों के लेखों और उनसे सम्बन्धित प्रमाणपत्रों और वाउघरों 
से और साथ ही दूसरे कार्यालयों और शखामों के मैनेजरों द्वार पेश की गयी प्रमाणित उन विवरणियों से जिन्हें उक्त तुलन-पत्र में समाविष्ट किया गया है , 
उपर्युक्त तुलनपत्र की जांच कर ली है और हम यह सूषित करते हैं कि हमने केन्द्रीय बोर्ड से जो - जो स्पष्टीकरण और जानकारी मांगी है, यह सारा स्पष्टीकरण 
पौर जानकारी हमें दी गयी है और वह संतोषजनक है । हमारी राय में यह तुलनपन पूर्ण और सही तुलनपन्न है । इसमें रिमार्थ बैंक प्राफ़ इंडिया अधिनियम , 
1934 और उसके अधीन बनाये गये विनियमों द्वारा निर्धारित विवरण विये गये हैं और इसमें उक्त अधिनियम और विनियमों के अनुसार आस्तियों का मूल्य 
निर्धारण किया गया है । जहाँ तक हमारी जानकारी है, यह तुसनपन्न हमें दिये गये स्पष्टीकरणों और बैंक की बहियों के अनुसार उचित ढंग से तैयार किया 
गया है ताकि इमसे बैंक के कार्यो की सच्ची और सही स्थिति का पता लग सके । 


राय एण्ड राय, 
ए. एफ . फर्गसन एण कंपनी, । लेखा परीक्षक 
ठाकुर धमाष प्रय्यर एण्ड कंपनी , । 
सूरि एग कंपमो , 

[ सं० एफ० 10 (13) मी० ओ० I/ 72] 


तारीख 8 अगस्त 1972 
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= = = 
(Department of Banking) 

the main efforts undertaken were in the fiscal and monetary 
New Delhi, the 25th January , 1973 

fields , to restrain private spending when Government expendi 
ANNUAL REPORT OF THE WORKING OF THE RE 

turers were rising steeply , Price increases between September 
SERVE BANK OF INDIA AND TREND AND PROGRESS 

1971 und March 1972 were fairly small reflecting the usual 
OF BANKING IN INDIA FOR THE YEAR JULY 1, 1971 

Seasonal pattern , but since then , the rise has been larger than 
JUNE 30 , 1972 

anticipated and rather disconcerting . 
S . O . 877 . In accordance with Section 53 (2 ) of the Re 
serve Bank of India Act, 1934, the Central Board of 

2 . Within this overall picture , changes in thc different 
Directors has submitted to the Government of India the 

sectors of the cconomy took different forms depending on the 
following report on the working of the Reserve Bank of 

particular forces operating on them . Not all of these 
India and Trend and Progress of Banking in India for the 

changes or their causes can be precisely identified at this 
year ended June 30 , 1972 , 

stuge ; available information makes it possib ) c to assess only 

some of them and that too in approximate terms. For exam 
I. TRENDS IN THE ECONOMY 

ple , while there are no data pertaining to private consump 
The dominant feature of the Indian economy during the tion expenditure as such , the trends in aggregate monetary 
period July 1971- Juno 1972 was the resilience it demons resources indicate an increase in household savings , particular 
trated under conditions of uncxpected and large increases in ly financial savings , in absolute magnitude as well as in com 
domestic expenditure . These incrcases arosc primarily from parison with the Net Domestic Product (NDP ) at market 
the influx of refugees from across the border in the East prices. Likewise , enough information is available to show 
and subsequently the conflict with Pakistan in December that in the Government sector the relative share of consump 
1971; they also derived in part from the continuation of Gov tion expenditure increased at the expense of public savings . 
ernment policies , both at the Centre and in the States , scck In the aggregate , it would appear that domestic saving at 
ing thc multiple plan objectives of growth in output, greater current prices constituted it somewhat higher proportion of 
social justice and increased self- reliance . Since not all of Net Domestic Product in 1971- 72 than in the previous year; 
the addition to domestic spending waş matched by increases und since aid ultilisation also was higher , the inſlow of fore 
in industrial and agricultural outputs , the excess demand ign resources available for inancing investment increased rela 
manifested itself both in higher prices and a bigger trade tively to 1970 - 71. It thus emerges that despite the unusual 
deficit. The latter was financed through larger utilisation of circumstances of the year under review , total domestic invest 
foreign assistance alrcacy available rather than any act draft ment formed a higher proportion of NDP than in the pre 
on foreign exchange reserves. The effects on domestic pri vious years , as may be observed from the table given below . 
ces, however, could not be avoided but only moderated and It is important to note that along with this increase , there 
postponed . This was based partly on larger issues from was also a sizcable increase in prices ; hence the achievement 
Government s food stocks in the pre -harvest period . But in real terms was probably less impressive . 

Table 1 :- Provisional Estimates of Savings and Investment as Per Cent of NDP at Market Prices 


Financial Year 


1968-69 


1969 - 70 


1970 -71 


1971-72 


8 . 2 


8 . 6 


1. Domestic saving . . . . 
2 . Inflow of foreign resources . . . . . . 

1 . 3 
3. Investment (1-1- 2) 

9 . 5 9 . 3 
(Figures within brackets slow ratios implied in the Fourth Plan Document). 


0 . 7 


9 , 4 

1 . 1 
10 . 5 


1973- 74 (Mid 
term Appraisal 
Estimate ) 

10 . 2(11 . 9) 

0 .9 (1. 2) 
11 . 1(13 . 1) 


10 . 0 

1 . 5 
11 . 5 


3 . It will be observed from the data given in subsequent 
paragraphs that much the larger part of the increase in do 
mestic saving during 1971- 72 is reflected in the large increasc 
of aggregate monetary resources with the public . Indeed , 
while both currency with the public and the deposits of sche 
duled commercial banks grew during the year under review , 
the increase in the latter was at a much faster rate than 
at any time previously . Again reckoned in current prices, this 
growth was of the order of 21 per cent compared to 17 . 9 per 
cent in the previous year; and within the area of bank depo 
sits, sayings and time deposits have risen inuch faster than 
demand deposits . Since on the credit side, the general po 
licy was one of restraint and industrial borrowing was slack ; 
deposit accretion outpaced the growth in bank advances, leav 
ing the banks in a highly liquid position . 


change relations. These fluctuations and uncertainties in the 
international monetary arrangements have inevitably had re 
percussions on the trade and aid benefits available to develop 
ing countries , including India . Having continued the old - 
parity with the dollar until December 1971, the Indian rupee 
participated in the general realignment of currencies resulting 
from the monetary agreements of December 1971 and estab 
Jished its central rate for exchange with sterling, subject to 
the accepted margin of 2 - 1 / 4 per cent for fluctuations in 
eſther direction . The floating of the pound sterling last June 
has not resulted in any change in India s policy in this re 
gard . 


4 . The position at the end of Junc 1972 was , therefore , 
one in which the public commanded , both in terms of cur 
rency and in the form of bank deposits, a large stock of po 
tential demand while output trends in the commodity sectors 
were anything but comfortable . The cushion against further 
price increases consisted of food stocks amounting to 3 . 9 
million tonnes and to some extent those of raw 
cotton and jute . For the rest , larger supplies to 
mcet any increase in demand clearly require an upturn in 
industrial production and a good monsoon ; they also depend 
on the maintenance of , if not an increase in , imported raw 
materials and capital goods. 


6 . These changes in the exchange system have been a fac 
tor additional to tarifl and non - taril " barriers abroad affect 
ing India s exports . Export carnings during the fiscal year 
1971- 72 ( April -March ) were larger than the previous year : 
total by only Rs. 32 crores or about 2 per cent. This was 
despite the fact that considerable benefit accrued to Indian 
jute cxports because of the closure of mills in Bangladesh 
for a substantial part of the year . While some of the de 
celeration in the growth rate of exports was attributable to 
the external factors mentioned above , there were equally 
weighty elements within the economy, such as lower levels 
of output and cost and price increases which contributed to 
reduced cxports of certain commodities . 


7 . Clearly , a much higher growth in exports than in 1971 - - 
72 will be required if the import requirements of the eco 
nomy are to be met adequately in the future , without undue 
reliance on aid or an undue draft on foreign exchange re 
seryes . Both for checking a further rise in domestic prices 


- - - 


5 . Concurrently with these events within the country , there 
occurred , in the international monetary sphere , changes of a 
far reaching nature , with implications for India s trade and 
external payments . Commencing with the U . S . decision in 
August 1971 to end dollar convertibility as also official sup 
port to parity and culminating with the U . K . s decision in 
June 1972 to float the pound sterling, the year witnessed a 
completc change from the Bretton Woods arrangement of 
fixed parities and defined obligations in the matter of ex 


mb terlingwoodia 
a matter 


* These figures are based on D . G . C . I. S . data . As will be 
explained in paragraph 80 , if adjustment is made for the 
change in the recording of exports in 1970 - 71, the percen 
tage increase in exports in 1971- 72 over the previous year 
would be larger than 2 per cent. 
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and achieving higher exports , policy has therefore to be 
directed towards establishing a morc viable relationship bet 
ween " riso in domestic expenditure and increasc in Aggregate 
output. Since in the coming years an increasingly large part 
of domestic cxpenditure will arise froin plan and non - plan out 
lays in the Government sector, the present situation warrants 
thc pursuit of a policy based on minimal resort to delicit 
financing Simultaneously , it will be cssential to dircct the 
additional deposits mobilised within the banking system to the 
attainment of larger production and more employment in the 
cconomy. It is hoped thut these conclusions emerging from 
developments in tho last year will be taken into considera 
lion in the forniulation of the Fifth Plan . 


varieties programme is expected to reach the target of 18 mil 
lion hectarcs fixed for the year as against 14 ,6 million hectares 
achieved in 1970-71. Unlike in the previous two yeary , con . 
sumption of chemical fertilizers recorded a substantial rate of 
increaso during 1971-72. The situation , however , does not 
admit of complacency ; while progress is faster than sche 
duled in the case of wheat, in others --- particularly in jowar , 
Maize , id pulscs— it has been slower than envisaged , In the 
case of fico - the most iinportant cereal crop in the country 
the initial problems that inhibited the success of high - yield 
ing varictics programincs are being gradually overcome with 
the release of suitable high - yielding strains with superior grain 
quality and resistance to pests and diseases . Thus & very 
considerable part of the potential benefits of tho new stra 
tegy still remains to be gardercd. 


Output , Prices and Policy Measures 


National Income 

8 . We furn now to the details of developments in the 
period July 1971-June 1972 . Production trends in the eco . 
nomy indicate that the increasc in rcal national income ( at 
1960 -61 prices ) was somewhat less than 4 per cent in the 
fiscal year 1971- 72 , compared to incrcases of 5 . 3 per cent 
and 4 . 7 per cent recorded in 1969 - 70 and 1970 -71, respec . 
lively . With this record for the first thrce years of tho Fourth 
Plan , national income would have to grow at a rate of about 
7 per cent in the remaining two years if the target (5 . 5 per 
cent per annum ) postulated in the Fourth Five - Year Plan is 
to be achieved . 


13. A problem associated with the proper management of 
foodgrains is that of storage and transport. The total storage 
capacity with the Food Corporation of India ( FCI) increas 
ed from 7 .2 million tonnes in 1970 -71 to 8 . 3 million tonnes 
in 1971- 72 (inclusive of 4 . 2 million tonnes capacity hired from 
other Government and private sources ). Even so tho exist 
ing capucity is inadequate in relation to rising storage require 
ments and the FCI s efforts to construct additional silos, par 
ticularly in heavy procurement areas of Punjab, Rajasthan 
and U . P ., have sullered on account of steel scarcity . As for 
transport , inadequate wagon availability on both the broad 
and mctor - gauge systems during the last few years has como 
in the way of smooth and timely movement of grains from 
producing centres to the large consuming markets . A large 
procurement and buffer stocks programme for foodgrains can 
succeed in the object of evening out fluctuations in different 
parts of the country only if these impediments are removal 
and efficient systems of storage and transportation of food 
grains to urban markets assured . 
Industrial Output 

14 . The growth of industrial output has been decelerating 
for the last three years ; it has declined from 7. 1 per cent in 
1969 to 4 . 8 per cent in 1970 and was only 2 . 9 per cent in 
1971, or less than half of the target rate of 8 to 10 per cent 
envisaged in the Fourth Five - Year Plan , 


Agricultural Output and Supply 


9 . The deceleration in nalional income growth was caus 
ed by a decline in the growth rates of both commodity 
sectors. Agricultural production which had increased at an 
average rate of 7 per cent during the preceding two years 
is likely to show a much smaller rise in 1971- 72. Largely be 
cause of a decline of about 2 . 7 million tonnes in bajra , the 
output of coarse grains has failed to kecp pace with the 
trends in major cereals. Coupled with the shortfalls in pul 
ses , indications are that the foodgrains output may not cqual 
last year s level . of 108 million tonnes . This is somewhat 
of a setback particularly in vicw of the fact that the area 
under high - yiciding varieties programme was expanded during 
the year . 


10 . In spito of stagnation in current output, the foodgrains 
supply situation was comfortable during 1971- 72 because of 
stocks with the Governinent. The fall in imports of food 
grains will offset by a sufficiently larger rise in the quantity 
domestically procured , thereby increasing the level of end 
year stocks. Foodgrains stocks at the end of June 1972 
were 8 .9 million tonnes as compared to 8 . 4 million tonnes 
last year. Of the total stocks, rice constituted 2 . 5 million 
tonnes and wheat 6 . 1 million tonnes . While this position 
constitutes a vantage starting point for food inanagement 
in the coming year , it also indicates that there was not a 
sufficient drawal on stocks to mitigate the increase in food 
grains prices during the last few months . 


11 . Among the commercial crops, again , the situation is a 
mixed one . While cotton and jute have recorded increases 
in output , the production of oilsoeds and sugarcanc has de 
clined . C .otton output in 1971-72 estimated by trade at norc 
than 7 million balcs sets & new record ; the increase over the 
year , however , has to be viewed against a rclatively low 
level of output of 5 ,7 million bales estimated by trade for 
1970 -71. Jute and mosta also showed an increase of 0 .6 mil 
lion bales to reach a level of 6 .8 million bales . Output of 
live inajor vilsceds, on the other hand , which had risen 
substantially in 1970 -71 to reach a level of 9 . 2 million ton 
nes , is expected to be lower by about a million tonnes in the 
year under review ; groundnut output is placed lower at 5. 7 
million tonnes, as against 6 , 1 million tonnes last year. Sugar 
cane production which had declined from the 1969- 70 peak 
level of 13.8 million tonnes to 13. 2 million tonnes in 1970 
71, is oxpected to declinc further to 12 . 8 million tonnes in 
1971 - 72 . 


15 . A classification of industrial groups by size of their 
annual growth rates shows that industrics rccording absoluto 
declines in output have steadily increased from 24 per cent 
(by weightage ) in 1968 to 38 per cent in 1971. Corres 
pondingly , the weightage of industries showing incrcases in 
output has gone down from 74 per cent to 60 per cent in 
the same period . 

16 . Industries showing marked declincs of 5 per cent and 
abovc in 1971 accounted for about 18 per cent of the total 
weightage . Included in this group were cotton spinning , in 
dustrial machinery , railroad equipment and sugar , Industries 
showing declines of less than 5 per cent were iron and steel, 
weaving of cotton textiles and motor cycles and bicyclcs . 
Among the industries which showed increases in output in 
1971, the weightage of those with increases of 5 per cent 
and above , caine down from 38 to 32 per cent and those 
which showed increass of 10 per cent and above accounted 
for 16 per cent as against 22 per cent in 1970 . Industries 
showing marked incrcases included basic chemicals, cemeut, 
all non -ferrous metals , electricity generation and vanaspati. 

17 . Supply bottlenecks as well as demand constraints were 
responsible for the persistent declining trend in the overall 
growth rate of industrial output. Among the former set of 
fuctors were shortages of raw materials like raw cotton and 
oilseeds and basic industrial materials like steel and non 
ferrous metals. These shortages contributed to lower produc 
tion in other industries also . The decline in the output of 
finished steel, for instance , from 4 . 8 million tonnes in 1970 -71 
to 4 . 6 million tonnes in 1971-72 , though marginal, created 
sorious problems for steel- using industries whose incrcasing 
demand could be eased only to a limited extent through 
imports. Accumulation of coal and cement stocks was caused 
by bottlenecks in rail transport, though slackness in demand 
for cement froin construction activities and for coal from 
metallurgical consumers also affected their output. Organi 
zational and labour relations probleins in some critical sectors 
such as steel, automobiles and allied industries further con 
tributed to this stack in industrial output. In addition , power 
shortages also seriously affected the output of some industries . 


12 . Despitc these annual variations, agricultural output 
generally and that of foodgrains in particular has been show 
ing a rising trend following the adoption of the acw agricul 
tural strategy in 1966 - 67 . The coverage of high - yielding 


18 . There were some industries which did not work at 
all capacity because of continued sluggishness in demand. 
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Table 2 : - Classification of Industries by their Growth Rates 

In terms of Weights in the Gencral Index (1960 = 100 ) 


T 


: 


Range of Growth Rates @ 


1967 


1968 


1969 


1970 


1971 


Absolute Declino 
Moderate : Less than 5 per cent . 
Marked : 5 per cent and above . 

Of which , 
(i) 10 per cent and above . . 


. 
. 


. 


. 


. 


. 


35 , 68 
25 . 48 


4 . 43 
19 .04 


16 ,61 
12 . 15 


16 . 10 
13 . 24 


19 .98 
17 . 59 


. 


. 


. 


. 


. 


9 . 79 


6 , 13 


13 . 93 
61. 16 


9 . 18 
23 . 47 


5 . 30 
37 . 57 


28 . 76 


31 . 34 


27 . 99 
31 . 96 


15 . 72 


Increase 
Moderate ; Less than 5 per cent 

15 . 34 23 .81 26 .69 27 . 78 
Markcd : 5 per cent and above . . . . . . 21 . 02 

50 . 24 

42. 07 38 . 40 
Of which , 
(i) 10 per cent and above . . . . 

. . 

.. 

.. 13 . 20 25 . 68 28 . 10 

22 .42 

36 . 36 74 . 05 68 . 76 66. 18 
Total Welght . . 

97 . 52 * 97 . 52 * 97 . 52 * 97 . 52 * 
@ Growth Ratcs represent percentage increases over the respectivo preceding years , 
C .S . O . does not regularly publish the index of industries with the balance of 2 . 48 percentage points of weightage. 


59 . 95 


97 .52* 


- 


- 


- 


. 


. .. 


Among these were investment goods industries like steel pipes 
and tubes , railway wagons building and almost all important 
machinery manufacturing industries (such as of cement, teu , 
printing and leather ). They have not only been experiencing 
considerablo under - litilisation of capacity but the rate of utili 
sation has also come down during the past two years . Some 
of the industrics such as steel castings and machine tools , 
have doubtless shown improvement in the rate of capacity 
utilisation in 1971 ; even so , they still have substantial capacity 
unutilised . As mentioned earlier , in a few cases shortages 
of raw materials , power , etc ., contributed to this situation ; 
however , in all these cases , the major factor responsive for 
the decline in the growth of output was the persistent sluggish 
ness in demand . Thero were , on the other hand , certain 
industries, the demand for which was not a restraining factor, 
but their output suffered because of lack of capacity . These 
included paper and paper products , caustic soda, soda ash , 
automobiles , and agricultural tractors. Both these factory , viz ., 
sluggishness in demand for investment goods and insufficient 
capacity can be traced to relatively slow incrcase in aggregate 
investment during the last few years . 


prices , which had doclined by 2 . 4 per cent in 1970 - 71 (July 
June ), increased by moro than 14 per cent and the prices of 
manufactured articles showed a risc of more than 5 per . 
cent, on top of an increase of 8 .6 per cent in the previous 
year . In the foodgrains group, prices increased not only in the 
case of coarse grains and pulses whose output had declined but 
in respect of wheat as well, despite increase in its output. Rico 
and whoat prices went up by 10 . 1 % and 3 . 8 % in the 
year under review in contrast to declines of 2 . 1 per cent and 
2 . 9 per cent, respectively , in the preceding ycar . Among 
other essential commodities the price of sugar shot up by 27 . 5 
per cent over the year . It was only in raw cotton prices, 
which had increased by more than 20 per cent in the previous 
year , that there was a sharp fall of over 31 per cent in the 
ycar under review , owing to an estimated risc of more than 
26 per cent in overall output. The prices of all the other 
industrial raw materials , c . 8 ., raw jute , oilseeds and sugarcane 
recorded varying degrees of increases. Similarly in the 
manufactured articles group , prices of all the important pro 
ducts like cotton manufactures , jutc manufactures, chemical 
products, iron and steel manufacures and paper products 
showed increases , 


19 . The outlook for industrial output in 1972 is somewhat 
better than in the previous year . There has been un casing 
of raw material shortuges in some cases . For instance , 
supply of raw cotton for the textile industry has improved but 
the future outlook hus again become uncertain . An increase 
in investment activity is expected to have a favourable impact 
on the demand for industrial products. The Governinent 
has also taken some measures to encourage industrial output. 
Blanket perinission has been given in January, 1972 to 54 
critical industries to expand output and diversify to the cxtent 
of about 100 per cent above their licensed capacity . The 
impact of this policy on output has yet to be scon although 
it may be observed that regulatory constraints on the installa 
tion of capital equipment and machinery even in the case of 
theso 54 industries may dampen the effect of the new policy. 
Special measures have also been adopted to correci organi 
zational deſiciencies in the implementation of new public sec 
tor projects as well as the working of existing plants. As 
against these favourable elements , shortages continue in cer 
tain fields, such as Vanaspati manufacturing industry which 
is suffering from an inadoquale supply of oilseeds . Similarly 
raw jute output during 1972 - 73 is now placed at a low level 
which may affect the output of juto textiles in the second 
half of 1972. 
Price Situation 

20 . With these trends in output, increased internal 
demand naturally worsened the price situation . Bel 
ween Junc , 1971 and June , 1972 , there was a sharp rise 
in the wolesale price index of 6 .8 per cent which was more 
than double that in the previous year. With the single 
exception of industrial law materials , all the major groups 
included in the price index shared in the risc . Food grains 


21. In consonance with the uptrend in the general price 
level especially in prices of foodgrains and sugar , consumer 
price index numbers ( Basc : 1960 = 100 ), represented by the 
all- India Consumer Price Index Numbers for Industrial 
Workers and Consumer Price Index Numbers for Urban Non 
Madual Employces, have also moved up. The average Index 
for Industrial Workers increased from 186 ta 1970 - 71 (July 
June) to 195 during 1971- 72 (July - Juno), recording a larger 
rise of 4 . 8 per cent as compared to 3 . 9 per cent in 1970 - 71 
over 1969 -70 . The average Index for Urban Non -Manual 
Employees too rose by 4 .6 per cent in 1971- 72 (July - June) 
over 1970 -71 as against a rise of 3 .6 per cent in 1970 -71 over 
1969 - 70 . Continuation of this upward pressure on tho cost 
of living has serious cost implications because many establish 
ments in the public and private sectors have clauses linking 
the wage bill to cost of living variations , 


22 . While outputs in many cases either declined or roso 
only by a small percentage , trends on the monetary side were 
quite the other way . Aggregate monetary spending grew 
at a faster rate than last ycar; this is what emerges, 
whether we take money supply with the public or aggregate 
monetary resources as an index of total monetary expendituro 
in the cconomy, In conjunction with supply limitations , such 
an incrcase in monetary spending could only be consistent 
with higher prices . 


23. Constinuation of procurement prices at the previous 
year s level had the eflect of preventing price declines when 
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the new rabi crop arrived in the market. Thus , when the 

BUDGETARY OPERATIONS 
supply position in the market was one of surplus, procure 
ment operations of the Food Corporation of India virtually 

Conibined Position of Central and State Governinents 
provided a floor to the farmer s selling price . Urban con 
sumers, therefore , could not benefit from lower pricos when 
adequate supplies were available in the market and the situa 

25 . We turn now to trends in the components of aggregate 
tion for them has worsened recently . In l ecent weeks owing 

national expenditure , incrcases in which contributed to the 
largely to a short supply in course grains as well as to some 

price situation described above. Starting with the operations 
drought demand to the current year s khariff crop prospects , 

of the Central and State Governments , their overall budget 

deficit @ amounted to Rs. 631 crores * * in 
market prices of whcat along with those of other foodgrains 

1971- 72 , thus 
havo riso to levels somewhat higher than procurement 

showing a considerablc deterioration from the position in 
prices. It is to be noted that small farmers , those who 

1970 -71 (accounts ) when the overall deficit amounted to 
had little or no surplus to sell , or who , having sold part of 

Rs. 431 crores . Compared to the budget estimates for the 
the output earlier were obliged to buy when prices had 

year , the 1971- 72 deficit was higher by Rs. 244 crores . This diver 
gone up, were unable to benefit in this situation . Against 

gence from the anticipated magnitude aroso not because 
this background and in view of the recent price increases, it 

receipts were less but beculise total disbursements were 
is all the more important that Iurger releases through regu 

much gicater than originally budgeted . For 1972 -73 , after 
lated channels are made to prevent further rise in consumer 

taking into account the yield from additional measures for 
prices . Furthermore , the maintenance of current levels of 

resource mobilization , the combined overall deficit is osti 
procurement prices has created the problem of joter - crop 

mated at Rs. 242 crores ( Table 3 ). 
imbalances resulting in a shift recently of acreage away from 
pulses and certain cash crops such as cotton which also arc Trends in Disbursements 
important. 

26 . Total disbursements ( including lonus and advances ) 
of the Central and State Governments which hud increased 

by 11 .4 per cent in 1969- 70 and 9 . 5 per cent in 1970 -71 shot 
24 . The basic point here is that a situation has been created 
where a decline in production gets immediately reflected in [l 
rise in prices whereas inccase in production does not result 

ligures in this Section relate to fiscal years; figures for 
in a commenşurate benefit to the consumer . It may be added 1971- 72 refer to revised estimates , unless mentioned other 
that sharp fluctuutions in the output and prices of 

wisc . 
cash crops like raw cotton and raw jute also adversely affect 

The abovc figures of the deficit of the Centro uro as 
Industrial output and balance of payments. Hence the thrust given in the budget papers ; for thc concept of the States 
of policy in adıninistering the prices of different commodities delicit, see footnote to paragraph 28 . 
should clearly be in the direction of maintaining them at 

On the basis of final accounts the deficit was lurger . 
stable levels ; but in deciding what these levels should be, 

Figures in this paragraph have been adjusted for con 
it is necessary to keep in mind the income requirements of version of loans into equity and transfor to Contingency 
farmers as well as the interests of the consumer . 

Fund of lodia . ( See footnote 2 to Table 3 on payo 8 ) . 


- : - 


- 


- 


tho 


year 


Table 3 : – Combined Receipts and Disbursemonts of Central and State Governments 

(Amounts in Rupees Crores) 
1970 - 71 1971 - 72 (Budget 1971-72 

1972 - 73 
(Accounts ) Estimates)* (Revised Estimates) 

(Budget Estimates)* 
per cent Per cent 

Per cent 

Per cent 
Amount increase Amount increasc Amount increase ( -1 ) ) 

Amount incrçasc ( + ) / 
( + ) /de ( 1 )/de decrease ( - ) 

decrcase ( - ) 
CICESC crcase over the 

over the 
6 ) over ( - ) Over previous year 

previous year 
the 
previous 

previous 
...... 

year 
I. Total Receipts (A + 1 ) 85,64 44. 1 94 ,32 --- 10 . 1 1,01, 32 (98 ,50) + 18 . 3 ( + 15 . 0 ) 10581 , ( 10,651) + 4 . 4 (- - 8 . 1) 
A . Revenue Receipts , 59 , 58 + - 10 . 5 66,65 7- 11 , 9 70 , 43 

+ 18 . 2 

78 ,42 

+ 11 . 3 
of which : 
Tax Recepits , 47,35 + 13 . 2 52,61 + 11 . 1 55 , 16 

+ 16 . 5 63, 22 

+ 14 . 6 
B . Capital Receipts 26 ,06 + 8 . 1 27,67 + 6 . 2 30 ,89 (28,07 -1- 18 . 5 ( – 7. 7) .. 27, 39 (28,09) – 11 . 3 ( + 0 . 1 ) 
II . Total Disbursements . 89,95 + 9 . 5 98, 19 9 . 2 1,07,63 1,04,81) .|- 19 . 7 (-.- 16 . 5) 1,08 ,23 (10 ,893) + 0 . 6 ( + 3 .9 ) 

of which : 
Developmental outlay 
(a + b ) . . . 35 , 90 + 14 . 3 41 ,48 + 15 . 5 44 , 27 (42 , 15 ) + 23 , 3 (.1- 17 . 4 ) 46 , 38 

+ 4 , 80 + 10 . 0 ) 
( a ) Revenue . . 24 , 00 +- 14 . 0 27, 54 + 14 . 8 28 ,25 

17 . 7 31, 23 

+ 10 . 5 
(b ) Capital . . 11,90 .!. 15 .0 13 ,94 +- 17 . 1 16 ,02 ( 13 ,90 ) + 34 . 6 (-4- 16 . 8 ) 15, 15 

-- 5 , 4 (-1-9 .0 ) 
Non -Devclopmental 

Outlay (a + b ) . . . 36 ,75 + 12 . 1 37,39 +- 1 . 7 44 ,72 (44,02) . . 21 . 7 (.1- 19 .8 ) 42,92 (43 ,62 ) - 4 .0 ) ( - 0 . 9 ) 
(a ) Revenuc . . 33 ,66 + 6 .6 35,93 7-6 . 7 42,64 

+- 26 . 7 

42, 16 
(b) Capital . . 3.09 - 153 .3 1, 46 + 52 .8 2,08 (1, 38) – 32 .7 ( - 55. 3) 76 (1,46) - 63 , 5 (-1- 5. 8) 
III. Overall Surplus ( + ) 
Or Deficite - XI — II). - 4, 31 

--- 3,87 - 6 , 31 

- 2.42 
Notes : - 1 . Figures are adjusted for inter-Governmental transfers. The combined overall position , howcver, remains unchanged . 

2 . Figures in brackets exclude national capital receipts/disbursements on account of conversion of loan of Rs. 212 crores to 

public sector undertakings into equily caiptal (during 1971 - 72 ) and of Rs. 70 crorcs under the Contingency Fund of India 

(during 1971 – 72 and 1972 – 73 ) , 
3 . The figures of total receipts , capital raceipts and overall surplus /deficit as given in this Table and Table 4 would notbe com 
parable with thoso given in previous AnnualReports since boginning from this year net ways and means advances and over 

drafts from RBI (as per State budgeis) are treated as financing itoms and not as capitalreceipts as was donc carlier. 
* Includes effects of budget proposals, 
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Budgetary Operations of the State Governinents - - 1971- 72 


up by 16 . 5 per cent to Rs. 10 , 481 crores in 1971- 72 . Deve 
lopmental outlay which was anticipated in the budgets of 
1971- 72 to rise by 15 ,5 per cent actually rose by 17 . 4 per 
cent. But the increase in non -developmental outlay was much 
sharper ; instead of rising by 1. 7 per cent it went up by 
19 .8 per cent. This rise in non - developmental expenditure 
was mainly on account of additional expenditures on defence , 
refugee reliçf and famine relier, which together accounted for 
Rs. 560 crores of the increase over the original provision . 
Budget estimates for 1972 - 73 have provided for a step - up 
in developmental outlay of 10 per cent and a decline in non 
developmental outlay or about i per cent. The lower per 
centage increase in developmental outlay budgeted for 1972 
73 is mainly due to the sinaller rise in the provisions made 
by State ( overnnents for education , agriculture , medical and 
public health and civil works. 


28 . The combined budgctary deficit of all the States was 
Rs. 246 crores in 1971 - 72 – R >. 92 crores higher than anti 
cipated (Table 4 ). This was in spito of the fact that the 
aggrcgate receipts of the States increased by 21 per cent to 
Rs. 6313 crores , campared to an increase of a little more 
than 7 per cent anticipated in the budget . Whereas their 
own revenue receipts were only slightly higher than anticipatec 
in the budget , resources transferred from the Centre (including 
JTOSS loans) were very much larger . One reason for this weg 
the special assistance provided by the Central Government 
to some of the Statcs. In spite of this , the deficit increased 
because aggregate disbursements which were anticipated to 
be Rs. 5745 crores in the budget were actually higher by 
Rs. 814 crores. An important factor contributing to this risc 
was a sharp increase of Rs. 335 crores in non -developmental 
outlay bocatise of additionnl expenditure (Rs. 126 Crores) an 
famine relief by some States. Six States viz., Mabarashtra , 


Trends in Receipts 


27 . On the receipts side there was a large rise under both 

- .. - - - . - - - - - - - - - 
tax and capital receipts . Aggregate tax receipts which had 
increased by 12 .2 per cent in 1969- 70 and 13.2 per cent 

" The withdrawal from cash balances , net sales of securi 
in 1970 -71 rose fuither by 16 . 5 per cent in 1971 - 72 ; Central 

tics held by States in their cash balances investment account, 
taxes (inclusive of States share ) increased by larger percentage 

net transfer from Revenue Reserve Funds of States and 
(20 per cent ) in 1971 -72 than the States own tax revenue 

budget figures of net increase in ways and means advances 
which rose by 10 . 2 per cent. 

and overdraft from the Reserve Bank of India . 
Table 4 :4Overall Budgetary Position of States 

( Amounts in Rupees Crores ) 
1970 - 71 1971 - 72 Percentage 1971- 72 Percentage 1972 -73 Percentage 
(Accounts) (Budget increase (Revised incrcase (Budget increase 

( Estimates) t of (2) over Estimates) of (3 ) over Estimates)* of (4 ) over 


( 1) 


(2 ) 


(3 ) 


Li 
4:21.1 


(4) 
65,2 


+ 9 . 2 


1,75 


I. Aggregate Receipts (A + B ) . . 52, 14 55, 91 4 .7 . 2 63 ,13 - .21 . 1 

+ 3 . 4 

(66 ,43) 
A . Revenue Recepits (i + ii ) . . 35, 19 40 ,26 + 14 . 4 

42, 25 + 20 , 1 44,62 7. 5 . 6 

(45, 79 ) 
(i) States Own Revenue Receipts 21,97 24 , 17 + 10 . 0 24 , 24 

+ 10 . 3 

26 ,46 

(27, 15) 
Of which : 
Tax receipts . . . 

15 ,28 16 ,42 

-+ 7 . 5 16 ,84 + 10 . 2 

18 , 53 + 10 .0 

(19 . 17 ) 
( ii ) Resources transferred from the 
Centre (a -1- b ). . . 13 ,22 16, 09 + 21. 7 18 ,01 + 36 . 2 18 ,16 + 0 . 8 

( 18 ,64 ) 
(a ) Shared Taxes . . . 7 ,56 9,01 

+ 19 . 2 

9 ,31 + 23 . 1 

10 , 10 -+ 8 . 5 

(10 ,58 ) 
(b ) Grants from the Centro , 5 ,66 

7 ,08 25 . 1 8 ,70 + 53 . 7 8 ,06 - 7 , 4 
B . Capital Receipts (i + ii) 

16 ,95 15,65 - 7 . 7 20,88 + 23 . 2 20,64 - 1 . 1 
(1) States Owo Capital Receipts 6 , 90 7,54 --- 9 .3 7 ,71 

7- 11 . 7 

8 ,62 + 11 ,8 
of which : 
Market borrowings (Gross) 1,65 1,52 ---7 . 9 

+ 6 . 1 

1,88 

-4-7 , 4 
(ii ) Loans from the Centres 
(Gross) . . . . 

10 ,05 8, 11 – 19 . 3 13 , 17 + 31 . 0 12 ,02 -- 8 . 7 
Il Aggregate Disbursements . . . 

53 ,60 57,45 .17. 2 65 , 59 - 22 . 4 66 , 33 +-11 
of which : 
(a ) Dovelopinental outlay 

25 ,75 29 , 70 

- | 15 . 3 30 .65 + 19 . 0 33 ,41 + 9 . 0 
(b ) Non -developrental outlay. . 15, 19 16 , 50 

+ 8 . 6 

19, 85 + 30 . 7 19 ,20 - 3 . 3 
(c) Repayment of loans to the Centre 6 ,34 5 ,64 - 11 .0 8, 13 + 28 . 2 7,85 -- 3 , 4 
( d ) Loans and advances to third 
partics , , , 

4 ,91 4, 37 11 . 0 

5 ,81 7- 18 . 3 

4, 53 - 22 . 0 
(c) Rcpayments of market loans 

59 75 + 27 . 1 

7- 30 , 5 

84 

- -- 9 . 0 
III. Overall Surplus ( + ) or Deficit (- --) 

(I II) . . . 

- 1,07 

(-+- 10 ) 
- 

- - - 
Notes : ( 1 ) Figurss given horo do not tally with those given in the budget papers as certain adjustments have been made . ( 2 ) See 
footnote 3 of [able 3 . 

* Include the effect of budget proposals, # Figures in brackets are after taking into account estimated yield from budget proposals 
by States and their share in additional taxation proposed by the Centre during 1972 -73 . 


— 1,46 


- 1,54 


--2,46 


- 


- 
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- - 


- 
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Orissa , Bihar , West Bengal, Uttar Pradesh and Andhra Pra - whole rango of questions in this regard . The terms of re 
desh spent as much as Rs. 110 crores more for this purpose. ference of the Commission are much wider than in the 
Developmental outlay, on the other hand, was stepped up past. The Commission is expected , for example , to assess 
by Rs. 95 crores. Other disbursements showed a rise of the non - plan capital resources of the States, the burden of 
Rs. 384 crores over the budget estimates mainly under the the revision of salarics of State Government servants as well 
repayment of loans to the Centro (Rs. 249 crores ) and loans as the employees of local bodies and the cost of servicing 
and advances to third parties (Rs. 144 crores). 

the loans obtained from the Central Government upto the 
end of the financial year 1973- 74 . It is also expected to 

review thọ policy and utangements regarding relief expen 
Overdrafts by States 

diture in the States, which are affected by natural calami 

tics. It is expected that the Commission s rcpost will be 
29 . Mention was made in the last year s Report about thc available by the end of October, 1973 , 
persistent overdrafts of certain State Governments with the 
Rosorve Bank of India . During 1971- 72 ( July - June), the 
position worsened in this respect. Outstanding overdrafts of 

Budgetary Operations of Central Government — 1971- 72 
11 States which aggregated Rs. 371 crores is on Junc 28 , 
1971 (as against Rs. 82. 7 crores on Jụne 27, 1970 for 6 

34 . Turning to the Central Government s budgetary opera 
States ) reached a level of Rs. 642 crores at the end of April, tions in 1971- 72 , there was a sharp rise in total expenditure 
1972 with as many as 12 States having overdrawn on their which increased over the year by Rs. 1146 crores to 
accounts . Although this figure reflected to some cxtent the Rs. 6722 crores** (Table 5 ) . To meet this higher level 
results of the repayment of the ways and means advances of expenditure , a large cffort to mobilise additional resources 
obtained from tho Central Government for clearing the over was made through imposition of fresh taxation in October 
drafts in the earlier years , the further additions to the total und December , 1971, In the event total revenue receipts 
amount caused serious concern in view of the wider repercus of Government administration at Rs. 3819 crores were 
sions on financial balance in the cconomy of the unauthorised about 11 per cent higher than estimated in the budget of 
and unregulated borrowings by the State Governments from which tax revenue at Rs. 2881 crores showed an improve 
the Reserve Bank . At the same time, provision had to be ment of Rs. 181 crores ( or 6 . 7 per cent) over the budget 
made for mecting, the genuine needs of State Goverments, anticipation . External assistance for refugee relief exceeded 
particularly in view of the rather limited flexibility in their budget anticipation by about Rs. 100 crores . 
potential in raising financial resources. The Central Board 
took an opportunity to raise with the Union Finance 35 . The improvement in receipts was more than offset by 
Minister the problem of the heavy overdrafty of a rise in non -developmental expenditure which showed a rise 
the States and the need to put an end to them . The question of 23 per cent over the previous year in contrast to an 
Was discussed by the Union Finance Minister with the Chief anticipated decline of 6 per cent. This was caused by the 
Ministers /Governors of the State Governments concerned . expenditure on refugees, defence and additional assistance 
Following thesc discussions and consultations between the to some State Governments especially for famine relief. 
Reserve Bank of India , the Ministry of Finance and the Developmental expenditure , on the other hand , declined 
Planning Commission , a niew policy on overdrafts was subse slightly as compared to budget estimate . This was in con 
quently formulated . 

trust to the position of State Governments whose develop 

mental expenditure was higher than budgeted . In terms of 
30 . The new scheme which came into force with effect 

capital formation, actual outlays by the Centre fell short 
from May 1, 1972 required that overdrafts be discontinued 

of the budgeted amount by Rs. 42 crores . Savings of 
froni cnd- April, 1972 . In vicw of the increased volume of 

Government Administration i. e ., the diffcrence between 
budgetary transactions of State Governments , the limits for 

reventie receipts and current cxpenditure , turned out to bo 
clean or unsecured ways and means advances from the 

only Rs. 95 crores as against the budget anticipation of 
Reserve Bank were cnchanced with effect from that date 

Rs. 242 crores ( Table 6 ) . All of these adjustments were 
to four times the previous levels. This is in addition to what 

reflected in a deterioration in the Centre s budgetary posi 
they can get from secured advances. Overdrafts of all the 

tion , with the overall deficit increasing very substantially as 
12 States on the books of the Reserve Bank were cleared 

compared with Rs. 233 crorcs estimated in the budget. 
as at the close of business on April 30 , 1972 . As many 
as 10 States were granted special ways and means advances Budget for 1972 - 73 - Centre 
totalling Rs. 416 crores by the Centre to clear their overdrafts , 
while the balanco was adjusted against plan assistance (Rs. 32 

36 . The budget for 1972 - 73 aims at enlarging the amount 
crores) and payment on account of States share of incomo of capital formation and the contribution of Government to 
tax (Rs. 195 crores ) released 215 on April 30 , 1972 . 

the total savings pool, thus reversing to 1971 - 72 position . The 

public sector Plan outlay is to rise by 22 per cent or Rs. 710 
31. Under the new policy no overcrafts are allowed by tho 

crores, raising it to Rs. 3973 crorcs. The Plan provision in 

the central budget at Rs. 2569 croresi anticipates a rise of 
Reserve Bank except for purely temporary periods of not 

14 ,7 per cent over 1971- 72 budget estimate . Savings of the 
more than seven days. In the event of any State Government s 

Government Administration are also expected to rise over 
overdraft continuing to excecd seven days , Suspension of 

four - fold ; non -developmental expenditure 
payment on behalf of the concerned State has been made 

is to decline by 

7 .6 per cent and developmental expenditure show an increase 
automatic . These steps which represent a tightening of 

of 13 .4 per cent. In other words, developmental expenditurc 
treasury control over States are expected to contain the 
expenditure, plan and non -plan , of the State Governments 

which constituted about 47 per cent of total expenditure in 
within available resources . 

1971- 72 is expected to reach 52 per cent in 1972 - 73 . In 
accordance with the priorities of the Plan , expenditure on 

social services ( e .g ., social welfare schemes such as those 
32 . Since May 1, 1972 , no State Government has over relating to rural unemployment, rllral water supply , rural 
drawn its account with the Reserve Bank of India continuously housing, etc .) as a proportion of total expenditure would 
for a period of more than seven days and even within this go up from 7 .4 per cent to 9 . 7 per cent. Gross capital 
period , the amounts actually overdrawn from time to time formation including financial assistanco for capital formation 
were mariginal. These occasional overdrafts were due to at Rs. 2441 crores is expected to be 12 per cent higher and 
the fact that disbursements by the State Governments con constitute 36 per cent of total expenditure as against 32 
cerned could not be exactly anticipated . They were , however , per cent in 1971- 72. Despite the anticipated increase in 
invariably cleared within the time limit of seven days . While 
the new policy has thus been successful and effective , a 
permanent improvoment in the financial position of the States 
will also be necessary . Some of the States have rc 

* The figures relating to expenditure ( other than plan pro 
cently announced measures for the mobilisation of additional vision ) and receipts of the Central Government referred to 
resources. 

here are based on an Economic and Functional Classification 
of Central Government Budget, Ministry of Finance , Gov 

ernment of India . 
33 . The problems relating to State finances have to be 
viewed in the context of resources needed for both plan 

+ Inclusive of internal resources of departmental under 
and non -plan outlays. The Sixth Finance Commission takings and other resources , Plan provision will be Rs. 2 , 844 
appointed at the end of June, 1972 will be examining a crores. 
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Table 5 :- Developmental and Non-Developmental Expenditure of the Central Government 

(Amounts in Rupees Crores ) 
- - - --- - - - . 

- - - 
1970 - 71 1971 - 72 1971 - 72 

1972 - 73 
(Accounts ) (Budget Estimates ) (Revised Estimates) (Budget Estimates ) 


- . . 


- 


- - 


year 


Per cent Per cent Per cent 

Per cent 
variation variation variation 

variation 
Amount over the Aniount over tho Amount over the Amount over tho 
previous previous previous 

previous 
year year 

year 
— - - - - 
Total oxponditure (A + B ) , , . . 5576 * .|- 13, 2 5874 

+- 5 . 3 

6722 +- 20 ,6 6869 7- 2 .2 
A . Developmontal Expendituro (i + ii) , 2659 + 13.0 3136 1- 17.9 3124 + 17.5 3544 - - 13.4 

(47.7) ( 53.4 ) (46 .5) 

(51. 6 ) 
(i) Social Servicos . . . . 364 - . 19 .7 578 -1- 58 .8 495 + 36 . 0 663 +- 33. 9 

(6 .5) (9.8 ) ( 7.4 ) 

(9.7) 
( 11 ) Economic Sorvicoz 2295 + 12 .0 2558 + 11 .5 2629 + 14 ,6 2881 

+- 9.6 
(41.2) 

(43.6 ) (39. 1) 

(41. 9 ) 
B . Non -Developmontel oxpenditure (i +- ii) 2917 + 13 ,4 

2738 - --6 . 1 

3598 

-|- 23 , 5 3325 — 7.6 
(52.3) (46 .6 ) 

( 53. 5) 
(1) Genoral Sorvicos . . . 1777 -|- 19 . 2 1627 - 8 .4 1898 +- 6 .7 

+ 0 .6 
(31.9 ) ( 27.7 ) 

( 28 .2 ) 
(!!) Unallocable : : : 1140 

+ 5,5 1111 

1700 | 49 .2 1416 - 16 .7 
(20 .4 ) (18 . 9 ) (25 .3) 

( 20 . 6 ) 
Notes : Figures in brackets are percentages to total expenditure . 

* Include compensation paid to nationalised bank estimated at Rs. 84 crores and additional subscription to I.M . F . and 1. B .R .D . 
paid in the form of non -negotiable non - interest bearing rupee securities estimated at Rs. 114 crores. 

@ Include block grants ond loans. 


(48 .4 ) 
1909 
(27. 8 ) 


- 2 .6 


Table 6 : - Sayings of the Central Government 


(Amounts in Rupees Crores) 


— 


— 


- 


— 


. — - -- — 


— 


. - - . — . — 


1970 - 71 
(Accounts) 


1971- 72 1971- 72 
(Budget (Revised 
Estimates) Estiinates) 


1972 - 73 

(Blidget 
Estinates) 


Per cent 
variation 
of Col. 4 
over Col. 3 


(2) 


(3 ) 


(5) 


3819 
2881 
938 
3724 

95 


4210 
3320 
890 
3724 
486 


10 , 2 
15 . 2 
+ 5 , 1 


2909 


3209 


224 


242 


-| 411 . 6 


179 
123 


1. Revenuo Receipts of Governmen 

(1) Tax Revenție , , 
( 11 ) Non -tax Revenue . 
2 . Current Expencituro . 
3. Savings of the Government Administrasion (1 – 2) . 
4 . Depreciation Provision and Relained Profits of Departmental 

Commercial Undertaking (i-1. 1 ) . . . . . . 
(1) Depreciation Provision . . . . . . . 

(ii) Retained Profits , , , , , , , . 
5. Gross Savings of the Central Government (3 + 4 ) , 
6 . Expenditure on Renewals and Replacements . . 
7. Not Savings ( 

56) . . . . . . 
8 . Net investinent . . . . . . . . . 
9. Excess ( + ) or shortfall ( ) of Net Savings over Net investment 

(7 -- 8) . . . . . . . . . . 
10 . Item 3 as per cont of Itein 1 , . 

. . 


193 
131 
62 


211 
129 


255 
137 
118 


306 


741 


+ 20 , 9 

+ 6 . 2 
+ 43. 9 
+ 142 . 2 

+ 26 , 3 
|- 194 . 3 
+ 17 , 1 


100 


95 


120 


211 


312 
428 


621 


335 
542 


516 


604 


- 116 


- 207 

7 , 0 


----305 

2 . 5 


+ 17 
11 . 5 


7 . 1 


- . 


- 


. - . 


. - - 


-- - - - 


- 


- . - 


- 


. - 


- . 
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expenditure in 1972 - 73 , additional nct financial liabilitiey are crores in the Centre s fresh tax efforts , this overall delicit 
expected to be lower than in 1971-72 . Additional expendi would be converted into a surplus of Rs. 10 crores. " 
ture in 1972 -73 is expected to be financed by an increase 
in revenile receipts of the order of Rs. 391 crores ( 10 . 2 pel 
cent over 1971- 72 ) ; tux revenue at Rs, 3320 crores is pro 

Market Borrowings 
jected to show an increase of 1.5 per cent ind non-tax 

39 . It will be seen from the above discussion that a fair 
revenue a declinc of 5 per ceni. 

Iy large part of the sharp increase in expenditure in 1971- 72 

was met by additional tax niobilisation . In this context 
37 . The additional resource mobilisation during 1972 -73 mention should be made also of the borrowings by the 
may be viewed along with the expected revenue from tax 

Central and State Governments . The combined net receipts 
measures implemented in 1971 - 72 . Total yield from the of the Central and State Governments from such borrowings 
1971- 72 meusures ( including States share and resources amounted in 1971- 72 to Rs. 396 crores - 1.C ., Rs. 161 
raised by Railways and Posts and Telegraphs ) is estimated crores more than in 1970 -71. The entire increase was in 
at Rs 500 crores in a full year, an inprecedented risc in a the net borrowings of the Centre , the States borrowings 
single year; combined with measures taken during 1972 - 73 increasing only by Rs. 1 crore. In fact , net market borrow 
the total nuy be expected to exceed Rs. 650 crores in the ing of the Centre during 1971 - 72 at Rs. 295 crores vas 
current year . Consequently , savings of the Government Rs. 127 crores more than what had been budgeted . A 
administration are placed at Rs. 486 crores in 1972 - 73 , special feature of the Centre s borrowing programme in 
rise of Rs. 391 crores over 1971- 72 . In other words , 

1971- 72 was the issue of three National Defence Loans 
savings of Governinent administration are to constitute 11 . 5 

following the cleclaration of emergency in December, 1971, 
per cent of revenuc receipts , 28 against 2 , 5 per cent in subscriptions to which were received only in cash and aggrc 
1971- 72 . Besides , retained prolits and depreciation provision 

gated Rs. 111 crores. For 1972 -73, the Centre s borrowing 
of departmental undertakings are anticipated to be of the programme originally envisaged gross receipts of Rs. 51.5 
order of Rs. 255 crores in 1972 -73 ; thus total gross Savings 

crores or Rs. 215 crores net. In the first phase of market 
of the Central Government would rise to Rs. 741 crores 

floatation in July , 1972 the Centre raised Rs. 132 crores 
from Rs. 306 crores in 1971- 72 . Net savings of the Central ( net ) from nurket borrowings . In view of the recent 
Government ( gross Savings minus expenditure on rencwals trends in deposits and acly :inces of the banking system , tho 
and replacements ) estimated at Rs. 621 crores in 1972- 73 Centre decided to increase the gross market borrowings for 
would exceed direct not investment by Rs. 17 crores . 

1972 - 73 to Rs. 565 crores notified ( with the right to retain 
Tipto Rs. 623 crores of subscripstion ) or a net amount of 

Rs. 323 crores — which would mean an increase of about 
Stutes 

Rs. 100 crores over the budget estimates. The State Gov 
38 . The major features of the State budgets for 1972 - 73 

ernments borrowings in 1972 - 73 are also expected to be 
are : ( a ) Aggregate receipts at 1971- 72 rate of tuxation ) 

higher at Rs. 133 crores as compared to Rs. 101 crores in 
which had increased by about 21 per cent in 1971-72 are 

1971 - 72 . Under small savings the net collections in 1972 
expected to show a rise of 3 .4 per cent in 1972 - 73 . Ştates 

73 are expected to be Rs. 230 crores as ngainst Rs. 210 
own tax receipts show a rise of 10 per cent, the same as in 

crores in 1971- 72 , 
1971- 72. Capitul receipts , however , show a marginal fall of Suvings And Investment 
1. 1 per cent due to el decline of Rs. 115 Crores in loans 
from the Central Government, as aguinst a risc of Rs. 312 

40. Together with othor receipts on capital account thesc 
crores in 1971- 72 . This decline was partly offset by increa funds made it possible for the Centre to financc - both 
ses in market borrowings, recovery of loans from third directly and through assistance to States, Union Territories , 
parties and loans from autonomous bodies. ( b ) Aggregate and non -departmental undertakings - net capital formation 
disbursements which had increased by more than 22 per 

of Rs. 2081 crores in 1971-72. This represents an increase 
cent in 1971- 72 are budgeted to rise marginally by 1 . 1 per of Rs. 368 crores over the comparable amount for 1970 -71 
cent in 1972 -73. Developmental outlay is to rise by 9 per ( Table 7 ) . 
cent while non -developmental outlny would decling by 
about 3 per cent. The overall deficit of State Governments * This overall surplus in 1972 - 73 would be higher it re 
is expected to amount to Rs. 107 crores. If allowance is ceipts from market loans to be fonted by Maharashtra are 
made for Rs. 69 crores expected from the additional mca taken into account. No credit has been taken by this 
sures proposed by some States and their share of Rs. 48 State in its budget on this account. 
Table 7 : - Expenditure on Capital Formation by Government of India 

(Amounts in Rupees Croros ) 
. . . . . .. . . . 

. . . - - . ... . . . ... . . . . - - ... 
1968 -69 1969- 70 1970 - 71 1971- 72 1972 - 73 

( R . F .) ( B . L .) 
1 . Gross Capital Formation 

276 393 

611 

724 
(a ) Fixed Capital Formation 

449 430 485 

592 
( b ) Inventajies . . . 

- 173 

34 

19 

- - 33 
2 . Net Capital Formation (I.c ., excluding expenditure on renewals and 
replacements ) . . . . . . . . . 

193 318 429 

604 
3 , Financin ) Assistance for Capital Formation 

1, 384 1, 219 1 , 285 * 

1, 565 1,717 
( a ) to States , Union Territories, cic . 

761 775 837 1 ,007 

1 ,043 
(b ) to non -cepartimental commercial undertakings . 

444 448 558 

674 
(i) Financial . . . . . . . . 

42 70 

103 
(ii) Othors , 

402 378 

487 

- . - 
Total ( 2 + 3 ) 

1,577 . 1,537 1,713 2 ,081 2,321 

- - - - -- - - 
* Excluding compensation paid to nationalised banks. 


- .. . 


- - - 


- - - 


. 


... . 


. . 


. - - . 


- . 


. - - . 


. . 


. .. . . 


. . . 


519 


757 


- - - 37 


516 


623 


71 


571 


41. Similar expenditure on net capital formation by the 
Government of India for 1972 - 73 is estimated at Rs. 2321 
crores , or Rs. 240 crores more than in the last Ascal year . 


current outlay on education public hcalth , civil works , etc . 
only il small portion of this increase consists of outlay on 
capital formation . And most of such capital formation 
was inanced by capital transfers from the Centre ; on their 
own account , the States probably contributed little by way 
of an addition to public sector savings . 


42 . Comparable data on savings and expenditure on capital 
formation in the States are not at present available and 
hence it is not possible to give my estimates for the 
public sector as a whole . It will, however, be scen from 
Tablo 4 that total developmental outlay ( on both revenue 
and capital accounts ) of State Governments in 1971- 72 was 
Only Rs. 490 crores higher than in the previous ycar . Since 
the major element in States developmental expenditure is 
61 of 1 / 72 - - 12 , 


43 . Coupled with the hcavy losses suffered by the large 
public undertakings, such as Hindustan Steel, Heavy Engi 
nccring Corporation inc Heavy Electricals , it seems very 
likely that public savings declined both absolutely and relt 
tively . However , based on larger loans and grants from the 
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Contro , as well as overdrafts , the States and non - cpart of 1971 (Muy lu October ) money supply with the public ſc 
inental lindertakings apparently inaintained , and perhaps 11 

gistered for the second successive ycar an expansion , wbich 
creased somewhat, their investment outlays , 

at Rs. 162 crores was somewhat larger than in the previous 

slack season . The entire increuse was in deposit money , with 
44 . In the private sector also , it would appear from avail 

Currency component showing a decline. As will be seen from 
able indicators that the magnitude of investment was probably Table 10 , this capansion resulted inrostly from additional bank 
higher in 1971-72 than in the previous year . There was it credit to Government and to a small extent from increase in 
rise in the consents sanctioned to non - banking public limited 

foreign exchange assets . Net hunk credil to commercial sector 
companies for new capital issues . The market for such 

exerted it contractionary cffect oli moncy supply . 
issues also showed some l ecovery from the sluggishness 
observed in the previous yeur; public response was encourag. 
ing and some of these issues were over -subscribed . Loans 

50 . The expansion in money supply during the busy seuson 
sanctioned and disbursed by tcrin -lending institutions showed of 1971- 72 (November 1971 -April 1972 ) at Rs. 779 crores 
a further increase during the year . In the agricultural 

( 10 . 5 per cent) was substantially larger than Rs. 581 crores 
sphere , the aggregute of finance for investment available ( 8 . 7 per cent) in the previous busy season . While the increase 
from Agricultural Refinance Corporation , Agricultural in currency component was higher than that in the previous 
Finance Corporation , Rural Electrification Corporation and year busy season , the growth in deposit money was nearly 
drawals from Reserve Bank s mcdium -term loans and deben . Twice as much . Again , the increase in net bank credit to 
tures flouted by central land mortgage banks during tho Government at Rs. 820 crores was larger than in the previous 
year (July 1971- June 1972 ) shows that the rising trend in busy season . The rise in net bank credit to the commercinl 
the tempo of investment in agriculture has been maintained sector was , however , much smaller than that in the previous 
( Tuble 8 ) . 

busy season , attributable mainly to acceline of Rx 71 crores 

in food procurement creclit ( Table 10 ). 
45. The main point which cmerges from the preceding 
paragraphy is this. While public saving was smaller in 
1971- 72 than previously , public investment expendituii c in 

51 . Money supply with thc public registered an expansiori 
creased somewhat. From available inclicators, it would also 

in the first two months of the 1972 slack season as in the 
appear that private sector investment probably rose parti 

corresponding period of the previous slack scason . A substan 
cularly in agriculture and small industries. Apart from 

tial exprension in net bank credit to Government was the prin 
any small increase in corporate Savings which may have cipal factor accounting for this increase . A small increase in 
Occurred , the bulk of the increase in investments was financ 

nel bank credit to commercial sector as against a decline 
cd partly by an inllow of foreign savings , but mostly by a 

during the corresponding period of last year also contributca 
rise in the savings of household sector, particularly in the to the risc in money supply . 
form of financial assets . 

46 . The increase in household savings in the form of Trends in components of money supply and aggregate 
financial asscts was evident in the growth of deposits , crur 

monetary resources 
rency holdings , contributions to provident funds and life 
insurance , small savings and subscriptions to capital issues 
of companies . This development is particularly noteworthy 

52 . A noteworthy feature during the last three years has 
because it impjies a greater flexibility in the deployment of 

beco the sleclining proportion of currency in the incrcase 
savings in the cconomy. For a better appreciation of this 

in money supply . Thus , of the increase in inoney supply , 
fcature , it is necessary to look at the details of the varia 

currency forincd 71 per cent in 1968 -69 * ; thc proportion 

bas steadily declined since then to 47 per cent in 1971- 72 
tions on the monetary side. 

(Table 11 ). The same trend emerges if the rate of expan 
Monetary and Banking Developments 

sion of currency is compared with that of aggregate mone 

tury resources (Table 12 ). Another aspect which deserves 
Trends in Money Supply and Monetary Resources 

notice is that of the two components (ie , current deposits 

und demand portion of saving deposits ) of bank money , 
47. Monetary trends in 1971- 72 ( July - Tune) show an the rate of increase in savings deposits has been higher than 
acceleration in the ratc of expansion both of money supply that of current deposits over a period of years . In 1971- 72 
with the public and aggregate monetary resources . Money total bank money formed 33 per cent of the increase in 
supply with the public expanded by 13. 6 per cent in 1971- 72 money supply ; of this increase , saving deposits constituted 3.5 
as against 12 .5 per cent in the previous year ; corresponding per cent and current deposits only 17 per cent. A slower 
rates of expansion of aggregate monetary resources were incrcase in thc rate of currency expansion can be explained 
16 ,2 per cent and 14 . 3 per cent, respectively . A notable by two factors . In line with growing econoinic activity es 
fcature of the expansion in money supply during the year pecially in the agricultural sector, the transactions demand for 
was that, unlike in the previous year, the increase in deposit 

Currency has increased in the aggregato . Simultaneously , and 
moncy (Rs. 592 crores ) was considerably larger than that 

again in the rural arcas particularly , a section of the popula 
in the currency component (Rs. 423 crores ) . 

tion which was accustomed to keep its savings in the form 
48 . The dominant factor behind this monetary expansion 

of currency has apparently developed the banking habit. This 
Was the striking increase af Rs. 1176 crores in net bank 

is evidenced by the growing proportion of saving deposits 

relative to bank money . In other words, along with the 
Credit to Government ( as against Rs. 931 crores in 1970 -71 ) 
reflecting the widening budgetary gap referred to in earlier 

sapid cxpansion of banking services in the country , there is 
paragraphs . " External transactions of the banking system 

at change in the asset preferences of the public from currency 
resulting in a not rise of Rs. 29 crores in foreign exchange 

10 deposits . Whether this is attributable more to the feeling 
assets (which had declined by Rs. 95 crores last year ) also 

of security engendered by the nationalization of banks than 
contributed to it small increase in money supply , Incrcase 

to the attraction of interest yields, it is difficult to say. 
in total bank credit to the commercial sector at Rs. 788 

Perhaps both have contributed to this change of habit and 
crores was luger than in tho previous year by Rs. 67 crores. 

require to be bornc in mind in the formulation of banking 
However, since credit extended to the commercial sector was 

policies . 
higher than the amount of timc deposits ( Rs. 786 crores ) 
mobilised by banks by only Rs. 3 crores , the expansionary Banking Trends and Credit l olicy 
impact of net bank credit to commercial sector on money 
supply was quite nominal ( Table 9 ) . 

Annual Variations : July 1971- June 1972 
Seasonal Trends 

53 . Another significant development during 1971- 72 was 
49. These fcatures of the monetary situation were also re the highly liquid position utained by the banking system duc 
ficcted in scusonal trends . During the traclitional slack season to the accretion of deposits at it rate faster than that of 

expansion of bank credit. Aggregate deposits of scheduled 
" Net or some accounting adjustment ellected during the commercial banks (at cilitent prices ) increased by Rs. 1307 
you , the increase in net bank credit to Government works crores or at an unprecedented rate of 21 per cent as against 
out to Rs. 1 , 101 crores as compared with Rs. 831 CTOTES Rs. 942 crores or 17 . 9 per cent in 1970 - 71. The higher rate 
during 1970 -71, while the risc in nel foreign exchange assets of growth in deposits WAS influenced among other factory 
during 1971- 72 was only Rs. 6 crores . These accounting - . - .- . - - -- - - - - - 
adjustments have not rected liguies of money supply , 

" Datat in this paragraph refer to financial years , 
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Table 8 :- Institutional Finance for Investment in Agriculture 

( July - June) 


SEC.3(ii)] 


(Announts in Rupees Crores) 


1960-61 


1961-62 


1962-63 


1963-64 


1964- 65 


1965-66 


1966-67 


1967-68 


1968 -69 


1969- 70 


1970 -71 


1971 -72 


-- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


-.--. 


9 . 97 
1 . 55 


10 . 50 
2 . 24 


19 . 25 
1 . 57 


23 . 3 
1 . 84 


34 . 81 
3 . 23 


43 . 10 
4 . 33 


52. 05 
2 . 93 


61. 51 
1 . 57 


103 . 42 

5 . 00 


114 .82 

1 . 10 


119 .49 

4 . 74 


127 . 81 

5 . 72 


10 
20 . 60 
16 . 88 
0 . 45 


24 
17 . 96 
14 . 18 

4 . 45 


89 
68 . 16 
58 . 64 
5 . 67 


10 . 53 
8 . 53 
2 . 08 


108 
79 . 21 
69. 32 


2 . 45 


142 
92 . 78 
70 . 92 
28 . 60 


100 
62 . 15 
53 . 92 
30 . 62 


269 
154 . 24 
135 . 13 
34 . 98 


17 . 84 


1. Dehontures floated by Central Co - operative Land 

Mortgage Derelopment Banksi 
ial Ordinary debentures . . 

( 0 ) Rural debentures 
2 . Agricultural Refinance Corporation (ARC ) 
{al Number of scheines sanctioned . . 

o Tolai financial assistance . . . 
( c ) ARC s commitments . 

di Disbursements during the year , 
3 . Agricultural Finance Corporation (AFC ). 

(a ) Number of schemes sanctioned . . 
ibi Total oullay 

0 ) Disbursements during the year . . 
4 . Rural Electriſcation Corporation (REC ) 

( a ) Number of schemes sanctioned4 . . 
( by Total oulla . . . . . 
( c ) REC s commitments 
( d ) Disbursements during the year . 


61. 50 
0 . 96 


21 
45 . 70 
15 . 77 


10 
23 . 33 
13 . 24 


25 . 12 
11. 12 


47 + 
39 . 91 + 
28 . 95 


737 
$ 9 . 556 
48 . 824 
26 . 09. 


127 
83 .63 
73 . 25 
36 . 81 


5 . Reserve Bank of India - - Medium -term Loans 

(a ) Amount sanctioned . . 
( b ) Drawals during the year 

. . 


--- 
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4 . 68 
5 . 69 


9 . 56 
7 . 39 


9 . 31 
4 . 18 


14 .01 
7 .45 


14 .39 

. 91 


14 . 11 
7 . 45 


15 . 49 

8 . 37 


16 . 57 

9 . 12 


1 9 . 00 

8 . 98 


18 . 30 
11 . 48 


18 . 76 20 . 62 
14 . 20 6 . 50 


7 


riun 


1. 


Note : In this table figures of invesiment finance extended by the following institutions are not included because these are cravailatis . 

(a ) Term finance to agriculture extended by commercial banks other than by way of contribution to the debentures floated by central co -operative land mortgage developer 

banks and participation with the Agricultural Finance Corporaiion . 
( b ) Investment finance provided by co -operative credit agencies out of their owned funds. 
1 . Co - operative land mortgage /develonirent banks also floated special developmeni debestures to the exient of Rs. 18 . 00 lakhs in 1961 -63, Rs. 5 . 41 lakhs in 1963-64 Rais 

in 1965-66 , Rs. 1 . 23 lakhs in 1966-67, Rs. 0 . 31 lakh in 1967-68 and Rs. 0 . 18 lakh in 1968 -69 . While the firsi series of special development debentures were feated prior in the 

inception of ARC, the remaining series were those not falling under ARC scheires . 
2. The operalions reflect schemes sanctioned during the year after excluding schemes withdrawn during the sanc year . 
3 . The data presented relate to schemes sanctioned during the year after taking into account withdrawals of schemes changes in ouilays, if any, during the same 

without taking into account cancellation of scheines and changes in oullays , if any , subsequenily . After taking into account these faclors , since iis inception ie frem til 

1968 to June 30 , 1972 , the Corporalion sanctioned 39 schemes involving a total ouilay of Rs. 153 . 20 crores arid distused an amount of Rs. 41 . 19 crores . 
4 . Ofthese ,three schemes in 1969 - 70 and two in 1970- 71 related 10 Rural Electric Co -operatives. 

Revised . 
The amount drawn against the Reserve Bank s mcdiuni-term credit fimits during 1971- 72 is lower as compared wilh the preceding year mainly because according to the revised 
arrangement, the limits for 1971- 72 are allowed to be drawn upon till December 1972 . 
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Table 9 : — Trests in Mv9ey Supply and Monetary Resources (Annual) 

(Amounts in Rupees Crores ) 
. . - - --- --..-... - . . . -. -. - . -. - . - . -- -. . . - -. . 

- - - - - - - - 
Outstandings at End - June Variations during July - Junc 


-. 


1970 


1971 


1972 1969 70 


1970 – 71. 


1971 72 


-- 


- - - 


- - 


- 


- - - 


- - - 


1. Currency with the Public . 
2 . Domand Deposits 


41, 70 
24, 65 


45 ,91 
28 ,71 


50, 14 
3:4,63 


+ 3 ,81 
+ 2, 11 


+ 4 ,21 
t- 4 ,06 


+ 4 , 23 
+ 5 , 92 


- - - - 


- . . 


- - - 


3. Money Supply (I + 2 ) 
4 . Time Deposits . 


66 . 34 
30 , 98 


74 ,62 
36 ,00 


84, 78 
44,46 


+ 5 , 91 
+ 4 , 19 


+ 8 , 28 
.1- 5 , 62 


+- 10 , 16 

+ 7, 86 


· 


- : 


- - - 


- 


- . . - 


- . 


- - 


- 


- 


. 


5. 


Aggregate Monetary Resources ( 3 + 4 ) . 


. 


97, 33 


1, 11, 22 


1, 29 , 24 


+ 10 , 11 


+ 13, 89 


+ 18 , 02 


. : - -- 


- 


- 


- 


- - - - - 


- 


- - 


. . - 


- 


-- 


+ 


2 


+ 9,31 


+ 11,76 
-+- 29 
+ 11 


+ 21 


- - - - 


· - - - .. . - - - 


- - 


- 


.. .... 


. 


- 


+ 8 , 57 


+ 12 , 15 


6. Net Bank Credit 10 Government 

48 ,24 57 ,55. 69 , 31. 
7. Net Foreign Lxchange Assets of the Banking Sector 

6 , 64 5 ,69 5 ,98 + 2,64 
8 . Governinent s Nel Currency Liabilities to the Public 

3,74 3,95 4 , 05 + 20 
. .. - - - - . - - - - - - - - - - . . 
9 . Total (6 + 7 + 8 ) . . 

58 ,62 6 7, 19 7 9 , 34 + 2,86 
- - - - - - 
10 . Bank Credit to Commercial Sec101 * . 

50 , 27 57,48 65, 36 + 7 , 55 
(a ) Net Bank Credit to Commercial Soctor . . 

19 ,29 20 ,87 20 ,90 + 3 , 36 
. . - - - - - - - - - - - - -- - - . 
11. Net Non -Monetary Liabilitics of Reserve Bank of India 
( Increase - - ) . 

6 ,40 
. . 

8 , 17 
. 

10 ,66 - - 50 
12 . Net Non-Monetary Liabilities of other Banks ( Increaso - ) 

5 , 17 5 ,27 4,82 +29 
- - - --.. . -- . . . .. .. - . - - - . . 

. . .. .. . 
13 . Total (9 + 10 ) : : : 

. 1 ,08,89 1, 24 ,67 1 , 44, 70 + 10 , 41 
: - - . . - . .. 

.. - - - - - . . 
* Includes advancesmade to public sector enterprises and State Governmenis for commercial purposes. 


|- 7 , 21 
+ 158 


+ 7,88 


.. . . - 


. ----- 


- 2 ,49 


1 , 77 
- 10 


+ 45 


+ 15 , 78 
. . 


- 20 , 03 
. 


- . - - 


. 


- - . 


Note : Net of some accounting adjustments cffected during the year , the increase in net bank credit to Government works out to 
Rs. 1101 croros as compared with Rs. 831 crores during 1970 - 71 . These accounting adjustments have not affected figures of money 
supply , sinco adjustments have been so made as to neutralise tho expansionary influence of one by the contractionary influence of another . 
T-Iowever, they have , in effect, overstated net bank credit to Government sector by Rs. 75 crores during 1972-72 and Rs. 100 crores during 
1970 - 71 (July - June) and resulied in appreciation of net foreign exchange assets by Rs. 23 crores during 1971 - 72. The non -monctary liabiji 
ties of the Reserve Bank of India acted as a contractionary factos to the tune of Rs. 98 crores during 1971 - 72 and Rs. 100 crores during 
1970 -71, 


Table 10 ; - - Trends in Money Supply and Monetary Resources (Seasonal) 


(Amounts in Rupees Crores) 

. - . - -.-- 
Variations during 


Slack Season 


Busy Season 


1970 


1971 


1970 - 71 


1971 - 72 


+ 4 ,42 
7. 3 39 


17,79 
+ 3, 08 


. - - . - . 


+ 


+ 10 ,87 


- 


- - 


- 


-- -- - 


- - - - 


- 


+ 8 ,20 
+ 14 
+ 7 


1. Currency with thic Public . 

- 35 

- 33 

+ 4 ,05 
2 . Demand Deposits . . 

+ 1 ,78 

+ 1,93 + 1 , 78 
" . - --- - - - - - . 

. . . - . . 

. ----. . 
3 . Money Supply (1 + 2 ) 

+ 1,44 + 1,62 + 5 , 81 
4 , Time Deposits . . . 

. + 2 , 77 + 4 , 35 + 2 ,61 
- - - - -- - - - - - - 

. - . - - ... - - - 
5 . Monetary Resources ( 3 + 4 ) . . . . 

+ 4 ,21 

.1-8 ,42 
- -. . . - . - - - - - - - .. . - . - - 
6 . Net Bank Credit to Government 

+ 1, 11 + 3,88 + 6 ,07 
7. Nel Foreign Exchange Assets of the Banking Sector 

+ 36 + 26 - - 84 
8 . Government s Net Currency Liabilities to the Public . 

+ 6 + 6 +216 
- - - : . -- - - -- ----- - - - - - - - - 
9 . Total (6 + 7 + 8 ) . . . . . 

+ 1,53 + 4,20 + 5,39 
- . .. - - - - -- - - - - - . 
10 . Bank Credit to Commercial Sector* . 

+ 3, 46 + 2 ,49 + 4 , 78 
(a ) Net Bank Credit 1o Commercial Sector * 

+ 70 – 1,87 + 2,16 
- - - - - - - -- . --- . - - . . - . . . . . - -...- - . - . - - .. . - - 
11. Net Non -Monctary liabilities of Reserve Bank of lodia ( Increasc - - ) 

+ 27 - - 1, 01 1 , 13 
- - - - - . . . - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - 

-.. - .. . -- - - - 

- - - - - - 
12 . Net Non -Monetary Liabilities of other Banks (Increase - - ) . . . 

. - 1,06 + 30 - 61 
1 . Polill (9 -1- 10 ) . . . . . . 

. . . . . . - 7, 99 

0 ,69 - 10 , 1 / 
-- - - -- - - - - . . - . - .. 

- - - - - . 
* Includes advances made to public sector enterprises and State Governments for commercial purposes. 


+ 8 ,41 


. -. - 


. - - . 


- 


- - 


- - 


- - 


-|- 4 , 33 
•*- 1, 26 


. - 


.. 


. 


- - - 


- 


- 


- 


- - - - - 


- - - - 


- 


- 


- 2. 23 


- -- 


- - 


+ 34 
112 . 711 
- .. . - - - 


- 


. 


- - - - 


- 


- - - 
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Table 11 – Marginal relationship betweca Money Supply and its Componcuts 


1293 
. - - - -- - 


. ... 


Bank Moncy 
Current Savings 


- 


- 


- 


Financial 

Year 


Money 
Supply 


Currency 


Total 


. - . 
Money 
Supply 


Rates of Growth 
.- . . - - - . .. . 
Currency Current Demand 

doposits portion 
of com - of savings 
mercial deposits 
banks 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


- . 


. 


. - - - 


. 


. . 


. 


. 


. 


. - . - 


. 


. . . - 


- . . 


- - 


6 . 2 


4 . 9 


6 . 0 


58 . 2 
67 . 4 


41. 8 
32 . 6 
48 . 6 


8 . 7 


8 . 1 


7 . 2 


51 . 4 


13 . 4 


9 . 5 


50 . 3 


18 . 6 
17 . 1 
63 . 4 
23 . 9 
25 . 9 


6 . 3 


- . 

(Rs, Crores ) 
. + 177 ( 100 ) 

+ 264( 100 ) 
+ 442 ( 100 ) 
+ 328 ( 100 ) 

+ 449 ( 100 ) 
. + 121 ( 100) 
. 1-400 ( 100 ) 
. .1- 429 ( 100 ) 

+ 608 ( 100 ) 
. + 749( 100 ) 
. + 906 ( 100 ) 


49 , 7 
59 . 0 


6 . 7 
10 . 2 
7 . 4 


41 . 0 


1961 -62 , 
1962 63 
1753 - 64 
1964 -65 
1965 -66 . 
1966 -67 
1967 -68 
1968 -69 
1969 -70) 
1970 - 71. . 
1971 - 72 . 


9 . 6 


8 . 7 
11 . 0 
9 .3 


38 . 7 


18 . 6 
15 . 9 

9 . 5 
20 . 7 
12 . 0 
22 . 6 
18 . 5 
12 , 4 
24 . 8 
25 . 0 
17 . 0 


61 . 3 


19 . 2 
14 . 0 
36 . 4 
30 . 2 
29 . 6 
30 . 6 
30 . 5 

8 . 6 
24 . 7 
27 . 0 
34 . 7 


12 . 1 


19 . 9 


55 . 2 


8 . 1 


..) 


. 


28 . 7 


44 . 8 
71. 3 
53 . 9 
49 . 3 
47. 0 


8 . 0 
10 . 5 
11 . 7 
12 . 7 


9 . 1 
8 . 9 
9 . 2 
9 . 7 


8 . 4 

5 . 3 
15 . 0 
16 . 1 
11 . 4 


45 . 9 
50 . 7 
53 . 0 


15 . 7 

4 , 1 
16 . 0 
18 . 6 
24 . 4 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


Note : 1 Figures in Col (1) are absolute changes over the year ; figures in columns ( 2) 10 (5 ) are % of Col. (1). 

2 . Current and savings bank money do not add up to total bank money bocanse other deposits with the Reserve Bank and 
net demandliabilities of stato co -operative banks are included in the total. 


. - 


. 


- 


- . 


. - . - - . . . 


- - - 


- 


Fina :cia } 

Year 


Table 12 : - - Monetary Resources and Currency 

(Amounts in Rupees Crores ) 
- - - - - - - - - - - - - — 

- - .. - - . - - . . 
Monolary Currency Increase Increase Currency 
Resources 

in Monc- in Cur- Monetary 
(excluding 

tary rency Resources 
P . L . 480 ) Resources 

(Marginal 
Ralio ) 
[ Col. ( 4 ) 
as % of 
col, ( 3 ) 


- 


. . - . - 


. - ..- ... 


- 


- 


- 


- 


- - 


. 


- - . 


I 


2 . 


3 . 


4 


. 


5 


- 


- 


- 


. 


. - - - 


3 ,15 
3 ,59 


. 


. 


1,03 
1, 79 
2 ,26 
1 ,63 
2 ,65 


. 


1961- 62 , 
1962 -63 . 
1963 64 
1964- 65 
1965 66 
1966 - 67 
1967 - 68 
1968 -69 
1969 – 70 , 
1970 - 71 , 
1971 .- 72 


. 


5 , 14 
5, 10 
6 ,57 
(9,82 


41,02 
44 ,61 
49, 76 
54,77 
61, 34 
68, 16 
74 , 60 
83, 00 
93 , 36 
1 ,05, 71 
1, 22 ,33 


22,01 
23 .79 
26 , 05 
27 ,69 
30 , 34 
31 , 96 
33 , 76 
36 ,81 
40, 10) 
43 ,79 


. 


1,62 


32 . 6 
35 . 2 
44 . 0 
32 .6 
40 . 4 
23 . 8 
27. 8 
36 . 2 
31 . 9 
29 . 9 
25 . 6 


. 


6 , 43 


. 


. 


8 , 45 
10 , 30 
12 ,34 
16 ,61 


1 ,79 
3,05 
3 . 28 
3,69 
4, 26 


. 


. 


- 


- - 


.- - .-.- .. . - 


. 


- - - - . . . 


- - 


- . 


* Money supply plus time deposits with banks . 


by i substantially larger Government delicit in 1971- 72 than 
in 1970 -71 and as mentioned above, by the shift in preter 
ences , 


54 . Total credit extended by scheduled commercial banks 
cluring the year expanded by Rs. 614 crores ( 12 . 9 per cent ) 
as against Rs. 550 crores ( 13. 1 per cent) in the previous year , 
Advances for food procurement Operations increased by 
Rs. 164 crores compared to Rs . 172 crores in 1970 - 71; con 
sequently , cxcluding food procurement advances, the rise in 
bänk credit during the year under review was of il larger 
order , viz ., Rs. 151 Crores ( 10 . 3 per cent) 1S compued to 
Rs. 378 Oro ( 9 . 4 per conu ) last year ( inbike 13 ). 

55 . Not only was the credil deposit ratio of commercial 
baikis low in the year under review but their cash ratio was 


Jow as well. The improved resources position of banky enabled 
them to step up their investment in Government and other 
approved securities as also to reduce their indebtedness to the 
Reserve Bank . Thus, during the year , banks utilised Rs. 433 
crores for increasing their investment portfolio ruising their 
investment deposit ratio to 29 . 8 per cent at the end of June 
1972 . Additionally , they repaid Rs. 165 crores to the Reserve 
Hank of India and brought down the level of their borrow 
ings at the end of June 1972 tu as low it level as Rs. 42 
crores , as against Rs. 207 crores a year ago . The comfort 
able liquidity position of commercial banks was also reflected 
in the reduced call moncy rates . In Bombay . ill the peak 
level, they were over 3 per cent Juwel than in die Just 
year . Al the end of June 1972 , the rate was in the range 
of 3 - 4 por cent 2 compared to 45 per cent a year 
ago . 


- - 


- 


- 


- 


. . - 


- - 
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Table 13 :- Annual Variations in Important Banking Data 

( 

A ll lls in Rupees Crores) 
- - - -- .. . 

. . - - - - . . - . . - - 
End Varia End - Varji - Percen - End Varia Percen - End - Varia - Perceri 
June Lions June tions lage June tions lage June tions tage 
1969 during 1970 during increase 1971 during increase 1972 during increase 
the thc ( - ) 1c the ( 1 ) / de 

the ( ! ) /de 
ycar 

ycar crease vcu crease 

YCAT crease 
cndcd ended ended ( - - ) 

ended ( - - ) 
Junc Juno over Junc Over 

June Over 
1969 1970 the 1971 the 

1972 Thc 
previous previous 

previous 
your year 

year 
- - - - - - - --- . . - -- . - - . 

- - .- . - - - - - - - - - .. -- - - - - 
1. Total Bank Credit . . : 3598 .8 +- 495 . 9 4212 . 7 -1-613 . 9 +. 17 . 1 4762 . 9 1 550 . 2 .|- 13 . 1 5377 . 1 1.614 . 2 112 .9 

of which : 
(a ) Food Procurement Advances 233 . 2 + 41 . 1 206 . 7 - - 26 . 5 - 11 . 4 378 . 8 + 172. 1 | 8.3 . 3 542. 3 + 163, 5 + 43 . 2 
( b ) Other Advances 

3365 . 6 -|- 454 . 8 4006 . 0 + 040 . 4 + 19 . 0 4384 . 1 1. 378 . 1 . 1- 9 . 4 4834 . 8 + - 450 . 7 10 . 3 
2 . Total Investincnts , , , 1358 . 9 -+- 198 . 2 1504 . 2 + 145 , 3 7- 10 . 7 1806 . 9 -1. 302 . 7 1 20 . 1 2240 . 1 -1 433 . 2 | 24 . 4 

(a ) In Government securities . 1126 . 3 + 150 . 7 1186 . 1 -1- 59 . 8 - 1. 5 . 3 1375 , 1 1- 189 , 0 $ 15 . 9 1664 . 1 | 289 . 0 121, 0 

( b ) lo other approved securitics 232 . 6 + 47 , 5 318 . 1 - 85 . 5 +- 36 . 8 4 .31 . 8 1. 113 . 7 - 35 . 7 576 . 0 1. 144 . 2 1- 33 . 4 
3 . Cash and Balances with R . B . 1. , 380 . 3 + 110 . 8 357 . 6 - 22 . 7 - 6 . 0 402 . 9 -+- 45 . 3 -|- 12 . 7 447 . 4 + 44 . 5 1- 11. 0 
1. Monoy at call and short notice . 88 . 1 1- 37 . 5 47 . 9 - 40 . 2 - 45 . 6 82 . 7 1. 34 , 8 - 72 . 7 106 . 6 23 . 9 .- 28 . 9 
5 . Aggrogato Daposits , . 4545 . 8 ·|- 676 . 8 5274 . 5 + 628 . 7 + 13 , 5 6216 . 2 -1. 941 , 7 1- 17 . 9 7523 . 5 7- 107 . 3 + 21 . 0 
(a ) Demand 

. 2103. 5 + 228 . 7 2328 . 8 ;- 225 . 3 + 10 . 7 2742. 8 + 414 . 0 | 17 . 8 3288 .6 + 545 , 8 + 19 . 9 
(b ) Time . . . . 2542 . 5 -;- 448 . 1 29 .15 . 7 403 . 4 15 . 9 3473 . 4 .1- 527 . 7 117 . 

9 4234 . 9 + 761 . 5 - -- 21 . 9 
6 . Borrowings from R . B .I. , 172 . 2 + 68 . 7 291. 5 1. 119 . 3 .1 69. 3 207. 2 - 84 . 3 - 28 . 9 42 . 1 + 165 . 1 - 79 . 1 
7 . Credil-I) eposit Ratio 

77 . 5 79 . 9 76 . 6 

71 . 5 
8 . Investment Deposit Ratio 

29 . 3 28 . 5 29. 1 

29 . 8 
* *** - - . . . - - . - . . - - 

- . .. - . 
Crodit Policy for 1971 -72 Busy Season 

58 . While thc emphasis in Reserve Bank policy was on 
56 . The increase in deposits of scheduled commercial banks 

general credit restraint, neaşures were also taken to en 
by a record figure of Rs. 624 crores in the 1971 slack season 

courage the flow of resources to certain sectors which were 

in urgent need of credit. In order to support the elTorts 
period enabled the banking system in spite of an expansion 

of authorilies to help industrial units in the Eastern region , 
in credit of the order of Rs. 163 crores (Rs. 156 crores for 

some of which were in need of special assistancc , commer 
food procurement), to conserve funds for deploynient in the 

cial banks were asked to help the Industrial Reconstriction 
succeeding busy season (Noveniber 1971- April 1972 ). The 

Corporation of India by providing working capital assistance 
banks increased their investments in Government and other 

to the Corporation s client units, Scheduled commercial 
approved securities by Rs. 249 crores and reduced their 

banks were instructed to liberalise their lending procedures 
indebtedness to the Reserve Bank by Rs. 172 crores . At the 

in j espect of the coat industry , to enable it lide over the 
end of the season the level of borrowings from the Reserve 

clifficulties experienced by it and to grant medium -term 
Bank was only Rs. 19 crores , as against Rs. 151 Crores il credit both for modernisation of existing ricc wills or for 
year ago and the credit deposit ratio was much lower ( 73 . 1 installation of new ones. 
per cent) than in the previous year ( 77 .0 per cent). With 
this relatively easy liquidity position at the commencement of 
the 1971-72 busy season , the banks were well- equipped to 

59. The structure of selective credit controls on bank - 
meet the demand for allvances that was cxpected to develop advances against certain sensitive commodities like food 
However , the large increase in Government indebtedness to grains, oils and oilseeds, sugar und gur and cotton and 
the banking system warranted a cautious approach to credit hapas was broadly maintained . Watch was kept on the 
deployment so as not to aggravate the pressure on prices. At supply and price situation of sensitive commodities and 
the same line, increased defence needs of the economy 

adjustinents were made in the margin and ceiling requirc 
had to bc mnct and all possible assistance rendered to 

ments in respect of advances against such commodities in 
increase production and maintain clistribution . Further , 

accordance with the demand , supply and price situation 
there was also the need to encourage the flow of credit to 

(Details in this regard are given in Part II of this Report ) . 
priority and hitherto neglected sectors as also to expand 
bunking facilities . Credit policy announced at the com 
mencement of the 1971-72 busy season was attuned to these 

60 . The outbreak of Indo - Pakistan hostilities on December 
tasks. 

3 . 1971 necessitated some relaxation in this policy in order 

to cpable commercial banks to meet additional credit re 
57 . In the context of the need for credit restraint, the quirements of industry for the manuructure and supply of 
muin plank of policy adopted was to minimise the depen goods for defence purposes and ensure smooth distribution 
dence of commercial banks on Reserve Bank finance , Banks of goods , particularly in the border urea . Banks were asked 
were advised that while the refinance entitlements were 

to grant expeditiously and adequately defence packing- cum 
designed to take care of the reak requirements of horrow 

supply credit to manufacturing units and sub - contractors 
ings from the Reserve Bank they should resort to such fullilling (lefence orders . Banks were assured full lefinance 
borrowings only for short periods . The Bank also suggested facilities at Bank rate irrespective of their net liquidity ratio 
to commercial banks that the level of their borrowings from 

in respect of thçir advances for the above purposes. With 
the Reserve Bank at the end of April, 1972 should not 

a view to mecting the increased working capital needs aris 
excecd that at tho end of April, 1971, i.e ., Rs. 191 crores . ing from accumulation of stocks and increased production , 
They were informed that the Bank intended to raise , with 

bunks were permitted to enhance credit limits on merits upto 
effect from the first l riday of August, 1972, the banks 15 per cent to parties covered by the Credit Authorisation * 
liquidity requirement by 1 percentage point from 28 per cent Scheme without prior approval of the Rescrve Bank , 
10 29 per cent, excluding the statutory 3 per cent balances 
with the Reserve Bank 

61. Subject to these poliçics the expansion in credit dur 
--- - - - - - - -- - 

ing the 1971 - 72 busy season mounted to Rs. 351 crores 

compiled with thill of Rs. 39 . roles in the 1970 . 71 busy 
Ranks have svevrilingly been slvised to raise their bolj Season . This Diller expansion was the result of lower 
ings of liquid russel by 1 percentage point from first Friday credit lilivillion for food procurement operations, which 
of August 1972 . 

declined during the season by Rs. 76 crores as against in 


- 


- 
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-- - - - - . .. : 
increase of Rs. 70 Crores in the preceding busy seson . cial banks declined from 22 . 8 per cent in December , 1970 
Bank Credit excluding food procurement credit, showed an to 21.8 per cent in December, 1971. 
increase of Rs. 427 crores compared with an increase of 
Rs. 324 crores during the previous busy season ( Table 14 ) . 
! As sleposit growth at Rs. 590 crores substantially outstripped 

64 , Sector -wise , direct finance to agriculture increased by 
the expansion in credit in 1971 - 72 busy season , lependence 

Rs. 27 crores while indirect finance fell by Rs. 14 crores . 
on the Reserve Bank was much less than in the previous 

In the result, total, advances to agriculture increascal by only 
busy season . At the peak Icvel, increase in borrowing from 

ks. 13 crores during the hall year cnded December, 1971 
the Reserve Bank during the 1971 - 72 busy scarson was 

as against by Rs. 58 crores in the corresponding period of 
Rs. 233 crores against Rs. 292 crorcs reached in the pre 

1970 . Trends in credit to small - scale industries and other 
ceding busy scason . Banks investments in Government and 

priority sectors like professionals and self- employed , retail 
other approved securities registered a sharp rise of Rs. 245 

trade and small business etc ., were not dissimilar to those 
crores , compared to an incrcase of Rs. 115 crores in the 

in the agricultural sector. The expansion in credit to small 
1970 - 71 busy scuson . The credil-deposit ratio at the end 

industry during Junc - December , 1971 was Rs. 45 crores us 
of the busy season in April 1972 stood at 72 per cent or 

against Rs. 55 crores in the corresponding period of 1970 , 
6 percentage points lower than that a year ago . 

whilc in respect of other priority sectors the order of expan 

sion was Rs. 19 crores as against Rs . 30 crores. The credit 
Sectorul Distribution of Credit - Food Procurement and to small-scale industry ( including term loans and advances 
Exports 

granted to craftsmen and other qualified cntrepreneurs ) 

extended during 1971- 72 (April — March ) rose by Rs. 84 
62. Estimates of data on scctoral flow of bank credit are 

crores to Rs. 378 crores as against an increase of Rs. 100 
available only upto end -December , 1971 (i.c ., for the half 

crores in 1970 -71. 
ycar under review ) . These data show that between end 
Junc and end -Decenber 1971, while total credit extended by 
scheduled commercial bunks increased by Rs. 294 crores to 

65 . Slackness in the growth of credit to agriculture was 
Rs. 5 ,052 crores, advances for food procurement operations 

partly due to emphasis given by banks on quality and re . 
declined by Rs. 14 crores and stood at Rs. 365 crores at 

covery of their advances and partly due to banks focussing 
the end of December , 1971 . Total advances granted by 

on the strength of their organisational structure for handling 
these banks for exports which had shown a rise of Rs, 19 

credit to this sector and streamlining their policies and pro 
crores in the first half of 1971 rose further by Rs. 77 crores 

cecures in accordance with the guidelines issued to them 
to Rs. 459 crores by the end of December, 1971, Of the 

by the Bank . The slower pace of expansion in bank credit 
total incrcase in scheduled comniercial bank credit during 

to the small industries sector is attributable partly to the 
this period , 26 per cent went to the export sector as compared 

general slack in the industrial sector, affecting the small 
to 18 per cent in the corresponding period of 1970 . With 

industries output levels. Grcator attention to maintaining i 
the priority accorded to the promotion of exports , Reserve 

minimum standard of quality was also a contributory factor. 
Bank continues to provide relinaficc facilities 10 banks in 

It may also bc added that the rate of growth in crelil. rc 
respect of credit granted by them for exports. The share of 

cordcut in the period immcdiately following the nationalisa 
such refinance provided by the Reserve Bank to scheduled 

tion of 14 major banks could not be sustained as the base 
commercial banks in its total lending to them rose sharply 

of advances to these sectors which was narrow in the initial 
during the year from 35 per cent at the end of June , 1971 

period , has since considerably widencd and , therefore , the 
to 64 per cent at the end of December, 1971. Banks were 

rate of growth would be necessarily lower . The decline in 
informed that in grantiny packing -credit facilitics to export 

the share of these sectors in total scheduled bank credit 
units they could relax margin requirements with a measure 

has to be viewed in the light of the abovc background and 
of discretion . The interest subsidy scheme was also con 

thus does not reflect a shift in policy . 
tinued and during the period July , 1971 to end - June 1972 
37 cligible commercial banks availed of this subsidy to the 

Credit to other sectors 
extent of Rs. 4 crorcs against export credit provided by 
them . 

66 . As Table 15 shows the share of other sectors , parti 

cularly large and mcdium industries and wholesale trade, 
Other Priority Sectors 

including Government and other public sector undertakings , 
63. During the period endl -June 1971 to cnd -December 

increased by Rs. 231 crores and amounted to 70 .9 per cent 

of total advances as against 70 . 5 per cent at the cnd of 
1971 credit to other priority sectors ( comprising agriculture , 

June , 1971. Apart from the fact that large and medium 
small industries, road transport operators, professionals , self 
employed , education , retail trade and small business ) in . 

industrics and wholesale trade huve always been the major 

borrowers from banks , this increase should be vicwed against 
creased by Rs. 77 crores or by 7 . 5 per cent is against 

the special defence and distributional orders that had to be 
Rs. 143 crores or by 16 .4 per cent in the corresponding 
period last your ( Table 15 ) . In the cvent the share of 
these priority sectors in total credit of all schedulcd commer 

" Provisional 
Table 14 : - Seasonal Variations in Scheduled Commercial Banks Data 
Busy Season 

( Amount in Rupcos Crores) 
1967 - 68 1968 -69 1969-70 1970 -71 April 1971 1971- 72 April 1972 

- - - 
1. Total Bank Credit . . . + 509 . 5 7 - 426 . 8 + 562. 9 | 394 . 2 4675 + 3511 

5189 
Of which : 
(a ) Food Procuronicnt Advances . ... 101 . 0 

+ 8 . 3 — 27 . 3 + 70 . 3 

203 - 76 . 0) 

283 
(b ) Other Advances . . - 1-408 . 5 - - 418 . 5 1. 590 . 2 + 323 . 9 

4472 - 1. 427 . 1 4906 
2 . Total Investments 

— 152 . 7 

2 . 4 - 51 . 3 + 115 . 4 1774 - 244 . 6 

2268 
( a ) In Government securitics , - 182 . 3 - 43 . 0 - 100 . 9 + 39 . 1 

1360 |- 143 . 7 
( b ) In other approved securities | 29 ,6 1 40 . 6 - -49 . 6 -|- 76 . 3 

+ 100 . 9 

556 
3. Cash and Balanc:s with R . 13 .1. 

- 4 . 2 + 20 . 2 17 . 8 - 12 . 4 

359 -|- 1 . 9 

419 
4 . Money at Call and Short Notice - 20 . 5 + 6 . 7 - 14 . 8 - 10 . 7 

- - 6 . 8 
5 . Aggregate Deposits . -+- 221 7 |- 324 . 9 1- 320 . 9 -1 -435 . 5 

5993 1- 590 . 3 

7207 
( a ) Denzand . . . | 122 . 1 --+ 145 . 1 -+- 171. 9 - -- 190 . 2 

2631 1.295 . 7 

3128 
( b ) Time , , , 1. 99 . 6 1. 179 . 8 --- 149 . 0 1. 245 . 3 3362 - - 394 6 

4079 
6 . Borrowings from R . B . I. , . -- - 105. 3 1 70 . 8 + 203. 0 + 40 . 2 

191 -- -4 , 3 
7 . Credit Deposit Ratio , 

79 . 4 78 . 0 79 . 4 78 . 0 78 . 0 

72 . 0 72 . 0) 
( as at the end of the Season ) 
8 . Investment-Deposit Ratio . . 

28 . 9 28 .8 29 . 6 

31. 5 
(as at the end of the Season ) 


- . - . - - - 


. .. 


. 


. . . . - - 


- 


. . 


. . 


- . - - 


. - - - - - - - 
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414 


23 
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Tahle 15 :- - Sectoral Distribution of Scheduled commercial Hanks Credit 

(Amounts in Rupees Crores) 


Outstandings its on 

- - -- - 
Sund December 
1969 1970 

1970 


Variation 
( 3 ) Over 

( 2 ) 


Outstandings as on 

- - 
Junc Dicember 
1971 

1971 


Variation 
( 0 ) Over 


• June 


2 


- - 


- 


- 


382 


+ 56 


236 


+ 2 





171 


+ 231 


- - - - 

: - - 
1. Total Bank Credit . . 

3399 4213 4452 

+ 239 4758 5052 

+ 294 
(of which exports ) . ( 263 ) (320 ) ( 363) ( + 13 ) (382) 

( 459 ) 

( 1. 77 ) 
2 . lood Procurement Operations 

233 207 217 + 10 379 365 

- --14 
3 . Agriculture : . : : 

: 188 342 490 + 58 

395 

713 
of which : . 
( a ) Direct Finance . . . . 54 

184 240 

263 

1- 27 
(6 ) Indirect Finance . 

134 158 160 146 

- 14 
4 . Small-scale Industries . 

286 414 

469 + 55 500 545 

+ 45 
5 . Other priority sectors including retail 
tracc . . . 31 114 

-+- 30 

153 

+ 19 
6 . Bank credit to Jarge and medium 

industry , wholesale trade and 
othersíci), , , , , , 

2661 3136 

3222 + 86 3353 

3584 
[1 - ( 2 + 3 + 4 + 5 ) ] , , , , (78 . 3 ) (74 . 4 ) (72 . 4 ) 

( 70 . 5 ) ( 70 . 9 ) 
7. Available Aggregate Deposits ( ex 

cluding cash in hand and balances 
will, RBI, balances with other 
banks in current account and in 
vestments in Government and 
other approved securities ) , 2833 3350 3530 + 180 3932 4251 

+ 319 
8 . Item 6 as percentage of Item 7 . 93 . 9 93 . 6 91 . 3 

47 . 8 85 . 3 84. 3 

+ 72 . 4 
9. Borrowings from R .B .1. . 

172 292 302 

+ 10 207 171 

- 36 
- - - - - - - . . . - - - - - - - - . . . - - - - . . — - - - - - 

- -- - . . . . . - - . 
Note : (i) Figures for other priority sectors including retail trado are available for public sectors banks only and 

hence have been blown up on the basis of proportion (86 % ) of credit of public sectors banks to 

Total credit, 
(ii) Figuros in brackets against Item 6 indicate proportion to tutal bank credit. 

Ta Listinrated . 
fulfilled in this period by industry and trade . Also, the growth of bill market was widened during the year with it 
hulk of export trade is included in the figures of advances few modifications ( cliscussed in Part II ) . Refinancing under 
cxtended to these sectors. Thus, for meeting fully the the old Bill Market Scheme was discontinued except for 
genuine crcdit requirements of the productive sectors of the the specific purposes of defence pucking credit- cum - supply 
economy, the general policy of credit restraint was not in credit and providing funds for food procurement operations 
obstacle . This is shown by the fact that during the year and to banks, especially smaller banks, unable to provide 
under review , out of 726 applications received from banks cligible paper for other types of borrowings from the 
under the Credit Authorisation Scheme of the Reserve Bank , Reserve Bank , 
only 3 involving a small amount of Rs. 1 .45 crores were 
rejccted us not being need -based . 

69 . After an initial phase of decline during July , and 

August 1971 the outstanding level of bills rediscounted 
Differential Rates 

increased to Rs. 25 crores at the cnd of September , 1971 

as compared to Rs. 10 crores at the end of Juinc , 1971. At 
67. In the context of credit to weakes sections of the the commencement of 1971 -72 busy scason bills rediscounted 
community , mention may be made of the announcement by 

with the Reserve Bank stood at Rs. 14 crores . As the busy 
the Finance Minister on March , 25, 1972 of the Govern SCASON progressed banks availed of rediscounting facilities 
ment decision to implement the scheme of concessional in on an increasing scale and by end of March 1972 , the out 
terest rates on advances made by public sector banks to standings were of the order of Rs. 42 crores. With the 
selected low income groups, who deserved financial assis commencement of the slack season recourse to this facility 
tance . Following the statement a set of guidelines laying declined and at the cnd of June, 1972 bills rediscounted 
down criteria for identification of persons eligible for loans amounted to Rs. 10 crores. Maximum amount of outstand 
under the scheine and the conditions under which loans ing bills rcdiscounted under the Scheme during the period 
are to be given has been issued to banks. The two basic from July 1 , 1971 to June 30 , 1972 amounted to Rs. 45. 3 
criteria for the sclection of borrowers would be their weak crores. 
cconomic status and the productive character of the activity , 
The differential interest rate is fixed uniformly at 4 per cent Credit Planning 
1. ., 2 per cent below the Bank rate . The scheinc is at the 
pilot stage now , and it is expected that londing under the 70 . The rationale and content of credit planning and its 
scheme will amount to about half of one per cent of the 

significance in the context of overall economic planning 
aggregate lending of banks at the end of the previous year, and the measures initiated in this direction were re 
Although the total quantum of credit estimated at Rs. 20 ferred to in the last year s Report. As a further 
crores. ..uncler the scheme would not be large , the major 

step for preparing a credit plan for the economy as 
advantage would be the initiation of bankers to the policy 

a whole , it broad exercise of the increase in resources of 
of using interest rates as an instrument for reducing inequali the banking system and their deployment was undertaken in 
ties of income and wealth . 

respect of financial year 1971-72 , slack scason 1971 and 

the 1971 - 72 busy seuson . For arriving at thesc estimates , 
Bills Rediscounting Scheme 

31 major banks which accounted for 95 per cent of deposits 

and 96 per cent of advances of thc banking systein , were 
68 . The scope of the Bills Rediscounting Schemc intro asked to supply data in a special profonna designed for the 
duced in November , 1970 with a view to encouraging the purpose . The proforma included details of accretion of 
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Lotal deposit resources and advances of the banks , deploy Nagaland which have also been identified as underbanked 
ments of funds State -wise and sector -wise as also the banks States, account for more than half of the population of the 
programme of branch expansion in the country . The indi country. They had only about onefourth of the total num 
vidual banks projections were discussed with the Chief ber of branches at the end of June 1969, but because of the 
Executive and high officials of the bank concerned and branch expansion policy pursued during the last thrce years, 
wherever necessary the estimates were revised , taking into this proportion has increased to more than 29 per cent at 
account the past performance and its expected role in the the end of June 1972 . Detajls of the branch expansion pro 
context of social objectives regarding deposit mobilization gramme of the commercial banks are given in Part II of the 
and disbursal of loans sector -wise and region -wisc. Utilizing Report. 
the consolidated data from these banks and such informa 
tion on production trends, prices , etc. as was available, i Balance of Payments 
broad credit plan for the year 1971- 72 for the banking 
system was prepared . 

76 . We turn how to the position regarding the external 

payments balance of the country in 1971-72 (July - June ). Dur . 
71. In order to have an idea of the credit requirements ing this period , the value of foreign exchange reserves incrca 
of the jute , tea and cngineering industrics, discussions with sed from Rs. 787 crores to Rs. 846 crores . However, this rigo 
Jute Manufacturers Association, Engincering Association includes Rs. 16 crores by way of the appreciation in the 
and tea interests were held during the year . Similar dialo rupce value of the reserve assets held in currencies whose 
gues with tho representatives of other scctors ( private and cxchange rates went up over thc year . In 1970 -71, on the 
public ) in the country are being initiated to help make other hand , there was a decline of reserves from Rs. 837 
proper estir * quirements. 

crores to Rs. 787 crores, owing largely to an outflow of Rs. 

124 crores for rcpurchases from and additional gold sub 
72 . The 

Trehensive credit plan for scription to the IMF. There were no transactions of this 
1971 - 72 anu quc PIVIUI! 

lan were 

nature in 1971- 72 . If we excluded these special transactions 
discussed at the meetin 

comercial and the value change , the reserves would show an increase 
banks convened by the Reserve Bank in April, 1972. Besides 

of Rs. 43 crores in 1971- 72 and of Rs. 72 crores in 1970 -71. 
explaining the objectives of the plan , the Economists were In other words , the improvement in the payments situation 
requested to send to the Reserve Bank their methods of 

Was somewhat legs marked than in the previous year. 
estimating deposits and sectoral deployment of credit ; these 
are to be discussed with individual bankers. 

77 . Details of the total external transactions of which 
Regional Credit Planning 

the changes in foreign exchange reserves are the final upshot 

arc not yet available . However, whatever information is 
73. Although in the credit plan for 1971- 72, Ştate -wise available shows that import payments have risen , Larger 
classification of deposits and deployment of funds ( includ imports of steel, non - ferrous metals and other maintenance 
ing investments ) was done and inter -State comparisons were items have more than offset the reduction in food imports 
made, a completo picture of regional distribution of bank made possible by the comfortable domestic stocks . Debt 
funds was not possible , since the banks were not able to servicing payments were larger than in the preceding year , 
classify State -wise credit on utilisation basis. The banks partly on account of the rise in the exchange value of the 
are not as yet fully aware of the credit requirements of currencics of some of our creditors . At the same time, 
agriculture and small industry in many parts of the coun oxport cainings probably went up moderately , in the face of 
try . Nonotbeless , a beginning has been made through quick the international currency uncertainties , and despite parti 
impressionistic surveys carried out by them in respect of cularly good performance of juto exports . 
districts allotted under the lead bank scheme. Reports for 
260 out of 335 districts have been prepared ; further , the 78 . At the end of the year , the external Assistance availa 
first phase of identification of unbanked / underbanked centres hle in the pipelinc will thus have been significantly lower 
has been completed , In regard to follow -up action under than at the end of the last ycar . Şince December 1971, there 
the load bank scheme, formation of the district level con have been no fresh aid authorisations from the U .S . With U . S . 
sultative committee for some districts has been completed. inaction on the third replenishment of funds for the interna 
These committees are expected to maintain liaison with tional Development Association , flow of assistance from that 
Stato Governments, besides co - ordinating the activities of source too has been affected . The breakdown of the inter 
financial institutions in meeting the credit gaps . While national monetary system also led to uncertainty regarding 
banks have familiarised themselves with the district economy. assistance from other sources, 
the scheme has not as yet brought about any substantial 
increase in banks involvement in the local cconomy. In Trade Deficit 
particular, lending to priority sçctors has not yet made 
much headway under this scheme. This is due to the fact 79 . So far as imports and exports are concerned the 
that banks have not so far conducted depth studies to assess D . G . C . I. S . data show that India s trade deficit which had 
the credit needs of different small-scale industries and agri narrowed down considerably sincc 1968 -69 once again wide 
culture in most areas . The effort made in this direction ned during 1971 - 72 . The trade deficit in 1971 - 72 ( April 
has been inadequate lipto now . This is due , to certain March ) amounted to Rs. 286 crores and was substantially 
extent, to the narrow operational base with which some lead higher than the deficit of Rs. 99 crorcs in 1970 - 71. This 
banks have started in their districts. In drawing up the sharp increase was due to a substantial rise of Rs. 219 
perspective branch expansion programme for 1972 – 74 , this crores in imports , exports showing a rise of only Rs. 32 
aspect has been taken into account. 

crores. 
74 . For evolving a meaningful lending programme, almost 
all public sector banks have set up offices at rcgional /divi Exports 
sional level and, in certain cases at the district level, with 
a mixturc of developmental staff and subject matter spe 

80 . The growth rate of exports during the financial year 
cialists . With the conduct of arca studies and identification 1971-72 was 2 . 1 per cent compared to 8 .6 per cent in the 
of credit gups with the active co -operation of other institutional preceding year . As pointed out in the last year s Report, a 
agencies in the area and adequate support from State part of the increase in exports in 1970 -71 was statistical aris 
Government in regard to bankable schemes in districts, ing out of the change in procedure for recording exports. 
regional credit planning will become more effective in the If adjustment in the official export figures for 1970 -71 is 
coming years . 

made on this ground, the effect would be to reduce the 

growth rato in exports in 1970 -71, and correspondingly , to 
75 . An important aspect of credit planning continues to raise the growth rate in 1971 - 72 . In the ubsence of concrete 
be the expapsion of banking facilities in the less developed data , these adjusted growth rates cannot be easily determined 
regions of the country . Out of 1 ,612 branches opened but it is apparent that the growth rates based on the unad 
during the ycar as many as 936 ( 53 per cent) were opened justed figures are an overestimato for 1970 -71 and an under 
at hitherto unbanked centrcs and 507 were opened in the 9 estimate for 1971 - 72 . 
relatively underbunked States of Assam , Bibar, Jammu and 
Kashmir, Madhya Pradesh , Manipur , Meghalaya , Orissa, 81. The trend of exports in 1971- 72 can be divided fairly 
U . P . and West Bengal. These 9 States and Tripura and clearly into two periods, viz ., April 1971 to July 1971 when 
61 G of 1 / 72 – 13 . 
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they showed a smart rise of 25 per cent over the correspond Exports : Commodity -wise 
ing period of 1970 and the subscquent period from August 82. Commodity -wise details of exports which are avail 
1971 to March 1972 when exports were 7 per cent lower 

able upto December 1971 show that the modest growth rate 
than in the corresponding period of 1970 - 71. The better 

of exports ( 4 per cent during the period April-December 
performance in the former period was due mainly 10 the 

1971 over the corresponding period of 1970 ) was almost 
buoyant demand for jute goods conscquent on the virtual entirely due to the increase in exports of jute manufactures. 
cessation of shipments from Bangladesh . In the period , after 

Among other items, tea recorded a modest rise of 2 per 
July 1971 exports were adversely affected, inter alia , by the cent due to realizatton of higher unit values. On the other 
dislocation of trade caused by the floating of world s major hand , exports of cotton textiles and yarns, oil cakes and 
currencies and the Indo -Pak conflict. 

spices recorded some decline ( Table 16 ). 


Table 


16 : - India s Principal Exports 


( Amounts in Rupocs Crores) 


Cominodities 


1967-68 


1968-69 1969-70 


1970 -71 April-December 


Increase ( + ) / 
Decrease ( - - ) of 

(6 ) over (5 ) 
Actual Percen 

tage 


1970 


1971 


4 


84 


72 


a 


216 


218 
101 
157 


136 
88 


+ 80 


+!! 


+ 


A . Major non-traditional items 

Engineering goods 
Iron and steel , . 
Iron ore 

Chemicals , , 
B . Other Items 

Jute yarns and manufactures 
Cotton yarns and manufactures . 
Tea 
Hides , skins , leather and leather goods . 

including footwear . 
Cashew kernels . . . . . 
Oil cakes . 
Pearls, precious and somi-precious, 

stones, unworked / worked 
Spices . 
Fish and fish preparations , 
Coffee : : : : 
Manganese oro 

Tobacco ( unmanufactured ) : 
C . Total (Including others) 


+ 


namaanahata 


wouNON 


+ 


+ 


++ 


++ 


18 


11 


27 


25 


33 


+ 9 


+ 35 


1199 


1358 


1413 


1535 


1150 


1 194 


+ 44 


+ 4 


Note : Data for 1970 - 71 and 1971- 72 are not cmparable with thoso of the previous years owning to the change in procedure 
(from the finally passed shipping bill to the original copy of the shipping bill) for rocording oxports adopted by the DGCIS , with effect 
from November 1 , 1970 . 

Source : DGCIS . 


83. If the increase in jute exports is excluded , lotal exports 
in the period April- December , 1971 would show a decline of 
Rs. 36 crores . The share of non - traditional exports in the 
total came down from 24 per cent in April-December , 1970 
to 18 per cent in the same period in 1971. Increasing 
domestic demand for steel in the face of lower output re 
duced the export surplus considerably , while export of iron 
oro fell mainly due to decline in foreign demand . Shortage 
of steel and the pull of domestic demand also held down 
the exports of engineering goods and chemicals which had 
shown a rising trend in the previous ycars . 


between India and Bangladesh . In terms of this agreement 
India s exports to Bangladesh would comprise , among others , 
unmanufactured tobacco , cement, coal and cotton yarn , 
whilc India s imports from Bangladesh would includo, 
inter alia , fişh , raw jute and newsprint. The Agreement 
also provided for special facilities in regard to border trade . 


Trends in Imports 


Export Policy 


84 . Reference was made in the last year s Report to the 
,Export Policy Resolution prosented to the Parliament on 
July 30 , 1970 which emphasised the need for expanding 
India s export carnings at a high rate . In keeping with 
this objectivo the industrial licensing policy and the import 
policy were further geared to the expansion of export- oriented 
production . As observed earlier , export credit facilities were 
also extended in a larger measuro . 


86 . Imports wbich had risen somewhat in 1970 - 71 for tho 
first time after the devaluation of the rupee in June 1966 , 
rose sharply in 1971-72 . Accordiog to DGCIS data they 
increased by Rs. 219 crores ( 13 per cent ) to Rs. 1853 crore! 
during 1971-72 as compared to Rs. 52 croros (3 per cent 
registered in 1970 -71. The increase in imports during the 
ycar was partly due to shortfalls in domestic production of 
certain essential raw materials and steel products ; tho libe 
ralised import policy followed in respect of maintenance 
imports was also a contributory factor . 
Imports : Commodlty -wise 

87 . Commodity -wise details of imports are available upto 
December 1971. These show that the increase in imports 
during April -December 1971 over the corresponding period 


85. A significant development in regard to external trade 
was the signing of the Trade Agreement in March 1972 , 
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of the previous year was accounted for entirely by non the case of iron and steel (Rs. 77 crores ), machinery and 
food imports . Imports of foodgrains were lower by Rs. 65 transport equipment (Rs. 75 crores ) and mineral oils (Rs. 47 
crores (or 38 per cent) than in April - December 1970 , while crores ) ( Table 17 ). During 1971- 72 (April-March ) the value 
non - foodgrains imports were higher by Rs. 247 crores ( or of import licences increased by 13 per cent on top of in 
24 per cent). Almost all thç major items under non - food creasesc of 36 per cent recorded during the ycar 1970 -71; 
imports recorded incrcases , but the riscs were substantial in this should increaee further non - food imports in 1972- 73 . 
Table 17:— India s Principal Imports 

(Amounts in Rupees Crores) 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


Conimodities 


1967 -68 


1968- 69 


1969 -70 


1970 -71 April-December 


Incicase ( + ) 

Decrcasc ( - ) 
of (6 ) over (5 ) 


1970 


1971 


Actual 


Percent 


age 


1 


2 


3 


5 


. 


- 


- 


- 


- 


. 


. 


- 


- . 


4 

242 
213 


554 


372 
336 


293 


| 


187 
170 


518 


131 
105 
87 


5 6 

65 
+ 13 


- 30 
— 38 
+ 18 


83 


90 


99 


74 


|+ 


Negl. 


Negl. 

29 
136 


20 


-- 2 


133 


96 


- 10 
7- 19 


143 


+ 47 


106 


76 


110 


110 


+ 34 


+ 


+ 45 


30 


+ 13 


33 
161 


+ 65 


273 


283 


192 


+ 26 


+ 19 


139 


139 
144 


61 
131 


38 


+ 14 


134 


+ 


++ 


ť+ 


+ 


1. Food (excluding cashewnuts ) . . 

Cercals and cereal preparation 
2 . Raw cotton . . . : ) . 
3 . Raw jute and mesta . . . . 

Cashownuts , . 
5 . Mineral Oil : . . . . . 

of which : 
(a ) Petroleum crude and partly refined 

(b ) Others 
6 . Chemicals : . . . . . 

of which : 
( a ) Fertilisers , , 

(b ) Others . . . 
7 . Iron and steel . . . . . 

Non -ferrous metals , . 
Crudo rubber ( including synthetic and 
reclaimed ) . . . . 

Wood and other animal hair . . 
11. Animal and vegetable oils and 

fats . . . . 
Paper, paper boards and manufac 
tures thereof 
Pearls , precious and somiprecious 

stones . . . . 
14 . Machinery and transport equipment , 

(a ) Machinery other than electric 
(b ) Electrical Machinery . . 

(©) Transport equipment . . . . 
15 . Others . . . . . . 


8 . 


-- - 15 


+ 


12 
503 
336 


349 


+ 2 
+ 75 


+ 12 
+ 27 


514 
366 


274 
190 


257 


211 


+ 21 


+ 


86 


82 


280 
64 
51 


44 


+ 47 


+ 23 
+ 31 


81 


69 
58 
176 


35 


66 
214 


66 


+ 89 


215 


178 


125 


123 


1582 


1634 


1183 


1365 


+ 


+ 182 

- . 


- 15 
- - - 


. . . . 


. . 


- 


- . . . 


- 


- 


- 


- 


Total . . . . . . 

2008 1909 
Source : DGCIS . 
Import Policy 

88 . The import policy for 1972 - 73, while maintaing the 
basic framework of previous year s policy laid greater 
stress on the gou ) of self- reliance . It provided for greater 
allocation of imported inputs to selected priority industries , 
particularly those having substantial exports potential or 
contributing to act savings on imports . 

89. l he relative deterioration in merchandise trade was 
partly due to internal factors, such as relatively high prices 
and larger domestic offtake. On the other hand , there were 
certain developments abroad which also impeded our 
exports . UNCTAD III underlined the fact that developed 
countrics are doing little to foster their trade with undor 
developed countries . The Generalized System of Preferences 
which has 110W heen adopted by the developed countries 
such as EEC countries , Japan , Norway, Sweden and U . K . 
to provide opportunities for expanding exports of nanu 
factured and semi-manufactured goods is riddled with quotas 
and ceilings . 


90 . With the floating of the pound sterling, at the end 
of the year, the international currency uncertainties seemed 
to grow rather than abate . World trudc growth decelerated 
sizenbly between 1970 and 1971 . Developing countries 
terms of trude deteriorated even as their export growth dec 
lined , Though rivival of activity is now strongly forecast 
for West Germany and the U .S . the prospects for the 
growth of world trade in 1972 - 73 would remain uncertain 
if crcdible progress is not achieved in the matter of the 
reform of the international monetary system . 


91 . It is in this context that India and the other deve 
loping nations have been seeking to be actively associated 
with the process of the international monetary reform and 
the continuation without any disruption of the SDR distri 
bution in quantities adequate to mect the developing coun 
tries necds. The difficulties that have ravaged the inter 
national payments system in the last few years are entirely 
due to the failure of the leading industrial countries of 
the world to manage their output and demand. The ill 
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cffects of this failure are , however, visited upon the deve and other resources, banks can play a useful role in the 
loping countries also . A system in which ( a ) creation of development of tho less developed regions. With the anti 
international liquidity is internationally controlled , (b ) adc cipatcd increase in the deposits, banks can also extend term - , 
quale additions to liquidity are provided for the Orderly lending and export credit to a larger extent than they have 
growth of intcrnutional traco and economic development of done so far . This would mean that the working capital re 
less developed countries , and ( c ) acceptable objective criteria quirements of industrial, agricultural and other sectors 
are laid down for exchange rate changes to facilitate the should be capable of bcing financed without undue diffi 
adjustment process , is thus a matter of immediate necessity . culties . Howevr , the problem of medium and long -term 
Obviously , the developing countries neai to have adequate capital would still remain , It will, therefore , be necessary 
voice in formulating such a system and in operating it after to continje — and augment — the assistance given through 
its adoption . 

the term -lending institutions; it will also be essential to pro 

mote fresh investment for the further widening and diver 
Assessment and Prospects 

sifying of the industrial basc . Apart from encourag 
ing institutional facilities, the Reserve Bank s policy 

will have to be one of general credit constant in view of 
92. The synoptic view given in the preceding paragraphs 
shows that while the economy was ablo to withstand succesy 

the objective of pricc stability . 
fully the strains of refugee influx and war till the end of 
last ycar , it has also exhibited certain disquieting features. 
The response to an incroase in aggregate demand has been 

II. PROGRESS IN COMMERCIAL BANKING 
more in terms of price increases than of output increases . 
While there has doubtless been a rise in agricultural output, 
industrial growth continuçs to be much slower than cn 

96 . The banking system continued its efforts, during the 
visaged in the Fourth Plan - duc partly to shortages in 

year under review , in widening its geographical coverage and 
power, transport and certain raw materials. The rise in 

in reducing thus the regional imbalances in banking develop 
consumer goods prices has , among other things , worsened 

ment. The perspective plan of branch expansion proposed 
industrial relations and this also has had an adverse effect 

for 1972 and the suceeting two years , during which an overall 
on industrial production . Although larger domestic savings 

expansion of 5 ,000 branches is contemplated , is expected to 
and net capital inflow from abroad have contributed to an 

further reduce regional imbalances and also enable banks to 
increase in domestic investment, the demand for investment 

integrate their branch expansion programme with their lcud 
goods indutries continues to be less than adequate . 

The momen 
responsibilities under the lead bank scheme. 

Likc 
wise , while aggregate receipts of the public sector have gone 

tumn in the growth of deposits of banks witnessed in the recent 

years in likely to be maintained , in view of the continued 
up, public savings have diminished ; in conscqucnce , deficit 
spending has been larger . This has in turn affected aggregate 

emphasis on widening the network of branches. 
monetary resources in thc cconomy. 

97 . Emphasis on meeting credit requirements of borrowers 

of small means , such as small farmers , small-scale manufac 
93 . It is against this background that the tasks uhcad turers , retial traders , road transport operators , small business 
have to be delined keeping in view the objectives of the men , professionals and self- employed persons also continued 
Fifth Plun . The fulfilment of these objectives is predicated during the year with increased accent on qualitative lending , 
on a rapid risc in production and strengthening of com The accent on qualitativc lending will be fortificd by the 
petitive efficiency . Maximising production would imply pro liberalisations in respect of guarantee cover provided by the 
motion of new industrics , fuller utilisation of existing capa Credit Guarantee Corporation of India Ltd ., for credit 
city and wider spread of new agricultural technology . facilitics extended to borrowers of small means in the priority 
Equally , the management of demand will be crucial to rc and neglected sectors. The Union Government s decision to 
straining price increases. Ideally , this will require the implement the differential interest rates scheme, in favour of 
adoption of policies relating the increase in money earnings specified low income categorics of persons cngaged in spe 
to increascs in productivity in the economy, concurrently cified productive , economic activities and the expectation that 
with incrcasing savings and redistribution of income. There public sector banks will lend about Rs. 20 crores under the 
arc , no doubt, both conceptual and practical difficulties in schcmc will incrcase their involvement in catering to the 
implementing this policy . At the same time, the need for credit needs of these sectors . 
such a policy is evident because the attempt of different 
sections of the community to increase thcir sharcs in the 

98 . Under the Lead Bank Scheme, considerable progress 
national output will not only be self - defeating but will also 

has bech made in the preparation of reports based on quick 
make it difficult, if not impossible, to achieve in real terms 

impressionistic surveys . Besides convening Consultative Com 
the planned targets of output. 

mittccs lor Banking Development in 4 number of districts , 

somc cfforls have also been made M conducting intensive 
94. From the point of view of financial policy , this would studies to identify credit gaps . 
require two basic lines of action ; first , monetary expansion 
will have to be kept within limits and , second, institutional 99 . In tho field of agriculture, public sector banks are 
facilities will have to be provided on an extensive scale to cvolving specific area schemes , as for example , schemes in 
mobilise the savings of the community . An essential ele terms of which they endeavour to meet the financial needs 
ment in controlling monetary expansion would be to limit of farmers in adopted villages . Apart from reducing the 
the extent of deficit financing resorted to by the public chances of inore than one institutional credit agency financing 
soctor . As pointed out earlier in the Report, no State Gov the same borrowers , such schemes also enable banks to have 
ernment can now have overdrafts from the Reserve Bank better supervision over the end -use of credit provided . The 
except for a temporary period of one weck ; to supplcnicnt SFDA /MFAL projects are still in the initial stages and the 
this a policy of keeping the Reserve Bank credit to the authorities are identifying cligible persons. Cominercial 
Central Government under restraint would have to be pur baink lending to agriculture will be facilitated further , if 
sued . It is clearly not possible to prescribe any precise action on the report of the Expert Group on State Enact 
Jimit to such credit , because of the special responsibilities ments is taken cxpeditiously by State Governments. 
in regard to defence and development that the Central Gov 
ernment has to shoulder . However , a continuous watch 

100 . Mention may also be made of the selection by the 
should be kept on the level of deficit financing , taking into State Bank of India of 60 centres throughout the country 
account the prevailing elasticity of supply of cssential com to gain experience in lending to self-employed persons , arti 
moditics or wage -goods . This implies thut maxinium efforts sans, craftsten , etc . To thc same category belonged tho 
should be made to enlarge tax collections through a widen opening of a multi-scrvice agency branch by the Bank of 
ing of the tax base, to maximise markct borrowings and , Baroda for giving technical assistance to potential entro 
in particular , to generate surpluses in the public sector com preneurs . The Reserve Bank is in touch with other banks 
mercial undertakings through incrcased operational efficiency . in regard to evolving similar schemes to augment employment 

potentiul 
95 . The institutional measures in the financial field will 
rcquire the provision of infrastructure , in the form of ex 

101. Towards the closc of the accounting year, the Regional 
tending and deepening banking services. Banking develop Consultativo Committee for nationalised banks for the cen 
ments in India show that given the requisite man - power tral region , comprising Madhya Pradesh and Uttar Pradesh 
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to revicw banking developments within the region , was con total of 5,311 for the three years anding December , 1971. 
vcened at Lucknow . The Committee discussed matters relat 

It is proposed to maintain this momentum in the three -yeur 
ing to the provision of loans to priority sectors and also period ending 1974 under the perspective plan of branch 
co- ordination between State Governments and banks. At the expansion . Under it commercial banks would be able to 
meeting , a decision to set up it working group to muke subs open at lcast about 1 . 300 branches each in 1972 and 1973 
tantial efforts to increase lending in rural and semi- urban and perhaps somewhat more in 1974 , adding up to a total 
areas as well as to small borrowers, specially agriculturists of about 5 , 000 branches. Bauks have been advised to be 
was taken . 

more selective in the matter of further branch expansion , and 

take into account the objective of providing banking facilities 
102 . Bunks have also recognised the organisational cong in centres with potential, their responsibility in their lead 
traints for a dynamic programme of lending to the priority districts , their areas of operation and the need for giving 
sectors, and , therefore, have either reorganised or are in priority to the relatively under -developed / under -banked States . 
the process of reorganising their existing set - up . In this they In addition , banks have been advised to constantly appraise 
have taken note of the need to have an appropriate mix of the performance of their branches in relation to their present 
Operational and developmental staff at the head office, as business and future goals. 
well as regional and district level oflices . 


103. The following paragraphs bring out details of orga 
nisational changes and the progress in the implementation of 
various schemes affecting commercial banks. 


105. In the accounting year 1971-72 , commercial banks 
opencd 1,612 offices ans against 1,890 offices in 1970-71. Of 
the offices opened during the year, the nationalised banks 
opened 821 offices and the State Bank of India and its subsi 
diaries 439 offices. The number of ollices opened at un 
bankcd centres was 936 ( Table 18 ). 


Branch Expansion 

104. Commercial banks opened 1. 805 offices in 1971 us 
against 2 , 137 offices in 1970 ind 1, 369 in 1969 making a 


Table 18 :— New offices opened by commercial banks during 1970.--71 and 1971 – 72 

New offices opened by cominercial banks 


Bank Offices 
as on 


1970 - 71 


1971- 72 


July - January - 
Decem - June 
ber 1971 
1970 


July 
1970 
June 
1971 


January 

June 
1972 


30th 
Junc 
1971 


July - 
Decein - 
ber 
1971 


July 
1971 - 
Juno 
1972 


30th 
Junc 
1972 


- 


- - 


6 


7 


8 


- 


- 


- 


-. 


- 


1. 


102 
(58 ) 


2286 


2575 


State Bank of India . . . 
Subsidiaries of State Bank of India . 
Fourteen nationalised banks . . 


289 
( 164 ) 
150 


2. 


84 


1233 · 


( 85) 


234 
( 164) 

86 
(64 ) 
608 
(413) 

124 
(57 ) 


3 . 


178 
( 123 ) 

87 
( 55 ) 

444 
(245 ) 

115 
(65) 


412 
(287) 

173 
( 119 ) 
1052 
(658 ) 

239 
(122) 


187 
( 106 ) 

66 
( 39 ) 

540 
(321 ) 

175 
(108 ) 


(46 ) 
281 
( 149) 

165 
(99 ) 


821 
(470 ) 


6368 


1383 
7189 
2238 


4 . Other scheduled banks 


. 


. 


340 


1875 


( 207 ) 


130 


130 


5. Foreign banks . . . . 
6 . All scheduled commercial banks 
7. Non -scheduled commercial banks 
8 . All ch.1 :mercial banks . . 


. 
. 


1052 
(698 ) 


13515 


1600 
(926 ) 


968 
(574 ) 

4 


(488 ) 


(352) 

8 


1876 
( 1186 ) 

14 

(8 ) 
1890 
( 1194 ) 


12 


11892 

121 
12013 


105 


( - ) 
1057 
(698 ) 


(3 ) 


(8 ) 
833 
(496 ) 


972 
(577 ) 


640 
(359 ) 


( 10 ) 
1612 
(936 ) 


13620 


- 


- 


: 


Note : Figures in brackets relate to the number of offices opened at unbanked centres. 


and among the Union Territories, Laccadive, Minicoy and 
Amindivi Islands , There are only two districts which are 
still unbanked ; licences for opening of branches therein have 
already been issucd to banks. 


106 . Progress in regard to extending the territorial spread 
of banking was maintained during the year ( Table 19 ). Of 
5 ,375 offices opened since nationalisation , i.e., from July , 
1969 to end- Junc, 1972 , as many is 3 ,416 branches were 
in unbanked centres (63. 5 per cent ). The under-developed 
States of Assam . Bihar , Jammu & Kashmir , Madhya Pradesli, 
Manipur , Meghalaya, Nagaland , Orissa , Tripura , Uttar Pradesh 
and West Bengal accounted for 31 .6 per cent of these new 
offices. Even out of the offices opened at unbanked centres, 
these States accounted for 34 . 1 per cent. In Manipur and 
the Union Territories of Arunachal Pradesh , Dadra and 
Nagar Haveli and Mizoram , all the offices opened during the 
year were at unbanked centres . 


108. In spite of a slight decline in the rate of growth 
of branches in the year , the shift in favour of opening branches 
in rural areas continued during the year ( Table 20 ). The 
proportion of bank branches in rural areas increased from 
35 .6 per cent of the total a , the end of June, 1971 to 38 . 7 
per cent at the end of Junc, 1972 . · 


107. With the addition of 1.612 branches in 1971 - 72 , 
population covered per bank oflce declined from 46 , 000 at 
the end of Juinç, 1971 to 40, 000 in June, 1972 . Such dcclinc 
was noticed in all the States except Nagaland and Tripura , 


109. A recent study of the performance of banks in eight 
metropolitan centres , viz . Abmcdabad , Bangalore , Bombay , 
Calcutta , Delhi, Hyderabad , Kanpur und Madras , revealed 
that good deposit potential existed in these centres and that 
metropolitan centres offered scope for opening more bank 
offices . It was also felt that increase in the number of offlces 
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Table 19 :- State -wise distribution of bank offices as at the end of June 1970 , June 1971 and June 1972 
No . of offices 

Opened during Opened during 
as at the end of 

1970 -71 

1971 - 72 


Population per 
bank office 

(in thousands) 
as at the end of 


Staics 


Total 


Of 


Total 


June 
1970 


June 
1971 


June 
1972 


June 
1971 


Junc 
1972 


which 


un 


Of 
which 
ul 
banked 
contres 


banked 
centres 


- - 


- - 


- 


722 


147 


44 


50 


869 
122 


90 
27 


96 


26 


120 


361 


453 


959 
149 
541 
1234 
299 


88 


92 
187 


919 


129 


1105 
258 
87 


41 


108 


219 
62 
74 
713 
460 


101 


116 
978 


845 


132 


566 


669 


107 
167 


1304 


1471 


1679 


208 


5 


15 


16 
1292 


954 


170 


192 


1. Andhra Pradesh , . 
2 . Assam 
3 , Bihar , , , 
4 . Gujarat , . 
5 . Haryana , , 
6 . Himachal Pradesh 
7. Jammu & Kashmir 
8 . Kerala 
9. Madhya Pradesh 
10 . Maharashtra 
11. Manipur . . 
12. Meghalaya . 
13. Mysore . 
14 . Nagaland . 
15 . Orissa . 
16 . Punjab . 
17. Rojasthani . 
18 . Tamil Nadu . 
19 . Tripura . . 
2 ). Uttar Pradesh . 
21. West Bengal , 

Union Territorles : 
22 . Andaman & Nicobar Islands . 
23 . Arunachal Pradesh . . 
24 . Chandigarh 
25 . Dadra & Nagar Haveli 
26 . Delhi . . . . . 
27 . Goa Daman & Diu . 
28 . Laccadive , Minicoy and 

Amindivi Islands . . 
29 . Mizoram , . 
30 . Pondicherry . 


651 


1124 

5 
173 
556 
525 
1371 


133 
465 
432 
1213 


570 


164 


12 


1484 

12 
1324 


932 


1147 


588 


684 


2 


2 


101 


111 


118 


- 


2 


2 


- 


20 24 
101311201313620 


- 


- 


: - - 


Total : 


1890 


1194 


1612 


- 


-- - 


- 


- -- - .. - 


- - 


- 


- - - 


Table 20 : Centre -wise distribution of commercial bank offices 
- -- - - - - 

-- - - - 
No. of offices as at the end of 
June 1969 June 1970 

June 1971 

Deccinbor 1971 


June 1972 


Centre 


No . 


No . 


% to 
total 


N . 


No . 


% to 
total 


No . 


% to 
total 


% to 
total 


(1) Rural. . . 
(II) Senzi-urban . , 
( ili) Urban 
( iv ) Metropolitan / Port 

towns . . 


18 , 32 
33, 22 
14 ,47 


22 . 4 
40 . 1 
17 . 5 


30 ,62 
36 ,95 
15,83 


% to 
total 
30 . 2 
30 .5 
15 . 6 


42, 79 
40 , 16 
17, 78 


35 . 6 
33 . 1 
14 . 8 


48 ,89 
42,24 
18 ,50 


37 . 5 
32 . 6 
14 . 3 


52,67 
43,51 
19, 16 


38 . 7 
31, 9 


14 . 1 


16 ,61 


20 .0 


17,91 


17 .7 


19,40 


16 . 


20 ,22 


15 .6 


20, 86 


15 . 3 


Total : 


: 


: 


82 ,62 


200 .0 


1,01,31 


100 .0 


1, 20,13 


100.0 


1,29,85 


100 .0 


1,36,20 


100 .0 
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Culcutta , Delhi, Hyderabad , Madras and Bangalore and allo 
cations were made for opening 728 offices in these cilics . 
Banks have also been allowed to open 303 more oflices in 
urban centres . These steps are expected to tap the deposit 
potential in urban areas and relieve the pressure on existing 
bank offices thero, and at the same time, maintain the momen 
tum of the programme of expanding banking facilities in 
rural areas. 


in the Targe cities will offer relief to the cxisting offices , par 
ticularly in business localities , which find it difficult to cope 
with the rapid increase in business and help them in sip 
honing off the overlowing business and thereby bring about 
improvement in customer service too . Jo view of thesc con 
siderutions, the population norm per bank office was reduced 
from 10 , 000 to 5, 000 for metropolitan arcus and certain urban 
centres . Further , the requirement of banks to open the requi 
sile number of offices in rural / semi- urban areas to get cntitle 
ment for opening urban offices including those at metropolitan 
and port towns , was relaxed so that more offices in metro 
politan cities / port towns may be opened. According to the 
revised norm , a bank which has 60 per cent or more of its 
offices in rural / semi-urban areas is eligible for opening one 
ollice each in un nirban and a metropolitan / port town for 
every two offices opened in rural / semi- urban arces ; and in 
other cases it will be for every thrce offices opened in rural / 
semi-usban centres . In order to accelerate the pace of issue 
of licences relating to metropolitan centres, meetings of 
representatives of banks were held at six centres, viz ., Bombay , 


110 . Allowing for changes in the number of offices due 
to amalgamations , transfer of assets and liabilities and inclu 
sion in and exclusion from the Second Schedule to the Reserve 
Bank of India Act, 1934, the number of offices of scheduled 
commercial banks increascd by 1623 . Offices of non -sche 
duled commercial banks, however , declined by 16 ( Table 21). 
At the end of June, 1972 , the number of offices of sche 
duled and non- scheduled commercial banks stood at 13 ,515 
and 105, respectively ; at the end of June, 1971 the corres 
ponding numbers were 11 , 892 and 121, 


Tablo 21 : - Number of offices opened and closed by scheduled and non -scheduled commercial banks in India 


Changes due to analga 

mations, mergers, trans 
New offices ſers of assets and liabiliti- Existing 
Opened es and incl. 

es and inclusion in and officcs 
exclusion from the Second closed 
Schedulo of the Reservo 
Bank of India Act, 1934 


Overall 
variation 
in the 
number 
of offices 


Number of 
offices at 
the end of 
the period 


1. 


Scheduled Commercial Banks : 
1969 

January -Juno 
July -December 


80 ,45 


+ 


5 ,65 
( 24 ) 
7 , 72 


+ 5 ,63 
+ 8,22 


+ 


88 ,67 


(65) 


1970 


January -June 
July -December 


---10,71 
+ 11,02 


99 ,38 
1, 10,40 


. 


10 ,68 
( 190 ) 
10,52 
(234 ) 


. 


. 


1971 


ņ†i☺ 


January -Junc 
July -December 


. 
. 


. 
. 


+ 8,52 
+ 9 ,96 


1,18,92 
1 , 28 ,88 


. 


. 


8 , 24 
( 178 ) 

9 ,68 
(187 ) 


. 


. 


1972 


January - June 


6 , 32 
(102) 


+ 6, 27 


1,35,15 


Non -Scheduled Banks : 


1969 


| 


2, 17 
1, 84 


July-December 


: : : : : : 


|| 


1 ,93 
1,44 


IIIIII 


- 23 


1 ,21 

97 


1,05 


January - June 

July -Decenber 
1970 
January - Juno 

+ 9 
July -December 
1971 

January - Junc 
July -December , 

- 24 
1972 
January - June . , , 

+ 8 
All Commercial Banks ; 
1969 
January - June 

+ 5 , 73 
July -December 

7 , 93 

- *- 7 , 89 
1970 
January - June 

10 ,80 

+ 10 , 80 
July - December 

10 ,57 

+ 10 , 53 
1971 
January -June 

8 , 33 

+ 8 , 29 
July -December 

9 , 72 

+ 9 ,72 
1972 
January -June . 

+ 6,35 
Notes : 1. Figuros within brackets relate to the State Bank of India . 

2. Data exclude adıninistrative, scasonal, temporary, non -banking offices and offices outside India , 


5, 76 


82,62 
90 , 51 


1 , 01, 31 
1, 11,84 


?1111î 


: : : 


: : : 


1 , 20 , 13 
1, 29 ,85 


6 , 40 


1,36, 20 
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Lead Bank Scheme 

some extension work depending upon their organisational 

strength . Special schemes have also been formulated by 
111. In the last year s Report, mention was made about banks themselves for intensive financing of agriculture , 
the steps taken for the purpose of enabling banks to conduct 
quick , imperssionistic surveys of districts ullotted to them 

117 . At a meeting of heads of agricultural finance depart 
under the Lead Bunk Scheme. Since then there hus been 

ments of major commercial banks convened by the Reserve 
good progress in the completion of icad surveys by banks. 

Bank of India in April, 1972 , the reasons for the general 
Thus far, survey reports in respect of 260 out of 337 districts 

slow - down of agricultural advances and the strategy of area 
allotted to banky have been completed . In the preparation 

approach adopted by banks were discussed . Demarcation of 
of reports , banks have ensured that a number of districts 

areas to one bank exclusively was considered not desirable 
in the under - developed States of Assam , Bihar, West Bengal, 

as it would negete the concept of multi-agency approach to 
Orissa , Madhya Pradesh and Uttar Pradesh and covered ; in 

agricultural lending. The command area of a branch sti 
fact, about 80 per cent of districts in these States have 

pulated at ten miles is not a rigid norm but illustrative 
already been covered . 

of the emphasis on ability to supervise loans. The meeting 

also decided that commercial banks should obtain from 
112 . During the year , the Reserve Bank of India convened 

their branches infoi mation on demand , collection and out 
a meeting at Jaipur for allocation of centres identified in the standing of loans on a quarterly basis . 
lead bank surveys . With this, the Reserve Bank has con 
vened seven such meetings , and 833 unbanked centres have 118 . To facilitate Marger financing of agriculture by com 
been allotted to várious commercial banks at these confer mercial banks , there is need for expeditious action on the 
cnces . Banks have also been convening similar mectings at recommendations of the Expert Group on State Enactments 
district level for allocation of unbanked centres identified in having a bearing on commercial banks lending to agriculture . 
the lead surveys . 

The report was forwarded to the Chief Ministers /Chief Secre 

tarics of the various State Governments by the Governor . 
113 . Under thc perspective programme of branch expan 

of the Reserve Bank in Septembor , 1971 requesting early 
sion , banks which have been designated as lead banks have 

enactment by the State Legislatures of the model bill recom 
boen required to indicate to all other banks and the Reserve 

mended by the Group and theieby extending to agriculturists 
Bank of India the names of centres where bank offices could 

borrowing from commercial banks , facilities similar to thosc 
be opened , so that the branch cxpansion programmes of 

available to them when they borrow from co - operatives . 
banks in their loud and non - Icad districts can be co - ordinated . 

Some of the States Governments have taken steps 
This will also help align branch expansion programme of 

in respect of some of the administrative measures recom 
banks with their load responsibilities . 

mended by the Expert Group . But action in regard to enact 
ing legislation on the lines indicated by the Expert Group , 

has not taken concrete shape in most of the States. 
114 . As a follow -up action under the scheme, banks have 
constituted district level consultative committees to serve Credit Guarantee Corporation of India Ltd . 
u8 a forum for discussion among banks and other financial 
institutions for exchanging information about borrowers and 

119 . The Cerdit Guarantee Corporation of India (Small 
lending to priority sectors, identifying bankable schemes in 

Loans) Guarantec Scheme, 1971 introduced by the Corpora 
the districts and evolving methods of financing them in a 

tion with effect from April 1, 1971 , was substantially libera 
co -ordinated manner. Such committees have been set up in 

lised during the year, in order to extend the benefit of the 
about a hundred districts. Banks have also been advised to 

guarantee to a larger number of eligible borrowers and loans. 
maintain liaison with officers of State Governments , 

Under the libcralisation , effective January 1 , 1972 , there are 

no limits on the amount to be lent direct to farmers and 
115 . An important plank of the Lead Bank programme is 

agriculturists for various purposes with the Corporation s 
that banks would conduct studies in depth as a follow -up 

guarantec . The purposes covered includo cultivation of crops 
of the quick surveys to evolve schemes for financing local 

(other than tea , coffee or rubber ) or development or impro 
projects. Although some progress has been made in this 

vement of land or Allied agricultural activities like pisciculture 
regard , the number of surveys conducted and districts covered 

and sericulture. In addition , guarantee is provided under 
by such studies is not adequate in relation to the requirements . 

certain conditions against scasonal loans which are not repaid 
This is mainly due to the fact that banks did not have an 

owing to crop failure as a result of natural or other calamities 
adequate complement of technically competent personnel in 

or adverse circumstances beyond the furmer s control and are 
the fields of agriculture and small industries to discharge their 

converted into term or instalment credits . The maximum 
lead responsibilities . As mentioned earlier , steps are being period for the repayment of credit facilitics for sugarcane 
taken to overcome this obstacle through reorganisation and cultivation has been extended from 15 to 24 months and in 
To-staffing schemes . 

respect of repayment of credit for purposes other than sea 
sonal agricultural operations, the period hug been extended 

from five to ten years . 
Financing of Agriculture by commercial backs 
116 . Mention was made in the last year s Report about the 

120 . Till December , 31 , 1971 the Corporation guaranteed 
issue by the Bank of guidelings on agricultural financing to 

only those crcdit facilities which were extended by commercial 
commercial banks . In line with these guidelines , commercial 

banks after April 1 , 1971. Under tho liberalised provişions, 
banks have been streamlining their loan policies and proce 

however , guarantee is available in respect of all credit fact 
dures for agricultural lending. However, the growth of 

lities outstanding at the commencement of business as on 
advances to agriculture by commercial banks slowed down 

January 1 , 1972 , irrespective of the date on which the credit 
during the year ; this is due pertly to increased attention given 

facilities were sanctioned or availed of, provided the borrow 
to the qualitative aspects of loans and effectivo supervision 

ers concerned and the credit facilities extended satisfied tho 
of end - use. Banks are also getting away from thinly dis 

liberalised provisions. However, outstanding credit facilities as on 
persing their efforts over wide areas and are now evolving 

January 1, 1972 , which were already recalled or treated as 
concentrated programmes of area schemes, cluster approach , 

bad or doubtful or utilised for adjustment of earlier bad 
village adoption approach , group loans, etc . Illustrative of 

or doubtful debts or where the borrowers have guispended 
this is the decision of the State Bank of India to select 150 

their activities or business are excluded . Guarantee facility 
Centres throughout the country to open agricultural develop 

is available, under the liberalised provisions, to credit insti 
ment branches. Each of these will be provided with technical 

tutions to the extent of Rs. 1 lakh as against Rs. 50 , 000 
and other Held staff, and is expected ultimately to cover any 

hitherto in respect of loans to transport operators for purchase 
thing upto 100 villages. Since many of the centres identified 

of vehicles , Dealers in fertilisers with a larger annual turn 
are in areas covered by Government programmes for small 

over upto Rs. 5 lakhs (previously Rs. 2 lakhs ) and owners of 
farmers and other weaker sections of the community , the 

petrol stations and other retail outlets for mineral oils with 
involvement of commercial bonks in SFDA /MFAL arcas 

annual turnover upto Rs. 5 lakhs (previously Rs. 1 lakh ) have 
is likely to increase substantially . Once the list of eligible 

been made eligible under the scheme. 
persons is made available to banks by SFDA /MFAL project 
authorities , they will be able to provide loan assistance to 121. The Corporation introduced two other schemes during 
them for raising of crops , dairy farming, Augmentation of irri. the year. Tho Credit Guarantee Corporation of India Small 
gation facilities, etc . In these areas , banks may have to do Loans (Financial Corporations) Guarantee Scheme introduced 
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of scmi- urban area , or Rs. 1 , 200 per annum if resident in a 
rural area . In addition , he should not have land exceeding 
one acre if irrigated and 2 . 5 acres jf unirrigated . 


on July 1 , 1971, covering loans granted by the State Financial 
Corporations including the Tamil Nadu Industrial Investment 
Corporation Lick , is similar to the Small Loans Guarantee 
Scheme referred to earlier . It covers credit facilities to trans 
port operators , small hoteliers , business enterprises engaged 
in generation or distribution of electricity or any other form 
of power or in the development or management of any con 
tiguous area of land as an industrial estatc , ì. c ., to borrowers 
to whom the financial corporations are in a position to grant 
financial assistance and who are not already covered inder 
the credit guaranlee scheme for small-scale industries adminis 
tered by the Reserve Bank of India on behalf of the Central 
Government The Financial Corporations Guarantee Scheme 
was also liberalised efl cctivo January 1, 1972 so as to cover 
all oligible credit facilities outstanding as on January 1, 1972 
and transport finance Lipto Rs. 1 lakh per operator , 


127. While loans to Indiviciuals are not barred , banks are, 
in the beginning, to look for groups in particular. Loans 
under the scheme will be provided both for working capital 
and for term credit for a period not cxceeding five years for 
ncquisition of fixed assets. It is expected that ordinarily the 
former will not cxceed Rs. 500 and the latter Rs. 2 , 500 . 
Margin requirements may be waived. Bunks may , 
however , take hypothecation of assets purchascd with 
loans. Each loan is to be covered under the existing credit 
guarantce schemes and the guarantee fce will be borne by 
the banks. Repayment schedules will be worked out taking 
into account sustenance requirements of the borrower ; and 
thçre is provision for a grace period , not excceding two 
years, in the case of term loans . 


122. The Service Co -operative Societics Guarantee Scheme, 
which came into force from October 1 , 1971, guarantees cro 
dit facilities sanctioned to service co -operative sociсties assist 
ing artisans and workers engaged in any form of industrial 
activity . This fucility is avuilable to all the scheduled com 
mercial banks in the country ; other credit institutions eligible 
to participate in this scheme, are the State and Central Co 
operative banks in the States and Union Territories to which 
tho provisions of tho Deposit Insurance Corporation Act, 
1961 have been extended . 


128 . The schone is only at the pilot stago and is to be 
implemonted in certain selected backward districts. Dis 
trict covered by SFDA /MI AL projects are not covered 
by the scheme. Each bank is to select at least onc in 
every eight or ten branches in the selected districts , with 
suitable representation to rural, semi- urban and urban areas. 
It is expected that the quantum of leading under the 
scheme by cach bank will correspond to about half A 
per cent of its aggregate lending at the cnd of the previous 
year. 


Bilis Rediscounting Schemo 


123 . Thc crcdit facilities covered under the various schemes 
of the Corporation as at end- December , 1971, amounted to 
Rs. 109 .72 crores under the Sniall Loans Guarantee Scheme 
in respect of 63 out of 71 scheduled commorcial banks ; and 
under the Financial Corporation Guarantee Scheme to Rs. 2 .6 
crores in respect of 13 out of 18 financial corporations. As 
regards the Service Co - operative Societics Guaruntee Schemo, 
credit facilities covered amounted to Rs. 1 .89 lakhs in respect 
of one bank . The Corporation has set up wrong group to 
examine the question of extension of guarantee cover for 
co - operative credit granted to farmers and agriculturists and 
other borrowers . 


124 . During the year ended December 31, 1971, the cor 
poration received by way of guarantee fees a sum of Rs, 4 . 05 
lakhs in respect of the Small Loans and Financial Corpora 
tions Guarantee Schemes . No claims have been rcceived 
by the Corporation so far. For meeting the claims on the 
Corporation , it is proposed to build up a Reserve for Unex 
pired Guarantec Risks by crediting to it an amount which will 
not be less than 50 per cent or more than 100 per cent 
of the guarantec fecs collected during the year , less the 
claims paid in that year. Accordingly , the entire guarantee 
fee of Rs. 4 .05 lakhs received during 1971 has been credited 
to the Reserve for Unexpired Guarantee Risks . 


129. The Bills Rediscounting Scheme introduced in No 
vember 1970 , with vicw to encouraging the growth of 
a bi}l market in India , was modified during tho year 80 
as to expand its coverage . On July 30 , 1971 the scheme 
was extended to cover bills of exchange arising out of 
sale of goods to Government departments and quasi-Go 
vernment bodies as well as to Statutory Corporations and 
Government companies provided such bills conformed to 
the requirements of the Schemc. On October 25 , 1971 in 
order to avoid delays and reduce the work involved in 
delivering and redelivering the rediscounted bills , to and 
from the Reserve Bank , it was decided to dispensc with 
the actual lodgement of bills cach of the face value of 
Rs. 2 lakhs and below by the banker with the Reserve 
Bank and to authorise the banks to hold such bills with 
themselves 4s agents of the Reserve Bank . The minimum 
amount of a bill eligible for rediscount with the Reserve 
Bank was reduced from Rs. 5, 000 to Rs. 1 ,000. Effective 
April 6 , 1972 , bills of exchange drawn on and accepted 
by the Industrial Credit and Investment Corporation of 
India Ltd ., on behalf of its purchaser constituents singly 
or jointly with them , were also made oligible for rediscount 
under the Scheme, provided an eligible scheduled com 
mercial bank offcred them for rcdiscount. Further , with a 
vicw to widening the scopo of tho new bills rediscounting 
scheme, the Bank has taken the opportunity to suggest to 
banks in appropriate cases that book dcbt limits might be 
converted into bill limits to the extent feasible . In addi 
tion the banks are also asked to avail of bills rediscounting 
facilities on an increasing scale in respect of bills discoun 
ted by them . 


Differential Interest Rates 


125. The Union Finance Minister announced in the Parlia 
- ment on March 25 , 1972 Government s decision to implemcat 
the scheme of differential interest rates on advances by public 
sector banks. The differential Interest rate under the scheme 
la for the present to be uniformly fixed at 4 per cent. The 
Rescrve Bank conveyed to banks the Government decision 
and the criteria laid down for identifying persons who will 
be eligible for loans under the scheme and the conditions 
under which loans should be given . 


126 . An endeavour which should have the capability of 
standing on its own after some period will be eligible for 
assistance under the scheme. The sectors from among which 
bonks are to locate parties cligible for loans under the scheme 
include scheduled tribes / scheduled castes and other engaged , 
on e modest scale , in agriculture and / or allied activities ; 
- people occupied in the collection of elcmentary porcessing of 
forest products , people collecting fodder in difficult Areas 
and selling them to farmers or traders , people physically 
engaged on a modest scale in cottage and rural industries and 
Vocations , indigent students of merit going in for higher 
cçucation , physically handicapped persons plu suing a gainful 
occupation and orphanages and Women s Homes where süle 
able goods ille made and for which there is no adequalc and 
dependable source of finance . A person to be eligible for 
A loan under the scheme should not have family income of 
more than Rs. 2 , 000 per annuin if resident in an urban 
61 G of 1 /72 - 14 . 


130 , The Scheme gained further momentum during the 
year and the scheduled commercial banks madc larger use 
of the Scheme during the 1971- 72 busy season. After an 
initial decline during July and August 1971, the outstanding 
level of bilis rcdiscountcu incrcased to Rs. 25 crorcs at the 
end of September 1971 as compared with Rs. 10 crores 
at the end of Junc 1971. Al the beginning of 1971- 72 busy 
season bills rediscounted with Reserve Bank of India 
amountei to Rs. 14 crores. With the progress of tho busy 
scason , banks availed of rediscounting facilities on an in 
creasing scale and at the end of March 1972 thc outstand 
jngs werc of the order of Rs. 42 crorcs ; with the commence . 
ment of the slack scason , this amount came down and at 
the end of June 1972 . stood at Rs. 9 . 9 crores . 


131. A measuro of the increasing extent to which the 
Bills Rodiscounting Scheme is being availed of by banks 
is evident from the fact that despite the comfortable ligui. 
dity position , bills rcdiscounted with the Bank in the 1971 
72 busy season amounted to Rs. 45 crores, at the peak 


1306 THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 24 , 1973 / CHAITRA 3, 1895 

[ PART II 
- - - - - = = = - = _ . = = . 

S . 

= ---- -- -- - = = = = 
level ( 17 - 3 - 1972 ) as against Rs. 14 .1 crores ( 30 -4 - 1971 ) at defence packing- clim -supply credit limits both at the pre 
the peak lcvel in the 1970 -71 busy scason . 

delivery and post-delivery strikes for manufacture and 
supply of goods to the cençc authorities , as also 

for allemcnting production in general and ensuring 
Credit Authorisation Scheme 

smooth distribution of goods , particularly in the border 
level ( 17 - 3 - 1972) as against Rs. 14 . 1 crores (30 - 4 - 1971) at areas . Banks were further allowed to grant, without prior 
major transformation in the middle of 1970 and 

authorisation , suitable enhancements up to 15 per cent in 
been 

the existing creclit limits to the manufacturing units for 
widened to cover credit appraisal by scheduled commercial 
banks to impose financial liscipline on large 

their working capital requirements . Besides , banks were 
borrowers , 

allowed to Sunction credit limits to certain industries , so 
This new regulatory system has, over the past two year s , 

for ensuring the 
evolved itself into an effective mechanism 

as to cnabic them to meet their temporary /Scásooal needs. 
proper use of bank credit; banks have also perceptibly 

Thus, in the case of jute industry which was facing finan 

cial problens on account of considerabic increase in the 
toned up their credit appraisal procedures and are making 
efforts to further rationalise them . With the 

availability of raw jute supplies in the 1971 - 72 jute season , 

standardis 
of credit appraisal in banks showing improvement, certain certain banks were advised to grant additional working 
changes which were really in the nature of a tidying up 

capital limits without prior authorisation . Similarly , banks 

the 1971- 72 crushing 
operation 

could grant to the sugar mills for 
in the requirement of prior authorisation of the 
Bank , were effected during the year with a view to enabl 

scason credit limits up to 80 per cent of those allowed 
ing banks to meet urgent demands of their borrowers for against sugar during tho 1969- 70 scason. Again , in the 
genuine purposes without prior authorisation . Further crc 

case of the coal industry , in order to help it in overcoming 
dit facilities which banks could , on thcir own , grant to 

the difficulties arising out of the transport bottlenecks, 

banks were advised to grant to that 
thc borrowers covered by the Credit Authorisation Scheme 

industry additional 

credit limits up to a maximum of 15 per cent till December 
ure , mainly , temporary /interim credit limits up to Rs. 10 

1972 . Sympathetic and prompt consideration was 
lakhs for three months; purchase of third party outstation 

also 
cheques / bank drafts; temporary excess drawing up to $ 

given to the requests from the industrial units in the Eastern 
per cent of the limit or Rs. 10 lakhs (whichever is lower ); 

region is also in the under -developed / backward areas . 
advances against uncleared effects , restoration of limits to 
the original levels, and reallocation of limits already autho 135 . It may also be mentioned that as there were persis 
riscd by the Bank . 

tent complaints of delays /defaults by the sugar mills in 

paying the dues to the cane growers on account of canc 
133 . During the administration of the Scheme, it was ob 

supplied to them despite liberal credit facilities made avail 

Lble by banks against stocks of sugar , which should have 
served that while projecting the peak requirements of bank 
finance , sorpe banks were showing unpaid stocks also as 

normally been utilised for payment to the cane growers , 
being available for computing the permissible bank finance 

banks were advised that while granting credit limits 
for purposes of fixing the borrowers credit limits . This 

against stocks of sugar, they should introduce suitable regu 
practice resulted in double financing which enabled the 

latory procedures for ensuring pronipt payment by the 

mills to the cane growers. 
borrowers to get finance from sellers as also from the banks 
in respect of identical inventories : the borrowers could , 
thus, provide margins to the banks out of the 

136 . A reference was made in the last year s Report 
borrowed funds instead of from their own funds . regarding the requirenicnt of prior authorisation under the 
Although this aspect was informally disclissed by the niem Scheme for Sunctioning by banks (singly or jointly with 
bers of the Study Group (which was appointed for the other institutions) individual medium or longterm loan ex 
purpose of drawing up thc proforma statements referred ceeding Rs. 25 lakhs repayable over a period of more than 
to in last year s Report ), it was then felt that considering 3 years to any single party , irrespective of the totality of 
the conditions obtuining in the country (where there is a credit limits available to it from the banking system as a 
heavy reliance on bank finance ), the Bank may not, at whole . As a result of this measure , there has been greater 
least for sometime in the beginning, insist lipon exclusion co -ordination in the activities of banks and term -lending 
of such unpaid stocks while arriving at the permissible bank institutions . It is also observed from the quarterly state 
finance . The position has been reviewed by the Bank in ments received from banks since the quarter ended Septem 
the light of the experience gained after the revision of the her 24 , 1971 (showing particulars of torm loans excccding 
Scheme and it is considered desirable that all banks should Rs. 10 lakhs and repayable after 3 years sanctioned by 
follow a unilor practice in regard to the trcatment of them to the industrial concerns in the private sector), that 
the unpaid stocks . Accordingly in January 1972, the Bank term loans for larger amounts are now being sanctioned 
issucd instructions that while projecting the peak requirc mainly on participation basis with the term - lending insti 
ments of finance , banks should take into account the un tutions or under the Refinancing Scheme of IDBI. 
paid stocks and inake suitable adjustment therefor , so as 
to curb double financing. These instructions to banks are 137. During the year July 1971-June 1972 , 727 applica 
also in line with the views of the Dehejia Comunittee. The tions were received from banks for authorisation of credit 
Bank is aware that in several cases the element of double limits under the Scheme, as against 338 during the year 
financing cannot be eliminated forthwith without impairing endlech June 1971. The applications were mostly for work 
the productive activity , and in such circumstances , banks ing capital · l equirements Anal with the exception of only 
are required to rectify the position in a phased manner . In three applications, all these were authorised . However , in 
Elny case , they should ensure that the existing quantum of certain cases , while according authorisation , the Bank did 
double finance is not perpetuated or enlarged , particularly not allow the additional / enhanced credit limits to the full 
while Axing the additional credit limits for their borrowers ; extent applied for because, in its view , lower limits 
in so far as the cxisting quantum of double finance is con were adequate for the purposes stated taking into 
cerned , the banks may progressively regularisc the position , account the financial requirements of the concern s 
allowing the borrowers sufficient time for the purposc . 

applying for the credit limits . Further, whilc authorising 

the credit limits, suitable stipulations were laid down in 
134. The Indo -Pak hostilities in December 1971 created several cases, and some suggestions for improving the finan 
an abnormal situation and it was also neccssury to make 

cial structurc / position were also made. These were usually 
sustained efforts to keep up the tempo of production in the 

on matters such as non - payment of guarantec commission , 
various spheres . To help the defence effort and to faci 

subordination of promoters funds to bank advances , inter 
litate the productive activities which needed immediate bank 

corporate lending /investments , requirement of bank s ap 
credit relaxations in the Bank s prior authorisation were 

proval for declaraion of dividents , etc., and were designed 
mude . Thus in the case of the textile industry and leaders to bring about betler financial disciplinc , 
in textiles, banks could , without prior authorisation , grunt 
increased credit limits up to a maximum of 15 per cent 
of the cxisting authorised limits against inventories till July 

Credit Controls 
1972 @ . Certain banks were requested to take immediate 
steps to see thith the supply of credit to the shouldly in 

138. Announcing thc credil policy for the 1971- 72 busy 
woollen mills which were executing defenes Orders 

season , the Governor indicated that the broad features of 

from 
D . G . S . & D ., was quite and timely . 11 was sliggested 

the earlier credil policy would be continued and the struc . 
to banks that they could grant without prior authorisation , 

lure of refinance facilities would remain broadly the samo 
except for some modifications in regard to refinance for 

food procurernent fdvances (described in the chart uppend . 
@ Since cxtended upto December 1972 

cd ). 
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REFINANCE FACILITIES TO THE SCHEDULED COMMERCIAL BANKS 

FROM THE RESERVE BANK OF INDIA 

UPTO END OCTOBER 1971 

..----- - - - - 
: . Nel Liquidity Position 

At 41 % At Bank Ralc (6 % ) 

Remarks 
-- - - -- . . . - - . - - . . 

3 
- - - - - - - - - - - -- . - - - . . - - . - . - - .. . - . . . - -- 

- — . 

- - . . . - 

I. Export Crdit : 
Irrospective of net liquidity Upto an amount equal to 10 % of An additional amount of 10 % of Borrowings cqual to 20 % of the 
Jalio . the annual average in 1970 . the annual avorage in 1970 . andual average of export 

credit in 1970 will not impair 

the nel liquidity ratio . 
II . AD amount equivalent to the increase in advancos over the prescribed 

base period in respect of : 
-do 

(11 ) lending to primary cooperati- (a ) short-term lending to small- Rasc Period : 

ve credit scieties in selected scale industries covered by Average level of such credit in 
districts of A . P ., Haryana , guarantee of C . G . O . 

thc corresponding calendar 
M . P ., U . P . and Mysoro . (b ) short- term direct lending to quarter of the previous year, 
agriculturists . 

i. e . for the quarter January 
March 1971 , base will be the 
average for the quarter Janu 

ary -March 1970 . 
III. Bills rediscounting Scheme - 
-do 

Rediscounting of bills under the Outstanding liability in respect of 
new Scheme. 

bills rediscounted under the 
new Schenc will not impair 

thy net liquidity ratio . 
IV. Food Procurement Advances : 
-do 

Uplo 75 % of the increase over 
the outstanding level of such 
advances as on October 30 , 
1970 , till end July 1971 , upto 
60 % in August and upto 50 % 
thereafter . 


EFFECTIVE NOVEMBER 1, 1971 


or met housing 


I. Export Credit : 
Irrespective of net liquidity Upto un amount cqual to 10 % An additional amount of 10 % of Borrowings cqual to 20 % of the 
ratio . the annual average in 1971 . the annual average in 1971 . annual average of export credil 

in 1971 will not inipair the net 
liquidity ratio . 1971 basc to 
be effective from January 1 , 

1972 . 
II. An amount equivalent to the increase in advances over the prescribed 

base period in respect of : 
- 10 

(a ) lending to primary co -opera - ( ) shorl- term lending to small- Base Period : 

tive credit societies in selected scale industries covered by Average level of such credit 
districts of A . P ., Haryana , guarantee of C . G . O . 

the corresponding calendar quar 
M . P ., U . P ., and Mysore , 

ter of the previous year , t.e , 
(b ) short-term direct lending to for the quarter January -March 
agriculturists. 

1972, base will be the average 
for the quarter January -March 

1971. 
III, Bills Rodiscounting Scheme : 
- do 

Rediscounting of bills under the Outstanding liability in respect 
new Scheine. 

of bills rediscounted under the 
new Scheme will not in pair 
the net liquidity ratio till the 

end of October 1972 . 
IV , Food Procurement Advances : 
10 

10 % of the outstanding level of 

food procurement advacnces as 
on the last Friday of October 
1971 and an additional of the 
incrcase over the level as on the 

last Friday of October 1971 . 

V , Defonce Pucking -cum - Supply Credit : 
- do 

Upto the total outstanding level. The facility will be availablc 

under the old Bill Market 
Scheine under section 17 (4 ) (c ) 
of the Rosorvo Bank of India 
Act , 1934 (vide Governor s cir 
cular DHOD . No. GCS . BC . 
142 / C . 483-71 dated December 

11, 1971 ). 
Note : Minimum net liquidity ratio for Bank rate refinance is 34 " ! Anonhance rate of interesus charcable on the excess borrow 
ings of a bank . It would be the rate raised by perannum above the level of Bank raloforu shortfall of every one point or a fruction 
thereot in the bank s nei liquidity ralio ( below 34 " at present). However, when the nei liquidity ratio fails below 26 % a maximuin en 
hanced rate of 15 % will be charged . 
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Selective Credit Controls 

reduced from 75 per cent to 60 per cent on May 30 , 1972 . 

Further , the minimum murgin on advances to Vanaspati 
139 . In the field of selective credit controls while those manufacturers against Vanaspati was also reduced to 60 per 
in regard to advances against raw cotton and kapas, food cent. 
grains, oilseeds , vegetable oils (including vanuspati) were 
relaxed during the year, controls on advances against gugar , 143 . In view of the rising trend in prices of sugar, gar 
gur and khandsari were re -imposed . 

and khandsarl and with a view to discouraging speculative 

holding of stocks of these commodities , the Bank reimposed 
140 . To ensure adequate supply of credit to mills for control on advances against these commodities on Septem 
buying and stocking raw cotton , the Bank modificd on ber 23, 1971. A minimum margin of 50 per cent was fixed 
August 3 , 1971 the provisions of margin control on advances (which was subsequently raised to 65 per cent 
against ruw cotton and kapas, cnabling specified categories on December 27, 1971) and a minimum rate of 
of mills to carry stocks equivalent to an additional two interest of 12 per cent was prescribed on advances against 
weeks consumption of cotton . Credit policy for the new these commodities granted to parties other than sugar manu 
cotton schson announced on November 18 , 1971 revised facturers and to sugar mills in respect of such stocks which 
downward the minimum margin for advances granted to had left the factory premises and on which excise duty had 
parties other than mills against the new cotton crop to been paid . Banks were also required to charge a minimum 
50- 70 per cent from 60 -75 per cent carlier , depending on margin of 40 per cent on advance s against lapsed releases 
the marketing periods of tho different vurieties of cotton . of sugar subject to certain conditions . Advances against 
Further, with a view to encouraging local production , ad stocks of sugar pledged / hypothecated with banks which 
vances against new long staple varieties of cotton werc were intended for cxport were cxempted from the purview of 
exempted from ceiling control; however , they were subjec the control. 
ted to a minimum margin of 40 per cent (later reduced to 
25 por cent) and minimum rate of interest at 12 per cent . 

144 . Following the declaration of war by Pakistan, bank 
In regard to fixing of credit limits for parties other than 

advances Against sugar , gur and Khandsari, oilseeds and 
mills , banks were permitted to maintain a level of credit 

vegetable oils (including vanaspati) foodgrains and cotton 
during ouch four -month period commencing from October 
1971 - January 1972 , equivalent to 100 per cent of 

and kapas were exempted from controls on December 11 , 
the 

1971 in border and near -border districts initially upto end 
average aggregate level of crcdit maintained by each party 
in the corresponding four-month period in the 

February , 1972 and subsequently till the end of October , 1972. 

1970 -71 
season . Further relaxations of the control on ad 
yances against cotton and kapas were made on March 27 , 

145. With a view to encouraging the use of storage fuci 
1972 by way of reducing minimum margin in res 

lities provided by warchouses of Central and State Ware 
pect of new cotton crop by 10 percentage points , and 

housing Corporations & reduction of 10 per cent was allow 
by relating credit limits equivalent to the peak level of 

ed (as in the case of foodgrains) in respect of other con 
credit in the corresponding four-month period in the pre 

trolled commoditics also on April 19 , 1972 , in the mini 
vious season . The specified periods of consumption by 

mum margin to be maintained by banks in respect of their 
textilc mills in l espect of which the margins were fixed 

advances against warehouse receipts issued by such Cor 
were incrcased by four wçeks in all cases, 

porations, 


146 . On May 30 , 1972 , the processing /manufacturing units 
covered under the Rural Industries Projects were exempted 
from the provisions of selective credit controls relating to 
advances against foodgrains , oilseeds , oils , vanaspati, cotton 
and kapas and sugar, gur and Khandsari in view of the 
difficulties experienced by these units in procuring financ . 
front banks . 


Working Group on Jute Industry 


147. The special scheme recommended by the Working 
Group for providing some relief to jute industry by way 
of charging a concessional rate of interest on borrowings 
representing that portion of the mill s production which is 
exported , a mention of which way made in last year s 
Annual Report (para 291), is still under tho consideration of 
Government. 


Working Group on Teu Industry 


141. In the case of foodgrains, whilo advances against 
maize und barley were completely exempted from credit 
control with effcct from August 7, 1971, advances against 
wheat were exeinpted from the ceiling control. Further, 
advances against rationed foodgrains granted to wholesale 
and retail Jealers appointed /licensed by Government and 
Operating under statutory rutioning / fair price distribution 
system in all the States and Union Territories were com 
pletely exempted from the credit controls, In view of the 
improved supply position , controls on foodgrains were fur 
ther rclaxed by the Bank on January 3 , 1972 . Advancey 
against whcut to roller flour mills were exempted from 
margin control. For the new offices opened on or after 
January 1, 1970 at a centre with a population of 1 lakh 
or below , a higher combined additional limit of Rs. 50 ,000 
for each such office was allowed . Advances against food 
grains to traders covered by the guarantee of the Credit 
Guaranteo Corporation of India Ltd ., were exempted from 
celling and margin control upto a maximum of Rs. 20, 000 , 
provided the trader under -took to borrow against food 
grains from only one bank . On April 19 , 1972 , banks 
were permitted to increase their advances against foodgraing 
by 10 per cent (beginning from March -April 1972 ) com 
pared to the level in the corresponding period of previous 
ycar. 

142. On August 7 , 1971, the control on advances agaiost 
ollsсeds und vegetable oils including vanaspati was made 
applicable only to advances against groundnut, inustardsced / 
rapeseed , castorsced and linseed , oils thercof and vanaspati, 
AR additional liinit cquivalent to 15 per cent of the level 
of advances in the corresponding two -month period in 1970 
was allowed in respect of (i) oilsecds and (ii) vegetable oils 
including vanaspati in oilseeds producing areas and / or for 
accommodating new partics particularly oil mills in the 
unorganised sector. On January 3 , 1972 advances against 
rapesecd /mlistarseed oil and thoso against oilseeds vege 
table oils and Vanaspati to Vanaspati manufacturers and 
registered oil mills were freed from celling con 
trol. Further, advances upto & maximum limit of 
Rs. 20,000 to traders against oilseeds, oils thereof 
and vanaspati covered by the guarantcc scheme of the 
Credit Guarantco Corporation of India Ltd ., were exemp 
ted from margin and ceiling controls , provided the trader 
undertook to borrow against then from only one bank . In 
view of thọ prevailing price situation of groundnut, the 
minimum margin on bank advances against groundnut was 


148 . The Working Group on Finance for Tea Industry , 
appointed by the Reserve Bank in September 1971, sub 
mitted its report in February 1972 . The Group bas made 
several recommendations for cnsuring the flow of ( both short 
term and long-term ) institutional credit to this industry . As 
it was felt that the short-term credit needs of tea gardens were 
more acute , a circular letter endorsing the relevant recommcn 
dations of the Group , was issued by the Reserve Bank of India 
to all the scheduled commercial banks on March 8 , 1972 , * 
The other recommendations of the Group are under consi 
deration 


Working Group on Coal fndustry 


149 . The Reserve Bank constituted , in January, 1972 , a 
Working Group 10 study the immediate financial problems 
of coal industry and to revicw the existing institutional 
Errangements including bank credit for financing the in 
dustry , especially in the Eastern region , viz ., Bihar and West 
Bengal. 


" For text, sçe R . B .L. Bulletin , April 1972 pp . 674 -675 . 
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Study Group on Cashew Industry 


150 , A Study Group was set up by the Rescrve Bank 
in March 1972 to review commercial bank lending to 
cashew industry with reference to its export and employ 
ment potential. 


Report of the Banking Commission 


131. The Banking Commission, appointed by the Govern 
ment of India in February 1969 under the Chairmanship of 
Shri R G . Saraiya, submitted its report on February 9 , 
1972 . The major recommendations of the Commission 
relate to restructuring of commercial and co -operativo 
banks , measures for widening their functional coverage, im 
proving their operational efficiency , legislative reforms and 
arcus for further research and study . 


resident in the area . Besides , the team was also to examine 
the desirability of continuing the separate identity of the 
different Indian banks at the same centre . The team cane 
to the conclusion that to facilitate flexibility of operation , 
considerable scope for grant of discretionary powers and 
extra - discretionary powers, subject to ratification by Head 
Ollicer later , to Managers of banks at thesc centres existed . 
Posting of senior officers in foreign branches and suitablo 
reorganisation of Head Office set- up to expeditiously handle 
business of foreign branches have also been recommended . 
The building up of a commercial and economic intelligence 
cell composed of it couple of bankers , initially in Singaporo , 
to assist Indian exports and joint ventures has been suggested . 
Banks are advisсd to offer a concession in the rate of in 
terest to importery importing from India . The importance 
of building up foreign trade financing, which is lucrativo 
has been emphasised . To get involved intimately in local 
business , the need to employ loca ) persons in supervisory 
cudres, evolving documentation procedurey for loans suited 
to local conditions and paying morc attention to domestic 
industry , particularly small-scalc ones , are felt to be im 
portant. On the question of the desirability of continuing 
the separate identity of branches of Indian banks at the 
same centre , the team believed that while it would depend 
upon the shape that the organisational structure banks will 
take in India , in the wake of the recommendations of the 
Banking Commission , it would be of advantage to retain , 
for the time being, the scparate identity of the Indian banks 
at these two centres . 


152 . Besides thesc , the Commission has also made recom 
mendations regarding credit planning, non - banking finan 
cial institutions , indigenous bankers , management develop 
ment, training and recruitment for banks , and an informa 
tion system in the context of the need for improving the in 
stitutional framework of the banking system , 


153 . The recommendations of the Commission are under 
consideration of the Government of India and the Bank . 


Committee on Banking Statistics 


154 . With a view to simplifying and speeding up the Uniforni 
Balance Book and other associated returns and suggesting 
modifications therein in the light of the current requirements 
of date , the Reserve Bank constituted a Committee on 
Banking Statistics in April 1972 . The Committee is expected 
to submit its report early. * * 


Other Organisational Matters 


Credit Information 

158. Mention was made in the last year s Report of the 
systematic revision in March 1971 of the system of collec 
tion and processing of credit information on tho borrowers 
of banks and other notified financial institutions 
with a vicw to enhancing its utility to these in 
stitutions. Effective from February 14 , 1972 , the form of 
application sceking information from the Bnak relating to 
credit facilities enjoyed by their constituent has been revised . 
Under the revised procedure , the Reserve Bank now furnishes 
more comprehensive information including the total number 
of banks (without disclosing their names ) that finance the 
constituents. Along with the enlargement of the scope of the 
information furnished , the facility of obtaining credit infor 
mation directly from the Reserve Bank, instead of routing 
the applications through the Head Offices , has been extended 
to the various branches of banks and financial institutions. 
During the year under review credit information in respect 
of 2 , 255 applications was furnished to applicant banks / 
financial institutions as against 1,458 applications during the 
previous year . 


Foreign Branches of Nationalised Banks 

155. As regards the branches of nationalised banks 10 
Uganda , the necessary formalitiey having boen practically 
finalised , the taking over of Bank of India (Uganda ) Ltd ., 
by Bank of Baroda (Uganda) Ltd ., is expected to be com 
pleted shortly . The proposal to form a new company to 
takc over the business of the eleven branches of three Indian 
banks in Malaysia , details of which were given in the 
last year s Report, has since been finalised and the scheme 
of reconstruction of these branches filled with the Minis 
try of Finance , Government of Malaysia under Section 14 
of the Malaysian Banking Ordinance, 1958. A copy of the 
scheme has also been submitted to the Bank Nogara Malay 
sia . It is expected that the new Malaysian Company will be 
registered very shortly . 


156 . Two of the four Indian bunks operating in Singapore 
do not satisfy the statutory minimum capital requirements 
of the local legislation . Banks have been given time till 
January, 1973 to comply with the requirements. Action is 
being taken to amend the scheme prepared under Section 9 
of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of 
Undertakings) Act so as to change the capital structure of the 
banks concerned . 


159 . It may be mentioned that pursuant to the view tuken at 
the first mecting of the co -ordination committec of public 
sector banks held on November 1 , 1969, that there should be 
grcater exchange of credit information among all banks, 
Study Group was constituted . The Study Group has sub 
mitted its report to the Reserve Bank . According to the 
Group , existing legal provisions provide adequate protection 
to banks for exchange of meaningful credit information not 
only in respect of borrowers but also in respect of prog 
pective borrowers who have only deposit accounts with banks . 
In vicw of the organisational inadequacy inhibiting systematic 
collection of credit information from market sources in new 
areus and on small borrowers , the Group has recom 
mended the setting -up of an autonomous body called Credit 
Information Trust, as a long-term measure , for the benefit 
of the entire banking industry . A time bound programme for 
implementing its recommendations has also been outlined by 
the Group. A copy of this report has beef. forwarded to 
all commercial banks for their comments . 


157 . Mention may also be made herc of a team , com 
prising an officer cach from the Reserve Bank and the Union 
Ministry of Finance and Custodian of a bank that visited 
Singapore and Hong Kong to study the working of branches 
of nationalised Indian banks at these centres from the 
point of view of examining the extent of delegation and de 
centralisation of powers between the Head Office and 
foreign branches , scope for improving profitability of 
branches, the role of these branches in the promotion of 
Indian exports to and investments in South East Asia and 
attracting investments in India from people of Indian origin 

- . . - ..- ... 
* For a summary of the recommendations of the Com 
mission , see Reserve Bank of India Bulletin , May 1972 - pp . 
826 -837. 

* * The Cominittee submitted its report on August 7 , 1972 
and its recommendations have been accepted by the Bank , 


Inspection of Banks 

160 . In pursuance of the Reserve Bank s programme of 
periodical inspection of commercial banks with a view to 
assessing their financial position as well as methods of ope 
ration , 35 scheduled banks and 2 non -scheduled banks were 
inspected , or taken up for inspection under Section 35 of the 
Banking Regulation Act, 1949 during the period . Besides , 
the inspection of foreign branches of Indian banks in Fiji 
Islands, Guyana , Japan , Hong Kong and Thailand was carried 
out / taken up during the period . In uuditton , scrutiny of the 
affairs of two banks one for judging whether there la 
prima facie case for misfcasance proceedings under Section 


- 


. 


- - 


- 


- 
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45 L (4 ) of the Banking Regulation Act and the other for Clearing House Facilities 
issue of a certificate under Section 44 ( 1 ) of the Banking 
Regulation Act, 1949 was carried out. 

169. As part of the Bank s policy of extension of bank 

ing facilities, 22 clearing houses were established during the 
161. During the year under review , centrewise inspection 

year bringing the total number of clearing houses in the 
of branches of commercial banks , to which a reference was 

country to 157; of these, nine are managed by the Reserve 
made in the last year s Report, was conducted at 76 centres 

Bank of India , 119 by the State Bank of India and 29 

by the subsidiaries of the State Bank of India . 
served by 364 offices of commercial banks. 


162 . Apart from the above inspection , a study of the 
systems and procedures obtaining in banks was initiated , 
during the period under review , to broadly identify the 
areas of deficicncies therein and to suggest improvements , 
wherever necessary , to enable the bank concerned to accom 
plish , in the best possible way , the objectives for which it 
exists , including the social objectives , and to climinate , to 
the extent possible , the incidence of frauds. Studies in res 
pect of two banks were made and the reports sent to the 
banks concerned for necessary action . 


170 . Following the recommendations of the Workshop 
held under the auspices of the Nationul Institute of Bank 
Management in December 1969, the Bank took up with the 
State Bank of India , in February 1970 , the question of 
examining the feasibilty of opening clearing houses at places 
with a population of 50 ,000 or more , as per the 1961 
Census , which are being served by more than three or 
four banks. The State Bank of India has been taking steps 
to open clearing houses on the above basis . Of the 22 clear 
ing houses cstablished during the period under revicw , 16 
were opened at such centres . A fresh list of centres eli 
gible for opening, clearing houses as per the 1971 Census is 
being prepared and will be furnished to the State Bank of 
India for drawing up its future programıne for setting up 
clearing houses at the centres . The question of Opening 
additional clearing houses at metropolitan centres is also 
engaging the Bank s attention , 


Bank Mergers 

163. During the period linder revicw , the business of the 
Indian Offices of Eastern Bank Ltd . (which had four offices 
in India ) was taken over by the Chartered Bank with effect 
from July 1, 1971. 


Working Results of Public Sector Banks 


All Public Sector Banks 


164. The Purbanchal Bank J.td ., il public limited company 
incorporated on January 18 , 1972, with its registered office at 
Gauhati (Assam ), was granted a licence to carry on the 
business of banking in India on June 14 , 1972. It com 
menced busincos on July 3 , 1972 on which date its name 
was also included in the Second Schedule to the Reserve Bank 
of India Act, 1934 . The bank s paid -up capital as on May 
23, 1972 amounted to Rs. 8 .06 lakhs divided into 13 , 430 
equity shares of Rs. 100 each , Rs. 60 per share paid -up . 
Out of the above amount, thc contribution inade by the 
United Bank of India umolinted to Rs. 2 . 70 lakhs in respect 
of 4 , 500 shares allotted to it. According to the Prospectus 
issued by the bank , out of its issued capital of Rs. 25, 00 , 000 
consisting of 25, 000 equity shares of Rs. 100 euch , an 
amount of Rs. 9 , 00, 000 consisting of equity shares of Rs. 100 
cach has been reserved for subscription by United Bank 
of India , Directors and their relatives , friends and associat 
tes . (If any of the shares are not so taken up they will 
be utilised in mccling applications from the public ) . 


171. An analysis of working results of 22 public sector 
commercial ( i.6 . State Bank of India , its seven subsidiaries 
and 14 nationalised Indian banks ) reveals that their pro 
fits at Rs, 12 . 8 crores , for the year 1971 showed an im 
provement of Rs. 2 . 7 crores ( 26 .2 per cent) over thut for 
1970 . The total income of these banks increased by 
Rs. 101.0 crores (24. 5 per cent) during 1971 es compared 
to a risc of Rs. 76 .3 crores ( 22. 7 per cent) during 1970 . The 
increase in the income Juring 1971 was mainly due to the 
rise in earnings from interest and discount, which rose by 
Rs. 91.6 crores in 1971 as compared to a rise of Rs. 71 . 5 
crores in 1970 . The rise in interest income was mainly 
due to the stepping-up of the rates of interest on advances 
following the rise in Bank rute from January 9 , 1971 and 
the increase in the level of their advances. The total ex 
penses of these banks increased by Rs. 98 . 3 crores ( 24 . 5 
per cent) in 1971 as compared to an increase of Rs. 75 .2 
crores in 1970 . Interest paid on deposits and borrowings 
showed an increaso of 27 . 0 per cent as compared to a rise 
of 19 . 9 per cent in 1970 , partly owing to the rise in interest 
rates on deposits and borrowings. The rise in the expendi 
lure on salaries and allowances amounting to Rs. 35. 9 crores 
(21. 7 per cent) in 1971 was, however , lower than that in 
1970 , when it hud increased by Rs. 36 . 5 crores or . 28. 4 
per cent, reflecting smaller increase in the tuber of bunk 
ing offices in 1971 than in 1970 . 


Licensing of Banks 

16 $ . With the cancellation of licence to the Eastern Bank 
Ltd , and the grant of licence to the Purbanchal Bank Ltd . 
during the year , the number of liccnsed banks stood un 
changed at 46 at end- June 1972 . The number of banks in 
whose cases licences have been cancelled increased to 51 
as at the end of June 1972 . Besides , there were 22 banks 
in the public sector which are not required to hold a 
licence . 


State Bank Group 


166 . During the period under review , a licence minder 
Section 22 of the Banking Regulation Act, 1949 Lo carry 
on banking business in India was refused to one existing 
bank consequent upon the transfer of its liabilities and 
assety in its New Fund business to another bunk . The total 
number of banks to which licences were refused stood at 
283 49 at the end of June 1972 . 


Liquidation Proceedings 


172 . Total income of the State Bank of India improved 
from Rs. 112 . 7 crores in 1970 to Rs. 142. 1 crores in 1971. 
Incoine from commission , exchange and brokerage increased 
by Rs. 3 ,4 crores in 1971 as coinpared with a fructional 
increase of only Rs. 0 .6 crore in 1970 . The Bank s ex 
penditui ç also increased by Rs. 28 . 3 crores (25. 7 per cent) 
in 1971. In 1970 , the rise in total expenses was of the 
order of Rs. 21. 4 crores or 24 . 1 per cent. The profits of the 
State Bank of India , at Rs. 3 . 8 crores in 1971, recorded an 
increase of Rs. 1 . 1 crores ( 40 . 0 per cent ) as against a small 
decline of Rs. 10 lakhs in 1970 . Out of these profits , the 
Bank transferred Rs. 2 . 0 crores to Reserve Fund and pro 
victed Rs. 1. 3 crores for dividend to shareholders . 


167. During thc period under review , six non -scheduled 
banks were dissolved by the High Court and one bank went 
into voluntary liquidation . The Bank of Karaikudi Ltd . 
(Madras Area ) ceased to function as a banking company 
under Section 36 ( A )( 2 ) of the Banking Regulation Act, 1949, 
while the name of the Inter -Provincial Banking Corporation 
Ltd . (Calcuttu Arcu ) was struck off the register under Section 
560 ( 5 ) of the Companics Act , 1956 . 


168. After obtaining the necessary directives from Central 
Government, tho inspection of three banks under Section 
450 of the Banking Regulation Act, 1949 Was taken up . 
Of these , the inspection of one bunk was completed and the 
relative Inspection ReporĮ (orwarded to Government and 
the respective High Court, on December 10 , 1971. The ins 
pection of the other two banks remained suspended as the 
relative records were not available . 


173. The seven subsidiary banks of the State Bank in 
creused their income from Rs. 32. 5 crores in 1970 to Rs. 40 . 2 
crores in 1971 mainly on account of larger interest earnings 
from loans and aclvances . Since their exepnditure also 
increased by almost the same extent as the income, their 
profits showed a marginal decline of Rs. 2 lakhs in 1971 as, 

-. - . . - - - - ---- 
Net oſ provision for taxes and for bonuy to staff . The 
bonitis provision has been included under establishment cx 
penses . 
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against a risc of Rs. 10 lakhs in 1970 . Out of the profits, 
these banks transferred Rs. 12 lakhs 10 reserves and pro 
vided Rs. 36 lakhs for payment of dividend . 


Nationalised Banks 


174 . The fourtce nationalised banks , after meeting all 
their expenses and providing for usual provisions , trans 
ferred to the Government of India Rs. 4 .43 crores in 1971 
as compared to Rs. 4 . 17 crores in 1970 . 

175. The working results of the fourteen nationalised 
banks for 1971 reven ) an improvement in their profits @ 
from Rs. 6 . 9 crores in 1970 to Rs. 8 . 5 crores in 1971 . This 
improvonent in profits occurred despite a sharp rise in their 
expenditure . 


Their establishment expenses during the last threo yeary ex 
pressed as it percentage to gross incomc have dçclined from 
27. 1 per cent in 1969 to 25 . 2 per cent in 1971 , the comparable 
ratios of 14 major nationalised banks being 32 . 9 per cent 
and 30 . 9 per cent, respectively . The published net profits 
of these banks showed an improvement from 2 . 8 crores in 
1970 to Rs. 3 . 1 crorcs in 1971, al rise of 10 . 7 per cent over 
the year . The percentage of net profits of these banks as a 
group to working funds was higher as compared with the 
Indian scheduled commercial banks due to the following 
factors: ( a ) the foreign banks operute mostly in metropo 
litan cities, (b ) they deal mainly in foreign exchange busi 
ness , and ( c ) they generally have large - scale transactions. 
The Indian banks , on the other hand , deal not only with 
these types of business but also makc advances to farmers , 
small industries and other small borrowers both in urban 
and rural arcas . 


Control over Non -Banking Companies 


176 . The total incomc of these banks increased by 
Rs. 63. 8 Crores to Rs. 330 .6 crores in 1971; in 1970 , it 
had increased by Rs. 49. 4 crores. Interest payment on 
deposits and borrowings increased by Rs. 34 . 4 crores in 
1971 as compared to a rise of Rs. 21.3 crorcs in the pre 
ceding year . However , ibc increase of cstablishment ex 
penditure was only Rs. 20 . 1 crores during 1971 299 CON 
pared to Rs. 22 . 3 crores in 1970 . The profits of these banks, 
Therefore , rosc by Rs. 1 .6 crores in 1971 , as compared to a 
rise of Rs. 1. 1 crores during thc preceding year. Out of the 
profits during 1971 , the nationalised banks transferred 
Rs. 3 .94 crores to reserves and Rs. 4 .43 crores to Govcin 
ment of India . 


180 . An important development during the year was the 
amendment, in December 1971, of the directions issued to 
non -banking companies so as to bring within their purview , 
unsecured loans from shareholders As also loans guaranteed 
by directors , ex -managing agents or secretaries and trea 
surers. Such loans, which were hitherto exempt from the 
restrictions relating to deposits, have now been subjected 
to a separate ceiling of 25 per cent of the net owned funds 
of companies with cffect from January 1, 1972 , A period of 
threc years and three months has been provided for the 
adjustment of exccss, if any , over the ceiling prescribed , of 
the unsecured loans mentioned above. To provide for the 
genuine business requirements of companies , however, certain 
categories of loans, particulurly loans obtained on guarantees 
furnished by Government und any loan obtained from 
forcign sources have been specifically exempted from tho 
purvicw of the directions. 


Working of Scheduled Commerclal Banks other than Public 

Sector Banks 


All Private Sector Banks with 

crores 


Deposits of over Rs. 10 


181, Since the last year s Report, activities of some Fin 
ance Corporations accepting deposits from the public and 
lending money at usurious rates of interest bave also been 
noticed in the Punjab , Madhya Pradesh , Andhra Pradesh and 
Gujarat, The question of cnforcing the provisions of the 
locul Money -Lenders Acts in relation to these corporations , 
and of amending these enuctments so as to provide for cer 
täin additional safeguards has been taken up with the respec 
tive Governments . 


182. The Government of Andhra Pradesh brought into 
force the Andhra Pradesh Chit Funds Act, 1971 on July 1, 
1971. The question of amending the existing law relating 
to chitties in Kerala and Tamil Nadu is under consideration 
of the State Governments. The Government of Mysore and 
thc Union Territory of God , Duman and Diu aro contem 
plating enactment of chit fund legislations. 


177. The working results of 25 private soctor scheduled 
commercial banks (including foreign banks ) with deposits of 
Over Rs. 10 crores As at the end of December , 1971 showed 
an improvement in thenir profits from Rs. 3 .9 crores in 
1970 to Rs. 4 .6 crores in 1971, i.e . an increasc of 16 , 3 
per cent. The total income of these banks went lip by 
Rs. 18, 7 croes (26 per cent). The increase in income was 
mainly due to an improvement in earnings from interest 
and discount, which rosc by Rs. 15. 5 crores to Rs. 74 .4 
crores in 1971. The rise was mainly due to higher rates 
of interest charged by them on advanccs following the rise 
in Bank rate from January 9 , 1971 and an increase in the 
level of their advances. The interest paid on deposits and 
borrowings showed an increase of Rs. 8 . 5 crores ( 27. 4 per 
cent) in 1971 partly due to the rise in interest rates on de 
posits and borrowings and partly due to incrcase in in 
terest-bearing deposits . There was also a rise in the ex 
penditure on salaries and allowances by Rs. 4 . 50 crores, an 
increase of 22 . 8 per cent over 1970 . A part of the rise 
in the expenditure on salaries and allowances was accounted 
for by an increase of 249 in thc funiber of offices in 
1971. 
Private Sector Indian Scheduled Banks 

178 . The total income of private Indian scheduled banks 
with deposits exceeding Rs. 10 crores improved from Rs. 27 
crores in 1970 to Rs. 35 .6 crores in 1971, an increasc of 
31 per cent over the year. The increase in income was main 
Ty due to interest and discount earned at Rs. 30 .8 crores 
in 1971 as against Rs. 23.2 crores in the previous year. The 
substantial increase in the income was not, however , re 
flected in a corresponding increase in net profits, which in 
creased only by Rs. 0 .4 crore during the year. The in 
creasc in gross income was more of less offset by increaso 
in interest on deposits and borrowings and salaries and al 
lowances , etc . Some of the banks in this group , however , 
showed a better performance mainly due to a higher level 
of advances and conscqucntly improved carnings from in 
terest. 


183. According to the survey of deposits with non -bank 
ing compudies based on the returns as on March 31, 1969, 
2 , 241 companies out of a total number of 27, 961 joint stock 
companies (financial and non -financial ) at work submitted ro 
turns to the Reserve Bank of India . The total number of ac 
counts reported was about 6 .25 lakhs. The total amount of 
deposits ( including exempted loans not counting as deposits 
at Rs. 270 . 76 crorcs ) held by them as at the end of March 
1969 was Rs. 593.65 crores. The corresponding figure as at 
the end of March 1968 was Rs. 477 .89 crores ( including 
exempted loans amounting to Rs. 209 .59 crores ) . Unsecurod 
borrowings to the extent of Rs. 121.64 crorcs by companies 
from forcign sources such as World Bank , U . S . A , I, D ., 
I. D . A ., C . D . F . C ., and the Ex- iin Bank are included in 
the figure of deposits as at March 31, 1969. The corres 
ponding figure at the end of March 1968 was Rs. 79.60 
crores. 


Deposit Insurance Corporation 


Foreign Banks 

179 . There was an increase of Rs. 10 . 3 crores ( 22 . 9 per 
cent ) in the gross incomo of six foreign banks in 1971 , 

- - - - - - - - . - - - 
@ The figures given are after adjustment for payment of 
bonus. 

* Net of provision for taxes and bonus to staff . The bonus 
provision has been included under establishmcot expenses. 


184. The muniber of insured commercial banks was reduc 
al from 82 to 81 due to merger of one bank with another , 
No liability rosu to the Corporation in this case . During 
the period under report 110 fresh liability of the Corporation 
Brosc in respect of insured deposits. The total claims pald 
or provided for by the Corporation since its inception upto 
Jun 30 , 1972 aliounica l0 Rs. 113 . 04 lakhs in respect of 
14 banks, while the total repuynients received , so far , in res 
pect of the subrogated claims aggregating Rs. 113 ,04 lakhs 
since the inception , amounted to Rs. 49. 99 lakhs, 
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185 . There was no change in the limit of insurance cover Financing of Small Farmers 
which stood at Rs. 10 ,000 per depositor . According to the 
latest available data , 96 .3 per cent of deposit accounts and 
62. 1 per cent of the deposits in insured banks were protect 

191. Forty -six SFDA and 41 MFAL projects have been 
cd by the insurance schemç as at the end of September 

set up in the country on a pilot basis as referred to in the 
1971. The rate of insurance premium which was five paise 

last ycar s Report . Special studies of SFDA programmes 
per annum per Rs. 100 of deposits , payable by insured banks 

initiated last year at the instance of the Planning Commission , 
on their assessable deposits, was reduced to four paise per 

were also carried out this year. The working of Chhindwara 
Rs. 100 from October 1, 1971. 

SFDA project was studied by a team of officers from the 
Bank during the year. The team laid considerable cmpha 

sis on identification of farmers with reference to the incomc 
Deposit Insurance Scheme in the Co-operative Fleld 

concept and suggested that it should be followed up by 21 

specific programme approach . The observations of the 
186 . The deposit insurance scheme was extended to the 

team have been communicated to the Planning Commission . 
co - operative banks in the States of Andhra Pradesh , Madhya 
Pradesh and Maharashtra and the Union Territory of Goa , 
Daman and Diu with effect from July 1 , 1971. The Cor 

192 , With a view to enguring the availability of credit to 
poration on that date registered as insured banks 385 eligible the small and other economically weak farmers , the central 
co -operative banky . During the period under report, however, co - operativo banks were required to show , as mentioned in 
the registration of five of these co -operative banks was can 

the last year s Report, not less than 10 per cent of their out 
celled as they ceased to be eligible co -operative banks and standings under the short- term agricultural borrowings from 
their names were also excluded from the list of " Primary the apex bank for financing such farmers . The percentage 
Co -operative Banks” by the Agricultural Credit Department 

was increased to 20 during the year. Of the 182 reporting 
of the Bank . During the same period , eleven primary co central banks, 117 had complied with the requirements in 
operative banks were registered as insured banks as they at 1971 - 72 . 
tained the status of primary co -operative banks by fulfilling 
all the conditions laid down in Section 2 ( cill) of the Reserve 

193 . To minimise the burden of the initial investment for 
Bank of India Act, 1934 read with Section 5 ( ccc ) of the 

credit eligibility , the ratio of sharcholdings to borrowing has 
Banking Regulation Act, 1949 (as Applicable to co - operative 

becn relaxed in the case of small farmers whereby a contri 
societies ). Thus , the total number of insured co -operative 

bution of only 5 per cent nced be made in the first year and 
banks stood at 391 as at the end of June 1972 . 

2 - 1 / 2 per cent in each of the subsequent two years in reg 

pect of short-term loans and 5 per cent in a lumpsum for 
187. The Reserve Bank of India is activcly pursuing the 

medium -term loans. In the case of primary land develop 
matter with the reinaining State Governments /Union Terri 

mont banks, the small farmers need contribute only 2 per cent 
tories in order to enable the Deposit Insurance Corporation 

in the first year and 1 per cent in each of the subsequent 
extend the benefit of the scheme to the co - operative banks 

three years , thus raising the total shareholdings to 5 per cent 
operating in these areas . 

of the borrowing , 
JU . DEVELOPMENTS IN CO -OPERATIVE BANKING 

194 . As for investment credit, the concessions relate to the 
188 . The Bank has endeavoured during the year under granting of a longer period of repayment and providing of 
review to bring about a qualitative improvement in the over lower margin money by the small farmers. Term loans 
all co -operative credit administration in the country . Im upto Rs, 2 , 000 could be granted to the small farmers out of 
portant developments in this sphere were ( a ) the raising of funds borrowed from the Bank against personal security in 
the proportion of credit carmarked for small and weak far stead of mortage security for purposes , such as poultry keep 
mers ; (b ) provision of credit separately for kharif and rabi ing and daily farming. 
crops with a view to rationalising credit needs and the corres 
ponding flow of funds ; ( c ) encouraging increancd use of farm 
inputs ; ( d ) facilitating orderly marketing of agricultural pro 

Commercial Banks Flvancing Credit Societies 
duce by providing a separate line of credit for the purpose ; 

195 . The tranşitional scheme of fipancing primary agricul 
( c ) regulating the advances against cotton to discourage un 
due holding back of stocks; ( f ) introduction of further re 

tusal credit societies by commercial banks introduced in 
finements in the lending policies, especially in the sphere of 

1970 continued to operate during the year in 49 districts of 
term -lending with a view to ensuring effective use of the 

five States , viz., Andhra Pradesh , Haryana , Madhya Pradesh , 
limited resources ; ( g ) enforcing financial discipline to ensure 

Mysore and Uttar Pradesh . Recently the scheme has been 
better management of the resources ; and ( h ) undertaking 

extended to two districts of Orissa and the commercial banke 
special studies to identify the credit gaps in the co -operatively 

in these districts are expected to finance the sociсties allotted 
weak States with a view to rectifying, to the extent possible , 

to them from the kharif 1972 scason . During the second 
the imbulance in co - operative development. 

year of the scheme, the crop loans advanced by the com 

mercial banks to societies recorded an increase of Rs. 176 
Agricultural Credit Board and Its Standing Committees 

lakhs over the loans disbursed in the first ycar and the aver 

age amount of loan per society during the same period in 
189. Among the important subjects considered by the Agri creased by Rs. 0 . 12 lakh to Rs. 0 . 50 lakh , Besides produc 
cultural Credit Board during the year were the recommenda tion credit , the commercial banks had also sanctioned term 
tions of the Expert Group on State Enactments. Having a 

credit for development purposes to the extent of Rs. 39 lakhs 
Bearing on Commercial Banks Lending to Agriculture and 

upto the end of March 1972. With a view to revitalişing 
of the Committee on Differential Interest Rates, in so far as 

the societies functioning in these arcas , the Bank has sanc 
those related to agricultural loans. While the recommenda tioned loans to State Governments out of the Long-term 
tions made by the former Committee for extending the con 

Operations Fund on liberal terms for share capital contribu 
cessions and privilegcs enjoyed by the co -operative banks to 

tion to such socioties . 
commercial banks cngaged in the business of agricultural crc 
dit were endorsed , it was felt that the scheme of differential 
rates recommended by the latter should be initially iniple 196 . A Study Team appointed by the National Institute of 
mented by the co - operative banks on a pilot basis in a few 

Bank Management at the instance of the Bank studied the 
selected areas covered by SFDA and MFAL projects . 

working of the scheme in Mysore State and observed that a 

remarkable achievement had been made under the scheme, 
190 . The Board also considered the question of co -ordinat 

and in the interest of consolidation and extension of this type 
ing the activities of the co - operative and commercial banks of financing of agriculture , it has suggested , among others, 
in the financing of agriculturc . In view of the importance 

the appointment of paid managers and greater contribution 
of co - ordination at the national level of all activities pertaint 

from the State Government for mecting the cost of the paid 

staff. The Bank has been keeping a close watch over the 
ing to the institutional credit support to hgriculture , it was 
felt that it would be appropriate for the Board to perform 

progress of the scheme. 
this function through a Standing Comittee of its own. It 
has, therefore , been decided to constitute it Standing Coin (Co -operative Developnient 
mittcc with the Governor of the Bank as its Chairman and 
the representatives of the co -operative and commercial banks 197. The Fourth Plan Mid - Term Appraisal brought to liglit 
and the Government of India and soine of the State Gov . regional disparitics in the distributoin of agricultural Credit und 
crnments , as members . 

the need for rectifying this imbalance was engaging the at 
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tention of the Bank and the Government of India . A cen of agricultural credit , district by district , and make appro 
tral sector scheme for rehabilitation of the week central co prialc recommendations to improve the agricultural credit 
operative banks so as to improve the availability of agricul situation . The latter team submitted its report in June 1972 . 
tural credit in backward arcas / States was formulated by the 
Government in consultation with the Hank . Under the scheme, 

Co -operative Credit Policy , Procedures and Operations 
a detailed investigation of the overdues of the central bank 
and the primaries is called for with a view to writing off it 

199. With a view to enforcing discipline in the operations 
recoverable loons and the amount eligible for such write - off 

of credit limits sanctioned for scasonal agricultural opera 
ly to be shared at thợ rate of about 20 per cent by each of 

tions, the Bank continued the policy of granting limits sepa 
the three tiers in the co -operative credit structure , The 

rately for kharif and rabị crops and also fixing minimum 
Bank is actively associated with the implementation of the 

levels to which the borrowings of central co - operative banks 
scheme. As many as 74 banks were identified us wenk by 

should be brought down during any month of the year ro 
the Bank in accordance with the norms laid down in the 

flecting a return flow of bank credit. The special linc of 
scheme and follow - up action has also been initiated . 

credit for marketing of cotton and kapas falling within the 
sphere of selective credit control was continued ; and the Bank 

sanctioned , during the year , limits for the marketing of crops 
198 . With a view to exploring thc possibilitics of expan other than cotton and kapas as well. The Bank also provid 
sion of ilgricultural credit in the co -operatively backward ed, for the first time, financial accommodation to the market 
States, a micro -study of the credit situation was considered ing societies connected with sale of minor forest produce of 
necessary and in pursuance of a recommendation made by tribals . 
the Planning Commission in this bohalf, the Government 
of India have appointed an Expert Team to undertake the 200 . The overall performance of the co - operative credit 
study in Assam , Bihar, Orissa , Rajasthan and Uttar Pre institutions , viz ., the State and central co -operative banks, the 
desh . For West Bengal, the Bank s Governor appointed in State land development banks and the primary agricultural 
January 1972 a team with the Chief Officer , Agricultural 

credit socicties during the three years ended 1970- 71 is pre 
Credit Departinent as the Chairman to review the position 

sented in Table 22. 


Table 22 : - Progress of Co- operative Credit Movement 


(Amounts in Rupees Crores ) 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


1968-69 


1969 -70 


1970 - 71 
( Provisional) 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


. 


83 


. 


234 


. 


279 


. 


249 


. 


216 


75 
216 
227 
184 
567 
667 
459 
227 
81 


619 


. 


245 
190 
685 
723 
534 


. 


707 


. 


510 


. 


276 


287 


. 


. 


. 


78 


66 


340 
174 


340 
193 
419 


382 


- -- - - - - - - 
Typo of institution 

- - 
( a ) State co -operative banks : 

(1) Number . . . . . 
( ii ) Owned funds , 
( ill ) Deposits . . . 
(iv ) Borrowings from the Reserve Bank of India 

(a ) of which , short -term agricultural 
(v ) Working capital . . . . . 
( vi ) Loans issued , , , , , 
(vii ) Loans outstanding , , , 

(a ) ofwhichi , short-term agricultural 
( vill ) Percentage of (iv a ) to ( viia) . . . . 
(6 ) Central co -operative banks : 

(i) Number 
( II) Owned funds . 
(III ) Deposits 
(iv ) Borrowings from the Reserve Bank / arcx bank 
( v) Working capital 
(vi) Loans issued 

(vii) Loans outstanding , , 
(c ) State land development banks : 

(1) Number . . . 
(11 ) Owned funds . . . . . . 
(il) Debentures outstanding 
( iv ) Working capita . . . 
( v) Loans issucd 

. 
( v1) Loans outstanding 
(d ) Primary agricultural credit societies : 

(1) Number ( in thousands ) 
(II) Membership ( ) . . 
( ili ) Owned funds . . 
( iv ) Deposits . . . . . . . 
(v) Borrowings . . 
( vi) Loans issued . . . . . . 
( vil ) Loans outstanding 

: : 
61 G of 1 / 72 – 15. 


341 
155 
351 
291 
830 
860 
641 


NA. 


331 
928 
873 


1030 


969 
801 


740 


19 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


36 


426 


571 


58 
725 
807 


488 
144 
395 


153 
510 


168 
638 


163 


29766 

242 


161 
30961 

265 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


168 
29173 
215 

57 
540 
304 
619 


63 


618 


675 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


540 


578 


: 


711 


784 


- 


- 


- 


- 


. 


. - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 
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201. From the above, it may be observed that as against the Bank to the co - operative sector under the various heads 
the loans of Rs. 534 crores outstanding at the level of State and for various purposes, particularly in the context of the 
co -operative banks for various purposes , the amount owed recent technological developments in agriculturc . 
to the Reserve Bank was of the order of Rs. 245 crores or 
about 46 per cent. It should , however , be noted that State 

Short-term Finance 
co -operative banks have been increasingly relying on their 
own resources and consequently their dependence on the Re 
serve Bank borrowings for short-term agricultural loans has 

203 . Important measures ellected during the year in res 
been progressively showing a declining trend. 

pect of short -term finance are as follows : (1 ) The Girijan 
Co - operative Development Corporation which was recognised 

by the Bank for channelling agricultural credit to the tribal 
Reserve Bank s Financlal Assistance to Cooperatives 

cultivators in some of the districts of Andhra Pradesh was 

sanctioned a short-term credit limit of Rs. 40 lakhs during 
202. The data presented in Tablc 23 bring out the sun the year . (II) The Bank , for the first time, granted a limit 
tained increase in the financial accommodation provided by of Rs. 1. 50 lakhs during 1971- 72 on behalf of one central 


10 . 


Table 23 :- Reserve Bank Credit to Co-operatives , 1970 -71 and 1971- 72 

( Amounts in Rupees Crores ) 
1970 -71 (July- June ) 

1971-72 (July - June) 
Purpose of Finance 

Limits Repay - Out- Limits 

Repay- Out 
sanctioned Drawals ments standings sanctioned Drawals ments standings 
- - - - - - - - - 
I. Short-term 
(i) Seasonal agricultural operations (at 

2 % below Bank rate ) . . 399 , 11 424 . 49 449 , 76 188 . 84 394 . 04 468 . 51 505 , 27 152 .08 
( li ) Marketing of crops other than cotton 
and kapas . . 

3 . 18 
. 

3 .59 
. 

2 . 96 0 . 66 
( lli) Marketing of cotton and kapas 10 . 65 8 . 56 9 . 52 1 .03 11 . 70 10 .25 10 . 10 1 , 19 
(hy ) Purchase and distribution of fertilisers 
(at 2 % above Bank rate )(1) , . 11 .27 21. 11 4 . 22 24 . 75 23 .04 

18 . 49 
(v ) Production and marketing of hand 

loom products (at 17 % below Bank 
rate )( 5 ) . . . . . . 

12 . 36 10 , 95 7 .83 12 . 76 14 ,92 13 . 24 . 9 . 51 
(vi) Financing other cottage and small 
scale industries . . . . 

0 .47 0. 02 

0 , 02 

0 . 59 0 .20 0 .33 
(vii ) Purchase and sale of yarn (at Bank 
rato ) , . , 

0 . 80 0 .04 0 . 06 0 . 03 0 . 97 0 . 14 0 . 17 Nil 
( viii) Loans to ARC (at Bank rate ) . . 8 . 00 11 .80 4 . 28 

7 . 52 

8 . 00 1 . 36 8 . 88 Nil 
II. Modlum - term : 
(1) Agricultural purposes (at 11 % below 
Bank rate ) , . . . . 

18 .76 14 . 20 10 .34 24,31(3) 20.62 6. 15 9. 76 20 . 70 (3) 
( ii) Conversion of short -term loans into 

medium -term loans in scarcity affected 

areas ( at 14 % below Bank rate ) , 21 . 80 13 . 64 4 . 33 13 .66 (2) 31. 39 24 .08 12 . 04 (2 ) 25 . 70 ( 2 ) 
LII. Long - term : 

(1 ) Loans to State Governinopts for con 

tribution to share capital of co - opera 

live credit institutions . . . 11 , 88 (5) 12 . 49 (4) 4 .40 41. 93 16 . 38 14 . 14 4 .72 51 . 34 
( ii ) Long -term loans to ARC (at 4 . 25 % 
Por annum ) . . . 

, 5 . 00 5 . 00 

5 , 00 


0 .86 


( 1) Prior to 1972, purchase and distribution of fertilisers was financed at the Bapk arate by the Bank , However, from January 

1972 , the iqterest rate was raised 2 % above the Bank rate with a vicw to aligning it to the lending rates of the commercial 

banks. Data relate to calendar years 1970 and 1971. 
( 2 ) Including rephasement, 
(3 ) Including those against limits sanctioned at the Bank rato . 
(4 ) Including extended loans of the order of Rs. 75 . 96 lakhs sanctioned during 1969-70 . 
( 5 ) Data for financial year. 


small- scale industrial units coming under the 22 approved 
groups. 


Medlum - term 


Finance 


bank in Orissa for the marketing of minor forest produce. 
(ill) With regard to the finance for the purchase , stocking , 
distribution , etc ., of fertilizers , Bank Accommodation to State 
co -operative banks was provided only in case the apex mar 
keting Societies were unable to obtain the necessary funds 
from commercial banks. As part of this policy the rate of 
interest hitherto charged at the Bank rate was raised to 2 
per cent above the Bank rate from 1972 , with a view to 
bringing the lending rates more or less on par -with those of 
commercial banks, (iv ) The Bank continued to provide 
financial accommodation under Section 17 ( 2 ) (bb ) of the 
Reserve Bank of India Act for financing the production and 
marketing activities of the handloom / powerloom weavers su 
cieties at a concessional rate of interest At 1 - 1 / 2 per cent 
below the Bank rate , Accommodation was also provided to 
the Statc co -operative banks for financing other cottage and 


204 . In the sphere of medium - term finance , the Bank took 
Special measures to ensure that the central co -operative banks . 
conformed broadly to the discipline enforced by land deve 
lopment banks in regard to term lending. Central banks have 
been advised to make sure of the ground-water potential be 
forç sanctioning loans for sinking of new wells , installation 
of pump -sets , etc . 


205. The Bank had further recognised the advances for 
purchase of milch cattle and poultry keeping made to the 
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small and economically week farmers for being reckoned 
within the stipulation of 40 per cent lendings to approved 
purposes with a view to availing of accommodation from the 
Reserve Bank . The list of approved purposes for mcdium 
term agricultural loans has been widened by including such 
activities undertaken alongside agriculture as pig breeding , 
sheep and goat rearing , purchase of storage bins by agricul 
turists and purchase of rubber rollers under farm machinery . 
It has also been decided that to cnsure the accommodation 
being utilised fully , mcdium -term credit limits now sanction 
ed for the co -operative year will henceforth bę sanctioned 
for the calendar year from 1973 , 


tion to overdues at the central land dovelopment bank level 
so that heavy over - dues in certain pockets of a State did not 
affect the eligibility for institutional support for the State as 
a whole to carry on the developmental programmes. Tho 
apex banks were , however , required not to finance the pri 
mary banks /branches if the overdlies exceeded 50 per cent 
of the demand . As a special casc primaries branches 
with overdues exceeding 50 per cent were made 
eligible for loans from the apex bank for minor 
irrigation purposes provided such loans did not exceed 25 
per cent of the total loans issued in 1969- 70 or 1970 - 71 which 
ever was higher. Again , primaries /branches in the weaker 
States, i.e ., four Eastern States and Rajasthan and Jammu 
and Kushmir were also cligible for loans for financing the 
small farmers, irrespective of their overdues. 


206 . The Bank continued the grant of medium -term cre 
dit to state co - operative banks from out of the National 
Agricultural Credit ( Stabilization ) Fund to enable them to 
convert the short-term louns into medium -term loans to til 
over the difficulties arising out of natural calamities . Re 
phasing of conversion loans was allowed to onc State co 
operativc bank due to persistent crop failure in its region . 
Besides , four Ştate co -operativc banks were sanctioned short 
term credit limits of Rs. 9 .65 crorey at the Bank rate against 
the pledge of government / trustee securities representing in 
vestment of their stabilization funds for granting conversion 
facilities to the central co -operative banks . The drawal against 
these limits till June 1972 amounted to Rs. 7 . 1 crores and 
the amount outstanding us on June 30 , 1972 was Rs. 5. 4 
crores . 


212 . The Bank continued to lay emphasis as in the pre 
vious years on the purpose for which loans should be ad 
vanced by the land development banks. The condition that 
at lçast 90 per cent of the loans advanced should be for 
productive purposes, of which 70 per cent constituted caşily 
identifiable purposes as in the past, was maintained during the 
year also . 


Share Capital Loans 


213. With a view to bringing about co -ordination between 
the lending policies of land development banks in respect 
of schemes financed by the Agricultural Refinance Corpora 
lion and the Reserve Bank , the land development banks 
were advised ( a ) to ensure ground -water potential before 
granting loans for minor irrigation purposes ; ( b ) to fix mini 
mum land holding in respect of loans for different purposes 
to prevent over -capitalisation of investment or under -utilisa 
tion of sources ; ( c ) to fix the period of loans on the basis of 
repaying capacity of borrowers and the useful life of the 
assets created from the investment and ( d ) to insist on rea 
sonable contribution by the borrower towards the cost of in 
vestment. 


207 . The liberal policy in respect of sanction of loans out 
of the National Agricultural Credit (Long-term Operations ) 
Fund to the State Governments was continued . This has 
the purpose of benefiting State Government contributions to 
the share capital of (a ) weuk central co -operative banks 
under a specific programme of rehabilitation, (b ) viable socie 
ties in the special programme areas such as the SFDA / 
MFAL projects, ( c ) commercial banks financing societies , etc. 
In respect of the central banks facing the problem of inade 
quatc liquid resources the Bank bad in specific cases also 
sanctioned loans for sharc participation on special terms; 
such loans carried interest at 4 per cont and are repayable in 
three equal annual instalments . 


214 . During the financial year ended March 31 , 1972 , land 
development banks issued rural debentures for an aggregate 
amount of Rs. 4 .09 crores , the Bank s contribution being 
Rs. 1 . 33 crores. Considering the limited saving potential in 
the rural areas of the Eastern States , and Rajasthan and 
Jammu & Kashmir and the loss of crop in the war affected 
arcus of Punjab , the land development banks in these States 
were allowed a reduce programme of rural debentures at 
2 - 1 / 2 per cent instead of 5 per cent of the ordinary deben 
tule programmes . 


208 . During the financial year ended March 1972 , loans 
aggregating Rs. 15.81 Crorcs ( excluding renewals to the cx 
tent of Rs. 0 . 57 crore ) were granted to 14 State Govern 
ments from out of the Long- term Operations Fund for con 
tribution to the share capital of five arex banks, 108 central 
banks, 6 ,999 primary agricultural credit societies , 10 central 
land development banks, 85 primary land development banks , 
31 primary urban co -operative banks and one state industrial 
co -operative bank . 


Loans to the Agricultural Refinance Corporation 


215. During thọ year , the Reserve Bank of India Act, 
1934, and the Agricultural Refinance Corporation Act, 1963 
were amended for enabling the Bank to grant long -term loans 
to the Corporation from the Long -term Operations Fund, as 
recommended by the All- India Rural Credit Review Com 
mittee . The Corporation availed of Rs. 5 crores sanction 
ed during the year. In addition , the Reserve Bank continu 
ed to give short- term loans to the Corporation ( Table 23 ) . . 


Long-term Finance 


209 . The Bank hal, as in the past , ensured adequate Insti 
tutional support to the debenture programmes of land deve 
lopment banks. As Against the debenture programme of 
Rs. 140 crores for 1971-72 earlier envisaged , the land deve 
lopment banks actually issued debentures for Rs. 125 . 39 
crores. Much of this (Rs. 107 crores ) was subscribed by 
institutions such as Life Insurance Corporation of India , 
State Bank of India , other commercial banks , and the Re 
serve Bank of India , besides the State and Central Govern 
ments . The balance of Rs. 25 crores came from mutual 
support . 


Co - operative Banking Regulation 

216 . With the inclusion of certain non - agricultural 
crcdit societies in the list of primary co - operativc banks 
during the year, the number of co - operative banks coming, 
under the purview of the Banking Regulations Act, 1949 . has 
increased from 1,315 at the end of March 1971 to 1, 337 at 
the end of June 1972 ( 29 State , 366 central and 942 primary 
banks ) . 


210 . At a meeting of the representatives of the principal 
investors and central land development bunks convened by 
the Bank in February 1972 , the debenture programme for 
1972 -73 was approved at Rs. 122 crores us against the lend 
ing programme of Rs. 155 crores. The debcnturo programme 
was modified to ensure involvement of land development 
banks own resources and to make them utilise the dispos 
uble resources profitably . The supported programme was 
placed at Rs. 100 crores and the balance of Rs. 22 crores was 
expected to be raised by way of self -help . 


217 , During the year 1971- 72 , two Ştute co - operativo 
banks and three primary co -operative banks were issucd li 
cenccs to commence banking business in India Under Sec 
tion 22 of the Banking Regulation Act, 1949 ( as applicablo 
lo Co- operative Societies ) , raising the total number of licenc 
ed co - operative banks to 38 . The number of offices of the 
co - operative banks which stood at 4 ,931 as on June 30 , 1971 
increased to 5 , 164 as on December 31 , 1971 . Licences were 
granted to the State and primary co -operative banks for open 
ing 74 new offices as against 76 granted during 1970 - 71 , 


211, An iinportant policy change during the year was the 
modification of the extent of supported programmc in cla - 


218 . There were eight State and central co - operative banks 
which did not comply with the provisions of Section 11 ( 1 ) 


1316 


THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 24 , 1973 /CHAITRA 3 , 1895 


[PART 11 


2 for farm mechanization . Besides the above schemes, 
342 schemcs were under various stages of scrutiny in the 
Corporation as on June 30 , 1972 . 


of the Banking Regulation Act, 1949 . The financial posi- 
tion and working of these banks was closely watched . Out 
of 21 primary co - operative banks which did not comply with 
thesc provisions , applications of 11 banks had been recom 
mended for exemption to thc Government of India for a 
period of one year from March 1, 1972 ; four banks had sub 
scquently complied with the provisions. The remaining were 
under cosideration . 


219 . Of 744 co -operative banks inspected during the year, 
99 were inspected by the officers of State co -operative banks 
on bchalf of the Reserve Bank under Section 35 ( 1 ) of the 
Banking Regulation Act, 1949 . During the period from 
July 1, 1971 to June 30 , 1972 , 721 inspection reports — 15 
State co - operative banks , 219 cental co -operative banks , 11 
State and district industrial co -operative banks, 9 central land 
development banks, 5 State handloom weavers societies, 3 
apex marketing societies and 459 primary co - operative banks 
— were issued , 


226 . During the year , the Corporation approvel reduction 
in the financial outlays in respect of 103 schemes sanctioned 
carlier and an upward revision in the financial outlay of 
30 others. Extension of period was given in respect of 13 
schemes on requests from the financing institutions due to 
operational difficulties . Taking into account the revision in 
the financial outlay in respect of certain schemes sanctioned 
earlier as a result of rephasing, withdrawal of schemcs , etc ., 
the total number of schemes sanctioned by the Corporation 
AS on June 30 , 1972 was 711 ; the total financial assistance 
and Corporation s commitment thereunder were Rs. 404 . 75 
crores and Rs. 350 .79 crores , respectively , 


220 . As mentioned in the last year s Report, the scheme of 
deposit insurance was extended to the co -operative banks in 
the three States of Andhra Pradesh , Madhya Pradesh and 
Maharashtra and the Union Territory of Goa , Daman and 
Diu with effect from July 1, 1971. The remaining State 
Governments have been advised to enact suitable legislation 
for enabling the extension of thọ scheme to co -operative 
banks in their Statcs. 


227. The disbursements made by the Corporation during 
1971- 72 aggregated Rs. 34 .8 crores of which refinance by 
way of subscription to special development debentures of 
the land mortgage / development banks amounted to 
Rs. 28 .40 crores . Disbursements made to the scheduled 
commercial banks and Statc co -operative banks, amounted to 
Rs. 3. 26 crores and Rs. 3 . 32 crores, respectively . The dis 
bursements made by the Corporation since its inception upto 
June 30 , 1972 amounted to Rs. 124 .69 crores . 


Increase in ARC s Resources 


221. Tho selective credit control measures for regulating 
the advances by co - operative banks against cotton were con 
tinued during the year with a vicw to arresting the tendency 
to hold back the stocks in anticipation of rise in prices. Co 
operative banks which were found to be utilising their funds for 
procurement and buffer stocking operations were asked to 
desist from doing so and have been advised to conduct such 
operations only on agents başiş . 


Training Facilities 


222. During the year , orientation study facilities were pro 
vided by the Agricultural Credit Department to the scnior 
officers of the Government of Tamil Nadu , Assam , Gujarat , 
Madhya Pradesh and Goa, Daman and Diu , In addition , 
seven foreign dignitaries from Malaysia , Thailand , Ceylon , 
Iran , Trinidad and Bangladesh visited the Department and 
studied its working. The details of the training imparted to 
the Staff of the Reserve Bank , co -operative banks and of 
SFDA /MFAL project personnel by the institutions managed 
by the Bank are discussed under the section of Education 
and Training 


228 . The Corporation augmented its resources during the 
year under review from three sources , Government of India , 
Reserve Bank of India and open market. An amount of 
Rs. 10 .4 crores was raised by way of borrowings from the 
Government of India , under Section 20 (i) (b ) and (c ) of the 
Agricultural Refinance Corporation Act, 1963 . These consist 
of a sum of Rs. 3 . 3 crores received as IDA credits under 
Gujarat, Andhra Pradesh and Haryana Agricultural Credit 
Projects and Rs. 0 . 05 crore as IBRD credit linder Tarai 
Seeds Project and Rs. 7 crores under normal schemcy . An 
amount of Rs. 5 crorey has been sanctioned by the Reserve 
Bank from the National Agricultural Credit (Long-term Ope 
rations) Fund . The Corporation has availed of Rs. 5 crores 
which is to be repaid in ten equal annual instalments. The 
Corporation raised an amount of Rs. 8 .25 crores under III 
series of 5 -3 / 4 per cent ARC Bonds. With this, the total 
borrowings from the open market amounted to Rs. 27.71 
crores. During the year seven scheduled commercial banks 
ind six Stutc co -operative banks repaid principal amounting 
to Rs. 0 . 12 crore and Rs. 0 . 38 crore , respectively . The Cor 
poration also issued an additional share capital of Rs. 5 crores 
to enable it to borrow additional funds required to meet the 
growing demands from eligible institutions . The Government 
of India stood guarantee in regard to the repayment of prin 
cipal and payment of a minimum dividend of 4 . 5 per cent 
in respect of this second issue of shares. The paid -lip share 
capital of the Corporation thus stood at Rs. 10 crores as 
on June 30 , 1972. 


223. Besides , the Department organised at the Co -operative 
Bankers Training College , Poona, the first seminar of the 
Chief Executive Officers of primary urban banks in July , 1971 
and the fourth Seminar of the Chief Executive Officers of the 
Statc co -operativc banks and central land development banks 
in February , 1972 . The main purpose of these seminars 
was to provide a forum for the paticipants to discuss their 
problems and cxchange their vicws and experiences , parti 
cularly to bring about a measure of understanding of the 
difficulties in the execution of the approved policies so as 
to improve / take measures for the effective iniplementation . 


Agricultural Refinance Corporation 


224. During 1971- 72, the Corporation approved 269 sche 
mes of agricultural development and sanctioned financial 
assistance for an amount of Rs. 154 .24 crores 45 against 
100 schemes involving financial assistance to the extent of 
Rs. 62. 15 crores sanctioned in the previous year. Of the 
269 schemes , 176 are to be financed by the central land 
development banks, 11 by State Co -operative banks and 82 
by scheduled commercial banks involving refinance to the 
extent of Rs. 115 . 12 crores, Rs. 11 .03 crores and Rs. 8 .98 
crores , respectively . 


229. The following important items of policy and proce 
durcs during the year under revicw deserve mention . 

( a ) The contribution of State Governments to special deve 
lopment debcntures floated by the central land development 
banks to finance minor irrigation schemes had been reduced 
to 10 per cent, instead of the normal 25 per cent with effect 
from the co -operative year 1967 -68. This relaxation , which 
has been extended threafter from ycar to year , which was 
current upto June 30 , 1972 has now been extended upto 
June 30 , 1974 . 

(b ) A reference was mude in the last year s Annual Report 
regarding the extension of the concession of 100 percent 
refinance in respect of viable schemes sponsored by the Small 
larmers Development Agencies ( SFDA ) through eligible ins 
titutions upto June 30 , 1972 . This facility has now been 
extended upto June 30 , 1973. As on Sune 30 , 1972 fifteen 
such SFDA schemcs for development of minor irrigation 
five in Uttar Pradesh , four in Madhya Pradesh , there in 
Andhra Pradesh and one each in Haryana , West Bengal and 
Rajasthan — were sanctioned by the Corporation . The total 
financial assistance sanctioned by ARC in respect of these 
schemes came to Rs. 14 .37 crores , 

( c ) The Corporation has also agreed to give 100 per cent 
refinance in respect of scheines formulated by the Marginal 


225. Of the schemes approved during the year, 198 were 
for minor irrigation , 40 for plantation / horticulture , 13 for 
land reclamation , 3 for fisheries and 5 for construction of 
godowns, 4 for poultry and 2 for development of dairy farm 
ing, and 1 each for soil conservation and sheep breeding and 


Sec , 3(ii)] THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 24 , 1973/CHAITRA 3 , 1895 

1317 
- EL S 

. - . - La 

- 

- _ . - 

. = 

. 
Farmers and Agricultural Labour (MFAL ) agencies and sub Inland Fisheries 
mitted through the central land development banks, State 
co -operative banks and scheduled commercial bank s provided 232. The Corporation had carlier circulated to financing 
they are economically feasible and technically sound. This banks guidelines for preparation of schemes for development 
facility which was introduced this year has now been exten of inland fisheries . For the first time the Corporation sanc 
ded upto June 30 , 1973 . During the year under review , tioned , through a commercial bank , a scheme for development 
ore scheme for development of minor irrigation in the Union of inland fisheries in West Bengal, 
Territory of Pondicherry was sanctioned by the Corporation . 
The total financial assistance and ARC s commitment in res 

Technical evuluation of minor irrigution schemes 
pect of this scheme was Rs. 0 . 16 crore . 

233. Although commercial banks have been sponsoring a 
Consultancy Service 

number of arca development schemes for minor irrigation , 

it was observed that a majority of thọ minor irrigation sche 
230 . The Corporation set up a Consultancy Service located 

nics received in the Corporation lackcd essential details on 
in Lucknow on August , 1971. The main objects for which 

technical aspects , particularly on the ground -water availability . 
the Consultancy service has been set ure referred to below : 

In order to cxpedito the evaluation of such schemes , the 

commercial banks have been advised by ARC in April 1972 , 
(i) To help the financing agencies in getting through the 

to make arrangements to study the technical ſensibility of the 
procedures of locating, investigating, appraising projects and 

proposals and send the schemes to ARC alongwith a technical 
canvassing cultivators support. 

feasibility report from one of the experts on the panel of 

ARC in respect of each schemc. The terms of reference for 
(ii) To make the State Governments technical 

the technical experts have also been advised to the banks. 

service 
available to the (inancing banks in the process of investigation 
and appraisal. 

· 234 . The Agricultural Refinance Corporation Act, was 

amended during the year (i) to make the term pisciculture 
( iii) To provide technical investigation in cases where the 

broad -based to include development of fisheries , both inland 
State Governments have no arrangements of their own for 

and marine, catching of fish and all activities connected there 
ground water investigation etc . 

with or incidental ; and (ii ) to enable ARC to borrow from 

the RBI out of its National Agricultural Credit (Long- term 
(iv ) To assist the Land Development Banks in job evalu . 

Operations) Fund . 
ation processes for plu poses of streamlining thoir organization , 
simplification of procedures , avoidance of delay in searching 

235 . As reported in the last year s Report, IBRD / IDA had 
title and determination of norms of staff for supervision and 

sanctioned seven agricultural credit projects . During the 
control over lending operations . 

ycar , 3 morc projects were approved by IDA . The details of 

which are given below : 
Briefly , the Consultancy Service will concentrate on forinu 

- - - - - 
lation of projects and will help accelerate the formu . 

Assistance Amount to bo 
lation of viable schemes of agricultural development in the 

froni 

route through 
Eastern Statcs . 

Name of the Project 

IDA 

ARC 
Financing of Tea Industry 

$ Rs) $ Rs. 

million Crores million crores 
231. As nicntioned carlier, the RBI had constituted it 
September 1971 a Working Grolip on finance for tea industry 

1 . Mysore Agricultural Cre 
consisting of representatives of the tea industry 

dit Project . 

40 . 000 

, 
RBI and 

40 . 00 

29 . 11 36 . 700 26 . 71 - 
important financial institutions to review the existing insti 2 . Maharashtra A . C .P . . 30 . 000 21 . 83 25 .401 18 . 49 
tutional arrangements for mceting the credit needs of the 

Development of markets 
tea plantations . A senior officer of ARC was associated with 3 . in Bihar . . . 14 . 000 11. 61 12 . 850 9 . 35 
this group as a member . 

Table 24 - Purpose -wiso distribution of schemes sanctioned by the ARC during 
1970 - 71 and 1971 - 72 ( July - June) 

( Amounts in Rupees Crores) 
July 1970 - Juno1971 

July 1971 – Junc 1972 
- . . - - . - - - . 

- - - - 
No. of Total ARC s Disburse - No. of Total ARC s Disbursc 
schemos financial commit- inents schemes financial commit- ments 

sanc . assistance ments to made Sanc assistance ments to made 
tioneda on total during tioneda on total during 
schemes financial the year 

schemes financial the year 
sanc- assistance 

sanc - ussistancc 
tioned 

tioned 
3 4 

5 
- - - 

- - - - 
1. Development of minor irrigation works , 

49 .41 44 , 52 23 .06 1 98 116 . 30 104 . 30 26 .77 
2 . Development of land . . . . 

6 , 21 4 , 53 4 , 37 * 

10 . 44 7 , 90 2 . 34 
3 . Plantation and horticulture . 

3 . 16 2 . 32 1 . 99 4 0 

1 .00 8 . 36 2 . 06 
4 . Farm mechanization . . 

0 . 76 0 .57 0 . 11 

4 . 76 

0 . 36 
5. Devolopment of poultry farming . 

0 .04 0 . 03 

0 . 08 0 . 06 
6 . Development of fisheries 

0 . 25 0 . 15 0 . 37 3 0 . 81 0 . 59 0 . 58 
7. Dairy development . . 

1. 42 1. 07 

0 . 66 0 . 55 0 . 40 
8 . Construction of godowns . 

0 . 90 0 .73 0 . 72 

9 . 43 9 . 17 2 . 47 
9 . Sojl conservationi . . . 

0 . 25 0 . 19 
10 . Sheep breeding . . . . . 

1 

0 . 51 0 . 38 - 
Total . . . . 100 6 2 . 15 53. 92 30 .62 269 154 . 24 135 .13 34 .98 
..... - - ... - - - - - - - - -- 

@ Excludes schemes sanctioned and withdrawn during the same year. 
* Includes disbursements on account of soil conservation schemes . 
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VI. DEVELOPMENTS IN INDUSTRIAL FINANCE 


IDBI s Operations 


Industrlul Development Bank of India 


IDBI s Promotional Functions - New Initiatives 


241. During the year under review , the quantum of financial 
assistance sanctioned and disbursed under all the thrce sche 
mes of finance , viz ., direct assistance (other than for exports ), 
refinance of industrial loans, and nachinery bills rediscount 
ing, was sizeably larger than in 1970 -71. Total sanctions in 
t espect of these categories of finance together rose from 
Rs. 97 . 7 crores in 1970 - 71 to Rs. 141. 8 crores in 1971- 72 
and disbursements from Rs. 54, 2 crores to Rs. 73.7 crores, 


236 . In order to promote industrial development particularly 
in backward areas , the IDBI has been engaged in a series of 
promotional functions regarding identification of project ideas 
and bringing them into fruition . With this end in view , as 
jcported in the last year s Report, thc IDBI with the assistance 
of other term - lending institutions as also the Reserve Bank 
had initiated in 1970 surveys of industrial possibilities in 
backward States. Upto the end of June 1971, such surveys 
were completed in respect of 10 States and one Union Terri 
tory ; in respect of onc State and three Union Territories , 
the surveys were completed during 1971- 72 . Survey of the 
only remaining backward State is being undertaken , while 
in the remaining two Union Territories, it is proposed to be 
taken up shortly . Tho IDBI has also carried out , with the 
assistance of other financial institutions as well as consultancy 
services , some district surveys as in the districts of Trivan 
drum and Mysore and the Rayalaseemå belt of Andhra Pra 
desh . The IDBI is making arrangements with a University 
in West Bengal in respect of the survey of Purulia district , the 
most backward in the State . in respect of some project 
ideas identified in somnc States , preliminary feasibility studies 
have already been arranged and in respect of others , such 
studies are being undertaken , 


242 . Sanctions of direct assistance to industrial concerns 
( other than for exporty in the forms of loang , underwriting 
and guarantees fosc from R $ . 47 . 2 crores in respect of 
31 projects) in 1970 -71 to Rs. 65. 9 crores (in respect of 37 
projects) in 1971- 72. Disbursements of direct assistance dur 
ing 1971 - 72 aggregated Rs. 11 . 4 crorcs as against Rs. 8 .6 
crores in 1970 - 71. With the acceptance by the Government 
of India of the recoinmendations of the Industrial Licensing 
l olicy Inquiry Committec and in terms of the guidelines 
formulated by the Government in regard to conversion into 
equity of a part of loan assistance given by all-India term 
financing institutions, the DBI has started stipulating the 
conversion clause in appropriate cases. 


243. Effective sanctions of refinance of industrial loans also 
lucreased from Rs. 24 ,5 crores covering 1406 applications in 
1970 - 71 to Rs. 30 .6 crores covering 2003 applications in 
1971- 72 . Bulk of the increase in refinance was accounted 
for by assistance in respect of loans to small- scalc industries 
including small road transport operators . 


244 . Under the IDBI scheme for rediscounting of machinery 
bills to facilitate sale of indigenous machinery to 
prospective purchaser -users on * deferred payment basis the 
amount of bills rediscounted has gone up from Rs. 28, 5 crores 
in 1970 -71 to Rs. 45 . 3 crores in 1971- 72 . 


237 . The search for potential entreprcheurs is being inten 
siſied . The IDBI is in touch with SIDCs in some States as 
well as with some business houses for undertaking the imple 
mentation and management of some identified projects in the 
joint sector and providing on -the-job training to potential 
managers who could take over the management functions after 
an agreed period . The IDBI is playing the role of a catalytic 
agent in bringing together , under its leadership , all- India 
and State level institutions, as also the lead banks and the 
Industries Departments of State Governments , to form an 
Inter- Institutional Group in each State to take co -ordinated 
action on issues connected with industrial projects . Such 
Inter- Institutional Groups have already been formed in seven 
States . 


Export Assistance 


245. In regard to export assistance , while sunctions under 
direct participation loans have increased over the 1970 -71 
level from Rs. 11 . 3 crores to Rs. 19 .3 crores , the sanction 
under refinance of medium -term export credit was lower at 
Rs. 3 . 3 crores compared to Rs. 13, 7 crores during 1970 -71. 
The decline in the latter may be attributable to ( a ) tho com 
fortable funds position of banks , ( b ) the exporter availing 
himself of direct export-credit from the IDBI in participation 
with banks , and ( c ) difficulty relating to shipping space in 
the wake of the Indo - Pakistan hostility . 


Technical Consultancy Service Centre 


IRCI 


238 . In Kerala , the loter - Institutional Group has sponsored 
a technical consultancy service centre, called the Kerala 
Industrial and Technical Consultancy Organisation (KITCO ), 
for assisting it with regard to the various aspects of project 
work . It is envisaged that such technical consultancy service 
centres would be formed in some other backward States . A 
list of technical consultancy services available in the country 
has beco prepared, The IDBI also established during 1971- 72 
close liaison with international organisations such as Inter 
national Bank for Reconstruction and Development ( IBRD ) , 
Asian Development Bank ( ADB ), and the United Nations 
Industrial Development Organisation (UNIDO ) . 


239 . It was mentioned in the last year s Report that with 
a view to fostering industrial development in the less deve 
loped areas of the country , the IDBI introduced two schiçmes 
of concessional finance in May / July , 1970 - - one of conces 
sional refinance to SFCs /banks in respect of all of their 
eligible louns upto Rs . 20 lakhs to small and medium - sized 
projects in the specified arcas and another of direct assistance 
on concessional terms for setting up of projects in backward 
arcas, The above concessions were extended from December 
13, 1971 to existing units undertaking substantial expansion 
in the specified backward areas . 


246 . The Industrial Recorstruction Corporation of India 
( IRCI) which was set up al the initiutive of thc IDBI in 
April , 1971, for the provision of reconstruction and rehabili 
tation assistance to sick and closed units has made a signifi 
cant beginning. It functions not as a mere lending institution , 
but as a reconstruction agency interested in finding out the 
causes for the present predicament of the assisted units and 
attempting to remove them . Its activities include restruc 
turing of the management , providing technical and managerial 
guidance either through its staff or by procuring suitable per 
sonnel from outside . It also assures itself of an agreement 
between the labour and the manugement before its financial 
assistance is given . Since its inception upto the end of June , 
1972 , the IRÇI sanctioned loan assistance on softer terms and 
guarantee facilities to 48 units for Rs. 7 .4 crores. The 
employment Involved in these 48 units WAS 38, 326 . Utiliga 
tion of assistance anounted to Rs. 2 .7 crores in respect of 
30 units, 


Subscriptions to Shares and Bonds of other Flnancial Institu . 


tions . . . . 


240 . The other significant developments during the year 
were ; ( 1) further liberalisation of the refinancing and redis 
counting schemes of assistance and ( ii ) opening of 3 more 
branch offices by IDBT at Hyderabad , Kanpur and Bhubanes 
war which would function as information centres and contact 
points for State level institutions, Government agencies Ay 
well as potential entrepreneurs . 

- - - - 
* Opened on July 1 , 1972 . 


247 . During the year, the IDBI contributed Rs . 3 .2 crores 
to the public and special debentures of ICICI, bringing 
the total assistance to that institution since inception upto the 
end of June 1972 to Rs. 18 . 9 crores. Thc IDBI also con 
tributed during the year Rs. 41- 3 lakhs to the share capital 
of IFCT and now holds Rs. 4 . 59 crores , i.e . 50 per cent of 
the paid -up share capital of that institution . The IDBI further 
contributed Rs. 1. 37 crores to the paid -up capital of the 
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Industrial Reconstruction Corporation of India (IRCI) Oring 
ing the total coniribution to Rs. 2 . 75 crores (including Rs. 25 
lakhs subscribed by IDBI on behalf of the IFCI, pending 
An amendment of the IFC Act, which does not at present 
permit such subscriptions ). Besides, the IDBI subscribed 
Rs. 80 lakhs to the share capital of three SFCs, bringing the 
total subscription to shares and bond issues of SFCs to Rs. 7 . 7 
crores . IDBI has also subscribed to 51 per cent of KITCO s 
Rs. 2 lakhs paid -up capital. 


253 . The amount of guarantees outstanding as at the end 
of June, 1972 Amounted to Rs. 913 . 3 crores as against 
Rs. 791.0 crores as at the end of June 1971. Since tho intro 
duction of thc Scheme in July , 1960 upto the end of June, 
1972, there have been 281 claims for an aggregate sum of 
Rs. 43 .3 lakhs which were paid to the credit institutions. 
However , as at the end of May , 1972, amounts reported in 
default (which may eventually lead to settlement of claims) 
covered 4 , 425 accounts for Rs. 1431. 1 lakhs as against 2 , 129 
accounts for Rs. 800 . 8 lakhs as at the end of May , 1971. 


Other Term -lending Institutions 


ICICI und IFCI 


248 . On the other hand , the quantum of assistance provided 
by the other term - lending institutions has declined somewhat 
during the year under review . The ICICI s sanctions of direct 
loans (rupec and foreign currency ). underwriting and direct 
subscriptions together declined from Rs. 43 . 9 crores in 1970 
71 (April-March ) to Rs. 39. 7 crores in 1971 - 72 , but disburse 
ments increased from Rs. 28 , 9 crores to Rs. 30 . 3 crores. The 
decline in sanctions was mainly brought about by foreign 
currency loans which were Rs. 22.5 crores in 1971- 72 as 
compared with Rs. 29 .0 crores in 1970 - 71. There was also 
a marginal decline in underwrting. IFCI s sanctions ( exclud 
ing guarantees ) declined marginally from Rs. 32 . 3 crores to 
Rs. 32 . 1 crores as a result of decline in foreign currency 
loans and underwriting, but disbursements increased froni 
Rs. 17. 4 crores to Rs. 20 . 3 crores . 


Operations of State Financial Corporations 


249. The operations of 18 State Financial Corporation , 
inclding the Tamil Nadu Industrial Investment Corporation , 
have continued to show arising trend . The total loans sanc 
tioned by thein increased from Rs. 49 .0 crores. during 1970 
71 (April -Marchi to Rs. 63. 4 crores during 1971- 72 ( or by 
30 per cent ) and disbursements from Rs. 32 .9 crores to 
Rs. 38 .8 crores ( by 17 .9 per cent ) , Loans olitstanding as on 
March 31 , 1972 totalled Rs. 154.6 crores and were over 21 
per cent higher than a year ago . The bulk of the financial 
assistance continued to be granted to the small-scale industries , 
and share of such assistance in the total sanctions and dis 
bursements was Rs. 51. 2 crores and Rs. 27 . 1 crores , i.e ., 
80 per cent and 69. 8 per cent, respectively . 


254. The Reserve Bank as the Guarantee Organisation has 
been liberalising the Schemc s provisions whenever consider 
ed appropriate to do so , Accordingly , in order to encourage 
the credit institutions to grant credit facilities, on A more 
liberal basis to small -scale units located in thc Eastern and 
Western border areas affected by the recent conflict with 
Pakistan , some of the major provisions of the Scheme have 
been temporarily liberalised by the Government of India on 
the advice of the Bank. The liberalisation, which took effect 
from December 16 , 1971, envisaged the enhancement of 
the extent of guarantee cover to 90 per cent of the amount 
in default of the amount guaranted whichever is less. 
Simultaneously , the ceilings on the amount recoverable from 
the Guarantee Organisation by way of claims were also 
raised from Rs. 7 . 5 lakhs and Rs. 2 . 5 lakhs to Rs. 10 
lakhs and Rs. 4 lakhs in respect of working capital advances 
and term loans, respectively . The temporarily liberalised 
provisions, initially effective upto March 31, 1972 , were 
further extended upto June 30 , 1972; advances covered under 
the liberalised provisions and recalled during the period 
when the relaxations are in force or during tho next six 
months would , however, be eligible for the relative higher 
cover. On the recommendation of the Reserve Bank the 
Government have since extended the liberalised provisions 
for a further period of six months, i.c ., upto December 31, 
1972 in the Western region and discontinued the facility in 
the Eastern region having regard to the normal conditions 
now prevailing in that area . 

255 . With a view to ensuring that the credit institutions 
exercise due diligence and care both in tho sanctioning and 
supervising of the advances to small - scalc industrial con 
cerns as well as in recovering the dues from them , the 
Guarantec Organisation conducts a test check of the ac 
counts of small-scale units with the branches of the credit 
institutions. The coverage under test check was raised from 
5 per cent of the reporting branches involving 425 branches 
during the first year of the operation of the modified schemo 
to 10 per cent involving 906 branches during the second 
year . It has been decided to maintain the coverage at 10 
per cent for the third year also . Thus, by the end of the 
third year ( 1972 - 73), the Guarantee Organisation would have 
covered one-fourth of the reporting branches under the test 
check programme. The deficiencies observed through such 
inspections are taken up with the concerned credit institu 
tions for rectification . Further, in respect of the accounts 
under default, the Guarantee Organisation , as matter 
of procedure , inspects those accounts in order to have a first 
hand knowledge of the problems faced by the credit institu 
tions in continuing thcir assistance to them . Where 
the units show promise of retrieving their position , the 
Guarantee Organisation suggests that the lending banks nurse 
these accounts ; these efforts have yielded satisfactory 
results in certain cases . 
Scheduled Commercial Banks Advances to Small-scale 
Industries 


250 . In order that the SFCs may play an effective role 
in stopping up the tempo of industrial development of the 
States as well as to discuss important problems the States 
were confronted with , a conference of Chairmen and Managing 
Directors of the Corporations was convened by the Finance 
Minister on November 3 , 1971 at New Delhi. . In pursuance 
of one of the recomniendations , a Working Group under the 
Chairmanship of Shri R K . Talwar (Chairman, State Bank 
of India ) was set up to cxamine the scope for , and formulate 
the mechanics of co - ordination between SFCs and conimercial 
banks in assisting industries in the small and medium sectors. 


251. In the light of the recommendations of the Working 
Group on Resource Mobilisation , Profitability , etc ., of SFCs, 
certain amendments to the SFCs Act have been proposed to 
thc Government of India for their consideration . 


Financing of Small -scale Industries 


Credit Guarantee Scheme 


252 . The modified Credit Guarantee Scheme has made con 
giderable progress during the year. So far , 173 credit insti 
tutions including all major cominercial banks, State Financial 
Corporations and co - operative banks have joined the modi 
fled scheme. During the year under review , 72 unlicensed 
primary urban co -operative banks were included in the list 
of approved credit institutions, of which 22 have joined the 
scheme by executing the nccessary agreement. The scope 
of the scheme was also extended to agro - service units , i.e ., 
units engaged in hiring out, servicing and repairing of agricul 
tural implements , etc ., sale of such agricultural implements , 
spare parts and inputs and offering of technical services such 
As soil testing. 


236 . The credit cxtended by scheduled commercial banks 
to small-scale industrics recorded a further riso, but at a 
slower pace , during the period under review . The total 
credit (including term -loans and advances granted to crafts 
men and other qualified entrepreneurs ) extended during 
1971 - 72 (April - March ) rose by Rs. 84 crores to Rs. 578 
crores " , which compares with an increase of Rs. 100 crores 
in 1970 -71 and Rs. 132 crores in 1969 - 70 . The increase in 
the number of units financed during the period under review 
( 18,811 ) was also smaller than in the previous year (21,810 ). 
However , the share of advances granted to the small - scalo 
sector in the total bank credit went up from 10 .6 per cent 
us at the end of March 1971 to 11. 1 per cent in March 
1972 . 


- - 


- - 
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257. Two fcatures in the tiow of bank credit to small of the enquiry to cover the delay in payment of bills to 
industries in recent years are noteworthy : the first is the small entrepreneurs by Government Departments / public 
steady decline in the average amount of credit limit sanc sector undertakings. The Committee has made a number 
tioned per unit from Rs. 91 , 700 in March 1970 to Rs. 83 , 100 of Liseful and practical suggestions for minimising the delay 
in March 1971 and further to Rs. 75 , 700 in March 1972 in thc puynient of bills of small industries and these have 
indicating a gradual shift towards financing of smaller units been coinmended to the institutions and agencies concerned 
in the small- scalç sector . The second is the greater involve to take early steps to implement them , thereby removing 
ment of banks in financing small industries in industrially one of the bottlenecks in the growth of small industrial 
backward States , such as Assam , Bihar , Orissa and Uttar enterprises in our country . 
Pradesh , As reflected in the rising share of advances to small 
scale industries in these States 

Unit Trust of India 
258. Beginning with June 1971, arrangements have been 

Unlt Scheme, 1964 
made to obtain data on a continuing basis regarding term 
loans granted by commercial banks to small - scale industries . 

265. Sales of units during 1971- 72 (July - June) at Rs. 15 . 1 
The data indicate that banks have played a significant role 

crores were lower as compared to Rs. 18 . 0 crores during 
in the financing of fixed investments in this sector . As at 

1970 -71. 
the end of March 1972 , the term loans sanctioned by banks 
to small industries anjounted to Rs. 132 crores covering 

266 . Units of the face value of Rs. 2 . 6 crores were re 
27, 739 units . The amount outstanding at Rs. 89 croros 

purchased during 1971- 72 As against Rs. 3 .2 crores during 
as at the end of March 1972 formed about 15 per cent of 

1970 - 71. The total amount of tinits sold and outstanding 
the total outstanding bank credit to this sector. 

with thc Trust as on June 30 , 1972 amounted to Rs. 104 . 7 
Crores, the total number of unit holders registered with the 

Trust being over 4 , 34 ,000 . Unit sales during 1971- 72 , as 
259 . Besides the State Baok of India and its subsidiaries, 

in 1970 -71, were adversaly affected by the removal, under 
which had formulated special schemes for financing crafts 

the 1970 Finance Act , of the special tax advantage which 
men and qualified entrepreneurs as carly AS 1967, all the 

unit holders were enjoyiog on their income from inits 
nationalised banks and 18 other banks have also by now 

( referred to in the last year s Report). This factor together 
formulated similar schemes . The total credit limit sanction 

with the incrcase in interest rates on National Savings 
ed to these classes of borrowers as at the end of March 

Certificates and those offered by nationalised banks on fixed 
1972 amounted to Rs. 24 crores covering 8 , 076 units And 

deposits reacted adversely on the relative attractiveness of 
the aniount outstanding was Rs. 15 crores. 

units as a medium of investment. 


260 . Credit extended by the SBI Group to small-scale in 
dustries As at the end of March 1972 amounted to Rs. 231 
crores showing an increase of Rs. 34 crores over the March 
1971 level which compares with the increase of Rs. 45 
crores showing an increase of Rs. 34 crores over the March 
the number of units financed by the SBI Group between 
March 1971 and March , 1972 was 3 , 788 as against 11,796 in 
the corresponding period of 1971. In the case of the 14 
nationalised banks, while the increase in outstanding credit 
during 1971- 72 was Rs. 40 crores as against Rs. 45 crores 
in 1970 -71, the number of units financed during this period 
( 12 , 719 ) was higher than in the corresponding period last 
year (9 , 151). 


267. The total investments of the Trust aggregated 
Rs. 119 . 3 crores as on Junc 30 , 1972 . Of these , ordinary 
shares accounted for Rs. 44.6 crores ( 37. 4 per cent), prefer 
ence shares for Rs. 13 . 9 crores ( 11. 7 per cent) , and deben 
tures for Rs. 41. 9 crores ( 35 . 1 per cent). The balance of 
Rs. 18 . 8 crores (15 . 8 per cent) represented investments in 
Government Securities and Corporation Bonds , advance 
depositą for debentures and preference shares which the 
Trust had agreed to underwrite , advance call deposits , ap 
plication money for purchase of shares and call and short 
notice deposits . 


Unit Sebeme, 1971 


261. The pace of expansion of credit granted by sche 
duled commercial banks to the small road and water trans 
port operators was also lower during 1971- 72 than in 
1970 -71. The net increase in the credit extended to this 
sector during 1971- 72 was Rs. 12 crores or about half 
the increase in the previous year (Rs. 23 crores ). As at 
the end of March 1972 , the limits sanctioned amounted to 
Rs. 82 crores spread over 33 ,052 units, the balance out 
standing being Rs. 60 crores. 


268. This Scheme was introduced on October 1 , 1971 
primarily as an Adjunct of the Unit-linked Insurance Plan , 
At a later stage, the Trust may want to throw the Scheme 
open for all investors but for the time being at least the 
sale of units under the Scheme is made for the limited pur 
pose of participation in the Unit- linked Insurance Plan . 
The object of this plan is to provide investors , especially 
from the relatively small and medium -income groups of the 
community , it facility for regular savings and investment of 
their savings in the units of the Trust, combined with the 
Advantage of insurance cover during the period of the Plan . 
The Plan has so far made slow progress with total sales 
amounting to Rs. 3 . 1 lakhs under 464 applications upto 
June 30 , 1972 . However, with the additional tax advantage 
granted in the Finance Act 1972 , viz ., the treatment of the 
contributions made under the Plan for income-tax purposes 
on the same basis as insurance premia and contributions to 
provident fund, the popularity of the Plan is likely to in 
crease considerably . 


262 . As on the last Friday of March 1972 , 14 banks had 
sanctioned credit limits for setting up of industrial estates 
for small-scalc industries ; the amount involved was Rs. 5. 4 
crores . The net rise in outstanding credit to this sector 
during April 1971-March 1972 (Rş. 1.6 crores) was a little 
more than half the rise of Rs. 2 . 8 crores in the correspond 
ing period of the preceding year, 


263. Mention may be made here that the Report of the 
Working Group on Financing of Industrial Estates set up 
by the Reserve Bank in 1970 is expected to be released 
shortly . 


V . DEVELOPMENTS IN EXCHANGE CONTROL 


269 . As pointed out in Part I, the year under review 
was characterised by uncertainties in the international cur 
rency markets following the U . S . decision in August 1971 
not to convert officially -held dollars and the U . K . announce 
ment in June 1972 to float the pound . These events had 
their effect on the exchange rate of the rupec also . 


Committee on Settlement of Bills 

264 . The Committee set up by the Reserve Bank of India 
in October 1970 under the Chairmanship of Shri V . D . 
Thakkar to review the special credit schemes of the com 
mercial banks had expressed its concern at the delay in the 
settlement of bills of small entrepreneurs by large industries, 
The Reserve Bank of India , accordingly constituted in April 
1971 a Committee to study the problem of payment of 
bills by large and medium industrles to small enterprises 
and entrepreneurs in respect of supplies made to them and 
to work out suitable arrangements so as to ensure speedy 
setelement of claims. The Committee extended the scape 


Exchange rates Sales and Purchases of Sterling by Reserve 
Bank 


270 , The U . S . Government announced on August 15. 
1971 that they would cease to convert officially -held dollars 
into gold or other reserve assets , following which tho U . K . 


SEC . 3 ( 11 ) THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 24 , 1973/CHAITRA 3 , 1895 

1321 
--- - -- - - - - - - - - - - - -- - --- 
authorities announced that with effect from August 23 , 1971, Bank s rates for buying and selling spot sterling were fixed 
the dollar - sterling rate would be allowed to move in rcs with effect from June 26 , 1972 at £ 5 .2910 per Rs. 100 
ponse to market forces although the parity of the pound buying and £5. 2632 per Rs. 100 selling. Forward purchases 
sterling would remain linchanged at U . S . $ 2 .40 is equal to of sterling by the Rescrve Bank were suspended . 
fl. The dollar- sterling rate would not, however, be allow 
ed to fall below $ 2 .38 is equal to £1 but that when it 

275. After reviewing the position , these rates were rc 
tended to rise it would be allowed to fioat upwards without 
a ceiling at $ 2 .42 per pound . Following these developments 

vised , effective July 4 , 1972 , as follows : 
thc Government of India announced that there would be 

Buying - 65. 3333 per Rs. 100 
no change in the gold (and, therefore, the U .S . dollar ) purity 
of the Indian rupee and that the Reserve Bank of India 

Solling - $ 5. 3050 per Rs. 100 
would buy and sell pound sterling, for ready delivery , at 
ratcs to be determined every day having regard to the par 

The Bank resumed purchase of sterling on a forward 
value of the Indian rupce as fixed in June 1966 (which was 

basis upto 6 months on July 5, 1972 at the following 
U . S . $ 13. 3333 is cqual to Rs. 100) and the ( floating) cx 

rites : 
change rates for dollars in terms of sterling in the London 
market on the preceding working day by adding in the case 

Period 

Rale of Exchange 
of buying spot rate and deducting in the case of selling spot 
rate , a margin of £0 .0175. This basis of fixing rates came Upto 3 months $ 5. 3458 per Rs. 100 
into force from August 24 , 1971 . The margin was later 
rcduced to £0.0125 with effect from September 8 , 1971. 

Upto 6 months $ 5.3583 por Rs. 100 

Forward contracts booked for an initial delivery period of 
271. Forward purchases of sterling by the Reserve Bank 

3 months were allowed to be extended for a further period 
of India which were suspended temporarily from August 23 , of 3 months at a cbarge of £0.0125 per Rs. 100 . 
1971 , were resumed with effect from August 28 , 1971 , for 
clelivery upto six months at £5.5556 for Rs. 100. 

276 . In the sphere of Exchange Control the Rules relat 

ing to travel, studies , etc . , were revised during the year 
272 . Following the relignment of the parities of major 1971- 72 largely to take into account the exchange rate and 
international currencies on December 18 and 19 , 1971, when 

price changes, 
il new rate for sterling in terms of the U .S . dollar was 
fixed 8 .57 per cent higher than before (with the U . S . dollar 

Travel abrond for business etc . purposes 
devalued through an increase in the price of gold from 
$ 35.00 to $ 38 .00 per fine ounce and the gold parity of 

277 . The practice of classifying some businessmen as top 
the pound sterling remaining unchanged ), the Government 
of India decided to de- link the rupeo from 

ranking for the purpose of release of exchange at higher 
tho dollar and 

scales for travel abrond on business grounds has been abo 
to adopt a central rate in terms of sterling, equivalent to 

lished by the Government of India . Hereafter business 
the average of buying and selling rates of sterling based 

men will be classified into two categories , viz ., (i) senior 
on the closing London quotations for dollars on December 
17 , 1971, .e ., immediately before the realignment. 

businessmen and ( ii ) travelling salesmen . 

This 
rate was Rs. 100 is equal to £ 5 .2721 or £1 is equal to 
Rs. 18 . 9677 . The IMF was accordingly informed that India 

Relcase of exchange for higher studies 
would take advantage of the wider band of 2 ,25 per 
cent on either side of the central rate for fluctuation of the 

278 . In vicw of the increase in the cost of living in 
buying and selling rates for sterling. The system was en 

U . K . and changes in exchange rates of Continental curren 
forced from December 20 , 1971. The authorised dealers 

cies, the Government of India decided to enhance the scalc 
were advised by the Reserve Bank , that its spot buying 

for release of exchange to students / trainees for their main 
and selling rates based on the central rates of Rs. 100 is 

tenance from £600 to £700 per annum generally for all 
equal to £ 5 .2721 would be as follows : 

countries other than U .S . A . and Canada and to £750 
per annum in the case of students at Oxford and Cambridge 

Universitics . This scalc ls exclusive of tution fees for which 
Buying ---- 65 . 2851 = Rs. 100 

actual amounts as certified by the foreigt university / insti 

lution will continue to be released as hitherto . 
Selling ---- £5.2592 = Rs. 100 

Exchunge Quota for Haj rllgrinage 
273 . Forward purchases of sterling suspended from 
December 20 , 1971 were resumed by the Bank with effect 279 . Consequent on the revaluation of the Saudi Arabian 
from December 28 , 1971. The Bank offered forward cover ryals in the wake of reuligoment of the paritics 01 major 
facilities upto 9 months, at rates to be determined on the international currencies on December 18 - 19 , 1971 (the gold 
following basis : 

parity of the ryals remained unchanged so that its par value 

has gone up by 8 .57 per cent in terms of U .S . dollars ), 
Period of delivery Rate of Exchange 

the cxchange quota for persons performing Haj Pilgrimage 

has been revised upward from Rs. 1 , 575 to Rs. 1,670 per 
Upto 3 months RBI S prevailing spot 

adult ( above the age of 16 years and from Rs. 790 to 

Rs. 835 for each child between the ages of 14 And 16 
buying rate plus a margin 

years to enable the pilgrims to receive the same amount 
of £0 .0125 por Rs. 100 

of foreign currency as before . 


Upto 9 months 


Surrender of Foreign Balances : 


Special Exemption 


RBI s prevailing spot 
buying rate plus a margin 
of $ 0 . 0250 per Rs. 100 . 


Contracts with an initial delivery period of three months 
wcro allowed to be extended for (urther three or six months 
at a charge of £ . 0 .0125 por Rs. 100 per quarter . Further 
extension upto a total period of 12 months from the date 
of the original contract on payment of charges on the same 
basis was allowed in both the cases with effect from 
March 15, 1972 . Thus, in effect, forward cover was avail 
able upto 12 months. 


280 . With a view to encouraging qualified Indians resid 
ing abroad to return to India for securing suitable em 
ployment, or for exploring the possibilities of setting up 
small-scale industrial units in this country , certain excmp 
tions were granted in respect of regulations covering 
surrender of foreign currency balances. They would be 
permitted on Application to retuin their foreign currency 
balances for a period of three years from the 
date of their return to India , instead of having to surrender 
them within 30 days of the date of arrival. Under this faci 
lity , the balances will be allowed to be used hy the holders 
to pay for imports of machinery, raw materials and con 
nonents for which import licences will be issued on a liberal 
basis . The balances can also be surrendered with the right 
to re-transfer them abroad within a period of three years 


274 . After the decision of the UK authorities on June 
23 , 1972 to allow sterling to float and the uncertain con 
ditions in the international foreign cxchange markets, the 
61 6 of 1 / 72 — 16 . 
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or such further extended period which the Reserve Bank C . Number of P Form Applications Approved during the 
muy allow . 

period July 1971 — June 1972 

: - 
Exchange Control with Bangladesh 

: - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - 

No . of 
Travel 

Purpose 

P Form 

Approved 
281. Steamship / nirline companics and travel agents have 

- . . - . — . - - - . . . 
been perinitted with cffect from May 15 , 1972 to book Joining head of family . . 

11,778 
passages to Bangladesh for residents of India against payment 
of fries in Indian nincs subject only to the completion of 

Visits to relatives . . 

9, 288 

. 
form P . No prior approval on form P from the Reserve Export promotion . . 

256 
Bank need he obtuined and no restriction has been imposed 

Employment abroad . . 

4 , 253 
on the number of trips to Bangladesh undertaken by any 
passenger . 

6 , 083 
Emigration for permanent settlement 
Visits to Bangladesh will also not bc counted 
as visits abrond for purposes of Foreign Travel Scheme, Students / Traineos . 

3 , 130 
1970 . 

Miscellaneous . . . 

23 , 190 
282 . Indian national or persons of non- Indian nationality , 
who are permanently residing in India will be released ex 

VI. SURVEYS AND SEMINARS ORGANISED BY THE 
change for meeting expenses for travel to Bangladesh for 
business ( including attending conferences), studies , training, 

RESERVE BANK 
incdicul treatincnt, etc . The exchange will be nade avail 
able only in Indian rupee travellers cheques marked clearly 
as cncashable only in Bangladesh in Bangladesh Taka . The 

Surveys 
Bangladesh Bank has agreed to grant similar facilities to resi 
dents of Bangladesh for their visits to India . 

285. The decennial All- India Debt and Investment Survey 

1971- 72 , being conducted by thọ Bank in collaboration 
283 . Residents of India procecding to Bangladesh for 

with the National Sample Survey (NSS ) Organisa 
private visits arc permitted to take out with them Indian 

tion of the Government of India and the Statis 
cuirrency notes upto Rs. 500 (other than notes of the de 

tical Bureaux of the State Governments, was in 
nomination of Rs. 100 or higher ) per person per trip . Similar 

progress during the your under review . The field work on 
limits have also been fixed by the Bangladesh authorities for the demand side investigations for the Survey is being 
residents of Bangladesh to take out Taka notes with them on carried out by the National Sample Survey Organisation for 
visits to India . 

the Central Sarnple and that on the State matching sample 

and the Reserve Bank matching sample by the Statistical 
Other transactions 

Burcaux of the State Governments. The demand side in 

vestigations for the Survey Are conducted through canvas 
284. Authorised dealers have been adyisd that all transac sing of three schedules and a supplementary schedule , among 
tions between Bangladesh and India other than those falling 1 , 44, 000 rural and 53 , 000 urban houscholds covered by the 
under the limited payments rupee trade arrangements will be Central, State and Reserve Bank samples. An additional 
allowed to be settled in sterling or any sterling area currency village schedule will also be canvassed among thc 12 , 000 
( except Pakistan rupees ) or Indian rupees or Bangladesh villages selected for the demand sicle investigation . The 
Tako and will generally be subject to the same regulations Bank has set up Statistical Cells in the various State Head 
as applicable to transactions with other countries outside quarters to ensure smooth flow of filled- in schedules from 
India . The Bangladesh Bank has also similarly agrecd to the field and to carry out scrutiny and editing of the sche 
release sterling for settlement of approved transactions with dulcs . 
Indin . 

286 . At the instance of the Bank s Agricultural Credit 
Taole 25 

Department, the Division of Rural Surveys of the Economic 

Department undertook the Fill Study on Crop -wise Scales of 
Data Relating to Exchange Permits Issued and P 

Finance in Kerala State . The object of the study was to 
Forms Approved 

collect the requisite material to serve as guidelines to Dis 
A . Foreign Exchange Permits Issued for Study / Training 

trict Central Co -operative Banks in arriving at realistic scales 
Abroad during the period July 1971 – Juinc 1972 

of finance for paddy and other important crops in Kerala . 

The Division also conducted a field study on the working 
- -. .. .. --... - - - 
Technical 

of jointly - owned private wells and Government- spon 
Non - Technical 
Courses 

sored community wells in Karad Taluk , Satura District, 

Courses 
Country 

Maharashtra , This was undertaken with a view to envolv 
Number Amount Number Amount 

ing some guidelines to Small Farmers Development Agencies , 
of of 

land development banks and other appropriate credit insti 
of 

of 
Permits Exchange Permits 

tutions for taking up the financing of similar joint ventures 

Exchange 
Issued Released Issued 

in other areas as a measure of promoting minor irrigation 

Released 
(Rs, 000s ) 

schemes in the country for the benefit of cultivators , especial 
- (Rs. 0005) 

ly the small farmers . The Division s regular Survey of Co 
U . L , and Europe : 508 37, 88 551 16 , 96 

operative Bank Advances and Deposits was also in pro 
U . S . A . and Canada 1, 132 2 ,60 ,02 : 603 1, 03 ,81 

gress during the year, 
Othe. Countries : 201 13, 54 

78 2 , 19 

287 . The Division of Rural Economics of the Economic 

Department also conducted during the period under review 
B . Foreign Exchange Permits Issued for Travel Abroad for 

thrcc studies , viz ., (i) a field study on the operations of a 
Purposes Other than Study / Training during the 

mobile bank, (ii) stucly in collaboration with the Bank s 
period july 1971 - June 1972 

Agricultural Credit Department on cash credit system for 

financing coconut cultivation in Kerala and (iii ) an on- the 
Number Ainount 

spot study of cotton markets in the Vidarbha region . Officers 
of of 

of this Division participated in an inter -clepartmental study 
Perinits Exchange 

on the working of the scheme of financing primary agricul 
Issued Reloased 

tural crcdit societies by cominercial banks in Haryana, My 

(Rs.000s ) sore and Madhya Pradesh . 
Business 

288 . The Division of International Finance of the Econ 

10 , 716 6 ,62,86 
Medical treatment 

nomic Department finalised during the year the results of 

57 ,95 
Study tours 

1, 082 46 . 04 

the survey of unclassified receipts during tho quarter July 
Attendance at conl erences 

1,413 28, 34 

September 1970 (i. e., receipts in amounts below Rs. 10 ,000 
Miscellaneous . . 

5 ,678 1,33 , 33 

or its equivalent for which no purpose -wise details are re 
quired to be reported to the Exchange Control Department 
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by the authorised dealers ) referred to in the last year s Re lysis for agricultur:il lending , business planning and implc 
port, and u detniled noto analysing the results was pub mentation for rural banking, financing of agriculture , in 
lished in the Noveniber , 1971 issue of the Bank s Bulle vestment and credit planning for maximisation of cmploy 
tin . The purpose -wise pattern revealed by this survey was ment were launched and cither completed or were in full 
more or less the same as that obtained in the earlier survey . swing Broadly , the research programme concentrated on con 
No change was , therefore , called for in the basis on which tribution cither to policy formulation or to the Institute s 
the unclassified receipts are allocated to different purposes training programmes and consultancy for the banking in 
in the balance of payments statistics. The results of the 

( lustry . 
survey for 1971 which covered the quartet April- June ure 
being finalised . The survey for 1972 , which covers the 

295. The consultancy projects undertake during 1971 per 
three-month period , February- April , is in progress . The tained to : (a ) organisational plaining, (b ) decision making 
Division continued to undertake on an annual basis the sur systems, ( c ) management development and ( c ) recruitment. 
vey of freight and passage fare payments and receipts re A reorganisation project for meeting the rapid expansion 
lating to Indian and foreign shipping and airline compa of the Bank of Maharashtra has been lindertaken and the 
nies . 

report has been subinitled. The Institute provided consul 
lancy help to Bank of India , Indian Bank , Indian Overseas 

Bauk , Punjab National Bank and Indian Banks Associa 
289. The Division of International Finance also continued 

tion for the selection of clerical and officer staff using the 
to call for quarterly foreign investment survey reports from 

battery of tests developed at the Institute . A total of 8 , 947 
branches of foreign companics and Indian joint stock compa 

candidates was tested for clerical position and 5 , 755 can 
nics. The assessment of India s international invcstinent 

didates for ollicers cadre . 
position in 1968-69, based primarily on theso reports , is 
under preparation , 

296 , NIBM started the publication of a quarterly journal 

titled Prajnan ; its first issue was published in January , 
290 . During the year , the Division of Trade of the Eco 

1972 . Three other publications, viz ., Directory of Courses 
nomic Department Illinched two surveys , a Survey of 

1971-72 Edition , Programmed Text On Inland Remittances 
Foreign Collaboration in Indian Industry and a Survey of 

und NIBM Brochure were also isslicc . 
Indian Joint Ventures Abroad . Whilo the latter is a fresh 
Survey being conducted for the first time by the Bunk , 
the Survey of Foreign Collaboration in Indian Industry is Bunkers Training College, Bombay 
a followup of u similar Survey initiated in 1965, tho results 
of which were published in 1968 . The Surveys , already in 

297 . During the period uuder l eview , the College conduct 
progress , cover the period 1964 -65 to 1969 - 70 . 

ted five courses on Credit Appraisal and two courses each 

for legal oflicers of teran -lending institutions and banky and 
Seminars 

for supervisory inspection staff of commercial banks. The 
College also conducted , for the first time, an in - company 

course on Credit Appraisal for the officers of Central Bank 
291. A seminar of the economists of the public scctor 

of India . Two courses each in Senior Banking and Foreign 
banks was held by the Reserve Bank in April 1972 to 

Exchange and one course each on Intermediate Banking, on 
discuss the role of the economists working in banks in 

Personnel and Organisation , and on Organisation and Me 
collecting appropriate statistics, involvement in policy and thods were also conducted at the Collcge . As mentioned 
crcdit planning in evolving special schemes for priority 

in the last year s Report, two new courses, viz ., a course 
Sectors and deposit mobilisation and in pre - investment and on Project Appraişal (Financial) 
post-investment appraisal of schemes in lead bank areas . In 

and another on Market 

Analysis for the officers of term -lending institutions is also 
the same month the Bank also held a seminar of the heads for such officers of commercial banks as are handling term 
of agricultural finance departments of the major commer loans were introduced at tho College during the period , 
cial banks to discuss the problems faced by the banks in in The former course has since been merged with tho Credit 
creasing finance to the agricultural sector and recovering Appraisal Course . 
loans advanced for agricultural development. 


VII. EDUCATION AND TRAINING 


292. Realising the importance of gencral as well as in 
tensive training for the personnel at all levels - junior, 
supervisory and senior executivc - not only in respect of its 
Own but also in respect of thc commercial banks, of co 
operative institutions and even of Government Departments 
concerned with the execution of special schemes linked with 
institutional credit , the Reserve Bank has established various 
training institutions. These institutions have been 
carrying out a series of training courses. The year under 
revicw saw considerable cxpansion of activities in this re 
yard . 


298 . The College is also conducting courses for the Bank s 
own Officers. Two Central Banking courses for Staff Offi 
cers Grade I and a Credit Appraisal course for the officers 
of the Bank s Department of Banking Operations and De 
velopment and the IDBI were conducted at the College during 
the period . Further, two new courses , a course for the 
faculty attached to the Bank s own training institutions and 
a Central Banking -Advanced Course for the Senior Staff 
Officcrs Grade III were instituted . A few senior officers 
of commercial banks also attended tho Central Banking 
Advanced Course . 


299. The total number of oflicer s from banks and finan 
cial institutions including Bank s own officers who received 
training in the College during the period was 685. Since tho 
inccption of tho College in 1954 , 4 , 525 officers havo re 
ceived training in the Jifforent courses conducted by the 
College , 


National Institute of Bank Management 


293 , In terms of its long-term Objectives, the National 
Institute of Bank Management (NIBM ) cxpanded further 
during the period July 1971 -June 1972 its capabilities to help 
the banking industry in training and developing its senior 
personnel, to provide a series of consultancy services, and 
to disseminate professional knowledge and information . 
During this period , in all ninetcen programmes were offered 
in which four hundred and nineteen officers from banks in 
India and from abroad participated . These included advan 
ced management training , senior executive course , executing 
development programme, branch management programme, 
credit management, workshop for trainers , first man - power 
development seminar, workshop for performance planning , 
and training for expert finance. 


300 . The College proposes to introduce very 3001 a 
Course on Industrial Relations in Banking for the benefit of 
both the staff and the Jine executives of commercial banks 
and financial institutions and conduct short courses on Bank 
Statistics und lixport Finance and 4 Seminar on Financing 
of Small - Scale Industries . The College also proposes to 
offer a two -tier courso in Branch Management, in collabo 
ration with the Indian Institute of Management, Ahmodabad 
for branch managers and accountants of commercial banks. 
The College is also working on an integrated course for 
middle level executives of commercial banks . 


294 . On the research side , which is the core of the In 
stitute s activities, various studies in the areas of develop 
ment banking and regional economic potential, credit risk ana 


301 Further , the College is now designing a two -tier 
Afro - Asian Regional course on Developnient Banking in 
collaboration with the Economic Development Institute , 
Washington , for executives and senior officers of develop 
ment banks from various countries in Asia and Africa . 
The courso is likely to be offered in early 1973. 
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Co -operative Bankers Training College , Poona 

Promotion of Hindi in R . B . I. 

308. During the year under review , the Bank brought out 
302 . During the period under revicw , two courses for 

the Hindi version of the Annual Report on the Working of 
the managerial staff of State / central co - operative banks and 

the Reserve Bank of India and Tiend and Progress of 
ono course each for the managerial staff of 

Banking in India for the year ended June 30 , 1971, 45 also 
urban banks and central banks financing indus 

thc Hindi version of the revised edition of the Functions and 
trial co - operatives were held . Three courses for the brunch 

Working of the Reserve Bank of India . Besides, the Hindi 
Agents of State / central co -operative banks , five courses for 

translation of thç revised exchangc Control Manual ( sixth 
the land development banks ( three general courses and 

edition ) was sent to Government for publication in a spe 
two courses on project planning and appraisal) and three 

cial issue of the Gazette of India . The Bank also continued 
agricultural finance courses, one each for the senior and the 

to offer assistance to its associate institutions, viz ., the 
middle level personnel of commercial banks and the officers 

Industrial Development Bank of India , Agricultural Refinance 
of the Reserve Bank , were also held during this period . 

Corporation , Unit Trust of India , Deposit Insurance Coi 
In addition , one refresher Course euch , for the managerial 

poration and Credit Guarantce Corporation of India Ltd ., 
staff of State / central and urban co -operative banks and one 

for Hindi translation of their annual reports as well as their 
special course cach , for the managerial staff of land de 

press communiques , advertisements , notifications , notices , etc . 
velopment banks in Tamil Nadu and Mysore States , were 
also held at the College. A special course for project officer s 

309 . In compliance with the provisions of the Official 
and assistant project officers of Small Farmers Development 

Languages Act , 1963 , the Bank continues to issue press 
Agencics / Marginal Fartners and Agricultural Labourer s 

communiques / notes / releases / summaries , notices , advertise 
projects was introduced at the College and three such courses 

ments and notifications simultaneously in English and Hindi. 
were held . The College also instituted short-term courses 

The letters and communications received in Hindi from the 
and two such courses on Banking Regulation Act and one 

members of the public , the Central Government and the 
course for the managerial stuff of State / central co -operative 

State Governments were entertained and replicd to in Hindi. 
banks on financing of weavers Societies were conducted 
during this period . 

310. At one of its meetings, the Official Languuges Im 

plementation Coinmittee set up in the Department of 
303 . The number of officers from co - operativc, land de Banking, Ministry of Finance appreciated the significant pro 
velopment and commercial banks who received training in gress made by the Bank in the field of progressive use of 
the College during thc pcriod was 723. Since the inception Hindi. At its instance, 2 . seven -member Official Languages 
of the College in September 1969 , as many as 1 ,443 officers Implementation Committee was set up in tho Bank under 
have received training in the different courses conducted by 

The Chairmanship of the Chief Manager with the object of 
the College . 

accelerating the progressive use of Hindi in the Bank . The 
Committee held its first meeting on March 24 , 1972 and 

reviewed the progress made so far in the progressive use of 
304 . Besides these courses , two scminars, on each for Hindi in the Bank and in thọ Hindi teaching programme 
the chief executive oflicers of State co -operative banks/ under the Bank s Hindi Tcaching Scheme. 
central land development banks and urban co -operative 
banks were organised . 

311. The Hindi classes continued to be conducted by the 

Bank under its own teaching scheme ut dillerent centres on 
Stall Truining College , Madras 

voluntary basis for the benefit of the Bank s employeey . 

The incentive provided for passing Hindi cxanıinations were 
305. The College continued to conduct the General Courso 

also continued during tho year . The incentive of honorarium 
on Central Banking for Staff Officers Grade II (Direct Ro 

to the typists of the Bank for passing the Hindi Typewriting 
cruits and Promotees ) und Assistants 

Examination continued to be offered . With a view to acce 

and the Inspection 
Course for officers of the Bank s Department of Banking 

lerating the pace of Bank s Hindi Teaching Scheme, the qucs 
Operations & Development, the industrial Finance Deport 

tion of providing additional incentives to out employees was 
ment and the Agricultural Crodit Department on a regular 

also taken up for consideration . 
basis. The College has uso conducted two Induction Courses 
for Staff Officers Grade 1 / Grade II (Dircct Recruits). The 

VIII . ACCOUNTS AND OTHER MATTERS 
total number of employees whº have so far received train 
ing in the college is 3 , 386 . 

312 . During the accounting year ended June 30 , 1972 , 

the Bank s income after making the usual and necessary 
Zonal Training Centres 

provisions amounted to Rs. 222. 17 crores as compared with 

the last year s income of Rs. 196 . 46 crores. 
306 . The Zonal Training Centres at Bombay, Madras und 
New Delhi continued to conduct courses for junior and 

(Rs. in croros ) 
senior clerks of the Bank . The Zonal Traiaing Centre at 
Calcutta could not be reopened during the period due to 

Year 
certain administrative exigencies. The totul number of clerj. 
cal staff who have so far received training in the various 

1971 - 72 1970 - 71 
Zonal Training Centres is 6 ,961. 

(i) Interest on Ways and Means Advanc 

es to State Governments . . , 15 . 32 10 . 21 
Other Mutters of Education and Training 

( ii ) Intorest on Loans and Advances 10 

the State Governments ( other than 
307. Deputation of stuff .. -Under the standing arrange 

on Ways and Moans Advancos refer 
ments with tho Administrative Staff College of India , 

led to al item (i) above ] and Com 
Hyderabad , Bank s Officers were deputed to attend manage 

mercial and Co -operative Banks , 20 . 56 
ment development courses conducted by the College , Officers 

2 ) . 74 
were also sent to participate in some of the courses con 

(iii ) laterest on Rupee Securitics and Dis 
ducted by the Bankers Training College for the officers of 

count on Rupoe Treasury Bills , 156 . 25 133 .51 
commercial banks and financial institutions, as also to short 

(iv ) loterest and Discount on Foreign 
term courses on management development organised by the 

Securities, Investments and Treasury 
All- India Management and State Level Associations, Manage 

Bills . . . . . . 22 . 58 29 . 29 
ment Institutes and a few other similar institutes. The Bank (v) Commission and profil or gain by 
also deputed its officers to participate in the courses con 
ducted by the I.M . H ., the J. B . R . D . and the Asian Institute 

Exchange . . . . . . 0 . 10 

1 . 39 
of Economic Development & Planning, Bangkok , The Bank 

vi) Other inconic . . . . 1 . 06 0 . 32 
deputed its officers to participate in the SEANZA Central 
Banking Course and other courses of interest to it organised 

TOTAL 

222 , 17 196 . 46 
hy some other foreign institutions. Besides oficers 

Less Transfors to Funds as stated in 

were 
also deputed for study visits / training to banking and financ 

Pirn 313 , , , , , 65 . 00 60 . 00 
ial institutions in the U . K ., West Germany, Sweden , France 
und Italy . 

157 . 17 136 . 46 


- . - . - 


. - - 


- 


- 


- - 
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Local Board 


313 . The contributions to the National Agricultural 
Credit (Long Term Operations) Fund , the National Agricul 
tural Credit ( Stabilisation ) Fund and the National Industrial 
Credit ( Long Term Operations ) Fund were Rs. 19 crores , 
Rs. 6 crores and Rs. 40 crores, respectively , as against Rs. 18 
crores , Rs. 2 crorcs und Rs. 40 crores, respectively, during 
the year 1970 -71. 


323 . Shri Dayalji G . Patel resigned his office as a member 
of the Western Area , Local Board . Bombay, with effect from 
April 26 , 1972. There was no other change in the com 
position or in the niombership of the local Boards during 
the year under report . 


Opening and Closing of Offices and Changes in Organisa 

Hon had Management 


314 , Out of the balance of income amounting to 
Rs. 157 , 17 crores after allowing for the total expenditure 
riinointing to Rs. 37. 17 crores during the year as against 
Rs. 36 .46 crores in the previous year , the surplus of profit 
set aside for payment to Central Government was Rs. 120 
crores as against Rs. 100 crores paid last year . 


324. A sub -office of the Isslic Department was sct up at 
Ahmedabad with cffcct from December 1 , 1971 and the 
Notc Cancellation Section functioning at that centre was 
merged with thc sub - office . Deposit Accounts Department 
was also opened on December i. 1971, at that contre . 


Bank s Premises 


315 . The rise of Ks. 25 .71 crores in the total income from 
Rs. 196 .46 crores to Rs. 222 . 17 crores was mainly duc to 
increase in interest on rupec securities and treasury bills 
Teflecting (i) the effect during a full year of the increase in 
the Bank rate hy one per cent with effect from the January 
9 , 1971 ( 11) the creation of ud hoc treasury bills for the 
Central Government for meeting the Centre s deficit and 
(iii) the high level of the State Governments overdrafts 
during the year. The increase of Rs. 0 .71 crore in the ex 
penditure was mainly due to nominal increases in the various 
items of expenditure . 


New Office Premises 

325. A contract has been placed for the construction or 
the diaphragm wall for the proposed multi-storeyed build 
ing in thc Mint Compound at Bombay and the work is in 
progress. 


Auditors 


Leased Premises for Omce Use 


316 . The Accounts of the Bank have been audited by 
M / s. Ray and Ray, Calcutta , M / s . A . F . Ferglison & Co ., 
Bombay, M / s . Suri & Co ., Madras and M / s. Thakur Vaidya 
nath Aiyar & Co ., New Delhi whº were appointed by 
Government of India as auditors of the Reserve Bank of 
India by the Notification No. F . 3 (24 )-BC / 71, dated October 
5 , 1971 issued in exercise of the powers conferred by 
Section 50 of the Reserve Bank of India Act. In addition 
to the Bombay , Calcutta , Madras and New Delhi Offices, 
accounts at Bangalore and Patna Offices have been mudl 
ted by the Bank s statutory auditors this year. The remu 
neration of the auditors has bcen fixed at Rs. 15 , 000 per 
ollice . 


326 . The State Archives Building where the sub -office of 
the Issue Department at Bhubaneshwar is to be located has 
been taken possession of. Arrangements have been made to 
take on Icase necessary premises for opening a Regional 
Office of the Department of Banking Operations & De 
velopment at Bhubaneswar . Arrangements have also been 
made to take on case office accommodation in a building 
under construction at Jaipur for housing the existing de 
partments at that centre and for opening i sub -office . 


Residential Quarters 


The Central Board 


317 . The term of office of Shri P . N . Damry , Deputy 
Governor, was extended by the Central Government 
for a period of two years with effect from February 13, 
1972 . 


327 . The Bank is continuing its efforts to provide rest 
dential quarters which are heavily subsidiscd at all impor 
tant centres. During the year under review , the construc 
tion of 16 quarters for clcrical staff at Madrus was coni 
pleted , while construction of 1, 038 quarters for clerical and 
sub -ordinate staff - 272 at New Delhi, 444 ut Calcutta , 218 
at Kanpur and 104 at Nagpuinis in progress . As regards 
Stall Officers Gr. I and II the construction of 54 quarters 
at Bangulore is nearing completion , while construction of 
152 quarters at Bombay is in progress . Further residential 
projects which will provide another 850 flats for clerical 
and sub - ordinate staff at New Delhi, Madras , Bangalore , 
Hyderabad and Bhubaneswar are in the planning /tender 
stage , while 258 flats for Staff Officers Gr. I and II at New 
Delhi and Kanpur are in the planning stage . 


318 . Shri P . L . Tandon and Dr. V . Shanmugasundarani 
retired as Directors of Central Board on the expiry of their 
terms of ppointment on January 14 , 1972 . The Board 
wishes to place on record its appreciation of the serviccy ren 
dered by the retired Directors . 


319 . Consequent on his appointment els Comptroller and 
Auditor General of India , Shri A . Baksi ceased to be A 
Didector , with effect from March 26 , 1972 . 


328 , Efforts are being made to secure land for construc 
tion of quarters at centres where no plot has been secured 
or where the number of quarters provided is inadequate . 


Employer-Employee Relations 


320. Shri S . N . Joshi and Dr. Bhabatosh Datta were 
appointed as Directors of the Central Board of the Reserve 
Bank of India with effect from February 7, 1972 tinder 
Section 8 ( 1 ) ( c ) of the Reservc Bank of India Act, 1934 , 
Shri C . P . Srivastaval was also appointed as Director of 
the Central Board under the same Section with effect from 
February 17, 1972 . 


321, Seven mectings of the Central Board were held during 
the year, one each at Lucknow , Bombay, Madras, Calcutta , 
Bhubaneshwar, New Delhi and Shillong. Thç Committee 
of the Central Board held 51 meelings of which 6 were 
held in New Delli, 2 in Calcutta , 1 in Madras and the rest 
in Bombay , 


329 . Negotiations were held betwcen the Bank and the 
All India Reserve Bank Employees Association on remain 
ing items which were not covered by the earlier settlement, 
A settlement was signed on May 9, 1972 on combined 
seniority for the clerical staff of all departments and auto 
niatic switchover of eligible non - clerical staff to clerical 
cadrc . Simultaneously thc Bank has communicated its do 
cision to the Association on a scheme for making promo 
tions to the Stuff Officers Gr. II in the Bank on the basis of 
it written (estas against the present method of screening 
Through a system of interviews. The Bank has also ad 
vised the Association that the number of posts carmarked 
for and to be filled by direct recruits to the cadre of Staff 
Ollicer Gr. II will be 17 per cent of the sanctioned strength 
of Staff Officers Gr. II (as it will be from time to time) 
and that lialf of the posts for direct lüt:flits will be reserved 
for and filled by members of the staff who qualify at the 
recruitment test. 


322 . Shri V . G . Pendharkar, Executive Director, left India 
on April 14, 1972 10 take up the appointment of Economic 
Adviser to the Bank of Tanzania wider the Technical Assig 
tance Programme ol I. M . F . 


- 


- 


- 
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330 . Thc Bank has also set up a Committee known 13 Employees Housing Loan Scheme 
" Reserve Bank of India Officer - Cadres Revicw Committec." 

331. During the year under report Housing Loans were 
The composition of the Comunittce is as follows : 

sanctioned as under : 


- - - - - 


. 


- - - - 


Chairman 


- 


No . of Amount 
Socioties Rs. 


Mr. Justice J. L . Nain , 
Bombay High Court, Bombay 


11 


39, 13,679 


Member 


A . Now Co -operative Housing Societies . 

Additional loans to Co -operative 
Housing Societies alrcady formed , 


4 


4 , 19 , 772 


43 , 33 ,451 


Shri V . Isvaran , I. C . S . (Retd .) 
Prof. N . S . Ramaswamy, 
Director , National Institute 
For Training in Industrial 
Engineering, Bombay . 


No. of 
Employees 


Amount 
Rs. 


B . Individual members of staff 

New loans 
Additional loans to Omployees who 
had already availed of loans earlier 


168 

36 


30 ,72 ,004 
4 , 54 ,527 


The Committee is to revicw thc cxisting emoluments-structure, 
promotion policy and procedure , methods of in -scrvice 
training , etc ., of the officers of the Bank . The Committec 
met on several occasions during the year under review to 
hear the views of the All-India Reserve Bank Supervisory 
Stuff Association, Reserve Bank of India Officers Associa 
tion and the Bank . The report of the Committee s is ex 
nected in a few months . 


35 , 26 , 531 
- . - ..- . - - - 
The total amount of socicty and individual loans Sanc 
tioned since the introduction of the scheme in 1961 
amounts to Rs. 3,27 ,27 ,611 .00 and Rs. 1 , 13 ,71, 634 .00 , res 
pectively . In all 2 ,069 cmployees have availed themselves 
of this facility , 


RESERVE BANK OF INDIA 


BALANCE SHEET AS AT JUNE 30, 1972 


ISSUE DEPARTMENT 


LIABILITIES 


ASSETS 


- - 


- 


- - 


- - . 


- - - 


- - . .. 


Rs. 


P . 


Rs. 


P . 


Rs. 


P. 


Rs. 


P . 


28 ,79 ,48 ,120 . 00 


and 


Notes held in the Bank - 

ing Department . 


Gold Coin 

Bullion = 
(a ) Held in India . 


. 


182 ,53, 10 , 862.72 


. 


(b ) Held outside India 
Foreign Securities . 


. . . 
221,65, 38 ,085 . 47 


Notes in circulation 


, 4877 ,73, 13,265. 50 


. 


Total 


. 


. 


. 


404 , 18 ,48 , 948 . 19 


Total Notes issued 


4906, 52 ,61,385, 50 Rupoc Coin 


. 


. 


. 


28,05,41,745 .87 


Government of India 

Rupee Securities , 


4474 , 28 , 70 ,691 . 44 


Internal Bills of Fx 

change and other Com 
mercial Paper . . 


Total Llabilitles 


4906,52,61,385,50 


Total Assets 


. 


. 


4906 ,52,61,385 . 50 


- 


- - - - - 


- - - - - 


- 


- - 


- 


- - 


.. 


.- — 


- 


- 


- 


. 


- 


- - 
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BANKING DEPARTMENT 


— 


. . 


- 


. 


- 


LIABILITIES 


- 


- - 


. . 


. 


- 


- - : - 


- 


Rs. 


P . 


. 


- 


. 


- 


- 


- . 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- - - 


- 


28 , 79 ,48 , 120 . 00 

2 ,77,688 . 00 
2 , 08 , 240 . 65 


Capital Paid -up 
Reserve Fund , 
National Agricultural Credit (Long- Term 

Operations) Fund . . . . . . 
National Agricultural Credit (Stabilisation ) 

Fund 
National Industrial Credit (Long -Term Ope 

rations ) Fund . . . . . . 


9 ,85 , 75 ,721 . 88 


311, 17 ,49 ,668 . 84 
195, 27 , 24 ,607. 67 
448 , 18 ,03 ,896 . 33 


Deposits : 


38,01,00 ,000. 00 


( a ) Government 

(i) Central Governinent 
(ii) Stato Governments 


27 , 10 , 79,000 . 00 
169, 11, 51, 249 . 00 
10 , 88 ,91, 800 . 00 


(b ) Banks 

(i) Scheduled Commercial Banks . 
( ii ) Scheduled State Co - oporative 

Banks . 
( iii) Non -Scheduled State Co-opora 

tive Benks , . 
(iv) Other Bunks. . . . . 
(C) Other 
Hills Payable , 


ASSETS 

. . . ---- - - 
Rs. P . 

- - .. . - .. . 
5 , 00 , 00 000 . 00 Notes 
150 ,00 , 00 , 000 . 00 Rupeo Coin 

Small Coin . 
209,00 ,00,000 .00 Bills Purchased and Discounted : 

(a ) Internal . . . . . . 
45,00,00 ,000 . 00 ( b ) External 

(c ) Government Treasury Bills , 
175,00 ,00,000. 00 Balances held abroad * 

Investments* * , , . . 
Loans and Advances to : 

(i) Central Government 

(ii) Stato Governmonts. . 
47,03 , 13 ,413 . 14 Loans and Advances to : 
7 ,91,08 , 468 .66 (1) Scheduled Commercial Bankst . 

(ii) Stato Co -operative Banksit , 

( iii) Others , . . . . . . 
296 ,76,30,028 . 10 

Loans, Advances and Investiments from 
18 ,42 , 05,095 . 16 National Agricultural Credit (Long - Term 

Operations ) Fund . . 
99 , 77, 914 .40 (1 ) Loans and Advances to : 
76 ,52,821 . 40 (i) State Governments , , , , 

(ii) State Co - operative Banks 
214 , 39, 88 ,634 . 13 ( iii) ContralLand Mortgage Banks . 

(iv ) Agricultural Refinance Corpo 
75,52,14 ,714 .43 

ration . . . . . . 

( b ) Investment in Contral Land Mortagage 
285 , 28 ,09 ,886 .83 Bank Debenturos . . . . . 

Loans and Advancos from National Agri 

cultural Credit ( Stabilisation ) Fund 
Loans and Advances to Stato Co -operative 

Banks 
Loans, Advancos and Investments from 

National Industrial Credit (Long- Term 
Operations) Fund 
(a ) Loans and Advances to the Dovolop 

inent Bank 
(b ) Investment in bonis debeatures issue i 

by the Development Bank . 
Other Assets 


53, 05 , 82,256 . 54 
20 , 70 , 01, 632 . 00 


5,07,09,000 . 00 


Other Liabilities 


. 


. 


. 


. 


. 


10 ,60 ,77,030 . 00 


25 ,70, 39 , 4 64. 00 


92 ,82 , 33 ,544 . 00 


84,74, 57, 057. 34 


. 


- - — 


— . .. 


- 


- - - -- 


Total Liabilitles , . 

1531, 09 ,00 ,976 . 25 Total Assets 

1531 ,09 ,00 ,976 . 25 

- - - 
Contingent liability on partly paid shares Rs. 9,48 , 388 . 69 (Sterling Investments of £ 50 ,000 convertod @ Rs. 100 = £5,2721) 

* Includes Cash , Fixed Deposits and Short-term Seucrities. 
# * (1) Excluding Investments from the National Agricultural Credit (Long- Torm Operations) Fund and the National Industrial 

Credit (Long - Torm Operations) Fund . 
(ii) Includes Rs. 5,17,76,434. 16 (equivalent of £ 50,000 and U .S . $ 6,982,500 ) held abroa:1. 
# Excluding loans and Advances from the National Agricultural Credit (Long- Term Operations ) Fund , 

Includes Rs. 45,00 ,000 advanced to scheduloch cominercial banks against uimance bills under Soction 17 (4 )(C) of the Reserve 

Bank of India Act. 
# Excluding Loans and Advances from the National Agricultural Credit (Long- Term Operations) Fund and the National Agri . 

cultural Credit ( Stabilisation ) Fund . 


S . JAGANNATHAN , Governor. 
P . N . DAMRY , Deputy Governor . 
R . K . HAZARI, Doputy Governor . 
V . V . CHARI, Doputy Governor , 
S . S . SHIRALKAR , Deputy Governor . 


K . N .R . RAMANUJAM , 

Chief Accountant . 
Dated the 8th August, 1972 . 
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- 
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- 


- 


- 


- 


- 


PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED JUNE 30, 1972 


- - 


- 


- - 


- - 


- 


- - 


INCOME 
Interest, Discount, Exchange, Commission , ctc. £ 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


Rs. P . 
157, 16,50 ,995 . 40 


EXPENDITURE 


Establishment , , 
Directors and Local Board Members Fees and Expenses . 
Auditors Tees . . . . . 
Rent, Taxes, Insurance, Lighting , etc. . 
Law Charges . . . . 
Postage and Telegraph Charges . 
Remittance of Troasure 
Stationery, etc . . . 
Security Printing (Cheque, Note Forms, ctc.) . 
Depreciation and Repairs to Bank Property 
Agency Charges . . . . . . . . 
Contributions to Staff and Superannuation Funds 
Miscellaneous Expenses . 

. . . . 
Net availablc bulanco . . . . . . 


20 ,93,25 ,621. 86 

65 , 527 . 68 

90,000 . 00 
1, 02 .10 ,648 . 99 

2, 16 ,523 , 57 
11 ,87 ,907 . 87 
67,29 ,577 .01 

2. 7 ,98 , 163 . 31 
4 ,80 , 22 ,762 . 31 

1 ,06, 19 , 459 . 89 
. 7, 28 ,37,842 . 14 


. 


. 


. 
. 


. 
. 


. 


95 ,45 , 783 .63 
125 , 00, 00, 177 . 14 

- - - - -- - - 
157,16,50 ,995 .40 


- 


Total . 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


.. 


., 


Surplus Payablo to Central Government 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 
- - - - 


. 
- --- 


120 ,00 ,0 ) ,177 . 14 
- - .- - - . 


- 


- - 


- - - 


RESERVE FUND ACCOUNT 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


R 


E 


. . 


. . 


. 


. 


. 


. 


- 


- 


. - 


- 


. 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


. 


, 


150, ,00.000 . 0 ) 


By Balance on 30th June 1972 . . 
By transfer from Profit and loss Account 


. 
, 


Nil 


Total 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. . . 


150 ,90 ,00 ,000 . 00 


- - - - 


. .. - - .. . 


- 


. - - 


. - - 


- . .. - . . 


. - 


- 


£ After making usual or necessary provisions in terms of Section 47 of th - Reserve Bank of India Act. 

S . JAGANNATHAN , Governor. 
P . N . DAMRY, Deputy Governor, 
R . K . HAZARI, Deputy Governor , 
V . V . CHARI, Daputy Governor , 

S . S . SHIRALKAR , Deputy Govornor. 
K . N .R . RAMANUJAM , 

Chief Accountant. 


REPORT OF THE AUDITORS 


TO THE PRESIDENT OF INDIA , 

We, tho undersigned Auditors of the Reserve Bank of India , do horoby roport to the CentralGovernment upon the Balance Shoet 
and Accounts of the Bank as at 301h June, 1972 . 


We have examined the abovo Balance Sheet with the Accounts , Certificates and Vouchers relating thereto of tho Central Office 
And of the Offices at Calcutta , Bombay, Madras , New Delhi, Patna and Bangalore and with the returns submitted and cortified by the 
Managers of the other Offices and Branches , which Returns are incorporated in tho above Balance Sheet , and report that whero we have 
called for explanations and intormation from the Central Board such information and explanations havo been given and have boon satis 
factory . In our opinion , the Balance Sheet is a full and fair Balance Sheet containing the particulars prescribed by and in which the assets 
have been valued in accordance with the Reserve Bank of India Act. 1934 and Rogulations from thoreunder and is properly drawn up 
so as to exhibit a true and correct view of the state of the Bank s affairs according to the best of our information and tho explanations 
given to us, and as shown by the Books of the Bank , 

RAY & RAY , 
A . F . FERGUSON & CO .. 
THAKUR VAIDYANATH AIYAR & CO . Auditors 
SURI & CO . 


Dated the 8th August 1972 


[No, F . 10 (13) -- B01/72 ] 
D . M , Sukthankar, Director 
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वाणिज्य मंत्रालय 

( ii) throc ripees per tonno if Aluminium Phosphide 

is lişcd as a fumigapt, 
नई दिल्ली, 24 मार्च, 1973 

shall be charged by the recognised fumigation Agency 

for carrying out fumigation under these rules. . 
का . आ . 878. -निर्यात ( क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण ) 

[ No . 6( 3) / 72 - EIREP ] 
अधिनियम , 1963 (1963 का 22) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों 

M . K . B. BHATNAGAR, Deputy Dirctor , 
का प्रयोग करते हए. केन्द्रीय सरकार, तेल - हिम चावल की भूसी का 

(Export Promotion ) 
निर्यात ( क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण ) नियम . 1968 में और 
संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम एतद्वारा बनाती है , 

( मस्य नियंत्रक, आयात-निर्यात का कार्यालय ) 
अर्थात् : 

.. आदेश 
1. इन नियमों का नाम तेल - हित चायल की भूसी का निर्यात 
( ग्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) संशोधन नियम , 1973 है ! 

नई दिल्ली , 13 मार्च, 1973 
2. तेल - हित चावल की भूसी का निर्यात ( क्वालिटी नियंत्रणा का . आ . 879.-- श्रीमती मिन्दर कौर धर्मपत्नी स्वर्गीय 
और निरीक्षण ) नियम , 1966 में , - 

श्री रंजीत सिंह मान को 1964 मसीडीज बेन्ज 190 सैलून कार के 
(1 ) नियम 4 के उप -नियम (3 ) म . खण्ड ( 2 ) के स्थान पर 

आयात के लिए 15000 रु. का एक सीमाशुल्क निकासी परीमट 
निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् , : 

सं पी / 5 / 3030500 / एन / एम पी / 42 / एच / 33-34 दिनांक 16-3-72 

स्वीकृत किया गया था । उन्होंने अनलिपि सीमाशुल्क निकासी 
"( 2) गैस -बंद आवरणों के भीतर 120 घंटों की प्रभावन अधि पमिट के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल सीमाशल्क 

सहित एल्यूमिनियम फोसफाइड की 9 ग्राम / टन की निकासी परीमद खां गया है । आगे यह बताया गया है कि मूल 
मात्रा का प्रयोग करके । " 

सीमाशुल्क निकासी परीमट किसी भी सीमाशुल्क कार्यालय में पंजीकृत 
( 2 ) नियम 6 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा , 

नहीं करयाया गया था और उसका उपयोग नहीं किया गया था । 
अर्थात् : 

इस तर्क के समर्थन में श्रीमती मिन्दर कौर ने एक शपथ पत्र 
"8. पीस- इन नियमों के अधीन -.. 

दाखिल किया है । उन्होंने यह वचन दिया है कि मूल सीमाशल्क 

निकासी परीमट के मिल जाने पर वह उसे कार्यालय रिकार्ड के लिए 
(1) चार रुपये प्रति टन , यदि धूमक के रूप में मिधाइल वापिस लौटा दंगी । मैं संतुष्ट हा कि मूल सीमाशुल्क निकासी 
योमाइड का प्रयोग किया गया है : 

पमिट सं . पी / ज / 3039500 / एन / एम पी / 42/ एच / 33-34 दिनांक 
( 2) तीन रुपये प्रति टन , र्याद धूमक के रूप में एल्यूमि 

16-3- 72 खो गया है और निर्देश देता ह कि उन्हें अनलिपि 
नियम फोसफाइड प्रयोग किया गया है , 

सीमाशुल्क निकासी पमिट जारी किया जाना चाहिए । मूल सीमा 

शुल्क निकासी परीमद को रद किया गया समझा जाए । 
की दर से फीस मान्यताप्राप्त प्रधुमन अभिकरण द्वारा धूम देने के 

[ सं . 2( आर -221) / 71-72 / बी एल एस / 5153 ] 
लिये ली जाएगी । " 

एम . जी . गोम्बर, उप - मुख्य नियंत्रक 
[ सं . 6(3)/ 72-नि . नि . तथा नि . सं .] 

पषन मख्य-नियंत्रक 
एम . के. घी , भटनागर, उप निदेशक (निर्यात संवर्धन ) 

(Office of the Chief Controler of Import and Exports ) 
MINISTRY OF COMMERCE 

ORDER 
New Delhi , the 24th March, 1973 

New Delhi , the 13th March, 1973 
$ . 0 . 878 .-- - In exercise of the powers conferred by section S. O . 879. -- Mrs. S. Raminder Kaur W / o late Shri Ajit 
17 of the Export ( Quality Control and Inspection) Act , 
1963 ( 22 of 1963), the Central Government hereby makes the 

Singh Mann was granted custom Clearance Permit No. Pisi 
following rules further to amend the Export of De-oiled Rico 

3039500/ N| MP42 | H| 33- 34 , dated 16- 3 - 1972 for Rs. 15, 000 
Bran ( Quality Control and Inspection) Rules , 1966 , name for import of a 1964 Mercedes Benz 190 Saloon Car bas 

applied for a duplicate copy of the custom clearance permit 
1. These rules may be called the Export of De-oiled Rice as the original Customs Clearance Permit has been lost. It 
Bran ( Quality Control and Inspection ) Amendment Rules, is further stated that the original Customs Clearance Permit. 
1973. 

was not registered with any Custom House and not utilised . 
2 . In the Export of De-oiled Rice Bran (Quality Control In support of this contention Mrs . Raminder Kaur bus 
and Inspection) Rules, 1966 , 

filed an affidavit . She has undertaken to return the Custom 
(1) in sub -rule (3 ) of rule 4 , for clause ( ii ), the follow Clearance Permit if traced later to this office for record . I 
ing clause shall be substituted, namely : 

am satisfied that the original custom clearancc Permit No . Pl 
" ( ii ) Aluminium Phosphido by using a dose of 9 J3039500/ N| MP| 42| H 33 - 34 , dated 16- 3- 1972 has been lost 

grams / tonnc with an exposure period of 120 and direct that a duplicate Custom Clearance permit should 
hours under gastight covers. "; 

be issued to her . The original custom Clearance Permit may 
(ii ) for rule 6, the following rule shall be substituted , 

be treated as concelled . 
. .. namely: - --- 

[ F. No. 2( R- 221) / 71- 72 / BLS/ 5153 ] 
" 6. Fees. -~ A fee at the rate of 

Sd / 
(i) four rupees per tonne if Methyl Bromide is 

M . G . GOMBER , Dy. Chief Controller. 
used as a fumigant; 

for Chiel Controller 
61 Gof I / 72 - 17. 
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( उप -मुम्प निषेषक, आपात-मित का कालिप ) 

परमाणु उर्जा मंत्रालय 


- -- - - - - 


- 


- 


- 


मावेश 


भादेश 


बंगलार, 1 फरवरी, 1973 


विषष : - 5100 रु. के लिए जारी किए गए लाइसेंस सं . पी /एस / 

1678183 / सी / एक्स . एक्स / 40/ एक्स / 33-34 दिनांक 17-9-71 
की सीमाशुल्क कार्यसंमंधी प्रति को रद्द करना । 


मम्बई , 26 फरवरी , 1973 
का प्रा० 881. – राष्ट्रपति , केन्द्रीय सिविल सेना (वर्गीकरण , 
नियंत्रण और अपील ) नियम , 1965, के नियम 9 के उपनियम ( 2 ) 
नियम 12 के उपनियम ( 2 ) के बर ( वा ) और नियम 24 के उप 
नियम ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा निदेश 
देते हैं कि दिनांक 27 नवम्बर , 1971 के भारत के राजपत्र के भाग दो 
बाड तीन उप -सड (ii ) में प्रकाशित परमाणु उर्जा विभाग द्वारा 
जारी भारत मरकार के प्रादेग मंच्या का प्रा० 5187 दिनोक 3 दिसम्बर , 
1970 में निम्नलिखित संशोधन किए जायें , नामत : 


का . आ . 889. - सर्वश्री. आनन्द ट्रान्सपोर्ट एंड प्रिंटस , 12/ 1 , 
विनोगा रोड, मैसूर-5 को आफसेट प्रिन्टिंग के लिए बह ग्लैकेट्स 
सथा लिथोग्राफिक जिंक प्लेट्स के आयात के लिए 5100 रु. का एक 
आयात लाइसेस सं . पी / एस / 1876183/ सी . एक्स . एक्स / 40/ एक्स / 
33-34 दिनांक 17-9-1971 स्वीकृत किया गया था । उन्होंने उपर्याक्स 
लाइसेस की अनलिपि सीमाशुल्क कार्यसंमंधी प्रति के लिए इस आधार 
पर आवेदन किया है कि मूल सीमाशुल्क कार्यसंबंधी प्रति सीमाशुल्क 
समाहर्ता, नम्बई के पास पंजीकृत करवाने के बाद और आंशिक रूप 
से 3476 रु . का उपयोग कर लेने के बाद खां गई / अरुणानस्थ हो गई 
है और अब उपयुक्त लाइसौंस की अनलिपि सीमाशुल्क कार्यगंधी 
प्रति शेष नये मूल्य पानी 1624 रु. के लिए चाहिए । 


उक्त अधिसूचना की अनुसूची में 
( 1 ) " भाग II-पाधारण केन्द्रीय सेमा, वर्ग II में " 

( क ) मिपुर परियोजना इंजीनियरी प्रभाग में पव " के मद ( VII ) 
के उप-मव ( ब ) तमा उससे सम्बन्धित प्रविष्टिगों के स्थान 
घर , नमा 
( ग ) “मद्राम परमाणु विद्युत परियोजना में मद के मन ( VIII ) 

के उप-मद ( ब ) तथा उससे सम्बन्धित प्रविष्टियां के स्थान पर 

क्रमशः निम्नलिखित उप -मद तथा प्रविष्टिी शामिल की जायें, नामतः 
"( ब ) प्रशासनिक मुख्य मुमय सभी निदेशक " 
पद प्रशासन प्रशासन 

अधिकारी अधिकारी 


उपयुक्त तक के समर्थन में आवेदक ने एक शपप्त पत्र दाखिले 
किया है । म " संतुष्ट हो कि उक्त लाइसेंस की मूल सीमाशुल्क 
कार्यसंबंधी प्रति खो गई / अस्थानस्थ हो गई और निदेश घेता हु 
कि आवेदक को उपयक्त लाइसेंस की अनलिपि सीमाशुल्क कार्यसंबंधी 
प्रति जारी की जानी चाहिए । लाइसेंस की मूल सीमाशुल्क कार्य 
संबंधी प्रति एतद्दारा रन की जाती है । 


सभी 


[ संख्या 


आई . टी, जी /एस. एस . आई /483 / सी .69/ ए. एम .72/एन. पी ] 


" ( ब ) प्रशासनिक मुख्य 

प्रशासन 
अधिकारी 


मुखम 
प्रशासन 
अधिकारी 


निवेशक , 
परियोजना 
इंजीनियरी , 


के. जयरामन, उप मुख्य नियंत्रक 


प्रभाग " 


( Onice of the Dy . Chief Controller of Imports and Exports ) 

ORDER 
Bangalore , the 1st February, 1973 


Subject: Cancellation of Customs Purpose Copy of Licence 

No, PS/ 1676183 / CXX40] X / 33- 34, dated 17 - 9 - 71 
for Rs. 5,100 . 


2. “ भाग [[[-साधारण केन्द्रीय सेना, वर्ग IV " में : -- 
( क ) “वियुत परियोजना इंजीनियरी प्रधाग में पद " के मद ( vii ) 
के उप -मद ( ब ) तथा उसमें संम्बन्धित प्रविष्ठियों के स्थान पर, 

तथा 
( च ) “मद्राम परमाणु विधुत परियोजना में पद " के मद ( viii ) 

के उप -मय ( ब ) तथा उससे संम्बन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर , 

क्रमशःनिम्नलिखित उप -मद तथा प्रविष्टियो शामिल को जायें, मामत:--- 
( ब ) प्रशासनिक प्रशासन प्रशासन सभी मुम्प प्रशासन 
अधिकारी अधिकारी 

अधिकारी " 
" ( 1 ) प्रशासनिक प्रशासन प्रशासन सभी मुष्प प्रशासन 
पद अधिकारी अधिकारी 

अधिकारी " 


पद 


S. 0 . 880 . - M / s. Anand Transport and Printers, 12 / 1 
Vinoba Road, Mysore- 5, were granted Import Liconce No. 
PJS/1676183/ c / XX/ 40 / X /33-34, dated 17- 9 - 1971 for Rs. 5, 100 
for the import of Rubber Blankets and Lithographic Zinc 
Plates for offset Printing. They have now applied for 
duplicate copy of Customs Purposes Copy of the abovo 
licence on the ground that the original of the above Customs 
Purpose Copy of licence has been lost /misplaced after having 
beon registered with Collector of Customs, Bombay and utili 
sed partly for Rs . 3, 476 and that the duplicate copy of 
Customs Purpose Copy of abovo licence now required is 
for the balance value of Rs. 1,624 . 


[मं० 22 ( 1 )/ 68-प्रगासन ] 
डी० सी० भोपड़ा, उप सचिव , 


MINISTRY OF ATOMIC ENERGY 


In gupport of the above contention , the applicant has filed 
an affldavit. ( am satisfied that the original Customs Pur 
poses copy of the above licence has been lost /misplaced and 
Jirect that a duplicate copy of Customs Purposes copy of 
above licence should be issued to the applicant. Tho orl 
ginal Customs Purposes copy of the licence is hereby Can 
celled. 


ORDER 
Bombay , the 26th February , 1973 


[ No. IrC / SSI/ 483 / C . 69 / A. M . 72 / NP] 
K . JAYARAMAN , Deputy Chief Controller. 


s . o . 881. --- In exercise of the powers conferred by sub 
rule (2 ) of rulo 9 , clause (b ) of sub - rule (2 ) of rule 12 and 
sub-rule ( 1 ) of rule 24 of thoCentral Civil Services ( Classification. 
Control and Appeal) Rules , 1965 , the Proşident thoroby directs 
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. 


2 . In part III-General Contral Service , Class IV " , - 


" ( a ) for sub- itern ( b ) of item ( vii ) relating to posts in 

Power Projects Engineering Division " and the entries 
rolating thereto , and 


( b ) for sub -item ( b ) of item ( viii) rolating to " posts in 
Madras Atomic Powor Projects and tho cntrics relating 
thoroto , 


the following sub -items and entries shall respectively be substi 
tuted , namely :- - 


that the following amondments shall be made in the Order of 
the Government of India in the Department of Atomic Energy 

No . S. O . 51873; dated the 3rd December , 1970 , Published in the 
Gazotto of India , Part II , Section 3 , Sub - section (ii ), dated the 
27th November , 1971 , nemely : 

In the Schedule to the said notification 
( 1) in “ Part II- Geñoral Central Servico, Class III " , - 
( a ) for sub -itera ( b ) of itom ( vii) rolating to " Posts in 

Power Projects Engineering Division " and the entries 

rolating theroto , and 
( b ) for sub-item ( b ) of item (viji ) relating to " Posts in 
Madras Atomic Power Project" and the entries relating 

thereto , 
the following sub - items and entries shall respectively be substi 
tuted , namely : 
"( b ) Administra - Chicf Chief All Director ". 
tive Posts Adminis Adminis 

trative trative 

Officer Officer . 
" (b ) Administra Chief Chiet All Director , 
tive posts Adminis - Adininis 

Power 
trative trative 

Projects 
Officor Officor 

Engince 
ring 


All 


"( a ) Administra- 

tive posts 


Adminis - 
trative 
Officer 


Adininis - 
trative 
Officer 


Chiel 
Adminis 

trative 
Officer ". 


" ( b ) Administra - 

tive posts 


Adminis - Adminis - All Chicf 
trative trative 

Adminis 
Oncer Officer 

tretivo 

Officer " , 
INo. 22 (1 ) 68 - Adm] 


Division " . 


D . C . CHOPRA Under Socy . 


---.... 


--- . -. 


- - ... - - - - - - - - .. -.. -.. . - 

- .. - . . - 


- .- . 


- 


- 


- . - . . 


इस्पात और बान मंत्रालय 
( लोहा और इस्पात नियंत्रण ) 

प्रावेश 


- - - 


- 


- 


- 


. ... - - - 


- ---. 


- - - 


शत 


- - 


- - . .. .. . - 


- - . 


... - - 


. . . - 


- . 


- - - 


- - - -- 


- . 


.. -. 


फलफत्ता, 3 मार्च , 1973 
का० प्रा० 88 2 [ सं० ई एस एस -कौम०/ई पी गे 80]. -- मावश्यक बस्तु (निर्यात के प्रयोजनों के लिये उत्पादन और वितरण का विनियंत्रण ) आदेश के अन्तर्गत अधि 
सूचना सं० एस० प्रो० 1436 दिनांक 1 8- 4-67 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं , एतद् द्वारा मीचे दिये गये सालिका के स्तम्भ 1 के फर्म को स्तम्भ 
2 में सल्लेचित मस्तुओं को , स्तम्भ 3 में नामांफित फर्म को इंजीनियरी बस्सुमों के उत्पादन तथा निर्यात हेतु स्तम्भ 4 में दिये गये मूल्य पर , स्तम्भ 5 में 
दिये हुए शर्त पर मिक्रय करने का मादेश देता हूं । 

- - . 
फर्म का नाम बस्तुभों का विस्तृत विवरण निर्यातक का नाम 

मूल्य 
- . . - - . . - - -- 

__ ... _ 2 
मेसर्स इंडियन स्टील एण्ड वापर प्रोडक्टस एच . मी . नायर्स हिरो साइकिल्स प्रा . लि . सामान्य मूल्य जो माल के माल का भुगतान निर्यात 
खिमिटेड , इन्द्रनगर, टाटानगर, सिंगभूम । 205 . 737 एम० टि जो० टी० रोड , हिरो भुगतान के समय हो । प्राथमिकता के प्राचार 
( दो शत पांच दशमलन मगर , लुधियाना - 3 

पर ( प्रति ऐसी प्राथ 
सात सीन सात सिर्फ ) 

मिकता जो प्रतिरक्षा के 
माल के भुगतान के 

गाव हो ) देनी होगी । 
--- ...-. - ...... .. . . - .. .- - -- -... - -- - - - ...-.-- --... .. - 

[ वी प्रार- बी / 5(170)/ 70 ] 


MINISTRY OF STEEL & MINES 

( Iron & Steel Control) 

ORDER 

Calcutta, the 3rd March , 1973 
S . O . 882 [ NO. ESS- COMM/ EPDE/ 80]. - -In exercise of the powers conferred on me by Notification No . S. 0 .1436 Dated 18. 4. 67 
under the Essential Commodities ( Regulation of Production & Distribution for purposes of export) Order , 1966 . I hereby direct that the firm 
spocified in Column 1 of the Table below shall sell the goods as specified in Colunin 2 there -against to the firm specified in the corsponding 
entry in Column 3 of the said table for purposes ofmanufacture of Enginocring goods for export at the price indicated there against in 
Column 4 subject to the conditions enumerated in Column 3 of the said table . 


- 


- 


- 


- . 


- - - 


. . - 


- 


- 


... - . . . - .. - . 


- - - ... 


. . 


- . - 


. 


- . 


Name of the firm 


Condition 


M / s. Indian Steel & Wire Pro - 
ducts Ltd ., Indranagar , Singh 
bhum . 


Specification of goods Nanie of the cxporter 

Price 
.. - . . ... - .. . - . . . - - - 

. -- - - - - - - - - 
H . B. Wire - 205. 737M/ M / s. Hero Cycles ( P ) Ltd., At current 
Tons 

G . T . - Road, Hero Nagar , rate . 
(Two hundred and five Ludhiana - 1. 

point seven three 
scven) 

- . - . - . . . - - -- . . - . - - . - . - 


market Supply should be made 

on export promo 
tion basis (i. e . a 
priority next to 
defence ) 


- --. - . . 


- 


- 


- 


- - 


[ No . PR- V / 5 (170 )/ 70 ] 
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प्रावेश 
फा . प्रा०883 [ सं०ई एस . एस -कोम/ पीसीई/ 81].- - ग्रावश्यक वस्तु (निर्यात के प्रयोजनों के लिये उत्पादन पौर वितरण का विनियंत्रण ) आदेश के अन्तर्गत प्रधि 
सूचना सं० एस०प्रो० 1436 दिनांक 18- 4-1967 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रमोग करते हुए मैं , एसद् द्वारा नीचे दिये गये तालिंका के स्तम्भ 1 के फर्म को स्तम्भ 
2 में उल्लखित वस्तुओं को , स्तम्भ 3 में नमाांकित फर्म को इंजीनियरी वस्तुओं के उत्पादन तथा निर्यात हेतु स्तम्भ 4 में दिये गये मूल्य पर , स्तम्भ 5 में दिये 
हुए पातं पर विक्रय करने का आदेश देता हूँ । 
- ... 
फर्म का नाम वस्तुओं का विस्तृत विवरण निर्यातक का नाम 

शर्त 


- - - । 


. 


. --- 


मूल्य 


- 


- 


- 


- 


2 


4 


5 


_ _ . - - 


.. 


- -. .. . - - 


मैसर्स इंडियन स्टील एण्ड वायर प्रोडक्ट्स एच०वी० वायर -- 
लिमिटेड , इन्द्रनगर , टाटानगर , सिंगनम । 140 , 612 एम०टी० 

वायर- - 57 . 370 ,, 


दि रोउ मास्टर इन्डस्ट्रीज सामान्य मूल्य जो माल के माल का भुगतान निर्यात 
प्राफ इन्डिया प्रा . लि०, भुगतान के समय हो । प्राथमिकता के आधार 
इन्डस्ट्रीयल एरिया , 

पर (अर्थात् ऐसी प्राथ 
राजपुरा ( पंजाब ) 

मिकता जो प्रतिरक्षा 
के माल के भुगतान के 
बाद हो ) देनी होगी । 


मोट 197 . 982 
( एक शो सातानवे 
दशमलव नौ पाठ दोएम . 
टन सिर्फ ) 


[ सं० पी पार-बो / 5/ 112/ 68 ] 
टी . षोष ,निर्यात उत्पावन निदेशक और लोहा तथा इस्पात नियन्त्रक 

ORDER 
s . o . 883INO . ESS -COMM/ EPDE/ 81 ]. - In exercise of the powers conferred on me by Notification No . S . 0 . 1436 dated 18- 4 - 67 under the 
Es: ontial Commodities (Regulation of Production & Distribution for purposes of export ) Order , 1966 , 1 hereby direct that the firm speci . 
Aed in Column 1 of the Table below shall sell the goods as specified in Column 2 thcro - against to the firm specified in the corresponding 
entry in Column 3 of the said tablo for purposes ofmanufacture of Engineering Goods for export at the price indicated thore -against in 
Column 4 subject to the conditions enumcrated in Columnn 5 of the said table . 
Name of the firm Specification Name of the exporter 

Price . 

Condition 

- - 
3 


2 


Mi Indian Stecl & Wire Pro . 
ducts Ltd., Indranagar , Singhb- 

hum. 


H. B . Wire-140 . 612 m /t 
M . S. Wire 57 . 370 , 


markot 


The Roadmaster Indus - 

tries of India ( P ) Ltd., 
Rajpura , Punjab. 


At current 
rate . 


Supply should be made 

on export priority 
basis (i. e . a priority 
next only to Defence ). 


Total 197. 982,, 
( Ono hundred ninety 
soven point nine eight 
two m /t ) 


[ No. PR- V/ 5/ 112 /68 ] 
T . GHOSH, Director of Export Production 

_ and Iron & Stcel Controller 


प्रौद्योगिक विकास मंत्रालय 

( मारतीय मानक संस्था ) 

मई दिल्ली, 12 मार्च 1973 
का० प्रा० 884. - -भारतीय मानक संस्था ( प्रमाणन चिहन ) नियम 1955 के नियम 4 के उपनियम ( 1 ) के अनुसार भारतीय मानक संस्था की 
भोर से अधिसचित किया जाता है कि मानक चिह न जिनके डिजाइन और शाब्दिक विवरण तत्संबंधी भारतीय मानकों के शीर्षक सहित नीचे अनसची में दिए 
गए हैं , भारतीय मानक संस्था द्वारा निर्धारित किए गए हैं : - -- 
भारतीय मानक संस्था ( प्रमाणन चिटन ) अधिनियम , 1952 और उसके प्रधीन बने निमित ये मानक चिहन 16 जनवरी , 1973 से लाग हो जायेंगे 

अनुसूची 
क्रम . . मामक चिह न ____ उत्पाद और उत्पाद का वर्ग सम्बस भारतीय मानक को पदसंख्या और भारतीय मानक चिहन की डिजाइन - का 
संख्या की डिजाइन 

शोर्षक . 

. . शीर्षक का विवरण 
( 1 ) ( 2) ( 3) 

( 5 ) 
पेंचकस IS : 844- 1962 पेंचकस की विशिष्टि भारतीय मानक संस्था का मोनोग्राम जिसमें . 

ISI शब्द होते हैं स्तम्भ ( 2 ) में दिखाई 
शैली और अनुपात में तैयार किया गया है 
और जैसा दिखाया गया है उस मोनोग्राम के 
बाहर वायी प्रोर भारतीय मानक फी पव 
संख्या दी हुई है । 


- 


. 


. 


( 4 ) 


SEC. 3( ii )] 


... . - - 


. 


- . " - 


- 


_ _ ( 1 ) 


_ 


. 


( 5 ) 


. _ _ _ _ _ . .... . . 


. . . . ... . . . . - - 


- . --. - 


- 
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( 2 ) . .... .. _ _ . __ ( 3) .... _ _ ... 
कुंडलीनुमा और चत्राकार ममानिया बनाने IS : 3195- 1965 कडलीनमा और भारतीय मानक संस्था का मोनोग्राम जिसमें 

का इस्पात ( मालगाड़ी के डिब्बों के चत्राकार कमानियां बनाने के इस्पात की "ISI " शब्द होते हैं स्तम्भ ( 2 ) में दिखाई 
लिए ) विशिष्टि 

शैली और अनुपात में तैयार किया गया है 
( मालगाड़ी के इिंटयों के लिए ) 

और जैसा दिखाया गया है उस मोनोग्राम के 
ऊपर की ओर भारतीय मानक की पर 

संख्या दी हुई है । 
परतदार कमानियां बनाने का इस्पात IS : 1885 ( भाग 1 ) - 1966 परतदार भारतीय मानक संस्था का मोनोग्राम जिसमें 
( मालगाड़ी के रिन्दों के लिए ) .. कमानियां मनाने के लिए इस्पात की . . ISI शब्द होते हैं स्तम्भ ( 2 ) में दिखाई 
भाग 1 पटे 

विशिष्टि ( मालगाड़ी के विटयों के लिए ) शैली और अनुपात में तैयार किया गया है और 
भाग 2 पत्ती और नाका सेक्शन भाग 1 चपटे सेक्शन 

जैसा दिखाया गया है उस मोनोग्राम के 
IS: 3885 ( भाग 2 ) -196 परतदार ऊपर की ओर भारतीय मानक को पद संख्या 

कमानियां बनाने के इस्पात की विशिष्टि दी हुई है । 
( मालगाड़ी के डिन्त्रों के लिए ) भाग 2 . 

पती और नाका सेक्शन 
लौ तथा प्रेरण द्वारा कठोरकारी इस्पात IS : 3930-1505(; लौ नथा प्रेरण द्वारा भारतीय मानक संस्था का मोनोग्राम जिरामें 
. कठोरकारी इस्पात की विशिष्टि ISI प्राब्द होते हैं स्तम्भ ( 2 ) में दिखाई 

शैली और अनुपात में तैयार किया गया है और 
जैसादिखाया गया है उस मोनोग्राम के 
ऊपर की ओर भारतीय मानक की पद संख्या 
दी हुई है । 


15 . 


. 


. - 


- 


. - .. 


कठोरोकरण तथा टेम्पर देने का इस्पात 


19 : 5517 


IS : 5517- 1969 कठोरीकरण तथा भारतीय मानक संस्था का मोनोग्राम जिसमें 
टेम्पर देने के इस्पात को यिशिष्टि 

ISI शब्द होते हैं स्तम्भ ( 2 ) में दिखाई 
शैली और अनपास में तैयार किया गया है और 
जैसा दिखाया गया है उस मोनोग्राम के ऊपर 
की . मोर भारतीय मानक पद संख्या दी हुई 


_ (3 ) 


( 5 ) 


[सं० सी एम डी / 1 3:9] 
MINISTRY OF . INDUSTRIAL DEVELOPMENT 

(Indian Standards Institution ) 

New Delhi , the 12th March, 1973 
S . O . 884 . --In pursuancc of sub -rulc ( 1) of rule 4 of the Indian Standards Institution ( Certification Marks ) Rules, 1955 the 
Indian Standards Institution hereby notifies that the Standard Mark (s ), design (s ) of which together with the verbal description of the design 
(s ) and the title( s) of the relevant Indian Standard (s) are givenin the Schedulc hereto annexed, have been specificd. 

___ These Standard Mark(s ) for the purpose of the Indian Standards Institution ( Certification Marks) Act, 1952 and the Rules and 
Rogulations frained thereunder , shall conie into force with cffect from 16th January 1973 : 

THE SCHEDULE . 
Sl. Design of the Standard Product/ Class of Product No . and Title of the Re- Verbal description of the Design of the Standard 
No. Mark levant Indian 

Mark 
Standard 
-. - .- 
_ (1) .. ..... ( 2) _ . .. 

Screw drivers 

IS : 844 -1962 Specification The monogram of the Indian Standards Institution, 
for screw drivers 

consisting of letters ISI drawn in the exact style 
and relative proportions as indicated in Col (2 ) , 
the number designation of the Indian Standard 
being superscribed on the outer righthand sido 

of monogram as indicated in the design . 
Steelforthe manufacture IS : 3195 - 1965 Speciti- The monogram of the Indian Standards Institution, 
of volute and helical caion for steel for the consisting of letters ISI drawn in the exact 
Springs (for railway manufacture of volute style and relative proportions as indicated 
rolling stock .) 

and helical spring (for in Col. (2 ) , the number designation of tho Indian 
- railway rolling stock ) Standard being superscribed on the top side of 

the inonogram as indicated in the design . 

The monogram of the Indian Standards Institution , 
Steel for the inanufacturo (i) IS :3885 ( Part 1) -1966 consisting of letters ISI drawn in the 

of laminated springs Specification for stcel exact style and relative proportions as indicated 
(railway rolling stock ) for the manufacture of in Col. (2 ), the number designation of the Indian 
Part I Flat sections Jaminated springs (rail Standard being superscribed on the top sice of 
Part II Riband groove way rolling stock ) the monogram as indicated in the design . 
sections 

Part I Flat section 
(ii ) IS :3885 ( Part II ) . 

1969 Specification for 
steel for the manufac 
ture of laminated springs 
(railway ... rolling stock ) . 
Part II Rib and groove 
sections. 


153104 


15 : 20 . 5 


- 


- . . . 


- 


- 
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( PART It 


( 5 ) 


4. IS : 3930 


Flame and induction 
hardening steels 


15 :3930 . - 1966 Specifi - The monogram of the Indian Stendatds Institution, 

cation for flame and consisting of letters " ISI , drawn in the exact 
induction hardoning style and relative proportions as indicated in Col. 
steels . 

( 2 ), the number designation of the Indian Stan 
dard being superscribed on tho top 6ido of the 
monogram as indicated in the design . 


3. IS : 5511 


Stools for hardoning and IS : 5517 -1969 Specii - The monogram of the Indian Standards Institution, 
tomporing 

cation for stools for consisting of lettors IsI drawn In tho oxact stylo 
hardoning and tom and relativo proportions as indicated in Col (2 ), 
poring 

tho aumbor designation of tho Indian Standard 
being superscribed on the top side of the mono 
gram as indicated in the design . 


-- 


- 


[ No. CMD/13 : 9) 


का प्रा6885 . -- भारतीय मानक संस्था ( प्रमाणन चिहम ) विनियम 1955 के उपनिमियम 7 के उपनियम ( 3 ) के अनुसार भारतीय मानक संस्था की पोर से 
अधिसूचित किया जाता है कि विभिन्न उत्पादों को प्रति इकाई मुष्ठरोकन फीस जिसके व्यारे मीचे अनुसूची में दिए जातेहैं , निर्धारित की गई है और ये फीसें . 
18 जनवरी 1973 से लागू हो जाएंगी : 


कम 


उत्पा /उत्पाप का नाम 


सम्म भारतीय मानक की पदसंख्या और शीर्षक 


प्रति इकाई मुहर 
लगाने की फीस 


संख्या 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5) 


- 


- - 


- 


- 


1. पेचकस 


माइ एस : 844- 1962 पेचकस की विशिष्टि 


100 पेचकस 


50 पैसे 


50 पैसे 


2. कुंडलीनुमा पौर चक्राकार कमानिया बनाने का पाइ एसः 3195- 1965कुंडमीनुमा पौर पक्राकार कमानियां एक भीटरी टन 
इस्पात ( माल गाड़ी के डिब्बों के लिए ) मनाने के इस्पास की निशिष्टि ( माल गाड़ी के डिन्मों के 

लिए ) . 


50 पैसे 


3. ( 1) परसवार कमानियां बनाने का इस्पात प्राइ एसः 3885 ( भाग 1 ) -1966 परतदार कमानियां एक मीटरी टन 
( मालगाड़ी के डिब्बों के लिए ) 

बनाने के इस्पात की विशिष्टि ( मालगाड़ी के डिमों के 
भाग 1 - चपटे सेक्शन 

लिए ) 
भाग 2 -परती और नाफा सेक्शन भाग 1 अपटे सेक्सन 

पाइ एस : 3885 ( भाग 2 ) - 1966 परतवार कमानियाँ 

बनाने के इस्पात की विशिष्टि ( मालगाड़ी के डिम्खों के 
लिए ) भाग 2 परती पौर नाका सेक्शन 


4. सौ सपा प्रेरण द्वारा कठोरीकारी इस्पात 


50 पैसे 


पाइ एस : 3930-1966 लो सथा प्रेरण द्वारा कठोरकारी एक मीटरी टम 

इस्पात की विशिष्टि 


5. 


सुकट्य पीर कार्यन मैगनीज इत्यात 


50 पैसे 


माह एस : 4431- 1967 सुकट्य और कार्यन मैगनीज एक मोटरी टन 

इस्पात की विणिष्टि 


8. 


तह कठोरकारी इस्पात 


एक मीटरी टन 


50 पैसे 


पार एस : 4432- 1967 सतह कठोरफारी इस्पात की 
विशिष्टि ] 


7 . पाठोरीकरण पौर टेम्पर देने के लिए इस्पात 


50 पैसे 


माह एस : 5517- 1989 कठोरीकरण प्रौर टेम्पर देमे के एक मीटरी टम 
लिए इस्पात की विशिष्टि 


+ 


[सं . सी एम 


7 / 13 : 10] 
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$ . 0 , 885 .- In pursuance of sub -regulation ( 3) of regulation 7 of the Indian Standards Institution (Certification Marks) 
Regulations, 1955 , the Indian Standards Institution hereby notifiics that the marking fee(s ) Per unit for various preducts , 
dotails of which are given in the Schedule hercto Annexed have been determined and the fee (s) shall come into force 
with effect from 16 January , 1973 : 


___ THE SCHEDULE 


.. . - . . 


.. 


- . - . - .- 


. 


- 


- 


- 


- . . - . 


- 


+ 


- 


- 


- 


- 


No. and Title of Relevant Indian Standard 


Unit 


Marking Fee per Unit 


SI . 
No. 
( 1) 


Product/ Class of 
Product 

- - 
( 2) 


. 


- - 


- 


( 3 ) 


( 5 ) 


1. Screw drivers 


. 


. IS : 844-1962 Specification for screw drivers 


100 pieces 


50 Patro 


One Tonne 


50 Palso 


2. Steel for the manufac - IS : 3195-1965 Specification for steel for the manu 

turo of yoluto and holi- facture of voluto and helical springs (for railway 
cal springs (for railway rolling stock ) 
rolling stock ) 


One Tonne 


50 Paise 


3. Steel for the manufac - (i ) IS :3885 ( Part 1 ) 1966 Specification for steel for 

turo of laminatod springs the manufacture of laminatod springs (railway 
(railway rolling stock ) rolling stock ) 
Part I Flat sections Part I Flat section and 
Part II Rib and groove ( ii ) {S :3885 ( Part II)- 1969 Spocification for stool 
sections 

for tho manufacturo of laminatod springs (rallway 
rolling stock ) 
Part II RID and groove sections 


4 . Flame and induction IS : 3930 - 1966 Specification for flame and induction 
harlening steels 

hardoning stools 


One Toone 


50 Paisc 


One Tonne 


50 Paise 


5 . Carbon and carbon - IS : 4431- 1967 Specification for carbon and carbon 

minganose frec -cutting manganoso frec - cutting stcols 
stool 


Onc Tonne 


50 Paiso 


6 . Case hardening stocls IS :4432-1967 Specification for case hardening steels 
7 . Steels for hardening IS :5517- 1969 Specification for stools for hardening 
and temporing 

and tompering 


One Tonno 


50 Paiso 


- - -- . . . .. . - - - - 


- - 


( NO . CMD/13:10 


का०मा० 888.- --समय समय पर संशोधित भारतीय मामक संस्था ( प्रमाणन लिह ) विनियम 1955 के विनियम 3 के उपपिनियम ( 2 ) 
और ( 3) के अनुमार भारतीय मानक संस्था द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि नीघे अनुसूची में जिन भारतीय मानकों के म्यौरे दिए गए हैं वे 1 से 31 
दिसम्बर 1971 सम को अवधि में निर्धारित किए गए है : 


अनुसूची 


क्रम 


निर्धारित भारतीय मानक की पदसंख्या और 

गीर्षक 


नए भारतीय मानक द्वारा रहहए भारतीय 
मानक यवि हो , की पदसंख्या और शीर्षक 


संक्षिप्त विवरण 


( 2 ) 


प्राई एम: 24.1-1970 ट्राइक्लोरोइथाइलीन तकनीकी पाई एसः 24 5- 1982 ट्राइक्लोरोइथाइलीन इस मानक में ट्राइक्लोरोथाइलीन तकनीकी के विषय में मपेक्षाएं 
की विशिष्टि ( दूसरा पुनरीक्षण ) 

सकमीकी की विशिष्टि ( पुमरीक्षिप्त) , और बामगी लेने सपा परीक्षण की पतियां निर्धारित 

की गई है । 

( मूल्य १० 5 . 50 ) 
प्राईस: 708-1970 पोटैशियम क्लोरेट तकनीकी प्राई एम :708- 1956 पोटैशियम क्लोरेट इस मानक में पोटेशियम पलोरेट तकनीकी के विषय में 
की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण ) 

तकनीकी की विशिष्टि 

अपेक्षाएं और बानगी लेने तथा परीक्षण की पत्तियां 

निर्धारित की गई है ( मूल्य रु . 8 . 00 ) 
3. प्राई एसः 1 448 ( भाग 21 ) - 1970 स्की आई एस : 1448 ( भाग 21 ) - 1960 इस मानक पयति में धम के तेलों, स्नेहक सेलों, विस्कोसी 

माटिंग्स उपकरण द्वारा दीप्ति अंक ( बंद ) ( पहला स्की मार्टिन्स उपकरण द्वारा बीप्ति सामग्री और ठोस पदार्थों के मिलम्बम का वीप्ति- क 
पुनरीक्षण ) 

अंक ( बंद ) 

स्की मार्टिम्स उपकरण द्वारा निकालने की पति 
दी गई हैं । ( मूल्प २० 2 . 50 ) 
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4.* आई एस : 1475- 1971 पीने के पानी के स्थतः पाई एस : 1475-1959 स्वत: पूर्ण जल - इस मानक में स्वतः पूर्ण पीने के पानी के भंडारण तथा 
पूर्ण जल कूलर ( पहला पुनरीक्षण ) 

कूलर की विशिष्टि 

कूलरों के निर्माण संबंधी मामान्य अपेक्षाएं , मानक 
साइज , परीक्षण तथा रेट निर्धारण पद्धतियां दी गई है । 
जल कूलर बिजली के भाप संपीड़ण प्रकार की प्रशीतक 
मशीन द्वारा चलते हैं, जिनमें वायु शीतलित संघनक 

कागे होते हैं । ( मूल्य १० 5 . 50 ) 
5 . पाई एम: 1 477 ( भाग 2 ) - 1971 इमारतों में पाई एरा : 1477 ( भाग 2 ) - 1963 इमारतों इस मानक में इमारतों में लोहे की यस्तुओं पर रंग रोगन 

लौह धातुओं पर रंगरोगन करने की रीति संहिता में लोहे और इस्पात लौह धातुओं पर करने तथा रंग रोगन अनुसूची के ब्यौरे निर्धारित किए गए 
भाग 2 रंग रोगन करना । 

फिनिश देने की रीति संहितारंगरोगन है । इसमें इस कार्य में प्रयुक्त औजारों और माज 
और संबद्ध फिनिश , भाग 2 अनुसूची मामान को भी लिया गया है । 
और माज सामान 

इस मानक में दिए प्रावधान इमारतों के अतिरिक्त अन्य 
स्थानों जैसे टंकियों और चिमनियों में भी लागू हो सकते 

हे । ( मूल्य रु . 6 . 50 ) 
G . आई एमः 1878 ( भाग 2) - 1971 सामान्य कार्यों पाई एसः 1878-1961 खरादों के परीक्षण इस मानफ में 800 मिमि से 1600 मिमि तक विग बोर्ड 

बाली रामांतर नरादों के परीक्षण चार्ट भाग 2 चार्ट ( 8 0 0 मिमी तथ के स्विग लोर्ड वाली सामान्य कार्यों याली समांतर खगदों के बारे में 
800 मिमी से ऊपर से 1600 मिमी सक के पाली ) 

ज्यामितीय तथा व्यावहारिक परीक्षणनिर्धारित किए गए 
स्विंग प्रोवर येड वाली स्वराद ( पहला पुनरीक्षण ) 

है । इसमें भाई एम : 2063- 1962 मशीनी अौजारों की 
परीक्षण संहिता के अनुरूप अनुमत घट बढ़ भी दी गई 

हैं । ( मूल्य रु० 6 . 50 ) 
7. पाई एसः 1893-1970 प्रागारों की भूकम्प प्रति - अ एमः 1 39.3- 1966 श्रागारों की भूकम्प इस मानक में प्रागारों की भूवाम्प प्रतिरोधी रिजाइन को लिया 
रोधी डिजाइन संबंधी कसौटियां ( दुसरा पुनरीक्षण ) प्रतिरोधी डिजाएन संबंधी कसौटिया गया है और इमारतों के ऊंचे प्रागारों, पुलों, कंक्रीट 

( पहला पुनरीक्षण ) 

. . पिनाई और मिट्टी के बांधों , पुश्तों और धारण दीवारों 

पर लागू होता है । ( मूल्य र० 13 . 50 ) 
8 . आई एसः 2571 -1970 मौके पर कंक्रीट का फर्श आई एमः 2 5 7 1-1963 मौके पर कंत्रीट इस संहिता में अनौद्योगिक तथा हरकी प्रोग्रोनिक इमारतों 
देने की रीति संहिता ( पहला. पुनरीक्षण ) . का फर्श देने की रीति संगिता । .. के लिए मोफे पर कंक्रीट का फर्श देने तथा उसकी फिनिश 

संबंधी रीति दी गई है । ( मूल्य रु० 8 . 00 ) 
9 . आई एस: 2983- 1971 पीतल की वस्तुओं पर गर्म पाई एसः 2993- 190 6.1 पीतल की वस्तुओं इस मानक में पीतल की वस्तुओं पर कलई करमे संबंधी 

कलई करने की सिफारिणी रीति ( पहला पर गर्म कमाई करने की रीति संहिता पावश्यक मार्गदर्शक बातें निर्धारित की गई हैं । ( मल्य रु० 2 . 50 ) 

पुनरीक्षण ) 
10. आई एसः 3625- 197 1 एल्युमिनियम के प्लगनुमा पाई एगः 3 6 2 5- 1966 एल्युमिनियम के इस मानक मैं कताई और मरोड़ देने के फेमों में काम 

तफूमों पर उपयोग के लिये ताने को नलियों की लगनुमा सकुनों पर उपयोग के लिए साने आने वाले खुले मुंह ( कटे ) और वेल्लित सिरे ( गुम्बदनुमा ) 
विशिष्टि ( पहला पुनरीक्षण ) 

की नलियों की विशिष्टि 

वाली ताने की नलियों के बारे में अपेक्षाएं निर्धारित की 
गई है । ये नलियां स्प्रिगदार ग्रिपों वाले प्लगनुमा 

सफ प्रों में काम आने के योग्य होती हैं ( मूल्य रु० 2 . 50 ) 
11. पाई एम: 3949- 1971 कंठदर्शी में प्रयुक्त बल्यों 

इस मानक में कंठवी में काम आने वाले बल्बों के अनिवार्य 
के माप और चूड़ियां 

बाहरी माप और चूड़ियों के रूप तथा साहज निर्धारित 

किए गए हैं । ( मूल्य रु० 3 . 00 ) 
12. आई एस : 4049- 1971 टंकियों और दाम पात्रों आई एसः 1049 - 1968टंकियों और दाब इस मानक में वाम पात्रों , ग्राही पानों टंकियों और ऐसे ही अम्य 
___ . के बने तपकमों की विशिष्टि ( पहला पुनरीक्षण ) पात्रों के बने ढक्कनों की विशिष्ट 

साज सामान के लिए ढक्कनों के रूप में पाम तौर से 
प्रयुक्त रकाबीनुमा और गोटदार, दबा कर और कात 
कर बने किनारों ( मकनों ) के सीमांत माप और पूर्ति 

की तकनीकी शर्ते निर्धारित की गई है । ( मूल्य रु० 5 , 00 ) 
13. पाई एम :48 1 6- 1971 स्थायी चुम्बकीय चकों आई एस : 4816- 1968 स्थायी चुम्बकीय इस मानक में स्थायी घुम्बकीय चकों के विषय में अपेक्षाएं 
की विशिष्ट्रि ( पहला पुनरीक्षण ) 

चकों की विशिष्टि । 

निर्धारित की गई हैं । ( मूल्य रु . 3 . 00 ) 
14. आई. एम : 4880 ( भाग 4 ) - 1971 जलवाही 

इस मानक में मुख्य रूप से नबी घाटी योजनाओं के लिए 
- सुरंगों की डिजाइन की रीति संहिता , भाग 4 

चट्टान में सुरंगों और शाफटों में सादी और प्रबलित 
चट्टान में कंक्रीट का प्रस्तर देमे की संरचना 

कंक्रीट का प्रस्तर देने की संरचना डिजाइन की कसौटियां 
पिजाइन । 

दी गई हैं । ( मूल्य २० 8 . 00 ) 
- - - - - - - - - - - " . .. . - - - 

* भा मा संस्था प्रमाणन योजना के लिए आई एस : 1475-1970 1 जनवरी 1972 से लागू होगा । 


- - 


. -- - . - - 


- . . 


SEC . 3(ii )] 
-- --- .. - - - 


THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 24 , 1973 /CHAITRA 3, 1895 

1337 
. . .... --- -- - - -- - -- -- - --- - 

- ---- - - - - - - - -- - - - -- -- - - - . .. -- -...- - -- - --- . - ::-:- :- - - --- 


. 


- 


. 


- 


- 


. 


- 


. 


. 


- 


- 


- - 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


. 


. 


-- " - 


- 


( 2 ) 


. . 


. . . . . . .. . . 


. 


. 


_ _ _ 


- 


- - 


- 


- . 


. .. 


.. 


. . . . .- - -..- . 


. 


. . . 


.. - - . 


. 


. . 


. -- ...--- 


15. प्राई गम : 5.477 ( भाग 4 ) - 1971 जलाशयों 

की समाई नियत करने की पद्धतियाँः भाग ।। 
बाक के पानी का भंडारण । 


इस मानक में जलाशयों में बाढ़ के पानी के भंडारण की 

समाई नियप्त करने की पतियाँ निर्धारित की गई है । 
ये पद्धतियाँ प्रागार का बचाव और उसकी जिन्दगी और 
गुणधर्मों के अनुरूप हैं । ( मूल्य २० 7 . 50 ) 
इस मानक में वस्त्रादि उद्योग में प्रयुक्त सतह सक्रियकारी 
पदार्थों की सापेक्षिक विसरण शक्ति की परख के लिए 
परीक्षण पद्धतियाँनिर्धारित की गई है । ( मूल्य २० 2. 00) 
इम मानक में सुरंगों की खुदाई के लिए संवातन, प्रकाशन 
व्यवस्था , टूटे शिलाखंड हटाना और पानी निकालने के 
विषय को लिया गया है । ( मूल्य रु० 3 . 50 ) 


16. प्राई एम : 5785 ( भाग 1 ) - 1970 सतह मक्रिय 

कारी पदार्थों की कार्यप्रयता परीक्षण पद्धति भाग 1 

मापेक्षिक विसरण शक्ति । 
17. आई एम : 5878 ( भाग 2/ अनुभाग 2) - 1971 

सुरंगों की निर्माण संहिता भाग 2 चट्टान में 
भूमिगत खुवाई अनुभाग 2 संवातन , प्रकाश, शिला 

खंड हटाना और पानी निकालना । 
18. आई एम : 5897- 1970 खाद्य पदार्थ विषाम्न 

करने तथा खाद्य वाहित रोगों के बैक्टीरिया 

पता करने की पद्धति । 
19. आई एस : 5889- 1970 कम्पनणील पट्टी 

संघनक ( कम्पैमटर ) की विशिष्टि । . 


20. आई एस : 5892- 1970 कंक्रीट के पारेषण 

मिश्रकों और विलोड़क यंत्रों की विशिष्टि । 


21. प्राई एम : 5979- 1970 माइन केन्द्रों की विशिष्टि 


22. आई एस : 3989- 1971 छिद्र मिलों की विशिष्टि 


23. आई एम : 6042-196 ) हल्के वजन थाली 

कंत्रीट ब्लाकों को चिनाई कार्य के निर्माण की 
रीति संहिता । 


इस मानक में खाद्य पदार्थ विषाक्त करने तथा खाग द्वारा 

रोग पहुंचाने वाले बैक्टीरिया का पता करने की पद्धतियों 

की सिफारिश की गई हैं । ( मूल्य रु . 7. 00 ) 
इस मारक में स्वतः नोदित कम्पनशील पट्टी संघनक की 

सामग्री , साइज, पदनाम , निर्माण और कार्यप्रयता के बारे 
में अपेक्षाएं दी गई है । ( मूल्य रु . 4. (00 ) 
इस मानक में झुकी धुरी वाले , घूमने वाले मनूमा मिश्रक 

तथा विलोडक यंत्रों को लिया गया है । ये यंत्र किसी 
चल वाहन इंजिन या पारेषण के समय कंक्रीट मिश्रण 
और विलोड़न के लिए प्रयुक्त इंजिन से चलते हैं । ( मूल्य 

रु०4, 00 ) 
इम मानक में 200 से 300 मिमी की केन्द्र दूरी के रोलरों 

वाले साइन केन्द्रों के विषय में अपेक्षाएं मिर्धारित की 
गई हैं । ये साइन केन्द्र 60° की नीति पर काम पाते है 

( मूल्य रू0 3 . 00 ) 
इस मानक में अनियंत्रित छिद्र मिल टाइप - ए और नियंत्रित छिद्र 
मिल टाइप- बी के माप और अन्य अपेक्षाएं निर्धारित की 

गई हैं । ( मूल्य २० 5 . 00 ) 
स मानक में प्राई एस : 3590- 1966 के अनुरूप पूर्व तले 
वजन वाले कंक्रीट के टोम ब्लाकों और आई एस: 3115 
1965 के अनुरूप चूना सीमेन्ट रात्री के छलाकों से 
बनी दीवारों और विभाजन दीवारों के निर्माण को 
लिया गया है । ( मूल्य रु० 7 . 00 ) 
इस मानक में खेती में उपयोग के लिए जिप्सम संबंधी 

अपेक्षाएं , मानगी लेमे तथा परीक्षण की पतियां निर्धारित 
की गई है । इसमें खनिज जिप्सम , नमक के कारनामों 
से प्राप्त कैल्शियम सल्फेट तथा फास्फोरिक अम्ल 
निर्माण की गीली पद्धति में उप -उत्पादन फे के रूप में प्राप्त 

कैल्शियम सल्फेट को भी लिया गया है । ( मूल्य रु . 4 . 00 ) 
इस मानक में परिवहन और भंडारण की अवधि में धातु 

की वस्तुओं पर संभारण से बचाने के लिए प्रस्थायी 
संक्षारण संरोध लगाने के बारे में रीति संहिता निर्धारित 

की गई है । ( मूल्य २० 7 . 00 ) 
इस मानक में प्रयोगशालामों में सामान्य कार्यों के लिए 
प्रयुक्त हवा से अथवा जल द्वारा ठंडे होने वाले संघनकों 

के बारे में अपेक्षाएं दी गई है । ( मूल्य २० 8 . 00 ) 
इस मानक में मशीन करते समय कार्यखण्ड को यथास्थान 
पकड़े रखने के लिए प्रयुक्त वोहरे सिरे वालें क्लैम्पों के 
माप और अपेक्षाएं निर्धारित की गई है । ( मूल्य ९० 3 . 00 ) 


24. आई एम : 6046- 1971 फुषि उपयोग के लिए 

जिप्सम की विशिष्टि 


25. पाई एस : 6019- 1971 अस्थायी संभारण 

मेरोधों के उपयोग की रीति संहिसा । 


26. आई एस : 6052- 1970 कोच के संघनकों की 

विशिष्ट 


सिरे षाले 


27. पाई एस : 6080- 1971 दोहरे 

क्लम्पों की विशिष्टि 


61 Gof 1 / 72 - - 18. 
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28. प्राई एस : 6081-1971 सादे क्लैम्पों की विशिष्टि 


29. प्राई एस : 6082- 1971 खांदार क्लैम्पों की 

विशिष्टि 


30. प्राई एसः 6086-1971 समांतर क्रिया वाले चपटे 

नोकदार प्लास 


31. प्राई एस : 6098- 1971 घूमने वाली बिजली 

की मशीनादि से निकला वायुवाहिस शोर मापने 
.. की पद्धति । 


32. आई एम : 6100 - 1971 ममल तकनीकी . . 

सोडियम हाइ पॉलीफास्फेट की विशिष्टि 


इस मानक में मशीन करते समय कार्यखण्ड को यथास्थान 
पकड़े रखने के लिए प्रयुक्त मावे क्लैम्पों के माप और 

अपेक्षाएं निर्धारित की गई हैं । ( मूल्य रु . 3 . (00 ) 
इग मानक में मशीन करसे ममय कार्यखण्ड को यथास्थान 
पकड़े रखने के लिए प्रयुक्त खांचदार फ्लम्पों के माप 

और अपेक्षाएं निर्धारित की गई हैं । ( मल्य रु० 3 .(0(0 ) 
इस मानक में समांतर क्रिया वाले चपटे नोकदार प्लास 

के विषय में माप और अपेभाएं निर्धारित की गई हैं । 
( मूल्य रु . 3 . 00 ) 
शोर नापने संबंधी यह मानक घूमने वाली बिजली की 
मशीनों जैसे सभी प्रकार के मोटर और जनित्रों पर लागू 
होता है । उनके सामान्य सहायक अंग लगे होने पर 
विद्युत उत्पादन या योल्टता की कोई सीमा नहीं होती । 

( मूल्य रु० 7 . 00 ) 
इस मानक में अपमार्जक निर्यात और अनुर्णक के म्प में 
उपयोग के लिए सोडियम प्रजल तकनीकी ड्राष्ट पालीफास्फेट 
के विषय में अपेक्षाएं और बानगी लेने तथा परीक्षण 

की पद्धतियां दी गई है । ( मूल्य २० 8 .(0(0 ) 
इस मानक में इलेक्ट्रानिक प्रौर दूर संचार माज-मामान में 

प्रयुक्त धुंडियों की मशीनी और परिवातीय गुणधर्मों की 
जांच के लिए सामान्य अपेक्षाएं और परीक्षण पद्धतियां 
दी गई है और प्रतविनिमेयता तथा अनुरूपता के लिए 
माप भी विए गए हैं । ( मूल्य रु० 4 . 00 ) 
छग मानक में गर्भाशय टिनाक्यूलम फोर्सेप्म के विषय 
में माप संबंधी तथा अन्य अपेक्षाएं निर्धारित की गई है । 

( मूल्य २० 5 . 00 ) 
इस मानक में सरक जोड़ प्लास के विषय में माप और अन्य 

अपेक्षाएं निर्धारित की गई हैं ( मूल्य रु० 3. 00 ) 
इस माना में मूक्ष्मतरंग ट्यूबों पर मापन के लिए आवश्यक 

सामान्य शर्ते तथा पूर्वोपायों को लिया गया है । ( मूल्य रु० 2 . 00) 


33. भाई एस : 610 2 ( भाग 1 )- 1971 इलेक्ट्रानिक 

और दूर संचार साज सामान में प्रयुक्त अंगुलि 
पुंडी की विशिष्टि भाग 1 मामान्य अपेक्षाएं और 
परिक्षण 


34. पाई एस : 6 1 1 5- 1971 गर्भाशय टिक्नाक्युलम 

फोर्सेप्स की विशिष्टि 


35. आई एस : 6 118- 197 । सरक - जोड़ वाले प्लास 

की विशिष्टि 
36. प्राई एस : 6134 ( भाग 1/अनुभाग1 )-1971 

सूक्ष्मतरंग ट्यूमों पर मापन पद्धति भाग । मामान्य 
मापन अनुभाग 1 मापन की सामान्य गर्तं और 

पूर्वोपाय 
37. प्राई एम : 6 1 4 6- 1971 जलयान के ब्लाकों के 

साथ प्रयुक्त बेकेट । 


38. प्राई एस : 6151 ( भाग 1 ) - 1970 भंडारण 

व्यवस्था संहिता भाग 1 शब्दावली । 
... 39. आई एस : 6159- 1971 जस्त लेपन के पहले 

मामग्री की डिजाइन तथा तैयारी की सिफारिश 

पद्धति 
40. पाई एस : 6162 ( भाग 2 ) - 1971 कागज 

चके एल्यूमिनियम पालकी की विशिष्टि भाग 2 
प्रायताकार घाला । 


इस मानक में सांकेतिक माइज 1 मे 12 तक के जलयान 

के इलाकों के साथ प्रयुक्त बेकेट के माप तथा लगने वाली 

सामग्री निर्धारित की गई है । ( मूल्य रु० 2 00 ) 
इम मानक में भंडारण व्यवस्था से संबंधित तकनीकी शब्द 

और परिभाषाएं वी गई हैं । ( मूल्य रु० 3 . 50 ) 
एम मानक में एस्पात की जड़ी वस्तुओं पर गर्म हुवाऊ रीति से 
अछेकिस्म के जस्ता लेपन विषयक पूर्वोपाय दिए गए . 
गए हैं । ( मूल्य ८० 2 .(00 ) 
इस मानक में दो या तीन परत कागज बले मुख्य रूप से ट्रांसफर्मरों 

को वाइडिंग के लिए प्रयुक्त प्रायताकार सेक्शन वाले 
चालकों के बारे में अपेक्षाएं और परीक्षण दिए गए हैं । 

( मूल्य रु० 6. 00 ) 
इस मानक में पतली गावदुम की और की -मार्ग के माप और 

छूटें दी गई हैं । ( मूल्य रु० 5. 00 ) . 
इस मानक में जलयानों के पार्श्व झरोखों तथा जड़ी रोशनियों 

के लिए दृढ़ीकृत बचाव कांच ( कोष की पट्टी और चद्दर 
के रूप में ) के माप तथा परीक्षण विधियां दी गई हैं । 
( मूल्य रु० 4 ,(00 ) 


4 . प्राई एस : 6162-1971 पतली गायतुम की और 
. . की -मार्ग । 
42. माई एस: 6180- 1971 जलयानों के पार्श्व 

मरोवों के लिए दृढ़ीकृत बचाव कांचों की विशिष्टि 


- 


- . 


. । 


... - . - - - 


- 
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13. ATE TA : 619.1- 1971 HTTa Ta 

इस मानक में बनावटी सांस देने के लिए प्रयुक्त हस्तचालित 
प्रांतरालिक घनात्मक प्रयसन यंत्र की विशिष्टि । 

थैलेनुमा प्रांतरासिक धनात्मक एवसन यंत्र के विषय में 

the fateffet 7 m ( 7547 To 1. 50 ) 
44. art : ( 213 (HTT 5) . 1971 e 7 

इम मानक में एक प्रतिशत फास्टिक सोडा के घोल में गूदे 
परीक्षण पद्धति भाग 5 एक प्रतिशत कास्टिक 

की घुलनशीलता निकालने की विधि निर्धारित की गई है । 
सोडा के घोल में गूदे की घुलनशीलता । 

(Head to 1: 50 ) 
. - - - - 

- -- - - - 
इन भारतीय मानकों की प्रतियां , भारतीय मानक संस्था , 9 बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली- 1, और उसके शाखा कार्यालयों ( 1 ) साधना नरमुहमद 
ta Hri, anya 747914-1 ( 2) HETRIC # fafest, TTUTAIT , trata- 9( 3 ), 535, 7TGT per T e TT , 1976-7 ( 4 ) tint 
Tuta Ty, 7441811-13 ( 5 ) 5- 201/21 fer ?114677 , 1912-1 (6 ) 1171/ +18- át, tafatt" , 470T -5 (7 ) 54, want 428 
रोड , मद्रास - 2 से प्राप्त की जा सकती हैं । 

[si eft 74 31 / 13 :2] 


-- - - - 


- 


- - 


- 


- 


- - 


-- 


S . 0 . 886. - In pursuance of sub -regulations (2 ) and ( 3 ) of regulation 3 of thc Indian Standards Institution (Certification 
Marks) Regulations, 1953, as amended from liinc to time, the Indian Standards Institution hereby notifies that the Indian Standard (s), 
particulars of which are mentioned in the Schedule given hereafter , have been established during the period 1 December to 31 December, 
1971 : 


THE SCHEDULE 


S . No . No. and title of the Indian 

Standard Established 


Brief Particular 


No . and Title of the Indian Stand 
ard if any, superseded by the new 
Indian Standard . 


- - - .. - . 


1 . IS . 245 - 1970 Specification for trichlo - 

roethylenc, technical ( second revision ) 


IS : 245 - 1962 Specification for trich - 
lorocthylene , technical ( revised ) 


2 . IS : 708 - 1970 Specification for pota - ( S :708- 1956 Spccification for potass - 

ssium chlorate , * cchnical (first revi- ium chlorate , tochnical 

sion ) 
3 . IS : 1448 ( P : 21 )- 1970 Flash point (clos- IS : 1448 (P : 21 )- 1960 Flash point ( clos- 

ed ) by Pensky-Martens Apparatus ed ) by Pensky -Martens apparatus 
( P : 21 ) (first revision ) 


This standard prescribes the requirements and the 
methods of sampling and lest for trichlorothylene, 

Technical. ( Price Rs. 5 . 50 ) 
This standard prescribes the requircnichts and the 

inethods of sampling and test for potassium chlo 
rute , technical (Pricc Rs. 6 . 00 ) 
This method covers the determination of the flash 

point by Ponsky -Martens closed tcster of fuel 
Oils, lubricating oils , viscous materials, and sus 
pension of solids. (Price Rs. 2 . 50 ) 
This standard prescribes the general constructional 
requirements , standard sizes , methods of testing 
ond rating, and installation of self-contained 
drinking water coolers of storage and instant 
aneous types operated by electrically driven vapour 
compressior type refrigerating machine with air 
couler condenser. ( Price 5 . 50 ) 


for sell 


4 . * IS : 1475 - 1971 Specification for self- IS : 1475 - 1959 Specification 

contpincd drinking water coolors ( first containod wątor coolers . 
revision ) 


5 . IS :1477 (Part II )- 1971 Code of pract- (S : 1477 (Part 1)- 1963 ( ode of practice 

iuc for paintings of ferrous nictals in for linishing of iron and stcel/ ferrous 
buildings (Arst revision ) Part 1 metal in buildings : painting and 
Paintiny , 

allied finislics Part II Schedulcs and 
equipment . 


This standard lays down the details of painting 

operations and paint schedules Applicablo 10 
ferrous metals in buildings. It also covers the 

tise of tools and equipment in the work . 
The provsjons of the standard may also gencrally 

be applied to paliting work in siluptions other 
than buildings , such as tanks and chimneys , 
(Price 8 . 50 ) 


6 . IS : 1878 (Part 11 - 1971 Test Chart IS ;1878 - 1961 Test charts for luthes ) lis standurd describes toth cormctical and practic 

for general purpose parallel lathes Upto 800 mm swing overbed ) cal tests on gencral purpose parallel lathes with 
Part 11 lathes with swing over bed 

swing over bed over 800 nm and up to 1600 mm 
over 800 m and upio 1600 mm (first 

3,nd The corresponding permiscible deviations, with 
rovision ) 

referoncc to IS :2063 - 1962 Code for testing machiro 
tools ( price 6 , 50 ) 


7 . IS : 1893 -1970) ( ritcria for Citrtliquake 15 :1893 - 1966 Criteria for eartiyac This standard deals with carthquake l esistant design 

resistant design of structures ( second resistant desiyn of structures ( first of structures and is implicable to buildings : elc 
revision ) revision ) 

vated structurcs ; bridges ; concrcle , masonry 
and carth dais i embankments and retainoing 
walls ( Price 13 , 50 ) 


- 


- . . . 


- - - - . - - . - . - 


- . - . 


* For purposes of ISI Certification marks Scheme, 


IS : 1475 - 1971 shall come into force with offeet from 1 January 1972 . 
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PART 11- - 


(1) _ _ 


(2) 


8 . IS :2571 - 1970 Code of practice for IS ; 2571 - 1963 Code of practice for lay - 

laying in - silu cement concrete flooring ing In - situ cement concrete flooring. 
Yfirst revision ) 


This standard covers laying and finishing of in 

situ cement concrete flooring for non - induştiral 
and light industriel buildings ( Price Rs. 8 . 00 ) 


9 . IS : 2983 - 1971 Recommended practice 19 : 2983- 1964 Code of practice for hot This standard recommends inportent guidelines 
for hot tinning of brasswaro (first tinning of brasswarc . 

for hot tinning of brasswarç . ( Price Rs. 2 . 50 ) 
revision ) 


10 . IS : 3625 -1971 Specification for warp IS : 3625 - 1966 Specification for warp This standard prescribes the requirements of 

tubos for lisc on aluminium plug type tubes for use on aluminium plug type warp lubcs of open - top ( cut type) and rolled -in 
spindles ( first revision ) spindles. 

top (dome type) lypcs used in spinning and doubl 
ing frames . These tubes are suitable for use on 
aluminium plug type spindles with spring grips . 

(Price Rs. 2 . 50 ) 
IT . IS : 3949 - 1971 Dimensions and screw 

This standard specifics the essential external dim 
Thread for lamp used in laryngoscopes 

cnsions, and form and size of screw thrcad for 

lamp uscd in laryngoscopes . ( Price Rs. 3 . 00 ) 
11 . IS :4049 -1971 Specification for fornied IS :4049- 1968 Specification for formed This standard specifics the boundary dimensions 

ends for tanks and pressure vessels ends for tanks and pressure vessels. and technical delivery conditions of dished and 
( first revision ) 

flanged , pressed or spun ends commonly used as 
end closures of pressure vessels, receivers , tanks 

and similar equipment ( Price Rs. 5 . 00 ) 
13 . IS :4816 - 1971 Specification for per - IS :4816 - 1968 Specification for per - This standard specifies the requirements for per 
manent magnetic chucks (first revi- manent magnetic chucks. 

manent magnetic chucks. (Price Rs. 3 . 00 ) 
sion ) 


14 . IS :4880 (Part IV )- 1971 Code of pra 

ctice for design of tunnels convcy 
ing water 


This standard covers criteria for structural design 

of plain and reinforced concrctc lining for tunnels 
and circular shafts in rock mainly for river ve lley 
projects . ( Price Rs. 8 . 00 ) 


Part IV structural design of concreto 
lining in rock . 


15 . IS : 5477 (Part IV )- 1971 Methods for 

fixing the capacities or reservoirs 
Part IV flood storage 


This standard covers the criteria and procedure 

to be followed in fixing the flood storage capacity 
of a rese , vior consistent with the safety of the 
structure itself and the life and properties 

downstream of tbc reservior ( Price Rs. 7 . 50 ) 
This Standard prescribes the method of lost for 

evaluating the reletive dispersing power of sur 
face active agents used in the textilo industry . 
( Price Rs. 2 . 00 ) 


16 . 18 :5785 ( Part I) - 1970 Methods for 

performance tests for surface active 
agents 
Part 1 relative dispersing powor 


17. IS : 5878 (Part II/Sec 2 )- 1971 Code 

of practice for construction of tunnels 
Part II uderground excavation in rock 
Section 2 ventilation , lighting, muck 
ing and dewatering. 


This standard deals with ventilation , lighting , muck 

ing and dewatering for excavation of tynnels . 
( Price Rs. 3 . 50 ) 


18 . IS :5887 - 1970 Methods for detection 

of bacteria responsible for food poi 
soning and food -borne diseases . 


This standard recommends tho inethods for detection 

of bacteria responsible for food poisoning and 
foodbronc diseascs . (Rs. 7 . 00 ) 


19 . IS :5889 - 1970 Specification for vibra 

tory plate compactor 


20 . IS :5892 - 1970 Specification for con 

crcto transit mixers and agitators . 


This standard lays down the requirements for mat 

erials , size, designation , construction and por 
formance of sell - propelled vibratory plalc com 
pactors. ( Price Rs. 4 . 00 ) 
This standard covers concrete tronsit mixess and 
agitators of the inclined axis rotary drumi type , 
drivou by power takс oll from the mobile vehicles , 
engine itself or through a separate cngine for 
mixing and agitating concreto during transit. ( Price 

Rs. (4 . 00 ) 
This standard covers tho requirements of sinc sen 

tros with centro distances of rollers 200 and 300 
mm and for usc up to an inclination of 60° 

(Price Rs. 3 . 00 ) 
This standard specifics thic Jinicnsions and i cquirc 

ments for unguided hole mills . Type A ; and 
guided hole mills , Type B , (Prico Rs . 5 . 00 ) 


21. IS : 5979-1970 Spocification for sine 

contres 


. 22. IS :$ 989 - 1971 Specificetion for holc 

mills 


23. IS :6042 - 1969 Code of practice for con 

struction of light-weight conrrelo 
block niasonry 


This standard covers the construction of walls and 
partitions with precast light-weight concrete solid 
blocks conforming to IS :3590 - 1966 und lime 
cement cinder blocks conforming 10 IS :3115 
1965. (Price Rs. 7 . 00 ) 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


. - 


. - 


- . - - 
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(3 ) 


(4 ) 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


24 . IS :6046 -1971 Specification for gypsum 

for agricultural uso . 


25. IS : 6049 - 1971 Code of pracoicc for 

application of temporary corrosion 
proventives. 


26 . IS :6052- 1970 Specification for glass 

condensers 


27. IS: 6080-1971 Specification foi double 

ended clamps 


28 . IS :6081 -1971 Specification for plain 

clamps 


29 . IS :6082 -1971 Specification for slotted 

clamps 


30. IS :6086 - 1971 Specification for parallel 

action flat nose pliers 


This standard prescribes the requirements and mct 

hods of sampling and test for gypsum for agri. 
cultural use . It covers nyincral gypsum , calcium 
sulphatc obtained in salt works and by - product 
calcium sulphato obtained in the wet- process 
manufacturn of phosphoric acid . 

(Price Rs. 4 . 00) 
This standard lays down a code of practice for appli 

cation of temporary corrosion preventives to 
inclal articles for prevention of corrosion during 
transport and storage. (Price Rs. 7 . 00 ) 
This standard specifies aic and water -cooled glass 
condensers commonly used for general labora 

tory purposes ( Price Rs. 8 , 00 ) 
This standard specifics the dimensions and requiro 

ments for double ended clamps used in holding 
work piocos in place when they are being 
machined . ( Prico Rs. 3 . 00 ) 
This standard spocifies the dininsions and requirs 
ments for plain clamps uscd in holding work 
picces in place when they are being machined . 

(Price Rs. 3 . 00 ) 
This standard specifies the dimensions and require 
ments for slotted clamps uscd in holding work 
piece in places when they are being machined . 

( Price Rs. 3 . 00 ) 
This standard specifies the dimensions and requirc 

inents for parallel action flat nose pliers. ( Price 
Rs. 3 . 00 ) 
This standard for the measuroment of noise applies 

to rotating clectrical machines, such as motors 
and generators of all sizes without limitation of 
output or voltage when fitted with thcir normal 

auxiliaries . ( Price Rs. 7 . 00) 
This standard prescribes the requirements and the 

inethods of sampling and test for sodium tri 
polyphospatc , anhydrous, technical for use 
as a detergent builder, and as a deflocculant. 

( Price Rs. 8 . 00 ) 
This standard describes the general requirements 
and methods of tests for judging the mechanical 
and climatic properties of knobs intended for 
use in electronic and telecommunication equip 
ments, and specifies dimension for the purpose 
of interchangeability and compatibility . (Price 

Rs. 4 , 00 ) 
This standard covers dinensional and other require 
monts of uterinc forceps tenaculum (Price Rs. 

5 .00 ) 
This standard prescribes the dimensions and other 
requirements for slip -joint pliers . 

(Price Rs. 3 . 00 ) 
This standard lays down the gencral conditions, 

precautions to be taken , etc, for making measurc 
monts on niicrowavc tubes. (Price Rs. 2 . 00 ) 


31 . IS :6098 - 1971 Method ofmeasureinent 

of thu airborno noise emitted by rotat 
ing electrical machinery , 


32, IS :6100 - 1971 Specification for sodium 

tripolyphosphate , anhydrous , techni 
cal 


33 . IS :6102 (Part 1) - 1971 Specification 

for finger knobs used in electronic 
and telecommunication cquipment 
Part I general requirements and tests 


34 . IS :6115 -1971 Specification for forceps, 

uterine tenaculum 


35 , IS :6118 - 1971 Specification for slip 

joint pliers 


36 . IS :6134 -( Part I/ Sec I)- 1971 Methods 

ofmeasurement on microwave tubes 
Part I goneral mcasurements 
Section I general conditions and 

precautions for ineasurements . 
37. IS :6146 - 1971 Specification for lxcc 

kets used with ship s blocks 


38 . IS :6151 (Part 1) - 1971 Storage manage 

mant code Part 1 terminology. 


39 . IS :6159 - 1971 Recommended prac 

tice for clesign and preparation of 
material prior to galvanizing. 


This standard specifies the material and dimensions 

for bcckcis used with ship s blocks of nominal 
size 1 to 12. ( Price Rs. 2 ,00 ) 
This code prescribes the definitions for various 

leros most frequently used in storage manage 
ment. (Price Rs. 3 .50 ) 
This standard describes the precautions that should 

be taken to obtain good quality of hot- dip gal 
vanized coatings on assembled steel products . 

(Price Rs. 2 . 00 ) 
This standard gives requirments and tests for solid 

aluminium condcutors of rectangular section , 
covered with two or more layers of paper , pii 
marily intended for transformer windings. ( Price 
Rs. 6 .00 ) 


40, IS :6162 (Part II)- 197 . Specifica 

tion for paper covered aluminium 
conductors Part II rectangular con 
ductors 


- . - - - . . .- - 


. 


- . 
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- 


- 


- 


- 


.. - - 


- 


( 4 ) 


41 . IS :6166- 1971 Specification for thin 

taper keys and keyways. 


42. IS : 6180- 1971 Specification for tough 

ened safety glasses for Ships sido 
scuttles 


This standard gives dimensions and tolerances 

foi think taper keys and keyways. ( Price Rs, 

5 . 00 ) 
This standard specifies the dimensions and testing 
of toughened safety glasses (plate glass ands heet 
glass ) for ships - side scuttles and fixed lights, 
( Price Rs. 4.00) 


43 . IS :6194 - 1971 Specification for inter 

mittont positive pressure respirator 
bag type, manually operated . 


This standard prescribes the requirements for manu 

ally operated bag type intermittent positive respi 
valor used for artificial respiation and resuscita 
tion ( Price Rs . 1 . 50 ) 


44 . IS :6213 ( Part V )- 1971. Methods of 

test for pulp Part V solubility of 
pulp in one per cent caustic soda 
solution . 


This standard describcs the procedure for deler 
mination of solubility of pulp in one per cent 
caustic soda solution, ( Price Rs. 1. 50 ) 


- 


- 


- 


- 


- 


Copies of these Indian Standards are available for sale with the Indian Standards Institution , Manak Bhavan , 9 Bahadur 
Shalı Zafar Marg , New Delhi- 1 and also its branch offices at (i) 534 Sardar Vallabhbhai Patcl Road , Bombay - 7 (ii) 5 Chowringhoc Appro 
ach Road, Calcutta -13; (iii ) 54 General Patters Road ; Madras -2 ; ( iv ) 117 /418 B , Sarvodaya Nagar , Kanpur- 5 ; ( v ) 5 - 9 - 201/ 2A Chirag 
Ali lane, Hyderabad-13; ( vi ) •Sadhna , Nurnmohamed Shaikh Marg . Khanpur, Ahnmedabad -1 ; and ( vii) F Block , Unity Bldg. 
Narasimharaja Square , Bangalore - 2 . 

[ No..CMD/13:3] 


नई दिल्ली , 13 मार्च 1973 


.. का० प्रा० 887.- - समय समय पर संशोधित भारतीय मानक संस्था ( प्रमाणन चिहन ) निषियम 1955 के विनियम 8 के उपविनियम ( 1 ) 
के अनुसार भारतीय मानक संस्था की अोर से अधिसूचित किया जाता है कि नीचे अनुसूची में जिन 87 लाइसेंसों के व्यौरे दिए गए हैं , लाइसेंसधारियों को 
मानक सम्बन्धी मुहर लगाने के अधिकार देते हुए मार्च 1972 से स्वीकृत किए गए हैं : 

अनुसूची 


क्रम 


लाइसेंसधारी का नाम और पता 


लाइसेंस संख्या 
( सी एम / एल - ) 


वैधता की अवधि _ 

सक 


लाइसेंस के अधीन वस्तु/ प्रक्रिया और 
तत्सम्बन्धी प्राई०एस०: पद नाम 


संख्या 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


- - - - -- -- 


1 सी एम एल - 29 54 9 - 3 - 1972 _ 16 - 3- 1972 15 - 3 - 1973 सिनसुखिया प्रायल एण्ड सा मिल्स ; चाय की पेटियों के लिए पट्टिया 

माकम रोर, तिनसुस्त्रिया ( असम ) आई०एस० : 10---- 1970 
2. सी एम एल - 295 5 29 - 3- 1972 16- 3 - 1972 15 - 3 - 1973 जयन्ती टिम्बर इंडस्ट्रीज , सहारन - चाय की पेटियों के लिए प्लाइवड की 

पुर रोउ, यमुनानगर, जिला पट्टियां - -- 
अम्बाला ( हरियाणा ) 

प्राई ० एस० : 10- 1970 
3. सी एम/ एल - 2956 9- 3- 1972 16-- 3 - 1972 15 - 3- 1973 प्रताप इंजीनियरी वर्स, रेलवे संरचना इस्पात ( मानक किस्म ) - -- 

स्टेशन के सामने मलेरकोटला पाई० एस० : 226 - 1969 

( पंजाब ) 
4 . सी एम / एल - 29579 - 3 -- 1972 16 - 3 - 1972 15 - 3 - 1973 

संरचना इस्पात ( साधारण किस्म ) ---- 

पाई० एस० : 1977 - 1969 
5. सी एम/ एल - 29589- 3-1972 16- 3- 1972 15 - 3- 1973 राजेश इंउस्ट्रीज , श्री लक्ष्मी इंज - पिटयां एल्युमिनियम के बतम ग्रेड 

स्ट्रियल इस्टेट , शेङ सं० 2 - 3 एस आई सी , एम पाई थी और 
स्टेशन रोड भयंडर जिला थाना एन एस 3 
( महाराष्ट्र राज्य ) 

आई एम : 21 - 1959 
6. सी एम / एल- 29599- 3 - 1972 16- 3--1972 15 -- 3 - 1973 उपा सीविंग मशीन बस, ( जय . साफ , ठंडे पानी के लिए क्षेतिम अप 

इंजीनियरी वर्स लि . की इकाई ) केन्द्रीय पमा केवल साइज 10() 
183 - 7 , प्रिम अनवरणाह रोष्ट , मिमी x 1() ) मिमी ( यू एम 6 (00 ) 
कलकता - 31 

और 80 मिमी x 65 मिमी ( यू एस 
500 ) - - 
प्राई एम० : 1520 - 1960 


- - 


- - - -- ... . 


( 1) _ 


_ ( 2) _ 


( ३) 


(4) 


- . . . 


. - 


- - - - 


- 


- . 


- . - . 


- - - 


- 


- 


- - - 


- - 


- - 


. 


- . - - 
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- - -- - 
( 5 ) 

( 6 ) 
- -- .... - . . . - .. . _ _ _ _ 
___ 7. सी एम/ एल - 2960 10 - 3 - 1972 16 - 3 - 1972 15- 3 - 1973 मंजु इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज प्रा . लि०, तीन फेजी प्रेरण मोटर 3 . 7 कि वा 

पोलाची रोड, मालूमीचप्पटी ( 5 हा पा ) तक ए श्रेणी के रोधन 
राकघर , बरास्ता इंडस्ट्रियल बाले 
इस्टेट , कोयम्बटूर- 21 ( तमिल आई० एस० : 3 25 - 196 । 

ना ) 
B. सी एम / एल 2961 10 - 3 - 1972 16 - 3 - 1972 15 - 3--1973 एको जनरल . इंडस्ट्रीज , 6/ 1 , 100 मिमी तफ बाहरी व्यास की 

नवाब दिलावर जंग रोड, कासी साइज वाले पीने के पानी के उच्च 
पुर, कलकत्ता- 2 (कार्यालयः 44 घनत्व वाले पोलीइथाईलीन के पाइप 
ए, रफी अहमद किदवई रोष्ट , 40 कि या ब /से मी दाब रेटिंग 
फलकत्ता - 16 ) 

के लिए 

आई एम : 4984- 1968 
9. सी एम/ एल - 2962 10- 3- 1972 16 - 3 - 1972 15 - 3--1973 किशन इंडस्ट्रीज , माकम अंकशन चाय की पेटियों के लिए पट्टियां--- 

डाकघर, ( असम ) 

प्राई एस : 10 - 1970 
10. सी एम /एल- 2963 10-3-1972 16 - 3 -1972 15 - 3--1973 हिन्दुस्तान स्टील लि०, रूरकेला बायलरों के लिए इस्पात की प्लेंटें.---- 

इस्पात संयन्त्र, सरकेला - 1 आई० एस : 2002 -1962 

( उड़ीसा ) 
11. सी एम / एल - 2964 10 - 3 - 1972 16 - 3 - 1972 15 - 3--1973 दि इंडस्ट्रियल गैसेस लि ., 146 - एफ चालक वाले रेफ्टीफायर लगे ठी 

अदूल रोड, हावड़ा - 3 ( पं० सी आर्क बेल्डर, रेटिंग : 250 अम्पी 
बंगाल ) (कार्यालय : 15 गणेश- आई एस 4559- 1968 

चन्द्र एवेन्यू, कलकत्ता -- 1 ) 
12. सी एम / एल - 2965 

15- 3-1973 एसोसिइटेड इंस्ट्र मेन्ट मैन्यू० ( इंडिया ), विकाट उपकरण 
100 - 3 -1972 

प्रा०लि०, 35, नजफगढ़ रोड, IS: 5 5 1 3- 1969 
नई दिल्ली (कार्यालय : सनलाइट 
बिल्डिंग, 26-27 आसफप्रली 

रोड, नई दिल्ली ) 
13. सी एम / एल - 2966 

1 6- 3- 1972 15- 3- 1973 पुलिंग एण्ड लिफिटिंग मशीन ( प्रा० ) निम्नलिखित रेटिंग वाली यूनिवर्सल गियर 
10 - 3- 1972 

लि०, बी -10, इंडस्ट्रियल रहित हस्त पालित खीचने तथा 
एरिया सं0 3, मेरठ रोड, गाजिया - उठाने की मशीनें : 
माद 

( 1 ) 1. 6 मीटरी टन उठाई क्षमता 

और 2 . 6 मीटरी टन खिचाई 

उठाई क्षमता वाली, 
( 2) 3. 2 मीटरी उठाई क्षमसा और 

5. 2 मीटरी टन खिंचाई क्षमता 

aret JS :5604- 1970 
14. सी एम एल - 2967 

16- 3- 1972 15- 3-1973 नेट स्टील इक्विपमेण्ट ( प्रा . ) लि०, क्षैतिज बेलनाकार और तिज आयताकार 
10- 3- 1972 

पुलिस ट्रेनिंग स्कूल के सामने जी दाब नुमा भाप स्टेरीलाइजर - : 
टी अम्बेकर मार्ग ( नाई पाम 3829- 1966 क्षतिज शंकुनुमा उच्च 
रोड ) वावर , बम्बई -14 डी डी गति दागनुमा भाप स्टेरीलाइजर , 

IS: 4510- 1968 
15. सी एम / एल- 2968 16- 3- 1972 15- 3- 1973 

यायरोजन रहित मासुत पानी के लिए 
____ 10- 3- 1972 

भभके IS: 3830- 1970 
.. 16. सी एम / एल - 2969 

16- 3-1972 15- 3-1973 कनकाई प्रराय प्रा०लि० , उक्कियम नागरिक सुरक्षा के लिए प्रधत्विक टोप 
10- 3- 1972 

तोरायपक्कम गांव , मद्रास - 20 IS: 2300-1988 
(कार्यालय : 1 3 जी एस टी रोड, 

गिडी मद्रास -32) . 
17 सी एम / एल- 2970 

16- 3- 1972 15- 3- 1973 ज्यूपिटरग्लास वर्स , 23/ 4, ईस्ट यूटावरोमीटर 10 प्रतिशत 
10- 3-1972 

पटेल नगर माफिट , दिल्ली- 8 IS: 1 223 ( भाग 1 )- 1970 


- - - 


- - - - 
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- - - - 


-- - 


- - - - 


- - - - - 


( 1 ) 


( 2 ) 


. . - - - - - 


___ :- 


- - 


. . 


- 


-- - 


- -- - -.. 


.. 


- - - - -- - .. . . 


-... .. . .... . 


16- 3-1972 


16- 3- 1972 


18 सी०एम० / एल - 2971 

10- 3 -1972 
19 सी०एम०/ एल - 2972 

1 (0- 3-1972 
20 सी०एम०/ एल - 2973 

14- 3- 1972 


1 6- 3- 1972 


2201 


16- 3 -197 " 


21 सी०एम०एल- 2974 

1 4- 3- 1972 


16- 3- 1972 


22 सी०एम०/ एल - 2975 

14- 3- 1972 


16- 3- 1972 


23 सी०एम० एल - 2976 

15- 3- 1972 


- - -..... - 
15- 3-1973 लुधियाना स्टील रोलिंग मिल्म , संग्चना इस्पात ( मानक किस्म ) - -- 

मिलर गंज, जी टी रोड, लुधियाना IS : 226- 1969 
15- 3 - 1973 

। संरचना इस्पात ( साधारण किस्म ) - - 

IS :1977-1969 
15- 3- 1973 अग्रवाल स्टील इंडस्ट्रीज , मरोल- संरचना इस्पात ( मानक फिस्म )-- - IS: 

मरोबी रोड , मरोल , बम्बई- 59) 226- 1969 
( कार्यालयः फसरा स्ट्रीट , दारू 

खाना, सम्बई- 10 डी ) 
15- 3- 1973 अग्रवाल स्टील इंडस्ट्रीज, मरोल . संरचना इस्पात ( माधारण किम्म ) --- 

मरोबी रोड , मरोल , बम्बई - 59 IS: 1977- 1969) 
(कार्यालयः कसरा स्ट्रीट, दारू . 

खाना, बम्बई- 10 डी डी ) 
15- 3- 1973 सिल्वेक्स केबल कम्पनी प्रा०लि ., निम्न प्रकार के पी पी सी रोधित केवलः 

साकी-बिहार रोड, पपई , ( 1 ) इकहरी कोर, विना खोल वाले 
बम्बई-72 ए एस 

650/ 1100 वी ग्रेड के ताया 

के चालकों वाले , 
( 2 ) इकहरी कोर, बिना खोल वाले 
__ 250 / 440 वो ग्रेड के एल्युमि 

नियम चालकों वाले , और 
( 3 ) चार भोर , पी वी सी खोल वाले 

650/ 1100 बी ग्रेड के तांबा 
के चालकों वाले 

IS: 694 ( भाग 1 और 2)- 1964 
15- 3- 1973 बजरगंबलो स्टील कं० प्रा० लि०, संचरना इस्पात ( माधारण किस्म ) ... 

हीजीगुरी, ए टी रोड, तिनसुखिया IS: 1977 - 1969 
जिला हिबरूगढ़, ( असम ) 
[कार्यालयः मनकोटा रोड , 

उिबलगढ़ ( असम )] 
15- 3-1973 अराम उद्योग कं०, मनकोटा रोड, मंरचना इस्पात ( साधारण किस्म )---- 
डिबरूगढ़ ( असम ) 

IS: 1977-1969 
15- 3- 1973 वेंकटेश्वर एग्रो केमिकल्स एण्ड मिम - बी एल सी जल विसर्जनीय तेज चूर्ण -- 

रल्स, प्लाट सं० 3 बी , इंडस्ट्रियल IS: 562-1962 

इस्टेट , अम्बास्तूर, मद्रास- 53 
15-3-1973 स्टील सल्स ( इंडिया ) प्रा० लि०, संरचना इस्पात ( मानक किस्म ) -- 

131, इंडिस्ट्रियल एरिया IS : 226- 1969 

चंडीगढ़ 
15- 3-1973 

संरचना इस्पात ( साधारण किस्म) - - 

IS: 197:7-1969 
15- 3- 1973 पोलीपोस्फिल्स इंडस्ट्रीज लि० , 5वां 1100 मिमी तक बाहरी व्यास की 

मील पत्थर , थाना बेलापुर , साइज वाले पीने के पानी के उच्च 
थाना ( महाराष्ट्र ) 

घनत्व वाले पालीइथाइलीन के पाइप 
6 . 0 किग्रा / में मी दाबरेटिंग के 

लिए ---IS: 4984- 1968 
31 3- 1973 जयहिन्द ट्रेडिंग कारपोरेशन प्राम्सी. टम्बलर स्विच -पोसलेन प्राधार वाले 

जन हाउस , मानी वार्डर, जी० टी० 15 अम्पी 250 वोल्ट - पाई०एस० 
रोड़ , डाकघर पसौंदा, गाजिया - 385 4-1966 
बाव (कार्यालय : 1805, विस्सो 
मल कालोनी , भागीरथ पैलस , 
दिल्ली ) 


16- 3-1972 


24 सी०एम० / एल- 2977 

15- 3- 1972 
25. सी०एम०/ एल - 2978 

15- 3- 1972 


16- 3-1972 


16-3-1972 


26. सी०एम०/ एल- 2979 

16- 3- 1972 


1 6-3-1972 


27 सी०एम०/ एल - 2980 

____ 16- 3- 1972 
28. सी०एम० /एल - 2981 


16- 3-1972 


16- 3 - 1972 


29. 


1 - 41972 


सी० एम० / एल - 2982 
16- 3 - 1972 . 
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( 1 ) 

( 2 ) 

( 3 ) ( 4 ) 

( 5 ) 


30, सी०एम०/ एल - 2963 

16- 3- 1972 


1 -4-1972 


31-3-1973 कंकाई प्रराय प्रा०लि०, उक्कियम तरै- स्कूटर सथा मोटर चालकों के बचाव 

पाकम गांव मद्रास 20 (कार्यालय : टोप - - पाई०एम० : 415 1-1967 
13, जी० एस० टी० रोड 

गिरी , मद्रास-32 
15- 3- 1973 फरनोन फाउंडरी, 31 30, मंधारी कंबल 50 मिमी माइज वाले बालू 
___ रोष्ट , प्रागारा 

हले लोहे के मल पाइप - - माई ० स० : 


16- 3 -1972 


31, सीएम / एन 0 - 2984 

16- 3-1972 


1729 - 1964 


32. सी०एम० / एल - 2985 

17- 3- 1972 


16- 3 - 1972 


33. सी०एम/ एल ० - 2986 

17- 3- 1972 


1 - 1 - 1972 


34. मोपन० / 110- 2937 

22- 3- 1972 


1960 


35. मो०एन० /पन - 2988 

22- 3 1372 


1- 4- 197231- 3- 1973 दि विदर्भ कोआपरेटिव मार्केटिंग एन्डिन का पायसनीय तेज द्रय पाई . एमः 

सोसायटी लि० , फैक्टरी डिवीजन 131(0 - 1958 
अदनेरा रोड़, पो० बापस० म० 

46, अमरावती 
15- 3-1973 प्रोमेगा केबल्म लि०, प्लाट सं० एल्यूमिनियम या तांबे के पालकों वाले 

16 और 17 इंडस्ट्रियल पी०वी०सी० रोधित ( भारी ड्यूटी ) 
इस्टेट , अम्बात्तूर महास - 58 बिजली के केवल 1100 कार्यकारी 
( कार्यालय : बुखारिया बिल्डिंग वोल्टता के लिए.-. - पाई०एम० 1 5 5 4 
( चौथी मंजिल ) सं० 1 मूर रोड़ ( भाग 1 ) - ~- 1964 

गेड़ , मद्रास-6 ) 
31- 3- 19973 पाई० एन० मो० बोगन इंडस्ट्रीज टंग प्रोर ताजे पानो के लिए अतिम 

प्रा०लि० , बजबज रोड़, चन्द्रनगर अपकेन्द्रीय पम्प केवल 80 x 85 
निकट बाटानगर, 24 परगना मिमी साइज - - पाई . एस० : 1 5 2 () 
( कार्यालय : 10/ 1, प्रिम स्ट्रीट , 

कलकत्ता- 13 ) 
1 - 4- 1972 . 3- 3- 1973 पो००मो० इंडस्ट्रियल इंस्टीमर तते और ठंडे पानी के लिए अतिज 

अपनाशो रोड़, पीलामेडू, डाक - अपकेन्द्रीय पम्प साइज 65 x 50 
घर कोयम्बट्र - 4 ( तमिलनाडू ) मिमी ( एस०बी० और एम० ए० 

22 टाइप ) और 80x65 मिमी 
एम० ए० 22 x टाइप ) - - प्राई० एस० 

15200-- 1960 
3 1- 3-1972 वि इंदियन स्टील रोलिंग मिल्म कंक्रीट प्रबलन के लिए ठंडी मरोगी 

लि० , मइयप्पनहल्ली , हिन्दुस्तान इस्पात को विकृत छ — प्राई०एम० 
स्टील लि . , स्टामयार्ड के निकट 1786-1966 
भड़यप्पनहल्ली , मेलौर-38 
( कार्यालय : 108 प्रारमेनियन 

स्ट्रीट , मद्रास- 1 
1 - 4- 1972 31 - 3- 1973 मिल्नेका केन कं० प्रा०सि० , साके . पी०वी०सी० रोबिन ( भारी ड्यूटी ) 
बिहार रोड़, 4 पबई बमई- 72 बिजली के केबल 1100 तक कार्य 

कारी बोस्टता के लिए - - प्राई 

1554 ( भाग 1 ) - 1964 
[-10-1972 30- 9- 1973 अल्का रबर कं० लि ., नागरगाव पी०वी०सी० रोधित (भारी ट्यूटी ) 

लोनाबल्ला, जिला पूना ( महा - बिजली के केवल 1100 तक कार्य 
राष्ट्र ) (कार्यालय : तीसरी मंजिल , कारी बोल्टना के लिए--- माई ०एस : 
हिमालय हाउम, 23 कस्तूरबा 155-1 ( भाग 1) ---1959 

गांधी मार्ग , नई दिल्ली - 1 ) 
1-1-197231- 3-1973 नेशनल मशीन टूल इंडस्ट्रीज , प्रो० 3 - जा वाले खदरा के स्वकेन्द्रीय 

एम० इंडस्ट्रियल टावर जलंधर सक , केबल टाइप 200 मिमी 
शहर 

माइज - - पाई०एम० : 2876 - 1964 
1 - 4- 197231- 3- 1973 विक्टरी मेटल वर्स, 17/ 803 चाय की पेटियों के लिए धातु के 

पवर्माण रोड़ , पुसियारा कालीकट फिटिंग---- प्राई ०एम० : 10 -1970) 
( केरल राज्य ) 


1 - 1 - 1972 


36. सी० एम०/ एल- 2989 

22- 3 -1972 


37. सोन / T10- 2900 

24- 3- 1972 


एम 


38. सी०एम/ एल०-2991 

24- 3- 1972 . 


39 . सी०एम० / एल0- 2992 

24- 3- 1972 


40. सी०एम०/एल0 -2993 


283- 1972 


--- 


- -.. - - : - 


- - 


- - 


- 


61 Gof I/ 72 -19 
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( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) 

( 5 ) 


- - - - - 


- 


- - - - 


- 


- 


. . - 


- 


- 


" - - - . 


- .- . 


1 - 4 -1972 


11 . सोलागल/ एल - 2004 

28- 3- 1972 


12. मीनाम / एल0 - 25095 

28- 3-1972 


18-4-1972 


31- 3- 1973 कार्ग ( इंडिया ) लि ., 1 -पोखरन , रंजकों से बनी फाउटेंन पन की स्याही 
बाना ( पश्चिम ) ( महाराष्ट्र ) ( रायल नीली, और लाल ) --- प्राई० 

एम० : 1221 -1957 
15- 4-1973 एमटूजन , 5 नबामपट्टी स्ट्रीट , अल्प धनत्व पोनीइभाइलीन फिल्म 

नामीपुर , कलकत्ता - 2 (कार्यालय आई . एम . : 25 04-1963 
243, चितरजंन एवेन्यू कलकत्ता - 6 
( प . बंगाल ) 


1 6- 4- 1972 


43. सी एम / एल० - 2996 

28- 3- 1972 


15- 4- 1973 एमपदजन , 2008, बी टी रोड़, अल्प वार पोलीइथाइलीन फिल्म - - 

सोदपुर, 24 परगना ( प . बंगाल ) पाई• एम . : 2.5 08- 1963 
( कार्यालय: 243 चितरंजन एवेन्यू 
कलकत्ता 6 ( पं बंगाल ) 


1 - 4 - 1972 


11. मी० एम०/ ल - 2997 

28- 3-1972 


31- 3-1973 गंधरवयर प्लास्टिक्स प्रा . लि . इमारतों में बिजली लगाने के लिए अधत्विक 

वेस्टर्म एक्सप्रेस हाइवे , बिले . अनम्य सार नालियां , साइज 19 
पाले ( पूर्व), नम्बई- 57 ( झार्य- मिमी और 38 मिमी ---पाई ० एस० : 
लय : गोपटी चेम्बर्स, मैडहर्स्ट 2509- 1963 
गिज , गमई- 7 


1- 4- 1972 


45. सी० एम० एल०- 2998 

28- 3- 1972 


31- 3-1973 एफ० सी० सोधी ए ० ( इंडिया ) फुटबाल ( फीता रहित ) — पाई० एम० : 
प्रा० लि . 

417- 1969 
1 , मस्ती नौ , जलंधर शहर 


46. सी० एम० एल०- 2999 

28- 3- 1972 


1- 4- 197231- 3-1973 एसोसियेटेड प्रिसीजन मेटल वर्क्स, भीगे डायल वाले पानी के मीटर 15 मिमी 

4149, गाहतारा , अजमेरोगेट , प्रमुमानित प्रकारए मआई० एस० 
दिल्ली 

779- 1968 


1 - 4 - 1972 


47. सी० एम० एल०- 2000 

299 - 3- 1972 


31-3-1973 रमिश इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज , सी०/ 5, टरे पौर साफ पानी के लिए केवल 65 

कोयम्बटूर प्रा० इंडस्ट्रि - मिमी x 50 मिमी साइज वाले क्षेतिज 
यल इस्टेट, पोलाची रोड, को - अपकेन्द्रीय पम्प - - पाई० एस०: 1520 
यम्बटूर ( तमिलनाडु ) (कार्यालय : 1960 
44 राजाजी रोड , रामनगर , 
कोयम्बटूर- 9 


1 - 4- 1972 


48. मो० एम०/ एल० - 3()(0 1 

21- 3- 1973 


331 - 3- 1972 दि . सिंह इंजीनियरिंग बर्स प्रा० संरचना इस्पात ( मानक किस्म ) --- 

लि०, 94/ 54 जी० टी . रोड आई०एस० : 2266- 1969 
कानपुर ( उ० प्र० ) 


1 - 4 - 1972 


31 - 3 - 1973 


49. सी० म / एल०- 30 (02 

29- 3-1972 


संरचना इस्पात ( साधारण किस्म ) -- 

माई०एम० : 1977- 1967 


1-4-1972 


31- 3-1972 


50. सी० एम० एल०-30(03 

29- 3- 1972 . 


एसोसियेटेड इस्ट्र,मैन्ट मैन्यु० ( इंडिया ) ( 1 ) खण्ड 5 . 2 ( मो० ) के अनुसार 
प्रा . लि . 

लम्बाई मापक 
35, नजफगढ़ रोड, नई दिल्ली ( 2 ) खण्ड 4 . 2 ( श्री . ) के अनुसार 
( कार्यालयः मनलाइट बिल्डिंग मोटाई मापक 
26/ 27, पासप. प्रली रोड , नई ( 3 ) खण्ड 3. 2 ( बी० ) के अनुसार 
दिल्ली ) 

3 लीटर , 15 लीटर तथा 30 
लीटर वाले बेलनाकार धास्तु के 
नपने -- 
भाई०एम०: 2386 ( भाग 1 ) - - 
1083 
पाई०एम०: 2366 ( भाग 3 ) 
1963 


- - . - . - 


. 


- - 


- - 


. - 


. . . 


- 


- - 
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51. सीएम / एल - 3004 


29- 3 - 1972 


1966 


52. सी . एम०/ एन - 3005 


1 - 1- 197231- 3- 1973 दि . टाटा पायरन एण्ड स्टील कं० कंक्रीट प्रबलन के लिए ठसी मरोडी इस्पात 

लिमिटेड , तुगलकाबाद (कार्या- की विकृत छड़े - आई०एम० : 1786 5 
लय : तीसरी मंजिल , बैंक माफ 
बड़ौदा बिल्डिंग , 1 पालियामेंट 

स्ट्रीट , नई दिल्ली - 1 ) 
1- 4- 1972 31 - 3- 1973 गंगा प्रोसीजन इउस्ट्रीज , अवनाशी राड, निम्नलिखित रेटिंग के खड़ो फ्रकार 

पम्पानाय चन पलयम् कोयम्बटूर- के जल इंजन : --- 
18 ( तमिलनाडु ) ( कार्यालय : फिजा० प्रा०पी०एम० टाइस 
रामनगर, कोयम्मदर- 9 ) 

3 . 7 1500 जी० पी० 

आई० 2 
माई०एस० : 1601- 1960 


31013- 1972 


- - - - 


- - - - - - - - 


53. मी० एम० एल०- 3005 

30- 3 - 1972 


1 - 4-197231- 1-1973 दि इगलिश इलेक्ट्रिफ क० माफ गैस चालित रिले -~ - आई०एस० : 36:37 

इडिया लिमिटेड, 19/ 1 जी० एस० 1966 
टी . रोड, पल्लवरम , मद्रास -4 .3 
( तमिलनाडु ) 


54. सी० एम०/ एल० - 3007 

36 - 3-1972 


1 - 1 - 1972 


31- 3 - 1973 


55. सी० एम० एल०- 3008 

30- 3- 1972 


56. सी० एम० एल०- 39099 

30- 3-1972 


1 - 1 - 1972 


57. सी० एम० एल० - 3010 

30 - 3- 1972 


1 - 4- 197231- 3- 1973 दि पंजाब स्टील रोलिग मिल्स , संरचना इस्पात ( मानक किस्म ) - -- 

अम्लोह रोड, मंडी गोमिन्द गढ़ , आई०एस० : 226- 19699 
जिला पटियाला 

संरचना इस्पात ( साधारण किस्म ) - -- 

माई०एस० : 1977-1969 
1 - 4- 1972 31- 3-1973 पंजाम रोज एपर माइट ग्लास कं०, बढीकृत कांय --- प्राई ०एम०: 2553 

प्लाट सं० 25, सैक्टर 25 1964 

संक्टर 25 मल्लभगढ़ ( हरियाणा ) 
3 1- 3-1973 गंगप्पा केमल्स लिमिटेड, इंडस्ट्रियल ( 1 ) वाइरिग इनेमलकृत गोल ताम्ये 

डेवपलेमेंट एरिया , उप्पल, हैदराबाद के तार : उच्च यांत्रिक गुणो 
39 ( मान्ध्र प्रदेण ) 

वाले - - 
( 2 ) वाइरिंग के इनमलकृत गोल तांबे 

के तार : ऊंचे तापों के लिए - - 
माई०एस० 4800 ( भाग 4) 

1968 
माई० एस० : 48()() ( भाग 3 ) .. 

1968 
15- 1- 1973 केजरीवाल पाटो-इलेक्ट्रिक एण्ड मोटर गाड़ियों के लिए सीसा अम्ल याला 

इंजीनियरिग बर्स , 29 बाबुल गग्राही मैटरियां ( भारी ड्यूटी वाल ) - - 
बोना रोड, डाकघर बरहामपुर, प्राई० एम० : 985-1962 

मुभिवावाद ( पं० मंगाल ) 
3 1- 3- 1973 एवरशाईन इलैक्ट्रिकल वर्क्स ( इंडिया ) पोलीइथाइलीन रोधित ऋतुसह कमल 

10/ 16, इंडस्ट्रियल एरिया, टेपलगे डेड और महमिलित एक 
कीतिनगर , नई दिल्ली 

हरी कोर बाले एल्युमिनियम चालकों 
वाले 250/ 440 और 650/ 1100 
योल्ट - - आई० एम० : 30 35 ( भाग 

2 ) - 1965 
31- 3-1973 महेन्द्र मेटल वर्स, 11 1/ सी०, गर्वमेंन्ट पिटवां एल्युमिनियम के बर्तन, ग्रेड एस० 

इंस्ट्रियल इस्टेट , कन्ठीवली प्राई मी• एस० आई वी० और एन . 
( परिचम ) बम्बई- 67 ( कार्या- एग 3 -- : 21-1950 
जय : जी . - 73 गर्वोदय नगर , 
पंजरापोल रोड, बम्बई -4 ) 


11- 4 - 1972 


58. सी० एम० एल०- 3011 

30 - 3- 1972 


1 - 1 - 1972 


59. सी० एम०/ एल०- 300 12 

30- 3- 1972 


1 - 4 - 172 


G0. सी० एम०/ ए 10 - 3 () 1 :3 

30- 3- 1972 


___ --- .- - - - 


- -- - -- - - - 


- -. 


. . . 


. 


. . 


-. . 


-- 
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( 1 ) ( 2) 

( 3 ) ( 4 ) 

( 5 ) 


- 


- - - - - 


1 - 4- 1972 


61. सो० एम / गत 0 - 3014 

30 - 3-1972 


2566- 1965 


31- 3- 1973 गलायन्म जुटमिल्स : ( एलायन्स बी० -ट्विल पटसन के बोरे - - प्राईम : 

मिल्स ) ( पट्टाधारी ) प्राइवेट 
लिमिटर, डाकघर जगतदन, 21 
परगना ( ५० बंगाल ) (कार्यालयः 
18, नेताजी सुभाष रोड , 


फलफना 


(6 2. मी० एम०/ 1.10 . 3013 

30- 3- 1972 


6 3. मो० एम०/ १०- 30 116 

30- 3- 1972 


64. मी० एम०/ T10 - 3017 

30- 3- 1972 


65. सी० एम० एल०-3018 

30 - 3- 1972 


66. सी० एम०एल०- 3 ()19 

30- 3- 1972 


1 - 1- 1972 331- 3- 1973 हिन्दुस्तान मुलेटेड केबल्म फ० , पी० बी० सी० गधित बिना खोल वाले 
पटेल मार्ग, गाजियाबाद 

के मल , 250/ 440 वी० के एल्यु 
गिनियम चालकों वाले और 
पी० बी० सी० रोधित खाल वाले 
केवल , 250/ 1100 वो० के एल्यु 
मिनियम चालकों वाले - -- प्राईलएस . 

694 ( भाग 2 ) - - 1964 
1 - 4- 197231- 3-1973 छाबड़ा इंडस्ट्रीज , सी -12 1, घमने वाले देशों की तेल सील केबल ए 

माउर्न इंडस्ट्रियल एस्टेट , बहादुर- टाइप फी - - प्राई० एस० : 51 29. 
गढ़ (कार्यालय : 511, कटरा 1969 

ईपवरभवन , दिल्ली ) 
1 -1-197231-3- 1973 दि इंगलिश इलैक्ट्रिक क . प्राफ ( 1 ) यिद्युत चम्बकीय रिलैज और 

इंडिया लिमिटेड, 19/ 1 जी० ( 2 ) प्रेरण रिलेज - - आई०एस० : 
एस० टी० रोर , पल्लायरम , 3231- 1965 

मद्रास - 43 ( तमिलनार ) 
1 - 1- 197231- 3-1973 केबल कारपोरेशन ग्राफ इंडिया पी . वी० सी० रोधित केबल बिना खोल 

लिमिटेड, दत्तापाड़ा बोरोप्ली-पूर्य थाले 650/ 1 1 0 0 धो० तांबा के चालकों 
वम्बई- 66 एम० बी०, ( कार्या- के याने - - आई०एम० : 694 
लय : लक्ष्मी बिल्गि , 6 शुरजी ( भाग 1)-- - 1964 
बल्लमदास मार्ग, बम्बई- 1 बी० 

पार० ) 
1 -1- 7231- 3-1973 इंडियन के घन इंडस्ट्रीज , बम्बई-पूना लायनम्न रोविन मह केवल , पी . 
रोउ, पिम्परी पूना -18 ( मद्राम ) बी० सी० रोधिन और पी० पी० 

सी० रनोलयाने इकहरी कोर , 250/ 
110 वार वाले एल्गुमिनियम पालकों 
वाले - - प्राई लाम० : 30 35 ( भाग 

1 ) -1965 
3 1- 3- 1973 प्रकलो इंडिया , 1/ प, घोर बागान , इलेक्ट्रोड होरुहर- -- प्राई०एस० : 2641 

कलकत्ता - 7 
1- 1-1972 31-3-1973 रामतीर्थ प्रायरल एण्ड स्टील रि - मंरचना हमपात ( मानक किस्म ) - - 

गलिग मिल्म, मंडी. गोविन्द प्राई० एम० : 2 2 6- 1965) 
गत , जिला पटियाला ( पंजाब ) 

संरचना इस्पात ( माधारण फिस्म ) - - 

प्राई . एस० : 1977-1969) 
31- 3-1975 कमरहट्टी कम्पनी लि०, ग्राहम रोर, बी०-टिवल पटसन के बोरे - - प्राई ०एम० 

कमरहट्टी, कलकत्ता -58 कार्या- 2566- 1965 

वय : 9 लयोन रोउ , कलकता 
1 - 1- 1972 31- 3-1974 माघ स्टील कारपोरेशन लि . , कीट प्रबलन के लिए ठंडो मरोडी 
मौलागली . हैदरावाच- 10 ( ग्रा० रूपात की विकृत छार - -- 

( 1 ) 14 मि मी तक सांकेतिक 

व्याम की माइज वाली , 
( 2 ) 15 मि मी से कार के मांफे . 

तिक व्याग की मारज वाली .... 

ग्राईम : 1786- 1965 
... ... - -- - - - 


1 - 4 - 1972 


1961 


67. सी० एम०एल०- 3020 

30- 3- 1973 
68. सी० एम०/ एल0- 31021 

30 3-1972 


1 - 1 - 1972 


31 - 3 - 1973 


68. मी० एम० एल०- 3022 

30- 3- 1972 
70. सी० एम० / एल०- 3023 

30- 3- 1973 


1 - 4 - 1972 


71. मी० एम० एल- 3024 

3 ()- 3- 1972 


. 


- 


. .. 


- 


- - 


. - 


- . . . 


. 


- - 


- .. 
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- ---- - - - - - - 


( 1 ) 


( 2 ) 


- 


- - 


. . 


- 


- 


- 


- -- - 


- .. - - - 


- - 


- 


- - 


- 


- - - - - - - - ... - . . . - -. - - 


72. सी० एम० एल०- 3025 

. 30- 3- 1972 


7:3. सी० एम० एल०- 3026 

30- 3- 1972 


71. गी० एम०/ एल०- 300 27 

30- 3- 1972 


75. सी० एम०/ एल०- 3028 

30- 3- 1972 


76. सी० एम०/ एन - 3029 

30- 3- 1972 


1 - 1 - 1972 


3 ] - 3 - 1973 


77. सी० म० / एल०- 30 3 () 

3 6 - 3- 1972 
78. सी० एम० एल०-30:3 ] 

30- 3- 1972 


1 - 4 - 1972 


79. सी० एम०/ एल 0- 3032 

30- 3-1972 
60. मी० एम० एल०- 3033 

30- 3-1972 


1 - 4- 197231 - 3- 1973 मर्दन स्टोल लि० , मौलाअली, हंसी वेल्लित इस्पात की पत्तियां 
हैदराबाद-40 

( अक्से बांधने के लिए ) - - पाई० 

एस० : 5872- 1070 
1- 1-197231- 3- 1973 प्रोगलिन इंडस्ट्रीज , इंडस्ट्रियल मामान्य जलसह तिरपाल -- आई० एम० : 

इस्टेट , धेनकनाल ( फटक ) 2089- 1962 
(कार्यालय : मनीमा छाय, कटक - 1 

गीगा ) 
1 6-.--1972 15- 4- 19973 किलैब इंडस्ट्रीज , 19, बी० टी० रोड , चाय की पेटियों के लिए लारवड के 

पानीट्री 2 .1-परगना ( प० तदमे - - आई० एस० : 10- 1970 
बंगाल ) (कार्यालय : 25 शामिंस 

स्ट्रीट , कलकसा- 16 ) 
1 6- 4-1972 15- 4-1973 विजय इंडस्ट्रीज , 70 धर्म नस्सा रोड, बाड़ के लिए जस्ता मने इस्पात के 

साकघर धुमुरी, मलिया , हायड़ा कांटेदार तार -- आई० एम० : 278 
( कार्यालय : 28, स्ट्रेण्ड रोड, 1969 

कलकना- 1 ) 
1 - 4 - [ 972 31 - 3 -1973 मुनिखराम एर संस स्टील रोलिंग संरचना स्पास ( मानक फिस्म ) -- - 

मिल्रा , बल्लभ नगर, ऊधय रोउ, प्राई० एम० : 225-1969 
अहमदाबाद- 21 

संरचना एस्पात ( माधारण फिस्भ ) 

आई० एम० : 1977- 1969 
31 - 3-1973 रीजनल पिग कीगि स्टेशन कम सुपर की जांघ का मांस - पाई० एम० : 

रेफन फैक्टरी, हरिनघाटा , हरिन - 2476- 1963 

घाटाफार्म , डाकघर मोहनपुर , 

जिला नादिया , ( प . बंगाल ) 
1 - 1- 1972 31 - 3- 1973 

__ 

मुत्रर का प्रांया मांस - -- प्राई ० एस० : 

2475- 1963 
16- 1-1972 15- 4-1973 कमिकल्म गाउ ईमेक्टीमाहइस , राम- दहीकृत मिथाइसी इथाइल पाग क्ली 

नगर , करंजहा , डाफघर मंहमा गहर के नज चुणं से बने यौगिक --- 
रेलवे स्टेशन कुसमी ( उ पूरे) आई० एम० : 2358-196.3 
गोरखपुर (कार्यालय : सराफ 
चैम्बर्स , हिन्दी बाजार, गोरखपुर 

( उ० प्र० ) 
31- 3- 1973 लासक इंडस्ट्रीज , 11/ 12, इंउस्ट्रियल होर क्लोजर ( द्रव नियंत्रित ) केवल 
हस्टेट , राजपुरा 

र साइज - - प्राई० एम० : 3565 11 

1970 
15- 4- 1973 इंडस्ट्रियल प्लास्टिक्स ( इंडिया ) , औद्योगिक बचाय टोप -~ - प्राई० एम० : 

पी० 47, हाइड रोउ , एक्सटेंशन , 292 5-1961 
कलकत्ता - 27 
( कार्यालय : 15, पार्यः स्ट्रीट , कल 

कत्ता- 16 ) 
16- 4-1972 15- 4-1973 मरोज इंजीनियरिंग कारपोरेशन , जन का कार्यो के लिए स्लस वाल्य , 
इचपुर रोड, दामनगर , हावड़ा- 5 श्रेणी 1, 300 मि . मी . तक की 

माइज बान - - पाई० एस० : 78 ) 

1969 
| (H- 4- 1972 15- 1-1973 रस्टन शाम्प्टन मणीन गप्लाई टेहे और माफ पानी के अभिम अप 

क० 30, मुनराग बनौडिया केन्द्रीय पम्प केवल 80 मि . मी०, 

रोए, हाथहा- 1 (कार्यालय : 21-T, 65 मि०मी० माइज याले ( 5 हार 
विलची गविहारी बाम I , मगाई याल ) -~- ग्राई० एम० 

गड, ( दुगरी मन ) 150-19910 
( कलकत्ता- 1 ) 


1 - 1 - 1972 


81. सी० एम०/ एल०-303 4 

30- 3- 1972 


[ 6 - 1 - 1972 


52. सी० एम० एल०- 3035 

30- 3- 1973 


33. मी०एम० / एल०- 30.366 

30 - 3- 1972 


84. सीएम एल 0 . 3037 

(1- 3 - 1972 


. - . - - . - 


. - . . - . - . 


- . 
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1 7 " 1. 7 

D - F73T + 1 

( 5 ) 
. - .- - .- -. • -. - . -. . -...- -- . 

- - . .. - .... . . .. . .. . .. . . . .. .... 
85. Affo TA /140 - 3038 

16- 4-1972 15 - 1-1973 fic HTTT A nog fra # rao ART FUTÉT ( 19 ) Th ET49 
30 - 3- 1972 

Fo fato , 66-7, feu TEZT fx - * : . 
TUT, creta (Foto ) 4174- 1967 
( alfa : 73 - 75, HTC 

474 , Faret- 1 ) 
81 . I HOT20- 3039 

165- 4-1972 15 -.1- 1973 VA ato fato , IG , TETT firefT. TT AUT Fat for 
30- 3 1972 

परिया , बांस वाहा ( राजस्थान ) मख्त निचे लदार इस्पात की कोर 

वाले एल्युमिनियम चालक - - 

ITO AO : 398 -1961 
87. TOTHO /T70- 3040 

1.6 --1- 1972 1.5-11 - 1973 TA TETET4 , 5-15fe777 to Doctor faufata to V 
30 - 3 - 1972 

tree, rafman ( HOTO ) 

T60 TO : 565- 1961 


19151 


. - . . 


.- 


- 


. . 


. 


- - - - 


- - . - -. -. - . - 


. 


(FOTA 31/ 13 : 11 ] 


New Delhi, the 13th March , 1973 


S , 0 , 887 . - -In pursuance of sub -regulation ( 1) of Regulation 8 of the Indian Standards Institution (Certification Marks , 
Regulations, 1955 as amended from time to time, the Indian Standards Institution hereby notifies that eightyseven licences. paru 
culars of which are given in the following schedule , have been granted during the month of March 1972 authorizing the licensees 10 use 
the Standard Marks : 


THE SCHEDULE 


Validity 


Name and Address of the Licensee 


SI, 
No. 


Licence No . 

(CM /L ) 


Period of 

From 


TO 


. ..- - - - - - - -- - 
Article / Process Covered by ihc Licence 

and the Relevant JS : Designation 
- - . ..... .. . ... .. . . - 

(6 ) 


- .. . - 


- - 


- 


— 


- - 


- 


- - 


- 


- - 

(5 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


- ... 


- 


- .. - . - 


- 


. . - - 


- - - - 


16 - 3 - 72 


(1) (2) 
- - - - 
1. CM /L - 2954 

9 - 3 - 1972 
2 . CM / L - 2955 

9 - 3 - 1972 


16 - 3 -72 


3 . CM / L. - 2956 

9 - 3 - 1972 


16-3 -72 


16 - 3 - 72 


4 . CM / L - 2957 

9 - 3 - 1972 


16 - 3 - 72 


5 . CM /L _ 2958 

9 - 3 - 1972 


16 - 3 - 72 


6 , CM /L -2959 

9 - 3 - 1972 


15 - 3 - 73 Tinsukia Oil & Saw Mills , Makum Tea - chest battens - I9 : 10 - 1970 

Road , Tinsukia (Assam ) 
15 - 3 - 73 Jayanti Timber Industries , Saharan - Plywood Tea- chest Baltens — IS : 10 

pur Road , Yamuna Nagar, Distt. 1970 

Ambala (Haryana ) 
15 -3-73 Partap Engineering Works, Opposite Structual Sicel (Standard Quality ) . 

Railway Station , Malerkotla IS : 226 - 1969 

(Punjab ) 
15 - 3 -73 Partap Engineering Works , Opposite Structural Steel (Ordinary Quality ) 

Railway Station , Malerkotla IS : 1977 - 1969 

(Punjab ) 
15 - 3- 73 Rajesh Industries . Shiee Laxıni Wrought Aluminjuin Utensils 

Industrial State , Shed No. 2 - 3 Giade : SIC , SIB and NS3 -- IS : 
Station Road , Bhayandar , Distt. 21 - 1959 

Thana (Maharashtra State ) 
15 - 3 - 73 Usha Sewing Machine Works, ( A Horizontal Centrifugal Pumps, for 

Unit of the Jay Linge . Works Ltd .) clear , cold fresh water , Sizes 
183 - A , Prince Anwar Shah Road , 100 mm x 100 mm (US-600) and 
Calculla -31 

80 mm x 65 mm (US - 500 ) only 

IS : 1520 - 1960) 
15 - 3 - 73 Maniu l- lectrical Industries Pvt . Ltd ., Three -phase Induction Motors lip 

Pollachi Road , Malumichampatti to 3. 7 Kw ( 5 HP) with class A 
Post, Via Industrial Estate , Coim - insulation - - IS : 325 - 1961 

batore -21 ( Tamil Nadu ) 
15 - 3 - 73 Emco General Industries . 6 / 1 , High density polyethlenc pipes for 

Nawab Dilawar Jung Road , potable water supplies for sizes 
Cossipore , Calcutla - 2 (Officc : 44A upto and including 110 inm outside 
Rall Ahmed Kidwai Road , diameter for pressure rating upto 
Calcutla - 16 ) 

and including 4 . 0 kgf /cml— IS : 

4984 - 1968 
· 15 - 3 - 73 Keshan Todustries, Makum Junc- Tea -chest Batlens -- IS : 10 - 1970 

tion , P . O . Assaini 
15 - 3-73 Hindustan Sleel II. Rourkela Steel Plales for Boilers - IS : 2002 

Steel Planl, Rourkela 1 (Orissa ) 1962 


16 - 3 -72 


7 . CM / L -2960 

10 -3 - 1972 


16 - 3 - 72 


8 . CM1. - 2961 

10 - 3 - 1972 


16 - 3 - 72 


9. CM /L -2962 

10 - 3 - 1972 
10 . CM /1.- 2963 

10 3 - 1972 


16 - 3 -72 


- 


. .. - . . .- - 


- - . 


- . 


. . . . 


. 


. 


- - 


- 


-- 


- - - - 


- 


- - - - - - - 


- - -- - - - - 


- 


- 


- 


- 
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- - - - - - ". - = : 
(6 ) 


- 


. - 


- 


. . 


- 


- - 


- 


11 , CM / L - 1964 

10 - 3 - 1972 


16 - 3 -72 


12 . CM / L - 2965 

10 - 3 - 1972 


16 - 3 72 


16 - 3 - 72 


13 . CM / L - 2966 

10 - 3 - 1972 


14 . CM / L - 2967 

10 - 3 - 1972 


16 - 3 - 72 


15 - 3 - 73 The Industrial Gases Limited , 146 , Single Operator rectificr tyro de 

Andul Road , Howarah - 3 (West arc welder, rating : 250 amps - .. 
Bengal). (Office : 15 Ganesh Chandra IS : 4559 - 1968 

Avenue , Calcutta - 1.) 
15 - 3 - 73 Associated Instrument Mars . ( India ) Vicar apparatus- - IS : 5513-1969 

Pvt . Ltd ., 35 , Najafgarhi Road , 5513 - 1969 
New Delhi, (Office : Sunlinghi 
Buildings , 26 - 27 , Asaf Ali Road , 

New Delhi.) 
15 - 3 -73 Pulling and Lifting Machines (P ) Universal gearless hand - operated 

Lid . , B - 10 , Industrial Arca No . 3, pulling and Lifting machines of 
Meerut Road , Ghaziabad. 

following ratings : 
( i) 1. 6 tonnes lifting capa 

city and 2 ,6 tonncs pulling 

capacity 
( ii) 3. 2 tonnes lifting capacity and 

5 , 2 tonnes pulling capacity 

IS : 5604 - 1970 
15 - 3 - 73 Nat Steel Equipment ( P ) Ltd ., Horizontal Cylinderical and Horizon 

Opposite Police Training School, tal Rectangular Steam Sterilizer , 
G . D . Ambekar Marg (Naigaum Pressure Type - IS ; 3829 - 1966 
Road ), Dadar , Bombay - 14 DD . 

Horizontal Cylinderical High Speed 

Steam Sterilizcis , Pressure Type 

IS : 4510 - 1968 
15- 3 -73 Nat Steel Equipment ( P ) Lid ., Water stills for Pyrogen -Free 

Opposite Police Training School, Distilled water - IS : 3830 - 1970 
G . D . Ambekar Marg (Naigaum 

Road ), Dadar , Bombay - 14 DD , 
15- 3 - 73 Concord Arai Pvt . Lid . , Ukkian , Non -mictal helmets for civil defence- - 

Thoraippakkam Village , Madras - IS : 2300 - 1968 
20 . ( Officc : 13 , G . S . T . Road , 

Guindy. Madras - 32 . 
15 - 3 - 73 Jupitor Glass Works, 23 /4 , Fast Butyrometers 10 % - IS : 1223 

Patel Nagar, Market, Delhi- 8 . (Part 1)- 1970 
15 - 3 -73 Ludhiana Steel Rolling Mills , Mil- Structural Steel ( Standard Quality ) 

ler Ganj, G . T . Road , Ludhiana . IS : 226 -1969 
15- 3-73 

Do . 

Structural Steel (Ordinary Quality ) 

IS : 1977 - 1969 


13 , CM / L - 2968 

10 - 3 - 1972 


16 - 3 -72 


16 . CM / L - 2969 

10 - 3 - 1972 


16 - 3 - 72 


16 - 3 - 72 


16 - 3 - 72 


17 . CM / L - 2970 

10 - 3 - 1972 
18 . CM / L -2971 

10 -3 - 1972 
19 . CM / L - 1972 

10 - 3 - 1972 


16 - 3 - 72 


16 - 3 - 72 


20 . CM /L -2973 

14 - 3 - 1972 


16 - 3 - 72 


21. CM /L - 2974 

14 - 3 - 1972 
22, CM /L -2975 

14 - 3 -1972 


16 - 3 - 72 


15 - 3 -73 Agarwal Steel Industries , Marol Structrural Stcel (Standard Quality ) 

Maroshi Road , Marol, Bombay -59. IS : 226 - 1969 
(Office : Kasara , Street Darukhana, 

Bombay - 10 DD . 
15 - 3 -73 

Do . 

Structural Steel (Ordinary Quality ) - - 

IS : 1977 - 1969 
15 - 3 - 73 Sylvex Cable Company Pvt. Ltd ., PVC insulated cables of the following 

Saki -Vihar Road , Powai, Bom types : 
bay 72 AS. 

(i) Single core , unsheathed 650 / 

1100 Volts grade with copper 

conductor ; 
(ii) Single corc , unsheathed , 250 / 

440 volts grade with aluminium 

conductor ; and 
(iii) Four core , PVC sheathed , 650 / 

1100 volts grade with Coppor 
Conductor - IS ; 694 ( Pari I 
and II) - 1964 


16 - 3 - 1972 


23. CM / L - 2976 

15 - 3 -1972 


16 - 3 - 1972 


24 . CM / L - 2977 

15 - 3 - 1972 
25. CM /L - 2978 

15 - 3 - 1972 


16 - 3 - 1972 


15 - 3 - 1973 Bajrangbali Steel Co , Pvt . Ltd . , Hiji - Structural Stcel (Ordinary Quality ) 

guri, A . T . Road , Tinsukia , Distt. IS : 1977 - 1969 
Dibrugarh , Assam ) (Office : Man 

colla Road , Dibrugarh , (Assam )). 
15- 3 - 1973 Assam Udyog Co., Mancotta Road , Structural Steel (Ordinary Quality ) 
Dibrugarh , (Assaur), 

IS : 1977 - 1969 
15 - 3 - 1973 Venkateswara Agro Chemicals and BHC Water Dispersiblc Powder 

Minçrals . Plot No . 3B , Industrial Concentrates IS : 562-- 1962 

Estate , Anibattur , Madras- 53 . 
15 - 3 - 1973 Stecl Sales (India ) Pvt. Ltd ., 131, Indus- Suliciural Steel (Standard Quality ) -- - 
trial Area , Chandigarh , 

IS ; 226 - 1969 
15 - 3- 1973 

- do 

Structural Steel (Ordinary Quality ) 

JS : 1977 - 1969 
- - - -- - - . — .. — su 


16 - 3 - 1972 


26 . CM /L -2979 

16 - 3 - 1972 
27 . CM / L -2980 

16 - 3 - 1972 


16 - 3 - 1972 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


-- - 


- 


- - . - . - - 
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[PART II 
- - - - - - - . . . - - .. : : . . . . . 

. .. . - - - - ---- ----- - - - --- - - - - - - - - - - - - 
( 1) (2 ) 

(3) 

(4 ) 
..... ... . 

- - - - - - .. . .. 

- - - -- 
28 . CM / L - 2981 

16 - 3 - 1972 15 - 3- 1973 . Polyolefins Industries Ltd ., Mile Stone High density polyethylene pipes for 
16 - 3 - 1972 

No . 5 , Thana Belapur Road , Thana portable water supplies for sizes up to 
(Maharashtra ) 

and including 110 mm outside 
diameter for pressure ratings 6 . 0 

kg/cm2 IS : 4984 – 1968 
29 . CM /L - 2982 

1 -4 - 1972 31 - 3 - 1973 Jai Hind Trading Corporation , Oxygen Tumbler Switches porcelain base , 
16 - 3 - 1972 

Houses Giani, Border , G . T . Road , 15 amp 250 volts - - IS : 3854 -...1966 
P . O . Pasonda , Ghaziabad (Office : 
1805, Bissomal Colony, Bhagirath 

Palace , Delhi ). 
30 . CM / L -2983 

14. 1972 31- 3 - 1973 Concord Arai Pvi. Ltd , Ukkiam , Piolcctive halnets for scooter and 
16 - 3 - 1972 

Thoraippakkam , Village , Madras -20 . moto1 -cycle riders – IS : 4151 – 1967 
[Office : 13, G . S . T . Road , Guindy , 

Madras - 32 ). 
31, CM / L - 2984 

16 - 3 - 1972 15 - 3 - 1973 Fernon Foundary , 3 / 30 Khandhari Sand Cast Jron soil pipes , 50 mm size 
16 - 3 - 1972 

Road , Agra , 

only - IS : 1729 — 1964 


32 . CM / L - 2985 

17 - 3 - 1972 


1 -4 - 1972 


33. CM / L -2986 

17 - 3 - 1972 


16 - 3 - 1972 


34 , CM / L.-2987 

22- 3 - 1972 


1 -4 - 1972 


35 . CM / L -2988 

22- 3 - 1972 


1 - 4 - 1972 


31- 3 - 1973 Thc Vidarbha Co - operative Marketing Endrin EC - IS : 1310- - 1958 

Society Ltd ., Factory Division , 
Badnera Road , Post Box No . 46 , 

Amiavati, 
15 - 3 - 1973 Omega Cables Limited , Plot No. 16 & PVC insulaled (heavy duly ) Electric 

17 Industrial Estate , Ambattur , cables for working voltages up to and 
Madras - 58 . [Office : Bukharia Buil- including 1100 volts with aluminium 
ding ( 3rd Floor ), No. 1 Moores Road , or copper conductors - - IS : 1554 
Madras -6 .] 

(Part 1) - 1964 
31 - 3 - 1973 IMC - Vogel Industries Pvt. Lid ., Budge Horizontal Centrifugal Pumps for 

Budge Road, Chandannagar , Near clear cold , fresh watcr size 80 x 65 
Batanagar , 24 Parganas [Office : 10 /1 , mm only — IS : 1520 - - 1960 

Princep Street, Calcutta - 13 ). 
31 - 3 - 1973 P . S . G , Indusuial Institutc , Avanashi Horizontal Centiifugal pumps for 

Road , Peolamedu P . O . Coimbatore - 4 clear cold water for sizes 65 x 50 
( Tamil Nadu ). 

mm (SB 26 and SA 22 types) and 
80 x 65 mm (SA22 type) -- IS : 1520 - .. 

1960 
31 - 3 - 1973 The Indian Steel Rolling Mills Lid ., Cold Twisted Deformed Steel Bars 

Bayyappanahalli, Adjacent to Hin - for concrete Reinforcement — IS : - - 
dustan Steel Ltd ., Stockyard , Bayyap - 1786 – 1966 
panahalli , Bangalore - 38 [Office : 

108 Armenian Street, Madras- 1 ). 
31-3 - 1973 Sylvex Cable Co. Pvt . Ltd ., Saki-Vihar PVC insulated (heavy duty ) electric 
Road , Powai, Bombay - 72 AS . . 

cables for working Voltages up to 
and including 1100 volts — IS : 1554 

( Part 1) -- 1964 
30 - 9 - 1973 Alfa Rubber Co Ltd , Nagargaon , PVC insulated (heavy duty ) clectric 

Lonavla , Distt. Poona (Maharashtra ) cables for working vollages up to 
[Office ; 2nd Floor , Himalaya House , and including 1100 volts - IS : 1554 
23 Kasturba Gandhi Marg , New (Part 1) — 1964 

Delhi- 1 ). 
31 - 3 -1973 NationalMachine Tool Industries , O / S 3 - Jaw Self- centring lethe Chucks , 
Industrial Tower, Jullundur City . Type A , 200 mm size only - - IS : 

2876 - 1964 


36 . CM /L - 2989 

22 - 3 - 1972 


1 -4 - 1972 


37 . CM / L -2990 

24 - 3 - 1972 


1 -4 - 1972 


38 , CM /L - 2991 

24 - 3 - 1972 


1 - 10 - 1972 


39 . CM / L - 2992 

24 - 3 - 1972 


1 -4 - 1972 


40 . CM / L - 2993 

28 - 3 - 1972 


1-4-1972 


31 -3- 1973 


Victory Metal Works, 17/803, Pavam - Tea-chest metal fittings — IS : 10 – 1979 
mani Road , Puthiyara , Calicut 
( Kerala State ) . 


41; CM / L -2994 

28- 3 - 1972 


. 1 -4 - 1972 


31 -3 - 1973 Kores (India ) Lid , 1st Pokliaran , Dye Based Fountain Pen Ink (Royal 
Thana (West), Maharashtra . 

Blue & Red ) - - IS : 1221. . . 1957 


42. CM /L -2995 

28 - 3 -1972 


16 - 4 - 1972 


15 - 4 - 1973 


Extrusions , 5 . Nawavputty Street, Low Density Polyethylenc Films 

Cossipore , Calcutta - 2 (Office : 243, IS ; 2508 — 1963 
Chittaranjan Avenues Calcutta -6 
(West Bengal)]. 


16 - 4 - 1972 


43 . CM / L - 2996 

28 - 3- 1972 


15- 4 - 1973 Extrusions, 208, B . T . Road , Sodepur , Low Density Polyethylene Films 

24 Parganas (West Bengal) [Officc : IS 2508 — 1963 
243 , Chittaranjan Avenue, Cal 
cutta -6 , (West Bengal) ]. 


1 -4 - 1972 


44. CM / L - 2997 

28 - 3 - 1972 


31- 3 - 1973 Garevare Plastics Pvt. Ltd ., Western 

Express Highway, Vile Parle (East ), 
Bombay- 57 [Office : Chowpatty 
Chambers, Sandhurst Bridge. 
Bombay - 7 ). 


Rigid non -metallic conduits for elec 

trical installations 19 mm and 38 
mm sizes. IS : 2509 -- 1963 . 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 24, 1973/ CHAITRA 3, 1895 


SEC. 3(ii)] 
-- - - 
(1) (2 ) 


1353 
- - - - = : 


... - _ . ----- 


- 


- 


-- - - - - - - - - 


. - 


(4 ) 


- - -- -- 

( 5 ) 


- - -- - 

(6 ) 


- 


- - 


45 . CM / L - 2998 

28- 3 - 1972 


1-4 -1972 


31- 3-1973 


F . C . Sondhi & Co , (India) Pvt. Ltd ., Football (Laceless)- IS :417 -1969 

1 . Basti Nau , Jullundur City . 


46 . CM / L -2999 

28 - 3 - 1972 


1 -4 - 1972 


31- 3 - 1973 Associalcd Precision Metal Works , Water mcters, wet dial, 15 mm inforen 

4149, Shahtara , Ajmcrigatc , Delhi, tial Type A - IS : 779- 1968 


47. CM / L -3000 

29 - 3 - 1972 


1 -4 -1972 


31- 3-1973 Rashuni lingineering Industries, C -5. llorizontal ccnuifugal pumps foi clcer 

Coimbatore Private Industrial Es - cold , ficsh water size 65 mm 
tate , Pollachi Road , Coimabatore 50 mm only - IS : 1520 - 1960 
( Tamil Nadu ) [Officc : 44, Rajaji 

Road , Rannagar , Coimbatore - 9 ]. 
31- 3 - 1973 The Singh linginccring Works Pvt. Structural Steel (Standard Quality ) — 1 

Lid , 84, 54 G . T . Road , Kanpur ( U . P .) . IS : 226 - 1969 


48 . CM /L -3001 

29- 3 - 1972 


1- 4 - 1972 


49 . CM / L - 3002 

29 - 3 - 1972 


1 -4 - 1972 


31 - 3 - 1973 


do 


Suuctural Steel (Ordinary Quality ) - . 

IS : 1977 - 1969 


50 . CM /L - 3003 

29 - 3 -1972 


(- 4 - 1972 


1 - 4 - 1972 


51. CM / L - 3004 

29 - 3 - 1972 


52. CM / L - 3005 

30 - 3 - 1972 


1 -4 - 1972 


31 - 3 - 1973 Associated Instiument Mfrs (India ) (i) Length Gauge as per clause 

Private Limited , 35 , Najafgarh Road , 5 . 2 ( b ) 
New Delhi Ollice : Sunlight Buil (ii) Thickness gauge as pci clausc 
dings , 26 - 27 Asaf Ali Road, New 4 . 2 ( b ) 
Delhi). 

( iii) Cyclindrical metal mousures , 3 

litres, 15 litres and 30 litres as 
per clause 3 . 2 (b ) 
IS : 2386 ( Pait 1) -1963 

IS ; 2386 (Part III )- 1963 
31 - 3 - 1973 The Tata Iron & Stcol Co . Ltd ., Tugh - Cold twisted deformed steel bars 

lakabad [Office : 31d Floor Rank of for conciele ieinforcement- IS :1786 
Baroda Building , 16 Parliament 1966 

Street, New Delhi). 
31- 3 - 1973 Ganga Precision Industiies, Avanasbi Vertical Diesel Engines of the follo 

Road , Pappanaickan Palayam , wing ratings : 
Coimbatore - 18 ( Tamil Nadu ) KW R . P . M . Typc 
(Officc: Ramnagar Coimbatore - 9 ] 3 . 7 1500 GPI-2 

5 HIP 

IS : 1601 - 1960 
31 -3 -1973 The English Electric Co of India Ltd ., Gas operated clays- IS : 3637- 1966 

19 / 1 G . S . T . Road , Pallavarani, 

Madras -43 ( Tamil Nadu ) , 
31- 3 - 1973 The Punjab SleelRolling Mills , Amloh Suructural Steel (Standard Quality ) — 

Road , Mandi, Govind Gah, Distt. IS : 226 - 1969 

Patiala . 
31-3-1973 

-do 

Stiliciuial Stcel (Ordinary Quality ) 

S : 1977 - 1969 


53 . CM /1,- 3006 

30 - 3 - 1972 


1-4 - 1972 


54 


1 -4 - 1972 


CM / L - 3007 
30 -3 - 1972 


55. CM / L - 3008 

30 - 3 - 1972 


1-4-1972 


56 . CM /L - 3009 

30 - 3 - 1972 


1 -4 - 1972 


31- 3-1973 Punjab Gauge and Sighi Glass Co, Toughened Glass — IS : 2553-1964 

Plot No.25, Sector 25 , Ballabh Garh 
(Haiyana). 


1 - 4 - 1972 


57 . CM / L -3010 

30 - 3 - 1972 


16 -4 - 1972 


58 . CM / L -3011 

30 - 3 - 1972 


59. CM / L -3012 

30 - 3 - 1972 


1 - 4 - 1972 


31 - 3 - 1973 Gangappa Cables Ltd , Industial Devc - ( 1 ) Enamelled Rounding coppei wiics 

lopment Alea , Uppal, Hyderabad with high nicchanical propeilics 
39 ( Andhra Piadesh ), 

and 
(2 ) Enamelled round winding copper 

wires for clevated temperatures 
IS : 4300 (Part IV ) - 1968 

IS : 4800( Pait V )- 1968 
15 . 4 - 1973 Kejriwal Auto - Electric & Engineciing Lcad - acid storage ballerics (heavy 

Works, 29 , Babul Bona Road , P . O . duty ) motor vehicles — IS : 985 - 1962 
Berhamporc , Murshidabad (West 

Bengal). 
31 - 3 . 1973 Evershing Electrical Works (I ) . 10 /61, Polyethylcnc insulated weather proof 

Industrial Area , Kirti Nagar , New cables taped braided and con 
Delhi. 

pounded single core , aluminiuni 
conductors, 250 /440 and 650 /1100 

volts — IS : 3035 ( Part 11) - 1965 
31 - 3 - 1973 Mahendra Metal Works, 111- C , Go Wroughl Aluminium Utensils, Gra 

vernment Industrial Estate , Kandi- des - STC . SIB & NS3 - IS : 21- 1959 
vali (West) Bombay -67 (Oflice : G - 73 , 
Sarvodayanagar , Panjrapole Road, 

Bombay- 4 ]. 
31- 3 - 1973 Alliancc Jute Mills , Aliançc Mills B - Twill Jute Bags-- - IS : 2566 - 1965 

(Lessccs ) Pvt. Ltd . ] P . O . Jagatdal, 
24 , Parganas (West Bengal) 
[Office : 18 Nataji Subashi Road , 
Calcutta ). 


1 -4 - 1972 


60 . CM /L - 3013 

30 - 3 - 1972 


1 - 4 - 1972 


61. CM /L - 3014 

30 - 3 - 1972 


61 G of 1 / 72 — 20 . 
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- 


- - 


LV 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


(6 ) 


1 - 4 - 72 


62. CM /L - 3015 

30 - 3 - 1972 


1 -4 - 72 


63. CM / L -3016 

30 - 3 - 1972 


64 . CM / L -3017 

30 -3 - 1972 


1 -4 - 72 


65. CM / L -3018 

30 - 3 -1972 


1-4 -72 


1 -4 - 72 


66 . CM / L -3019 

30 - 3 - 1972 


1 - 4 72 


67. CM / L - 3020 

30 - 3 - 1972 
68 . CM /L : 3021 

30- 3 - 1972 


1 -4 - 72 


1 -4 - 72 


69. CM /L - 3022 

30 - 3 - 1972 
70 . CM /L -3023 

30- 3 - 1972 


1 - 4 - 72 


31 - 3- 73 Hindustan Insulated Cables Co., PVC insulated unsheathed cables , 
Patel Marg, Ghazianad. 

250 / 440 volts with aluminium 
conductors and PVC insulated 
sheathed cables, 250 /440 und 
650 / 1100 volts with aluminium 
conductors -- IS : 694 (Part II) 

1964 
31-3 -73 Chhabra Industries, C -21, Modern Rotary Shaft Oil Seal, Type A 

Industrial Estate, Bahadurgarh only — IS : 5129- 1969 
[Office : 511 Katra Ishwar Bha 

wan , Delhi] 
31 - 3 -73 The English Electric Co . of India ( 1) Electro megnetic relays ; and 

Ltd , 19 / 1 , G . S . T . Road , Pallavarn , (2 ) Induction relays- -- IS : 3231- 1965 

Madras -43.( Tamil Nadu ) 
31 -3 -73 Cable Corporation of India Ltd , PVC insulated cables unshcathed 

Duttapada , Borivli -East, Bombay -66 650 / 1100 v olts with copper 
NB [Office : Laxmi Building , 6 Conductors — IS : 694 (Part I) 
Shoorji Vallabhdas Marg , Bom - 1964 

bay -1 BR ] 
31 - 3 -73 India Cable Industrics , Bombay Thermolpastic insulated weather 

Poona Road, Pimpri, Poona - 18 proof cables , PVC insulated and 
(Maharashtra ). 

PVC sheathed single core , 250 / 440 
volts with aluminium conductor - - - 

IS : 3035 ( Part 1) - 1965 
31- 3- 73 Frankly India , 4 /A , Chore Bagan , Electrode holders — IS : 2641- 1964 

Calcutta - 7 . 
31- 3 - 73 Ram Tirth Irons & Steel Rerolling Structural Steel (Standard Quality ) — 

Mills , Mandi, Gobindgarh , Distt. IS : 226 - 1969 

(Patiala Punjab ) 
31 - 3 - 73 

-do 

Structural Steel (Ordinary Quality ) - - 

IS : 1977 - 1969 
31- 3 -73 Kamarhatty Company Limited , B - Twill Jute Bagc - IS : 2566 - 1965 

Graham Road , Kamarhatty , 
Calcutta - 58 [Office : 9 Brabourne 

Road , Calcutta - 1] 
31 - 3 - 73 Andhra Steel Corporation Limited , Cold twisted deformed steel bars 
Moula Ali, Hyderabad - 40 ( A . P .) for concretre reinforcement. 

( 1 ) Sizes upto and including 14 

mm nominal dia 
( 2 ) Sizes above 14 mm nominal 

dia IS : 1786 - 1966 
31- 3 - 73 Southern Steel Limited , Moula Ali, Cold Rolled Steel Stripes (Box 
Hyderabad -40 

Strappings) — IS ; 5872 - 1970 
31 - 3 - 73 Orilin Industries , Industrial Estate , Common Proofed paulins ( Tarpaulins) 

Dhenkanal, Cuttack [Office : - IS : 2089- 1962 
Manisahu Chhak , Cuttack - 1 

(Orissa )] 
15- 4 - 73 Kinlab Industries, 49 , B . T . Road, Tca -chest plywood panels — IS : 10 

Panihati, 24 Parganas (W . Bengal) 1970 
[Oulice : 25 Morguis Strcet, Cal 

cutta - 16 ] 
15 -473 Vijay Industries, 70 , Dharaintolla Rd, Galvanized 
15 -473 Vijay Industries 

steel barbed wire 
P . O . Ghusuri, Salkia , Howarh for fencing — IS : 278 - 1969 
[Office : 28 Strand Road , Cal 

cutta - 1 ] 
31 - 3 -73 Sulekh Ram & Sons Steel Rolling Structural Steel ( Standard Quality ) , 

Mills, Vallabh Nagar, Odhay Road , IS : 226 - 1969 

Ahmedabad - 21. 
31- 3- 73 

Structural Steel (Ordinary Quality) , 

IS : 1977 - 1969 
31- 3- 73 Regional Pig Breeding Station -cum Ham - IS : 2476 - 1963 

Bacon Factory, Haringhata , Hari 
nghata Farm P . O . Mohanpur , 

District, Nadia , West Bengal, 
31- 3 -73 

-do 

Smoked Bacon — IS : 2475- 1963 


1 - 4 -72 


71 . CM / L -3024 

30 - 3 - 1972 


1 -4 -72 


72 . CM / L - 3025 

30 -3 - 1972 


1 - 4 -72 


73 , CM / L - 3026 

30 - 3 - 1972 


16 - 4 - 72 


74 . CM /- L -3027 

30 - 3 - 1972 


16 - 4 - 72 


75 . CM / L -3028 

30 - 3 - 1972 


1 -4 - 72 


76 . CM /L - 3029 

30 - 3 - 1972 


32 


1-4.72 


-do 


77 . CM / L - 3030 

30 -3 - 1972 
78 . CM /L -3031 

30 - 3 - 1972 


1 -4 -72 


1 - 4 - 72 


79. CM /L - 3032 

30 - 3- 1972 
80. CM / L - 3033 

30 - 3 - 1972 


16 - 4 - 72 


15 -4 -73 Chemicals & Insecticides, Ram Nagar, Formulations based on stabilized 

Karaojaha, P . O . Bhaisaha , Rly . methoxyethyl marcury chloride 
Station Kushmi (NER ), Gorakhpur concentrates , 3 % and 6 % - IS ; 2358 
[Office : Sarat Chambers , Hindi 1963 
Bazar , Gorakpur ( U . P .) 

- - - 


T - 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- . 


. 


. 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


1 


- 


- 


- 


Tu 
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- 


.. - - - - 


( 1) 


( 2 ) 


___ (3y _ ) 


_ 6) 


( 6) 


1 - 4 - 72 


81. CM/ L - 3034 

30 - 3 -72 
82 . CM/ L - 3035 

30 - 3- 1972 


16- 4- 72 


16- 4- 72 


83. CM/ L - 3036 

30 - 3-1972 


16- 4 - 72 


84 . CM/ L - 3037 

30 - 3- 1972 


-- 


31 - 3 - 73 Tarak Industrics, 11 & 12 Industrial Door closer hydraulically regulated 
Estate, Rajpura 

size 2 only - IS : 3564 - 1970 
15-4- 73 Industrial Plastics (India ), P-47, Industrial Safety helinets IS : 2925 

Hide Road , Extension, Calcutta -27 1964 
[ Office : 15 , Park Street, Cal 

cutta - 16 ] 
15- 4 - 73 Saroj Engineering Concern, Icha- Sluice valves for water works pur 
pur Road , Dasnagar , Howrah- 5. poscs, class I upto 300 mm 

size - IS : 780 :1969 
15 - 4 - 73 Ruston & Crompton Machines Horizontal centrifugal pumps for 

Supply Company, 30 , Mukhram clear, cold , fresh water, size 80mm 
Kanoria, Road, Howrah- 1 . [ Office: x65mm only (5HP, Capacity ) 
21 - A, Biplabi Rashpbchari Bose , IS : 1520 - 1960 

Road, ( First Floor ), Cal 

cutta - 1. ] 
15 - 4-73 The Bharat Carbon & Ribbon Typewriter ribbons with medium 

Manufacturing Company Limited , inking ( Black) IS : 4174 - 1967 
66 - A , Industrial Area , Faridabad 
(Haryana ) [Office : N -75 , Connaught 

Circus, New Delhi- 1 ] 
15 -4 -73 Paras Pyt. Ltd ., 16 Industrial Area , Hard - drawn stranded aluminium 
Banswara (Rajasthan ) 

and steel cored aluminium con 
ductors for overhead power trans 

mission purposes — IS : 398- 1961 
15- 4 - 73 National Pesticides, 5 Industrial DDT Water Dispersible Powder 
___ Estate, Vidisha ( M . P. ) 

Concentrates -- IS : 565 – 1961 


16- 4- 72 


85 . CM/ L - 3038 

30 - 3 -1972 


86 . CM/ L - 3039 

30 - 3-1972 


16- 4- 72 


87 . CM/ L- 3040 

30 - 3 -72 


[ No. CMD/13 :11 ] 


का० प्रा० 888 . --- नीचे जिन प्रमाणन मुहर लाइसेंसों के ब्यौरे अनुसूची में दिये गये हैं या तो ये रद्द हो गये हैं अथवा उनका नवीकरण 
स्थगित कर दिया गया है : 


अनुसूची 


क्रम संख्या लाइसेंस संख्या तथा जारी लाइसेंसधारी का नाम और पता वस्तुप्रक्रिया और तत्सम्बन्धी IS: एस० ओ० संख्या तथा लाइ- विवरण 
करने की तिथि 

पद नाम 

सेंस स्वीकृति छपने वाले गजट 
की तिथि 


( 1) 


( 2) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


- 


- 


1 . सी० एम० / एल - 1297 

13 - 7 - 1966 


अग्रवाल हार्डवेयर वर्स, प्रा०लि०, गर्म वैल्लित इस्पात की पत्तियां - एस० प्रो० 2600 दिनांक इस लयइसेंस का नवीकरण 
2 ईश्वर चटर्जी रोड, सोदेपुर IS : 1029- 1956 27-- 8 -- 1966 

31 - 7- 1968 के बाव 
( 24 परगना ) 

स्थगित कर दिया गया 

था अब यह उसी तिथि 

से रह हो गया है 
मलामी प्रायरन मेटल यर्स, 13- डब्लयूसी और मूत्रालयों के लिये एस० ओ० 2014 विनाफ 31- 12- 1972 के बाद 

6 मील , दिल्ली मेरठ रोड, फरश की टंकियां - IS: 774 - 22- 5 - 1971 
गाजियाबाद 

1964 


2. सी एम०/ एल - 2496 

28 - 12 - 1970 


3 - 3-1972 के बाद रा 


3. सी० एम० / एल- 2613 

29 - 3 - 1971 . 


स्टैण्डर्स फर्नीचर कं०, ( सुदर्शन चाय की पेटियों के लिये प्लाइवुए एस० ओ० 240 5 दिनांक 

ट्रेडिंग कं० की इकाई ) काली की पट्टियां - IS: 10 - 1970 29 - 6 - 1971 

फट ( के ल ) 
केम्फा इंडस्ट्रीज, 6 1 - इंडस्ट्रियल रबड़ उद्योग के लिये जस्ता प्राक- एस० प्रो० 2769 दिनांक 

डेवेलपमेंट कालोनी, महरौली साइड - IS: 3 399- 1965 7 - 10 - 1972 
रोड, गुड़गांव ( हरयाणा ) 


31- 12- 1972 के बाद रद्द 


4 . सी० एम०/ एल- 2846 

18 - 12 - 1971 


15- 1- 1973 के बाव रह 


5. सी० एम०/ एल - 2868 

14 - 1 - 1972 


न्यू सेंट्रल जूट मिल्स क . लि . , कालीन के पीछे लगाने का पटसन एस० मो० 2777 दिनांक 
ऐल्बियन मिल्स ) मज यज , 24 कपड़ा IS: 4900- 1969 7 -10- 1972 
परगमा (प० मंगाल ) 


- - - / nre 
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( 1 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


. 


- . . - .- 


- . - - - - 


-- - 


- 


G. सी० एम०/ एल -47 

20 - 1 -1958 
7. सी० एम०/ एल0-80 

24- 4 - 1958 
8. सी० एम / एल- 365 

12- 12- 1961 


31- 1- 1973 के बाद स्थ 
गित 
31 - 1 - 1973 के बाद 

स्थगित 
31 -12- 1972 के याद 
स्थगित 


9. सी० एम० / एल- 106 

25 - 4 - 1962 


हमर प्लाइवुड वर्क्स, डाकघर हंसर चाय की पेटियों के लिये प्लाइवुड एस० प्रो० 13 दिनांक 
___ (मैसूर राज्य ) 

के तहते - [ S: 10- 1970 15- 2 - 1958 
दास एण्ड कम्पनी, 12-चौलपट्टी चाय की पेटियों के लिए प्लाइवुड एस० प्रो० 758 दिनांक 

रोड, कलकत्ता-10 के तख्ते -IS: 10 - 1970 10- 5-- 1958 
डिट्न इलैक्ट्रिकल्स ( इंडिया ) लि , घरेलू उपयोग के लिये बिजली के एस० मो० 199 दिनांक 

29 मल्कागंज , सब्जीमंडी इमर्सन हीटर ( 4000 बाट 20- [--1962 
दिल्ली - 7 

समाई वाल ) - IS: 368 - 1963 
दि गंगा प्लाइवुड कं० , प्रा०लि . , चाय की पेटियों के लिये प्लाइउ एस० प्रो० 1509 दिनांक 

35 सेण्ट मिशन रोड , के तहसे IS: 10- 1970 19- 5 - 1962 
कलकत्ता- 23 
अनाम इलैक्ट्रिकल मैन्यू ० ६० शिरोपरि पावर प्रेषण कार्यो के लिये एस० प्रो० 2 1 46 दिनांक 

कादियाम, पूर्व गोदावरी जिला , सख्त खिचे खड़दार एल्युमि- 14 - 7 - 1962 
( आन्ध्रप्रदेश ) 

नियम और इस्पात की कोर 
वाले एल्युमिनियम चालक , 
IS: 398- 1961 


31 - 1 - 1973 के बाद 

स्थगित 


10. सी० एम०/एल- 424 

30 - 6 - 1962 


31 - 12- 1972 के बाद 
स्थागत 


11. सी० एम० / एल - 477 

29-11- 1962 


31- 12- 1972 के बाद 
स्थगित 


शालीमार टार प्राउनटस् ( 1935 ) जलरोक कार्यो के लिए बिट् 
लि०, पी -46, हाइट यूमेन ( नम्य )-IS : 
रोड, एक्सटेंशन, ख्रिविरपुर , 1580- 1969 
कलकत्ता - 27 


12. सी०एम०/ एल - 170 

29- 11- 1962 


3 1-- 12- 1972 के बाद 

स्थगित 


कंक्रीट में प्रसार जाड़ा के लिए 

पूर्वनिर्मित फिलेट, लचकीले . 
प्रकार के आर दबकर बाहर 
न निकलने वाले बिटय मेनी 
सीझे फाइबर- IS : 

1638- 1961 
सुलेखा वर्क्स लि०, सूलेखा ड्राइंग के लिए जलसह काली एस०पी० 2 4 1 दिनांक 

पार्क , जादवपुर कलकत्ता- 32 स्याही-IS : 789- 1955 26- 1- 1963 


13. सी०एम० / एल - 487 

26-12- 1962 


15- 1- 1973 

स्थगित 


के बाद 


14. सी० एम०/ एल - 979 

21 -12-1964 


पेरियार भेटल प्राउक्ट्स , इंड- बर्तनों के लिए एल्युमिनियम ग्रेड एम यो० 274 दिनांक 
स्ट्रियल इस्टेट , इट्टीमन्नूर, एस प्राई सी - IS : 

23- 1 - 1965 
कोट्टायाम ( केरल ) 

21- 1959 


3 1 - 1 2-1972 के बाद 

स्थगित 


15. सी० एम / एल - 1 32 3 .. 

31- 8-1966 


शालीमार टार प्राडक्टस ( 1935 ) गर्ग लगाने वाले सील 
लि०, लोदना , (मिहार ) बंद करने के लिए मसाल - 

IS : 183-1- 1961 


एस० प्रो० 2925 दिनांक 

1 - 10 - 1966 


31 - 12 - 1972 के बाद 
स्थगित 


1 ७. सा० एम०एल- 144 

16- 5- 1967 


15- 1 2- 1972 के बाद 

स्थगित 


पेस्टीसाइड्स इंडिया , उदय- मिधासाहाल पारा क्लोरा- एसयो० 2060 दिनांक 
सागर रोड, उदयपुर 

इड के तेज चूर्ण से बने 24- 6- 1967 
योगिक - IS : 2358 
1963 


के बाद 


17. सी एमएल - 16 2 .1 

115- 1 - 1968 


एम एन चटर्जी एण्ड कम्पनी , बी - पांच वाली गिरियां- बी एस ग्रो० 684 दिनांक 
पो0- 18 वनारस गेड, 200, IS : 31 4 2 

24- 2- 1968 
हावा - 5 

1965 


15- 1 - 1973 

स्थगित 


13 सी० एम०/ एल .1860 . 

12- 12- 1966 


3 1- 1 2 - 1972 के बाद 
स्थगित 


कार्बन केमिकल्स कम्पनी , टंरे पानी की सप्लाई के लिए एस०प्रो0 370 दिनांक 

( यूनियन कार्बाइड प्राफ. अल्प घनत्य वाले पोली- 25- 1 - 196 ) 
इंडिया लि०, का प्रभाग ) इथाइलीन पाइप - IS : 
अनिफ चैम्बर , बम्बई- 74 3076- 1968 
( एस ) 


. .. 


. 


- -- - - 


. 


... . 


. . - 


- 


- 


. .. 


- -- 


- 


. 


- 


- 
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( 1 ) (2 ) 

( 3 ) ( 4 ) 

( 6 ) 
-. - . . . -. - - 
19. सी एमएल - 2211 वेस्ट बंगाल पावरन एण्ड स्टील चाय की पेटियों के लिए धातु एस प्रो 771 दिनांक 15- 1 - 1973 के याद 
13- 1- 1970 मैन्यु वर्स, 27 इंटन के फिटिंग-IS : 

स्थगित 
अस्पताल रोड , कलकत्ता- 1 2 1 ()-1970 
20. मी एम / एल - 2,357 नेशनल पेस्टीसाइस, 5-इंडस्ट्रि - एन्दिन पायमनीय तेज ब - एस प्रो 2109दिनांक 31- 12-1972 के बाद 
1 - 7- 1970 यल इस्टेट , विदिशा ( म०प्र० ) IS : 1 3 1(0- 1!958 29- 5 -1971 

स्थगित 
21 . पीएम / एल -2396 एक्रोल इंडस्ट्रीज लि0, 164 / 87 मालाथियांन, तकनीकी , एस पी 57 दिनांक 15- 12- 1972 के बाद 
31- 8 - 1970 स्वामी विवेकानंद रोड़, IS : 1832-1961 2 - 1 - 1971 

स्थगित 
जोगेश्वरी , बम्बई-60 
22. सी एम एल - 2855 न्यू कमी मिनरल मिल्स प्रा० मालाथियांन भ्रलन पाउडर एस ओ 2769 दिनांक 31-12-1972 के माद 
31 - 12-1971 लि० , मास रोड, सं० 1 IS : 2568-19963 __ 7- 10- 1972 

स्थगित 
कांडीटनी ( पूर्व ) बम्बई - 67 
23. तो एन/ एल - 2859 उदयपुर उिस्टिलरी पं० प्रा हिवस्कियां-IS : 4449 एम प्रो 2769 दिनांक 31 - 1 2- 1972 के बाद 
31 - 12- 1971 लि . उदयसागर रोड 1967 

____ 7 -10- 1972 

स्थगित 
उदयपुर ( राजस्थान ) 
24. सी एम / एल- 2863 जयश्री टेक्सटाइल एण्ड इंडस्ट्रीज आग बुझाने के लिए बिना एस ओ 2777 दिनांक 15- 1-1973 के भाव 
5- 1 - 1972 _ लि ., रिषरा , जिला हुगली अस्तर लगे सन कैनवस के 7-10-1972 

होज - 63 मिमी और 70 
मिमी-IS : 4927 
1968 


स्थगित 


- - 


- 


- 


- - - - - 


- - - - - - 


[सं० सी एम डो / 13 : 14] 
ए० वी० राव, निदेशक ( सेंट्रल मास ) 


So, are to direns and Addres of the 


S . O . 888 . - Certification Marks Licences , details of which are mentioned in the Schedulc given hereafter, have lapsed or 
their renewals deferred : 

SCHEDULE 
. - - . . . - . . .. . . - . 

- - - - - 
SI. Licence No . and Name and Address of the Article / Process and the S. O . Number and Date of Renmarks 
No . date of Issue Licensco 

Rclevant IS : 

the Gazette Nolifying 
Designation 

Grant of Licence 

- - - .. . - - . . - . - . -.. - .. . - . 
( 1 ) ( 2 ) 

- - - . . . - - . - -. . . -.-- - 
1 . CM/ L - 1297 Agarwal Hardware Works , P. Hot rolled steel strips - S . O . 2600 dated 27- 8 - 1966 Renewal was deferred 
13- 7- 1966 Limited, 2 Ishwar Chatterji Rd., IS ; 1029- 1956 

after 31 - 7 - 1968 ; the 
Sodepur (24 Parganas) 

licence now stands 
lapsed after that 
date. 


mos and the sease rolors of 


(5 ) 


( 6 ) 


- - 


- - - - - - 


- 


- . - 


. . 


- 


. 


- - . - . . 


- 


- . - - . - 


- - - 


- - 


2 . CM/ L - 2496 

28 -12 - 1970 


Jhalani Iron Metal Works, Flushing cisterns for S . O . 2014 dated 22 -5 - 1971 Lapsed after 31-12- 1972 

13 -6 , Mile Dolli Mcerut water closets and uri 
Road , Ghaziabad 

nals — IS : 774-1964 


3 . CM/ L - 2613 

29 - 3 - 1971 


Tea -chest plywood bat - 

tens - IS : 10 - 1970 


S . O . 2405 


dated 29 - 6 - 71 


Lapsed 


Standard Furniture Company , 

(Unit of Sudersan Trading 
Company, Calicut ( Kcrala ) 


after 31- 3 .1972 


4 . CM/ L. - 2846 
____ 18-12- 1972 


Clicmpha Industries , 61, Indus - Zince oxide for rubber S . O . 2769 dated 7 - 10 - 1972 Lapsed after 31 - 12- 1972 

trial Developinent Colony, industries - 15 : 3399 
Mchrauli Road , Gurgaon 1965 
( Haryana ) 


5. CM/ L - 2868 

14 - 1 - 1972 


New Central Jute Mills Co. Limited, Jutc carpet backing S . O . 2777 dated 7- 10 - 1972 Lapsed after 15- 1 - 1973 
(Albion Mills) Budge Budgo 24 fabric - IS : 4900 - 1969 
Parganas ( W . Bengal) 


6. CM/ L -47 

20- 1 - 1958 


Plywood 
Hunsur 


Hunsur 

P. O . 
State ) 


Works , 
( Mysore ) 


Tca-chest plywood pa - S. 0 . 13 

nels - IS : 10 - 1970 


dated 15- 2-1958 


Deferred after 31 - 1- 1973 


7 . CM/ L- 80 

24 - 4 - 1958 


Das & Company, 32, Chualpa - Tea-chest ... plywood S. 0. 758 dated 10-5- 1958 
___ tty Road , Calcutta-10. 

pancls - IS : 10 - 1970 


Deferred after 31 -1-1973 


- 


- 


- - - 


- - 


. 


- 


" 


- - 


- 


- - 
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(1) 


(2 ) 


(3) 


(4 ) 


(6 ) 


8 . CM / L - 365 

12 - 12 - 1961 


9 , CM /L - 406 

25 - 4 - 1962 


10 . CM / L - 424 

30 -6 - 1962 


11 . CM / L -477 

29 -11 - 1962 


12 . CM / L - 479 

29 -11 - 1962 


13. CM / L - 487 

26 - 12 - 1962 


Ditz Electricals ( India ) Ltd ., Electric immersion water S . O . 199 dated 20 -1-62 Deferred after 31- 12 -72 

29 Malka Ganj, Sabzimandi, hcaters for domestic 
Delhi- 7 

use (up to 4000 Watts 
capacity ) — 

IS : 368 -1963 
The Ganges Plywood Mfg. Co. Tea -chest plywood pa - S .O . 1509 dated 19 - 5-62 Deferred after 31- 1- 73 

Private Liinited , 35 , Dent nels- -- 
Mision Road , Cal- IS : 10 - 1970 

cutta -23 
Anam Electrical Mfg . Co., Hard - drawn stranded S . O . 2146 dated 14 - 7 -62 Deferrred after 31- 12 - 72 

Kadiam , East Godawari aluminium and sleel 
Distt ( A . P .) 

cored aluminium con 
ductors for overhead 
powers transmission 
purposes 

IS : 398 - 1961 
Shalimar Tar Products (1935) Bitumen (Plastic ) for 

Deferred after 31- 12-72 
Limited , P - 46 , Hide Road waterproofing 

pur 
Extension , Kidderpore , poses 
Calcutta - 27 

IS : 1580 - 1969 
- do Preformed fillers for 

Deferred after 31-12 -72 
expansion joint in 
concrete , non - ex 
truding and resilient 
type ( Bitumen - Inn 
pregnated Fibre ) 

IS : 1838 - 1961 
Sulekha Works Ltd ., Sulekha Ink , drawing , water- S . O . 241 dated 26 - 1 -63 Deferred after 15 - 1 - 73 
Park , Jadavpur, Calcutta - 32 proof, black 

IS : 789 - 1955 
Periyar Metal Products , Indus- Wrought aluminium S . Q . 274 dated 23 - 1- 1965 Deferred after 31- 12 -72 

trial Estate , Ettumanoor, utensils, Grade SIC 
Kottayam (Kerala ) 

IS : 21- 1959 
Shaliinar Tar Products (1935 ) Hot applied sealing com - $ .0 . 2925 dated 1- 10 -1966 Deferred after 31- 12 -72 
Ltd ., Lodna ( Bihar ) 

pounds 

IS : 1834 - 1961 
Pesticides India , Udaisagar Formulations based on S . O . 2080 dated 24 -6 -67 Deferred after 15 - 12 - 72 
Road , Udaipur 

stabilized methoxy 
ethyl incrcury chlo 
ride concentrate 

IS : 2358 - 1963 
M . N . Chatterjee & Company , V -Grooved pulleys, B 5. 0 .684 dated 24 -2-68 Deferred after 15- 1 -73 

P -48 Banaras Road , 2004 
Howrah - 5 

IS : 3142- 1965 
Carbon Chemicals Company , Low density polyethy - S . O . 370 dated 25- 1 -69 Deferred after 31 - 12 - 72 

Division of Union Carbide lene pipes for cold 
of India Limited, Anik Che water services 
mbur, Bombay - 74 (AS) 

IS : 3076 - 1968 
West Bengal Iron & Steel Mfg . Toa -chest metal fittings S . 0 .771 dated 28 -2 - 70 Deferred after 15 - 1- 73 

Works, 27 , Eden Hospital - - IS : 10 - 1970 

Road, Calcutta - 12 
National Pesticides , 5. Indus- Endrin emulsifiable con - $.0 . 2109 dated 29-5- 71 Deferred after 31- 12 -72 
trial Estate , Vidisha (M . P .) centrates — 

IS : 1310 - 1958 
Excel Industries Ltd ., 184- 87, Malathion , technical S . O . 57 daled 2 - 1- 71 Deferred after 15 - 12 -77 

Swami Vivekanand Road , IS : 1832 - 1961 
Jogeshwari, Bombay - 60 


14 . CM / L - 979 

21- 12 - 1964 


15 . CM /L - 1323 

31 - 8 - 1966 


16 . CM / L - 1444 

16 - 5 - 1967 


17 . CM / L - 1624 

16 - 1 - 1968 


18 . CM / L - 1860 

12 -12 - 1968 


19 . CM / L - 2211 

13 - 1 - 1970 


20 . CM /L -2357 

1 - 7 - 1970 


21 . CM / L - 2396 

31 - 8 - 1970 


Deferred after 31 - 12 -72 


22 . CM / L - 2858 

31- 12 - 1971 


Deferred after 31 -12 -72 


23 . CM / L - 2859 

31-12-1971 


New Chemi Mineral Mills Malathion dusting po - S . O . 2769 dated 7 -10 - 72 

Pvt. Ltd ., Cross Road , No. 1, wders -- 

Kandivli (East) Bombay-67 IS : 2568 - 1963 
Udaipur Distillery Co. Pvt. Whiskies -- 

S . O . 2769 dated 7- 10 - 72 
Ltd ., Udaisa gar Road , Udai- IS : 4449 - 1967 

pur (Rajasthan ) 
Jaya Shree Toxtiles & Indus- Unlined Flax Canvas S . O . 2777 dated 7 - 10 - 72 
l ies Ltd , Rishra , Distt. Hoo hose for fire fighting, 
ghly 

63 mm , and 70mm . - 
IS : 4927 - 1968 


Deferred after 15 - 1 - 73 


24 . CM / L - 2863 

5 - 1 - 1972 


- 


- 


. 


[No, CMD / 13 : 141 
A . B . Rao, Director (CentralMarks) 
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__ नई दिल्ली, 12 मार्च, 1973 


का . आ . 890. - यतः दन्त चिकित्सा 1948 (1948 
का 16) की धारा 3 के खण्ड ( क ) के अधीन डा . जगदीश चन्द्र मन 
धन्दा, एल . डी . एस ., आर. सी . एस , सी -2/ 9 वसन्त विहार कालोनी 
नई दिल्ली-22 को 21 दिसम्बर, 1972 से दन्त चिकित्सों के पंजाब 
रजिस्टर के भाग क में पंजीकस चिकित्सकों में से भारतीय दन्त 
चिकित्सा परिषद का सदस्य निर्वाचित किया गया है । 


स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय 

( स्वास्थ्य विभाग ) 

आरा 

नई दिल्ली, 2 मार्च, 1973 . 
का . आ . 889. यतः भारत सरकार के भूतपूर्व स्वास्थ्य 
मंत्रालय के 14 अगस्त , 1982 की अधिसूचना सं . 18 / 8/ 61 - चि .- 1 
इवारा केन्द्रीय सरकार ने निवेश दिया है कि भारतीय चिकित्सा 
परिषद् अधिनियम , 1956 1956 का 102) के प्रयोजनों के लिए 
डाक्टर ऑफ मेडिसिन , हम्बर्ग, जर्मनी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त 
चिकित्सा अईता मान्य चिकित्सा अर्हता होगी । 

यतः धार्मिक कार्य के प्रयोजनों के लिए फिलहाल 310 अब्दुल 
साहिब - अल -दिवाने राम कृष्ण मिशन सेवाश्रम , कन्खल , हरिद्वार , 
उत्तर प्रदेश के साथ सम्बद्ध है । 

अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 14 की उपधारा ( 1) के 
परन्तक के भाग ( ग ) का पालन करते हुए केन्द्रीय सरकार एतर 
वारा 
( 1) 3 अक्तूबर, 1972 से दो वर्ष की अवधि 

अथवा 
(2) उस अवधि की जब तक हा . अब्दुल साहिब अल -दिवाने 

कृष्ण मिशन सेवाश्रम, कन्खल , हरिवार, उत्तर प्रदेश के 
साथ सम्बद्ध रहते हैं , जो भी कम हो वह अवधि 
विनिर्दिष्ट करती है , जिसमें पूर्वोक्त डा . मोडकल प्रकिटस 
कर सकेंगे । 

[ प . सं . बी , 11016/ 35 / 72 - म . पी . टी .] 


और यतः उक्त अधिनियम की धारा 3 के खण्ड ( घ ) के उप 
बन्धों का अनुसरण करते हए कलकत्ता विश्वविद्यालय ने डा . सशान्त 
कमार सरकार, एम . बी., डी . सी . पी ., पी . एच. जी ., एम . आर. सी . पी ., 
पी -34 , बांगर एवंन्यू , ब्लाक क कलकत्ता-55 को 28 अगस्त . 1972 से 
उक्त परिषद् का सदस्य निर्वाचत किया है । 

असः, अम , उक्त अधिनियम की धारा 3 का अनुसरण करते हुए 
केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भारत सरकार के भूतपूर्व स्वास्थ्य 
मंत्रालय , 17 अक्तूबर, 1962 की अधिसूचना संख्या 3-2/ 62-चि .-11 
में आगे और निम्नलिखित संशोधन करती है : 


उक्स अधिसूचना में ( 1) "धारा 3 के खण्ड ( क ) के निर्वाचित 
शीष के अधीन क्रम सं . 8 में उल्लिखित प्रविष्टि के स्थान पर 
निम्नलिखित प्रविष्टि रख ली जाय : 


डा . जगदीश चन्द्र मनचन्दा, एल . डी . एस ., आर. सी . एस ., 

सी . 2/ 9, पसन्त विहार कालोनी, नई दिल्ली -22. " 


(11) धारा 3 के खण्ड ( घ ) के अधीन निर्वाचित शीष अन्तर्गत 
क्रम संख्या 3 में उल्लिखित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित 
प्रविष्टि रख ली जाय : 


MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY PLANNING 

( Department of Health) 

ORDER 


का 


" डा . सुशान्त कमार सरकार, एम . बी . सी . सी . पी ., पी . एच . डी ., एम . 
___ आर. सी .पी ., पी -34, बांगर एवंन्यु ए , कलकप्ता - 55. " 

[ संख्या. वी. 12013 /1/ 72-एम . पी. टी.] 

के . सत्यनारायण , उप सचिव 


New Delhi , the 12th March, 1973 


New Delhi, the 2nd March , 1973 
S .O . 889. — WHEREAS by a notification of the Govt. of 
India in the late Ministry of Health No. 16 -8 / 61 MI, 
dated the 14th August , 1962 , the Central Government has 
directed that the Medical qualification , " Doctor of Medi 
cine" granted by the University of Hamburg, Germany shall 
be recognised Medical qualification for the purposes of the 
India , Medical Council Act , 1956 (102 of 1956); 


S . O . 890. - Whereas Dr . Jagdish Chander Manchanda, 
LDS RCS, C - 2 / 9 , Vasant Vihar Colony , New Delhi- 22 , 
has been elected with effect from the 21st December, 1972 
from among the dentists registered in Part A of the 
Punjab register of dentists , as a member of the Dental 
Council of India under clause ( a ) of section 3 of the Den 
tists Act , 1948 ( 16 of 1948 ); 


And whereas in pursuance of the provisions of clause (d ) 
of section 3 of the said Act, Dr. Sushanta Kumar Sarkar , 
MB., DCP ., Ph . D ., MRCP ., P - 34 , Bangur Avenue, Block A , 
Calcutta - 55, has been elected by the Calcutta University to 
bc a member of the said Council with effect from the 26th 
August, 1972; 


AND WHEREAS , Dr. Abdul Sahib Al-Diwamy whọ 
possesses the said qualification is for the time being attached 
to the Ramakrishna Mission, Sevashrama, Kankhal, Hard 
war, Uttar Pradesh for the purposes of charitable work ; 

NOW . THEREFORE , in pursuance of clausc (c) of the 
proviso to sub-section (1) of section 14 of the said Act, 
tho Central Government hereby specifies — 

(i) a period of two years with effect from the 3rd Octo 

___ ber, 1972 , or 
( ii) the period during which Dr. Abdul Sabib Al 

Diwamy is attached to the said Ramakrishna Mis 
sion Sevashrama , Kankhal, Hardwar , Uttar Pra 
desh , whichever is shorter , as the period to which 
the medical practice by the aforesaid doctor shall 
be limited. 

[ No . V - 11016 / 35 / 72 - MPT] 


Now , therefore , in pursuance of section 3 of the said Act, 
the Central Government hereby makes the following further 
amendments in the notification of the Government of India 
in the late Ministry of Health No . 3- 2 / 62 - MII, dated the 
17th October , 1962 , namely: 


In the said notification , 


(i) under the heading " Elected under clause (a ) of 

section 3 " , for the entry against serial No. 8 , the 
following entry shall be inserted, namely : --- 


" Dr. Jagdish Chander Manchanda, LDS RCS, C - 2 / 

9 , Vaşant Vihar Colony, New Delhi- 22 " . 


. 


. . - - - 


- - 


- - - - - 


: 


1360 THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 24, 1973/ CHAITRA 3, 1895 

[ PART II 
- ..-- - - = - = - .. .-- - - - - -- - -- - -- - - -- --- . - : - . -. -. . 

-- - - - - - -- - - - -- - - -- - - - - 
( ii) under the heading " Elected under clause (d ) of 

निर्माण और आवास मंत्रालय 
section 3 " for the entry against sçrial No. 3 , the 
following entry shall be inserted , namely :-- - 

( संपदा-निदेशालय ) 
" Dr. Sushanta Kumar Sarkar , MB., DCP., Ph. D ., 

MRCP., P -34, Bangur Avenue , Block A , Cal 
cutta - 55 ". 

नई दिल्ली , 13 मार्च, 1973 
[ No. V . 12013 / 1/ 72- MPT ] 

का . आ . 893. -- लोक परिसर ( अनधिकृत अधिभागियों की 
K . SATYANARAYANA, Dy. Secy . 

बेदखली ) अधिनियम , 1971 (1971 का 40 ) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त 

शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, सहायक आवास 
पर्यटन और मागर विमानन मंत्रालय 

अधिकारी , दिल्ली विकास प्राधिकारी को उक्त अधिनियम यो 

प्रयोजनों के लिए एतद्द्वारा संपदा अधिकारी नियुक्त करती है 
नई दिल्ली, 12 मार्च, 1973 

और भारत सरकार के निर्माण और आवास मंत्रालय ( संपदा निदेशा 

लय ) की अधिसूचना सं . का , आ . 846, तारीख 24 फरवरी, 1972 मी 
का . आ . 891. वाय, निगम अधिनियम , 1953 (1953 का 27 ) 

निम्नलिखित संशोधन करती है , अर्थात : .. 
की धारा 4 वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय सरकार 
एतद्वारा एयर इंडिया के प्रबंधनिदेशक , श्री के. के. उन्नी को 14-2-1973 
से तथा अगले आदेश तक इंडियन एयरलाइन्स के बोर्ड के एक उक्त अधिसूचना की सारणी के स्तंभ 1 में , विद्यमान प्रतिष्ट 
निदेशक के रूप में नियुक्त करती है । 

को सं . 1 के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और सं . 1 रहे पश्त्तात् 

निम्नलिखित प्रविष्टि अंतः स्थापित की जाएगी अर्थात् : 
[ सं . एवी. 18013/ 3/ 71-ए सी ] 

"2 सहायक आवास अधिकारी , दिल्ली विकास प्राधिकारी " 
टी . आरूमगम् , उप -सचिन 

[ सं . 21012( 3) / 73- नीति 31 
MINISTRY OF TOURISM & CIVIL AVIATION 


New Delhi, thc 12th March , 1973 


MINISTRY OF WORKS AND HOUSING 

( Directorate of Estates ) 


New Delhi, the 13th March , 1973 


S . O . 891.--- In exercise of the powers conferred by the 
. Section 4 of the Air Corporation Act, 1953 ( 27 of 1953), 
the Central Government hereby appoints Shri K . K . Unni , 
Managing Director, Air India , as a Director on tho Board of 
Indian Airlines with effect from 14 - 2 - 1973 and until further 
orders 

[ No. AV. 18013 /3 / 71 - AC ] 
T . ARUMUGHAM, Dy. Secy . 

. . - 
संचार मंत्रालय 


S .O . 893. - In exercise of the powers conferred by 
Section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised 
Occupants ) Act , 1971 ( 40 of 1971), the Central Govern 
ment hereby appoints the Asstant Housing Officer, Delhi 
Development Authority , to be estate officer for the purposes 
of the said Act, and makes the following amendment in tho 
notification of the Government of India in the Ministry of 

Works and Housing ( Directorate of Estates ) No. S. O . 846 . 
dated the 24th Fcbruary 1972 , namely: 


( पाक - सार गार्ड 


नई दिल्ली , 24 मार्च, 1973 


In the said notification , in the Table, in column 1 , the 
existing entry shall be numbered as number 1 and after 
number 1 the following entry shall be inserted, namely: -- 


का . आ. 892. - स्थायी आदेश संख्या 627, दिनांक 8 मार्च, 1960 
द्धारा लागू किए गए भारतीय तार नियम 1951 के नियम 434 के 
खण्ड 3 के पैरा ( क ) के अनुसार डाक -तार महानिदेशक ने लखीमपुर 
खेरी टेलीफोन केन्द्र में दिनांक 18 -4-73 से प्रमाणित उर प्रणाली 
लागू करने का निश्चय किया है । 

[ सं . 5-2/ 73 -पीएचबी (19) ] 
ए. एस . टोहरा , सहायक महानिदेशक ( पी .एच. बी .) 


"2. Assistant 

thority ," 


Housing Officer , Delhi Development Au 


[ No. 21012(3) / 73- Pol. III] 


MINISTRY OF COMMUNICATIONS 

(P . & T . Board ) 
New Delhi, the 24th March , 1973 


S . O . 892 . - In pursuance of para (a ) of Section of 
Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951 , as introduced by 
S. O . No. 627 , dated 8th March , 1960, the Director General, 
Posts and Telegraphs, hereby specifies the 16- 4-1973 as the 
date on which the Measured Rate System will be introduced 
in I. AKHIMPUR KHERI Telephone Exchange, U . P . Circle . 

[ No . 5-2 / 73- PHB(19)] 
.. A. S. VOHRA , Asstt. Director General (PHP), 


का० प्रा० 89 4. - - लोक परिमर, ( अनधिकृत अधिभोगियों को बेदखली ) 
अधिनियम , 1971 ( 1971 का 40) की धारा 3 द्वारा प्रदान शाषितयों 
का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार , एतद्वारा , नीचे दी गई सारणी 
के स्तम्भ । में उल्लिखित अधिकारी को , सरकार के राजपत्रित अधिकारी 
की पंक्ति के समतुल्य अधिकारी होने के नाते उक्त अधिनियम के प्रयोजनों 
के लिए संपदा अधिकारी नियुक्त करती है और प्रागे निदेश देती है 
कि उफ्त अधिकारी उक्त सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में विनिर्दिष्ट लोक 
परिमरों के बारे में अपने क्षेत्राधिकार को सीमानों के भीरत अधिनियम 
द्वारा या के अधीन मपदा अधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेगा 
और अधिरोपित कर्तव्य का पालन करेगा । 


SEC. 3( 1)] 


- 


- 


- 


- - - -- - 


- - - -- - - 


- - 


- 


- - . - .- - 


- 


: - . . 


- 


- 


- . . - 


- . 


.... 


- 


- - - 


. . 


. . . - 


- 


- 


. . - 


- . . - - . .- - . 


- -- 


- - . . 
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सारणी 

सारणी 

अधिकारी का पद नाम लोक परिमरों के प्रवर्ग और क्षेत्राधिकार 
लोक परिसरों के प्रवर्ग और क्षेत्राधिकार 

की स्थानीय सीमाएं 
की स्थानीय सीमाएं 
. .. - 

. - - . - . . 
..- - 
( 2 ) 


अधिकारी का पद नाम 


- - - . 


- - 


- - 


- 


( 2 ) 


- 


.. - - - 


- 


- . 


- - - - 


- - 


-. . - - 


- . . - . 


.. - 


- . - 


- - 


- 


श्री शिवनन्दन सहाय, 
सहायक प्रमधक , 
राष्ट्रीय लघु उद्योग 
कारपोरेशन लिमिटेड । 


1. अभ्रक खान कल्याण 

प्रायुक्त , नेलोर ( मान्ध्र 
प्रदेश ) 


आन्ध्र प्रदेश राज्य में स्थित अभ्रक खान 
श्रम कल्याण संगठन के प्रशासनिक नियंत्रणा 
धीन परिसर । 


प्रौद्योगिक सपदा , नयनी, राकघर उधोग 
नगर, इलाहाबाद ( उतर प्रदेश ) की यह 
भुमि और इमारतें जो कारपोरेशन के स्वा 
मित्व में हैं , उसके द्वारा अजित की गई या 
भाड़े पर ली गई हैं । 

. - - - 
[ फा० सं० 21012 ( 10)/ 72 - नीति 3 ] 


- . 


. . 


- 


- - 


- - - 


. 


2. अभ्रक खान कल्याण बिहार राज्य में स्थित अभ्रक खान श्रम कल्याण 

प्रायुक्त धनबाद (बिहार ) संगठन के प्रशामनिक नियंत्रणाधीन परिसर । 
3. अभ्रक खान कल्याण राजस्थान राज्य में स्थित प्रमक खान श्रम 
__ आयुक्त भिलवाड़ा कल्याण संगठन के प्रणामनिक नियत्रणाधीन 
( राजस्थान ) 

परिसर । 
[फा० सं० 21012( 18)/ 72-नीति II ]] 


" 


- " " " 


प्रार० बी राक्मना, उप संपया निदेशक . 

और पदेन अवर सचिव 


S . O . 894. - Jn exercise of the powers conferred by section 3 
of the Public Premises ( Eviction of Unauthorised Occupants ) 
Act, 1971 (40 of 1971), the Central Government hereby appoints 
the officer mentioned in column (1) of the Table below , being 
an officer equivalent to the rank of Gazetted officer of the 
Government to be cstate oflicer for the purpose of the said Act 
and further directs that the said officer shall exercise the powers 
conferred , and perform the duties imposed , on estate officers, 
by or under the said Act within the limits of his jurisdiction in 
respect of the public premises specified in column (2) of thc said 
Table . 


S .O . 895. - In exercise of the powers conferred by section 
3 of the Public Premises ( Eviction of Unauthorised Occupants ) 
Act , 1971 (40 of 1971 ), the Central Government hereby appoints 
the officers mentioned in column (1) of the Table below , being 
gazetted officers ofGovernment to be estatc officers for the pur 
poses of the said Act , and further directs that the said officers 
shall exercise the powers conferred , and perform the duties im 
posed, on estate officers by our under the said Act, within the 
Jimits of their respective jurisdiction in respect of the public 
premises specificd in column ( 2) of the said Table. 


TABLE 


Designation of the Ollicer 


Categories of the public pre 
mises and local limits of juris 
diction 


. 


- - - 


- 


. - . 


- - 


- - - 


TABLE 


( 2 ) 


- - 


Designation of the Officer . 


Categories of public premises 
and local limits of jurisdiction . 


" - - - - - 
Shri Sheo Nandan Sahai, Land and buildings of the 
Assistant Manager, 

Industrial Estate, Naini , 
The National Small Industries Post Office Udyog Nagar 
Corporation Limited . 

Allahabad ( U . P.) owned , 
acquired or hired by the 

Corporation . 
-- - - . - ...-. - ... - - 

[ F. No. 21012 (10)/ 72- Pol. III] 


- - . - - . - 


. - . 


1 . Mica Mines Welfare Premises under the adminis 

Commissioner , Nellore (rative control of the Mica 
(Andhra Pradesh ) 

Mines Labour Welfarc 
Organisation , situated in 

the state of Andhra Pradesh , 
2 . Mica Mines Welfare Premises under the adminis 

Commissioner , Dhanbad trative control of the Mica 
( Bihar ) 

Mines Labour Welfare 
Organisation , situated in 
the state of Bihar , 


का० प्रा० 895. - लोक परिमर ( अनधिकृत अधिभोगियों की सेवनली ) 
अधिनियम , 1971 ( 1971 का 40 ) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार , एदद्वारा नीचे दी गई सारणी 
के स्तम्भ । में उल्लिखित अधिकारियों को , सरकार के राजपत्रित अधि 
कारी होने के नाते उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए संपदा अधिकारी 
नियुक्त करती है और आगे निदेश देती है कि उक्त अधिकारी उक्त 
सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में विनिर्दिष्ट लोक परिसरों के बारे में अपने 
अपने क्षेत्राधिकार की सीमा के भीतर उक्त अधिनियम द्वारा ग्रा के अधीन 
संपदा अधिकारियों को प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करेंगे और अधिरोपित 
कर्तव्यों का पालन करेंगे । 
61 G of 1 / 72. 21. 


3 . Mica Mines 

Commissioner, 
( Rajasthan). 


Welfare Premises under the administra 
Bhilwara tive control of the Mica Mincs 

Labour Welfare Organisa 
tion , situated in the state 
of Rajasthan. 


[ F . No. 21012( 18)/ 72 - Pol . III ] 


R. B. SAXENA, Deputy Director of Estates 

and ex - officio Under Secy . 


- - - - 


- . ... . . . . 
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सूचना और प्रसारण मंत्रालय 

गढ़ में होगा और उक्स विवाद को उक्त आयोगिक अधिकरण 
नई दिल्ली, 12 मार्च, 1973 

को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है । 
का . आ . 898.--- चलचित्र अधिनियम , 1952 की धारा 5 की 

अनुसूची 
उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार " क्या भारतीय सेन्ट्रल बैंक के प्रबन्धतंत्र की , निजाम रोड शाखा, 
ने भारतीय फिल्म तथा टेलीविजन संस्थान , पुना में फिल्म सम्पादन 

लुधियाना के लिपिक श्री के . एल . सहगल को 3 फरवरी, 
के प्रोफेसर श्री आर. के रामचन्द्रन को 1 मार्च, 1973 (पूर्वान्ह) से 
अगले आदेश तक, श्री जी . कटारमन के स्थान पर प्रादेशिक अधि 

1972 से 11 अगस्त , 1972 तक टेल्लर (गणक ) के रूप में 
कारी , केन्द्रीय फिल्म संन्सर बोर्ड , मद्रास नियुक्त किया है । 

स्थानापन्न के रूप में कार्य न करने की कार्रवाई न्यायो 

चित है ? यदि नहीं तो वह किस अनुलोष का हकदार 
2. श्री जी . कटारमन ने 1 मार्च, 1973 (पूर्वान्ह) को प्रादेशिक 
अधिकारी , केन्द्रीय फिल्म सेन्सर बोर्ड , मद्रास के पद का कार्यभार 
छोड़ दिया । 

[ सं . एल. 12012/ 88/ 72 एल आर 3 ] 
राष्ट्रपति के नाम में तथा उनके आदेशानुसार 

करनैल सिंह, अपर सचिव । 
[ फा . सं . 2 / 11/ 73- एफ. सी . ] 

MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION 
हरजीत सिंह, अवर सचिव 

(Department of Labour and Employment) 
MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING 

ORDER 
New Delhi, the 12th March , 1973 

New Delhi, the 12th February , 1973 


S . O . 896 . - In exercise of the powers conferred by sub 
section ( 2 ) of Section 5 of the Cinematograph Act, 1952 , 
thc Central Government has been pleased to appoint Shri 
R . K . Ramachandran , Prof. of Film Editing , Film and TV 
Institute of India , Poona, as Regional Officer , Central Board 
of Film Censors , Madras vice Shri G . Venkataraman with 
effect from 1st March, 1973 ( forenoon) until further orders . 


s. o . 897 .---- Whereas the Central Government is of opi 
nion that an industrial dispute exists between the cm 
ployers in relation to the Central Bank of India and their 
workmen in respect of the matter specified in the Sche 
dule hereto annexed ; 


2 . Shri G . Venkataraman relinquished charge of the post of 
Regional Officer, Central Board of Film Censors, Madras 
with effect from 1st March, 1973 ( forenoon) . 


And , whereas the Central Government considers it de 
sirable to refer the said dispute for adjudication. 


By order and in the name of the President. 


[ No. 2 / 11 / 73 - FC ] 


HARJIT SINGH , 

Under Secy. 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
section 7A, and clause ( d ) of sub-section ( 1) of section 10 
of the Industrial Disputes Act , 1947 (14 of 1947), the Cen 
tral Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of 
which Shri P . P . R . Sawhney shall be the Presiding Officer, 
with headquarters at Chandigarh and refers the said dis 
pute for adjudication to the said Tribunal. 


श्रम और पुनर्वास मंत्रालय 
( श्रम और रोजगार विभाग ) 

आपेश 


SCHEDULE. 


नई दिल्ली , 12 फरवरी, 1973. 


" Whether tho action of the management of Central 

Bank of India in not allowing Shri K . L. Sehgal , 
Clerk of Nizam Road Branch , Ludhiana, to offi 
ciate as Teller with effect from the 3rd February , 
1972 to 11th August, 1972 is justified ? If not, to 
what relief is he entitled ?” 


का . आ . 897. - यत : केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे 
उपावद्ध अनुसूची में विदिष्ट विषयों के बारे में भारतीय 
सेंट्रल बैंक से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक 
आयोगिक वियाद विद्यमान है , 

और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए 
निशित करना पांछनीय समझती है । 


[ No . L . 12012 / 86 / 72 / LRIII] 
KARNAIL SINGH , Under Secy. 


अतः अब , औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 
14) की धारा 7- क और धारा 10 की उपधारा (1 ) के खण्ड ( घ ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा 
एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है , जिसके पीठासीन 
अधिकारी श्री पी . पी . आर. साहनी होंगे जिनका मुख्यालय चण्डी 


New Delhi, the 9 March , 1973 
s. O . 898. - In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 (14 of 1947) , the Central Government 
hereby publishes the following award of the Industrial Tri 
bunal, Chandigarh in respect of a complaint under section 
33A of the said Act filed by Shri Mohinder Singh , Chargeman 
special Token No. I- N which was received by the Central 
Government on 28th February , 1973 . 


Vs. 
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BEFORE SHRI P . P . R . SAWHNY, B . A . ( Hons. ) CANTAB Engineer, after taking into consideration the evidence on 
BAR -AT-LAW , PRESIDING OFFICER , CENTRAL 

record and he had been conveyed his decision to the Tri 

bunal vide his letter No. 12410 - 12 / B . S . L . / 1143 / 09, 
INDUSTRIAL TRIBUNAL , CHANDIGARH 

dated 25 -4 - 72 , along with a prayer that permission to revert 
Complaint No. 2 / 17 of 1972 

Shri Mohinder Singh from the post of Chargeman Special 

to Euclid operator be given , and the complaint having in that 
Under Section 33 - A of the Industrial Disputes Act, 1947, 

way had become infructuous. 
Shri Mohinder Singh , Chargeman Special, Token No . I- N , 
Excavation Division , Pandoh . . . . . . . . . . . . . . . . Complainant. 

3. The complainant, in his rejoinder , has more or Icss re 

iterated the position taken by him in his complaint, and 
( 1 ) Chicf Engincer, B . $. L . Project, Sundernagar, 

generally controverted the pleas that have been raised by 
Distt. Mandi ( H . P . ) . 

the respondents in their reply to the complaint, and added 

that the punishing authority being prejudiced declared him 
(2 ) Superintending Engineer, H .S .L . Construction Circle 

Juilty of all the charges inentioned in his letter No . 819-21 
No . J , Sundernagar , Distt. Mandi ( H . P . ) . 

34 - M , dated 5 - 9 -68 without initiating any enquiry and pro 

Respondents. viding opportunity to explain his position , which cxhibited 
Appearances : 

prejudice on his part, that the enquiry that had been held 
Shri Mohinder Singh , complainant in person , 

was by way of covering his mala fide intentions and that the 
Shri Rattan Lal — for the respondents. 

enquiry had been entrusted to a convenient person and was 

not fair and just and consistent with principles of natural 
AWARD 

justice . 
Shri Mohinder Singh , Chargeman special, President of the 
B , S . L . Workers Union, Sundernagar, body which is regis 

4 . The following issues were framed : --- 
tered and recognised and who is a protected workman , has 
filed this complaint under section 33- A of the Industrial 

( i) Whether the respondent Project was justified in 
Dispules Act, 1947 . 

terminating the scrvices of Shri Mohinder Singh , 

complainant, without securing approval of the Tri 
According to Shri Mohinder Singh , Reference No. 2 / C 

bunal, during the pendency of reference No. 2 / C 
of 1971 was pending before this Tribunal on 4 - 3 - 71 , in which 

of 1971 before this Tribunal, and whether as a 
he along with other co -workers was an interested party and 

result thereof there has becn contravention of section 
that without taking prior permission from this Tribunal, be 

33 (2 ) (b ) of the Industrial Disputes Act, 1947 ? 
had been dismissed from service on 10 - 3 - 71 by the Superin 
tending Engineer, respondent No . 2 . 

( ii ) Whether Shri Mohinder Singh is a protected work 
that in vicw of contravention of provisions of section 33- A 

man being the President of the B . S . L . Workers 

Onion , and whether on that score the respondent 
of the Industrial Disputes Act, 1947 he filed a complaint 

was debarred from taking the impuged action ? 
under section 33 - A of the Industrial Disputes Act, 1947 
before the Tribunal, 

( iii) Whether the complaint is pre -mature for the re 
that during the pendency of that complaint, No. 2 / 1 of 1971, 

sons as stated by the respondent Project that appeal 
a plea was taen by the respondent that as he ( Shri Mohinder 

filed by Shri Mohinder Singh was pending at the 
Singh ) had filed an appeal before the Chief Engineer , 

time when he filed the complaint and whether the 
B .S .L . Sundernagar, he should have awaited the decision of 

instant complaint had become infructuous for the 
the appellate authority, 

reason given by the respondent managencnt in 

their reply to the complaint that the appeal has 
that thereupon this Tribunal gave an award 

since been disposed of, and Shri Mohinder Singh s 
that the complaint was not competent at that stage, 

order of termination of services had bcen sent aside 
an award that the complaint was not competent at that stage, 

he had been reduced from Chargeman Special to 
and that the Chief Engineer should take appropriate steps 

Euclid Operator ? 
to dispose of the appcul at the carliest, and that there would 
be no bar to his ( Shri Mohinder Singh ) filing fresh com 

Thereafter an application was put in by the complainant on 
plaint in case the appeul was decided against him , 

29 -6 - 72 requesting that since circumstances had changed , 
that on the publication of the award , he reminded the 

hę may be allowed to amend his complaint, inasmuch as 
Chief Engineer for hearing of the appeal who did not give 

during the pendency of the complaint the appeal filed by him 
his decision , though according to circular issued by the Chief 

had been partially decided in his favour it having been held 

that he had been derioted from the post of Chargeman 
Enginecr, B . S . L . A notice for hcaring appeal ought to have 
been issued within one month of the receipt of the appeal 

Special to the post of Euclid Operator . 
and after hearing of the argument, decision ought to have 
been conveyed within 15 days, 

After hearing the partics, hc was allowed to put in on 

amended complaint. 
that he ( Shri Mohinder Singh ) again sent reninders on 
14 - 3 - 72 and 28 - 3 - 72 , but no decision was conveyed to him and An application was also rcccived from the B .S . L . Project, 
that he was put to great deal of hardship without a job for Sundernagar under section 33 ( 2 ) ( b ) of the Industrial Dis 
the reason that his appeal had not been disposed of for more putes Act for approval being given to the action taken against 
than a year. 

the complainant on the basis of a departmental enquiry . 
2 . In the reply that was filed to the complaint by the res 
pondents, it has been inter alia stated that they were not aware 

5. Since the point at issue in the complaint No. 2 / 17 19 
whether Shri Mohinder Singh could be treated as a pro 

well as in the aforesaid application of the respondent Pro 
tected workman under the Industrial Disputes Act, 1947 and 

ject was the saine, as desired by the parties, the proceedings 
they denied that dismissal orders were served upon Shri 

were consolidated and it was ordered on 30 -6 - 72 that the 
Mohinder Singh during the pendency of an Industrial dispute , 

evidence that may be recorded in the complaint of Shiri 
and added that as such there was no necessity for securing 

Mohinder Singh be also read as evidence in the application 

of the B . S . L . Project, Sundernagar, 
and prior permission from this Tribunal, 
that since the complainant had filed a appeal, which was 

6 . After the parties had put in reply to the complaint / 
pending before the Chief Engineer, B . S . L . Sundernagar 

application for approval as also rejoinders, thc following 
and he had not exhausted the remedy available to him 

issues were framed , and the parties were provided with oppor 
under the certified standing orders, he could not file a com 

tunity to produce their evidence : 
plaint before this Tribunal, 
that orders after hearing arguments of the parties had 

ISSUES 
been reserved by the Chief Enginçer , 

" 1. Whether the punishing authority was justified in 
that effort had been made to dispose of appeal us carly as 

holding that Shri Mohinder Singh , complainant was 
possible , and that decision had been taken by the Chief 

guilty of the charge levelled against him and 
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awarding punishment of dismissal from service judgement Ext. C / 1, and the respondent Project thereafter 
during thic pendency of Reference No. 2 / c of filed a latters Patent Appeal which was also dismissed and that 
1971, without obtaining prior permission from the he was ordered to be rcinstated as Chargeman Special vide 
Industrial Tribunal, Central ? 

Ext. C / 2 and posted at Pandoh though earlier to his dis 

missal he was working at Sundernagar , and that he had 
2 . Whether respondent Chief Engineer was justified in put in representation Ext . C / 3 since on reinstateincnt he was 

reducing rank of Shri Mohinder Singh, complainant not appointed Shift Incharge , but as Euclid operator vide 
in appeal filed by him against the orders of dismissal orders Ext. C / 4 and he subsequently protested vide C / 5 aud 
passed by the punishing authority during the pen . all this had been done in order to victimise him inasmuch 
dency of reference No. 2 / C of 1971 without taking as the respondent Project authorities had also with -held 
prior approval of the Industrial Tribunal, Central ? his dues amounting to Rs. 9000 /- as arrears for the period 

he had been kept out of employment by the respondents . 
3 . Whether approval be given to the action taken by necessitating his filing an application before thc Labour 
the Chief Engineer, B .S . L . Project in jcducing Shri 

Court , Jullundur and that ultimately the amongst involved 
Mohinder Singh in rank in an appeal having been was paid to him on 10 -6 - 71 . 
filed by him before the applicant Chief Engineer , 
against the orders of dismissal passed by the punish 

He has also stated that on 13 - 5 -69 he was Assaulted by 
ing authority ? 

the S . D . O ., Excavation Division , and he made a complaint 

to the Superintending Engineer but instcad of taking action 
7 . The B . S .L . Project have examined only one witness , 

against the S . D . O . he ( Shri Mohinder Singh ) was placed 
Shri Rattan Lal, their Personnel Officer and authorised re 

under sliepension and ordered to be transferred from Pandoh 

to Ghamrolla , which was about 65 miles from Pandoh con 
presentative and the complainant has examined himself and 
Shri Narinder Pal Sharma, General Secretary of the B .S . L . 

trary to the provisions of Model Standing orders that were 

applicable to the employees of the Project, according to 
Workers Union as witnesses . 

which no workman can be transferred while under suspen 

sion , and that no other employce had been transferred 
8 . According to Shri Rattan Lal, Shri Ujagar Singh , Exe 

under such circumstances, 
cutive Enginecr had been appointed as enquiry officer, who 
submitted his report , Ext. R / 4 , and on its receipt a show 

that he submitted an application to the Executive Engineer , 
cause notice was served upon Shri Mohinder Singh by the 

Excavation Division , Pandoh which was rejected vide C / 6 , 
Superintending Engineer vide Ext. R / 5 , to which Shri 
Mohinder Singh subimitted reply , Ext. R /6 when orders 

that since he did not report for duty at Ghamrolle the 
Ext. R / 7 dated 6 - 3 -71 were passed dismissing Shri Mohinder 

respondent Project authorities did not pay to him sub 
Singh from service with effect from 6 -3 -71, that on appeal 

sistance allowance , and he served the demand notice , Ext. 
filed by Shri Mohinder Singh , the Chief Engineer passed 

C / 7 on the respondent Project, and 
orders, Ext. R /9 , setting aside the orders of dismissal 

that tho respondents 
of 

subsequently finding that the orders of transferring him from 
Shri Mohinder Singh and on the basis of the decision taken 

Pandoh to Gamrolla were not in order , withdrew the same 
in appeal by the Chief Engineer , application Ext. R / 10 had 

vide Ext. C / 8 , and he was also allowed payment of the 
been filed under section 33 ( 2 ) of the inclustrial Disputes Act, 

entire amount due for the suspension period vidc order 
1947, for permission being given to inflict punishment of re 

Ext. C /9 . 
duction in rank upon Shri Mohinder Singh . 

He has further stated that the charges on the basis of 
Shri Narinder Pal Shurma has stated that Shri Mohinder 

which he had been dismissed from servicc were taken to 
Singh was President of the Union since 1964 , and in 1968 

have been proved by the Superintending Engineer without 
the respondent tried to victiinise all the trade union leaders , 

applying his mind and without securing any reply from 
including Shri Mohinder Singh by mass transfers when 

him , 
Shri Mohinder Singh went on hunger strike in 1969 for 16 
days in order to have the demands of the workmen met by 

that he had been served with R / 3 and hc filed a complaint 
the respondent Project and it was at his instance that the 

under section 33- A of the Industrial Disputes Act, 1947 
workmen also went on strike for two days , 

which was disposed of by this Tribunal on 18th December , 

1971 holding that it was pre -mature while giving directions 
that in 1970 again the workmen went on strike on the 

to the Chief Engineer to hear early the appeal and that it 
asking of Shri Mohinder Singh , 

would be open to him ( Shri Mohinder Singh ) to file a 

fresh complaint if need be in order to have is grievances 
that hc as the General Secretary of the B .S . L . Workers redressed . 
Union served a demand notice on the respondent Project on 
behalf of Shri Mohinder Singh , who had been dismissed , 

He has also stated that he hud given application Ext. C / 10 
that a writ petition was filed with the Punjab and Haryana 

to the enquiry officer pointing out irregularities requiring his 

attention , and also Engineer as well as application lixt . C / 11 
High Court, which was accepted but the respondent Project 

in tis bcalf to 
for a long 

the 
did not pay wages to him that were due to him 

Superintending Engineer as well as 

application Ext. C / 13, requesting him to give details of the 
time, and transferred him from Pandob Excavation Division 

damage caused to the euclid but that this information was 
to Ghamrollu while under suspension it being the solitary 
case when an employee while under slispension had been 

not imparted to him . 
transferred , and that this had been done when Shri Mohinder 

According to him the Superintanding Engineer ordered his 
Singh was the President of the union . 

dismissal from service after te enquiry had been concluded 

when he filed appeal C / 1 and subsequently put in another 
Shri Mohinder Singh has stated that he had joined the application Ext . C / 15 and that since his appeal was not 
respondent Project on 23- 10 -62, and was working as shift being diaposed of , he had submitted application , Ext. C / 16 
Incharge in November , 1965 when the respondent ordered to the Chief Engineer , and that as is evident from the minutes 
his dismissal from services us he had declined to work as an of the meeting, Ext. A / 17, held on 10 - 9 -69 it had been de 
operator a lower post than that of Shift Incharge and his cided that the appeals should be decided within a month 
service conditions had been changed without serving 

and decision communicated within 15 days thereafter , 
notice as required under section 29 of the Industrial Disputes 
Act, 1947 , and that Sarvshri Sohan Singh and Kanshi Ram , 

that after tbe decision in appeal had been made known 
who had been appointed after him had allowed to continue 
in service , thereby discriminating against him because he 

to him he filed the instant complaint as orders had been 
was the President of the Union and been espousing the 

passed against him by the Superintending Engineer with a 
cause of the workmen which was not relisted by the respon 

view only to victimise him , and that his dismissal during the 
dent Project authorities . 

pendency of Reference No . 2 / C of 1971 without securing 
prior permission from this tribunal was not proper or in 

order , inasmuch as the tatus qu0 was not allowed to be 
According to him he had challenged this order of dis maintained by passing orders in the appeal and he had not 
missal by way of filing a writ petition in the Punjab und been allowed payment of wages for the period he remained 
Haryana High Court, which was accepted with costs vide out of service and was subsequently ordered to be reinstater!. 


- - 


. . . 


. . 
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He has also maintained that the enquiry conducted against Shri Rattan Lal, who had appeared as such and made a 
him was not held consistent since principles of natural justicc 

statement, did not care to deny the pendency of the TC 
he having not been allowed to put relevant and important ference at the time of dismissal of Shri Mohinder Singh was 
questions in cross - examination to the witnesses that were ordered , against which he had filed an appeal to the Chief 
produced by the respondent management and also not having Engincer who had ordered setting aside of the orders of 
been allowed to address arguments though the Enquiry disinissal and instead ordered reduction in his lank from 
Officer had premised to allord this facility inasmuch as the Chargeman Special to Euclid operator. 
Enquiry Olliccr did not give him any intimation of the last 
date fixed i.e . 25 - 2 -69, when the cnquiry ollicer closed the 
cnquiry without allowing him to address arguments. 

9 . After the passing of the aforesaid order in the appeal 

thc B . S .L.. Project authorities have now sought approval of 
He has also maintained tat the Chief Engineer was not 

this Tribunal to the action proposed to be taken on the 

hasis of the decision taken in appeal, but this prayer is 
competent to promote any one from the post of opcrator 

belated as the orders placed in appeal are the ones which 
to Chargeman Special and it was the General Manager 

have been complained of in the complaint and thcsc had 
who could do so . 

been passed by the Superintending Engineer without securing 

prior permission of this Tribunal, whсhn reference No. 2 / C of 
He has denied that he had my connection with the ucci 

1971 was pending, in which Shri Mohinder Singh not as 
dent to euclid which had fallen into the Beas river but has 

President of thc union but as a workman was an interested 
admitted that he was sitting on the adjoininy seat along with 

party . In that way there has been contravention of the 
the driver ( that had been provided there ) as directed by 

provisions of section 33 - A of the Industrial Dispute Act, 
1hc Shift locharge, and conveyed to him by the Euclid 

1947 and the complainant is justified in claiming that status 
Operator who wanted him to bring another Euclid from the 

quo should be restored , and orders passed by the Superinten 
workshop , He has denicd that hc had pushed the Jriver 

ding Enginecl be held not sustainable . 
from his scat or that he contributed to the euclid falling 
into the river, and has added that Shri Kishan Singh , 
Forcman had shouted that they should jump out of the 

. It is also the case of the complainant, that if he were 
Euclid and he ( Shri Mohinder Singh ) had also coutioned 

to be reduced in tank , he should have been served with a 
the driver about the Euclid falling into the river . 

notice , which has not been done, and that even otherwise the 

concerned authorities had no right to reduce his rankas 
It has been urged by the complainant that the worl 

he had been directly appointed as Chargeman Special and 
" quilty " finds mention in the charge shcet which shows a 

he could not be made Euclid Operator which category is it 
baised mind of pre - judging the issue and apart from this 

different category and lower in runk . 
the dismissal order shows baised mind inasinuch as it has 
been stated therein that even if Shri Mohinder Singh was 

It has been urged on behalf of the respondent Pro 
allowed to argue personally , no difference would have been ject authorities that the reference should not be considered to 
made to the case . 

be pending us the refcrence is dated 4 - 3 -71 and since its copy 

was received by tho respondent on 13 - 7 -71, whereas the 
It has also been maintained by him that no opportunity dismissal order wes dated 6 - 3 - 71 , 
had been given to him to submit reply to the chargc -sheet 
before enquiry officer was appointed and that R / 2 was not However for the purpose of considering pendency of the 
sent in reply to the charge- shect , and that all this goes to reference , it may be stated that it is the date wen the re 
show that the respondent authorities had already made up ference is made , and not the date when its copy is received 
their mind and the holding of enquiry and appointment of by a party . 
an enquiry ollicer was a merc farce . 

Having found that the impugned action had been taken 
In this connection it may be mentioned that the charyc . during the pendency of reference N ; 2 / C of 1971 without 
sheet is dated 5 - 9 - 68 and the dismissal order was passed on securing prior permission , it is unecessary to go in detail into 
6 - 3 -71, Shri Mohinder Singh Gled an appcal on 5 - 4 -71 the findings of thc enquiry officer . 
which was heard on 22nd January , 1972 and in that way 

Shri Mohinder Singh claims rightly that he has been lin 
· necessarily kept out of service for a long time and harassed . 

It may all the same however be mentioned that Shri 

Mohinder Singh had required for an independent person to 
The complainant has relied upon 1967- II- L . L .J.- 46 S . C . 

be appointed as enquiry officer, but this request was not acceded 
to and Shri Mohinder Singh was also not provided with tho 

list of witnesses who were desired to be produced by the 
Shri Mobinder Singh who is the President of the Union is B . S . L . Project authorities, that important questions were not 
a persona non grata with the B .S .L . Project having engineered allowed to be put by them to the witnesses as is cvident 
a mass strike on a couple of occasions, and having espoused from the cnquiry proceedings and his other obejections were 
the demands of the workmen and ho had also been stic also over illed without and ostcnsible reasons which find 
cessful in the writ petition with costs filed by him earlier on mention in C /11, addressed to the Suprintending Engineer 
against his orders of dismissal, which would obviously not be and the findings of cnquiry officer were based on the state 
to the liking of the B . S . L . Project authorities. He claims ments of the Executive Engineer and S . D . O . Sri A , S . Sondhu , 
that he had been discriminated against as mentioncd in de who had not witnessed the actual occurance and thc cnquiry 
tails in his statement reproduced above had been unjusti officer hud allowed Shri Sandhu to depose by reading from 
liably transferred during the suspension period from Pandoh a written statement despite protest by Shri Mohinder Singh . 
to Ghamrolla , which was born out from the fact that this 
order was subsequently withdrawn by the respondent Pro 
jcct authorities and he had also not been paid wages for 

The enquiry oflicer s findings and the manner in whilch the 
the period when he had been kept out of service till such enquiry had been held , has beon assailed by the comp 
time as he filed an application before the Labour Court, lainant on the above mentioned grounds and also for the 
Jullundur . 

reasons that ho had imparted personal knowledge in this 
regard and it has also been maintained that is findings 

were perverse and he had not dealt with the pleas raised 
All this goes to show that the B .S . L . authorities were fur by him ( the complainant ) and had uinjustifiably rejected the 
from happy with the activities of Shri Mohinder Singh as statements of his witnesses und had not provided him with fuci 
President of the union and hc uppears to have been harassed . lity to address arguments ; and that the enquiry can not be 

said to be fair or just or held by any impartial person and 
Though pendency of reference No: 2 / C of 1971 has been 

was in contravention of principles of natural justice . 
allcgcd in the complaint filed by Shri Mohinder Singh when 
the impugncd action was taken but not u word has been 

It is hardly necessary to deal with these points in detail 
said about it by Shri Rattan Lal, the solitary witness of but taken together they do go to show that conduct of the 
B . S . L . Project authorities . 

enquiry officer was not of a nature that could inspire con 
fidence and he had also taken certain steps which were far 

from consistant wit principles of natural justice and 
Jn thc reply to the complaint pendency of reference hus no 

fair 
cloubt hecn denied but the witness of the respondent Project, play . 
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It may also be pointed out that the çnquiry officer s pro 
cecdings have not been exhibited on the record . 


This apart the conclusion that has been arrived at by 
the enquiry officer which formed the basis of dismissal of 
Shri Mohinder Singh on 6 - 3 - 71 is not legally wantunted as 
statements of witnesses who are said to be eye witnesses 
havo been brushed aside by cnquiry officer without giving 
any cogent reasons. 


exercise of the powers conferred by clause ( d ) of sub -clause 
( 1 ) of Section 10 of the 1. D . Act, 1947 ( 14 of 1947 ), re 
ferred to this Tribunal for adjudication an industrial dispute 
cxisting between the employers in relation to the Central 
Bank of India and their workmen in respect of the matter 
specified in the Schedulo as mentioned below : 

SCHEDULE 
" Whether the action of the management of Central Bank 

of India in terminating the services of Shri Nilam 
Kumar B . Vaidya , Clerk - cum - Cashier of their 
Tumsar Branch with cffcct from 9th December, 
1970 is justified ? If not, to what relief is he 
entitled ?" " 


Not only this the fault attributed to Shri Mohinder Singh 
is that he was sitting with a Euclid operator who was working 
on it there being no sçcond seat in the Euclid and that he 
did not caution the Euclid driver. Even if it be conceded 
that Shri Mohinder Singh was sitting unauthorisedly , thç 
fault is that of the euclid operator who should not have 
permitted him sitting with him and it cannot be attributed 
to Shri Mohinder Singh as the cuclid was being driven by 
another person , and not Shri Mohinder Singh . Even it all 
this were to be conceded it was not incumbant upon Shri 
Mohinder Singh to have cautioned the operator though 
Shri Mohinder Singh claims that he had cautioned the opc 
rator and Shri Kishan Singh , Foreman , who was closc by 
had also shouted and asked him (Shri Mohinder Singh ) 
and the euclid operator to jump out. All this has been men 
tioned only to show that there was hardly any lapse or mis 
conduct on the part of Shri Mohinder Singh , which could 
justify his dismissal or reduction in rank subscquently on a 
decision taken in the appeal filed by him . 


2 . The facts giving rise to this reference are as follows: 
(i) Shri Nilam Kumar B . Vaidya was appointed at 

Tumsar branch on 1 - 1 - 1970 as a Clerk - cum 
Cashier . His services were extended from time to 
time. As per last appointment order dated 
6 - 11 - 1970 the period WELS to expire on 5 - 1 - 1971, 
but the Bank terminated his services with effect 
from 9 - 12 - 1970 by giving him 15 days notice dated 
25 - 11 - 1970 without showing any reason . On 
account of this ho called upon the Bank to rein 
state him in service but the Bank did not take any 
steps . He therefore raised an industrial dispute 
by making application before the Assistant Labour 
Commissioner (C ), Nagpur. He tried to bring about 
conciliation between the parties but in vain . He, 
therefore submitted his failure of conciliation re 
port to the Government. Thereafter the Govern 
ment of India referred this dispute to this Tribunal 
for udjudication . 


With this background it is held that Shri Mohinder Singh 
is entitled to be placed in the status quo position and posted 
as Chargeman Special from the date he had been dismissed 
and to all also entitled the benefits that he open to him 
subsequent to the passing of orders in appeal when his rank 
was reduced to that of Euclid operator . 


3 . After the receipt of the reference notices were issued to 
the parties for filing their written statements , 


No order as costs . 


P . R . R . SAWHNY, Presiding Officer. 

[No. L 42012 / 1 / 73 / LR III) 


4 . In pursuance of the notice , the Central Bank of India 
staff Union (hereinafter referred as the Union ) ropresenting 
the employce Shri Nilam Kumar B . Vaidya filed written 
statement at Ex. 1 / W . 


Dated 19 - 1 - 73 . 


S . O . 899. In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government 
hereby publishes the following award of the Central Gov 
crnment Industrial Tribunal (No . 2 ) Bombay in the indus 
trial dispute between the employers in relation to the Central 
Bank of India and their workmen , which was received by 
the Central Government on the 6th March , 1973 . 


BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUS 

TRIAL TRIBUNAL NO . 2 , BOMBAY 

Reference No. CGIT - 2 / 10 of 1971 
Employees in Relation to the Central Bank of India 

AND 
Their Workmen 


5 . According to the Union : 
(i) Shri Nilam Kumar B . Vaidya was appointed at 

Tumsar Branch On 1 - 1 - 1970 in a permanent 
vcancy at the time of opening the Branch , as a 
Clerk - cum -Cashier . Even though tho post was per 
manent and in a clear vacancy , the Bank in order 
to circumvent provisions of the Bank Awards 
(Desai and Sastri Awards) and Bipartite settlement, 
issued an order of appointment for 3 months from 
1 - 1 - 1970 to 3 - 1 - 1970) treating him as temporacy 
on the pay und emoluments as per provisions of 
the Bipartite Settlement. Thereafter the manage 
ment extended the period every time by different 
orders and pursued its unfair labour practice . This 
period of appointment extended from time to time 
is as mentioned below : 

- - - - 
Order No . 

Date 

Period 


. 


- 


- 


PRESENT: 

Shri N . K . Vani, Presiding Officer. 
Appearances : 
For the Employers: — (i) Shri G . R . Sheikh, Asstt . Law Officer. 

(ii ) Shri S . K . Shikari , Agent, Special 
Duty , Nagpur . 


- 


For the Workmen : - (i) Shri A . M . Puranik , Vice President. 

( ii) Shri S . P , Chaudhuri, President, 
Vidharbba Bank Employees Federation , 
Nagpur. 


1) Deptt. Staff 1 - 1 - 1970 1- 1 - 1970 to 31 - 3 -70 3 months 

31 -3 -1970 1-4 - 1970 19 31- 5- 70 2 months 
4 -5 - 1970 5 . 5 - 1970 

1 month 
5 -6 - 1970 

5 - 7- 70 1 month 
4 - 7 - 1970 

1 month 
4 -8 - 1970 6 - 8 - 1970 to 5 - 9 - 70 1 month 
5 - 9 - 1970 6 -9 - 1970 to 6 - 10 -70 1 month 
5 - 10 - 1970 6 -10 - 1970 to 5 - 11- 70 1 month 

4 - 11 - 1970 6 - 11 - 1970 to 5 - 1 -71 2 months 
( ii ) As per the last appointment order dated 6 - 11 - 1970 

the period was to cxpire on 5 - 1- 1971 , but the bank 
illegally terminated his services with effect from 
9 - 12 - 1970 by giving him 15 days notico without 
showing any reasons or cause for such illegal ter 

mination . 
(iii) Shri Vaidya worked in tho bank from 1 - 1 - 1970 to 

9 - 12 - 1970 for a period of 11 months and 9 days 


Industry : Banking 

Stute : Maharashtra 
Bombay , dated the 2nd February , 1973 


AWARD 
By Order No . L . 12012 / 51 / 71 / LR ] II, dated 9 - 11- 1971 
the Central Government in the Ministry of Labour and Re 
habilitation (Department of Labour and Employment) in 


- . . . . . - - 
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continuously . With a malal -fide intention the Bank 

(iv ) It is not true that tempojary appointment order 
showed a break in the service from 1 -6 - 1970 to 

given to Shri Vaidya was for the purpose of cir 
4 - 6 - 1970 though Shri Vaidya actually attended the 

cumventing provisions of the Bank Awards and 
office and performed the duties of filing all pending 

Bipartite settlement and the month to month ex 
letters , Circulats etc . and writing agency Ledger 

tension of service orders given to Shri Vaidya 
No . 1 during this period also . He signed the 

after his first appointment were for the purpose of 
Muster - roll - and marked the timings in the Guinasta 

pursuing unfair labour practice . 
Register on all days as usual. 

(V ) The allegation made against the Bank by thc Union 

in its written statcinent are not correct. 
( iv ) The Tumsar branch was opened on 1 - 1 - 1970 . Hence 

the vacancy was clear and permanent . Shri Vaidya 
was appointed from 1- 1 - 1970. He was required 

8 . The Union has filed rejoinder at Ex. 5 / W . 
to furnish a cash Security of Rs. 2 , 500 , which was 9 . According to the union : 
deposited by him in the post Bank at the time of 
appointment on 1- 1- 1970 as the post was perman 

PORTS AND EXPORTS 
ent. As he was the only Clerk in the branch for 
a long time, he worked very hard and canvasscd 
for deposits also . He brought a deposit of 

(i) The Bank s statement that the vacancy in which 
Rs. 3, 00 , 000 after a strenuous efforts. 

Shri Vaidya was appointed was not a permanent 

vacancy is not true. The bank ought to have Ap 
( v ) The Bank in order to pursue the unfair labour 

pointed him as probationer initially on 1 - 1 - 1970 
practice cmployed several persons as temporary hands 

and should have confirmed him immcdiately after 
to fill up posts which are of a permanent nature 

completion of six month s service . As per provi 
and continued on temporary basis for unduly long 

sions of the Sastry Award , Shri Vaidya is deemed 
periods without any justification . Shri Vaidya was 

to have been confirmed in thọ services of the Bank 
also a victim of unfair labour practice. 

on 1 - 7 - 1970 . Hence the Bank s action in issuing 
the orders of extension from time to time are ille 

gul and in contravention of the provisions of Bi 
(vi) It is prayed that : - - 

partitc Settlement and Bank Awards. The Bank s 
(a ) Shri Vaidya be reinstated in Bank s service with 

contention that the services of Shri Vaidya were 
effect from 9 - 12 - 1970 . 

tertninated on 1 -6 - 1970 and was re -appointed on 

5 - 6 - 1970 are baseless . In fact Shri Vaidya worked 
(b ) Shri Vaidya bc declared as confirmed employee 

continuously in the bank even during this period . 
with effect from 1 - 7 - 1970 . The Bank be direc 

Thc Bank had nalicious intentions to show breaks 
ted to pay and implement all benefits provided 

in the confirmed services of the employees . 
for confirmed employees as per provisions of 
Bank Awards and Bipartite Settlement. 

( ii ) The order of termination dated 9 - 12 - 1970 is illegal 

as Shri Vaidya was a confirmed employee on that 
(c ) Shri Vaidya be granted back wages with effect 

date. The notice served by the Bank on 25 - 11- 1970 
from 9 - 12 - 1970 onwards till the date of reinstato 

is not in confirmity with the provisions of the 
nient in the Bank s services at the rate of 

Sastry and Desni Awards. It is therefore illegal, 
Rs. 291. 30 per month towards his monthly 
bulary. 

(iii ) The Bank s statement that Shri Vaidya was not 

promoted to the post of Head Cashier since August, 
( d ) The termination order dated 25- 11- 1970 be dec 

1970 is not true because he has drawn special al 
lared as illegal and in contravention of the pro 

lowance for the period from August, 1970 on 
visions of the Bank Awards and Settlement and 

wards. The most responsible duties performed by 
null and voici , 

Shri Vaidya during the period of his services 

proves that his work , conduct and behavious wore 
( e ) The Bank be (lirected to pay compensation for 

good and satisfactory . The Bank s statement that 
illegal termination of services , the cost and other 

Shri Vaidya WAS not upto the mark is baseless and 
relief. 

imaginary and afterthought. 
6 . The management of the Central Bank of India has filed 10 . The Union has produced documents as mentioned 
written statement at Ex . 4 / E . 

below : 
7. According to the management : 

(i) Bank s order dated 31-3 -1970 issued to Shri 

Vaidyn at Ex. 6 / W . 
(i) Shri Nilam Kumar B . Vaidya was appointed ag 

( ii) Bank s order dated 4 - 5 - 1970 issued to Shri Vaidya 
clerk - cum -Cashier at Tumsar Branch on 1- 1 - 1970 
at the time of opening of the branch for a tem 

at Ex . 7 / W . 
porary period of three months. Thereafter his 

(üi) Bank s order dated 5 -6 - 1970 issued to Shri Vaidya 
fcrvices were extended from time to time and his 

at Fx. 8 / W . 
services were terminated and he was re -appointed 
on 5 - 6 - 1970 for one month till 4 - 7 - 1970 . Again 
his services were cxtended on 

Shri Vaidya examined himself at Ex. 16 / W . 

month to month 
hasis till 5 - 11 - 1970 . His services were further ex 11. The Bank has produced documents as mentioned 
tended for a period of two montbs from 6 - 11- 1970 . below :- - 
His last leaşo of extension of service was to have 
expired on 5 - 1 - 1971, but in the meanwhile , 15 

(i) Leller dated 15-6 -1970 from 
days notice of termination of service was served 

the Officer- ia - charge to 
on him on 25- 11- 1970 . As per the notice , his ser 

Nagpuir branch . 
vices were finally and conclusively terminated OD 

(ii) Telegram confirmation copy dated 8-4 - 1972 . 
9 - 12 - 1970 . 

( iii) Circular No. 4 of 1968 dated 6 -5 - 1968 at Ex. 9 / E . 
( ii ) Shri Vaidya deposited a cash security of Rs. 2 , 500 

with the Bank on 2 - 2 - 1970 . It is not true that the (iv) Truc copy of circulation No. B.I.D . / STAFF / 69 /6 , 
vacancy in which Shri Vaidya was appointed 

dated 10 - 1 - 1969 at Ex. 13 / E . 
was a permanent onc . 

(v ) Copy of circular No. PRS / 72 / C . 0 . / 2 , dated 7 - 1 - 72 
( iii ) Shri Vaidya brought a deposit of Rs. 3 lace during 

at Ex, 14 / E alongwith memorandum of settle 
his tenure of service from one party only but he 

ment, 
could not persuade any second man to deposit 
any sum with the Bank . The work , conduct and 

(vi) List of temporary clerical staff appointed from July , 
behaviour of Shri Vaidya was not upto the mark . 

1969 to April, 1972 at Ex. 15 / E , 
Shri Vaidya was never taken up to fill the perma 
nent vacancy . Hence his claim for permanent job 

(vii) Register of Salaries at Ex. 10 / E . 
in the bank is unfounded . 

(viii) Daily Cash Balance Book at Ex. 11 / E , 


- 


. 


- - = - . - . . 
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(ix ) Agency Ledger from 1 -1 - 1970 to 9 / 11 - 10 - 1970 at 

" During the period in the month of June. 1970 I was 
Ext. 12 / E ( ). 

on duty . In the daily attendance for the month 

of June , 1970 I have made entries in respect of 
( x ) Agency Lodger from 12 - 10 - 1970 to 17 -4 -1971 at 

cach date showing hours of work , interval for 
Ext. 12 / E ( 11 ). 

rest or meals, hours worked with the employers 

Overtime. I have also shown the holidyas. All 
(xi ) Daily Attendance Register at Ext. 18 / E . 

the entries now shown to me relating to me for 

the month of June, 1970 are in my hand-writing , 
12. From the pleadings and documents on record , the 
points for consideration are as follows: 

On 1st, 2nd , 3rd and 4th June, 1970 I was work 

ing in Agency and filing department. Original 
(1) Whicther the action of the management of the 

statements for the Agency department for 1st to 
Central Bank of India in terminating the services 

4th June, 1970 both days inclusive were in my hand 
of Shri Nilam Kumar B . Vaidya , Clerk - cum 

writing. " These original statements have been gçnt 
Cashier of their Tumsar Branch with effect from 

to the Central Olive of the Bank to Bombay. 
the 9th December , 1970 is justified ? 

Carbon copies of these statements aroon page 

Nos. 56 , 57 and 58 in Agency Ledger Ext. 12 / 
(ii) If not to what relief is hc cntitled ? 

Eli) . 


13. My findings are as follows: 


(i) No 
( ii) Entitled to reinstatement with continuity of serviço 

and back wages . 


It is not truc that my services were discontinued 
even during the period from 1st June to 4th June, 
1970 . The endorsement of discontinuance mado 
in red ink on page in the duly attendance for the 
month of Junc, 1970 was not made in my presence ." 


REASONS 


Point No. 1 und fi : 


19 . The Bank has produced Daily Attendance register at 
Ext. 18 / E . In this book on the page pertaining to June , 
1970, Shri Vaidya is shown to have worked cvcn on 1st , 
2nd , 3rd and 4th mentioning hours of works, interval for 
rest or meals, hours workcd with the employer . In ICN 
pect of datcs 1st and 2nd overtime work is also shown . 
This page contains the attendance of Shri Vaidya from 
1 -6 - 1970 till 30th June, 1970. 


14 . It is common ground that the Central Bank of India 
opened a branch Ollice at Tumsas on 1 - 1 - 1970 and that it. 
appointed Shri Nilam Kumar B . Vaidya as temporary clerk 
cum -cashier at Tunsur Branch officc on 1 - 1 - 1970 for 2 
period of three months (copy of appointment letter dated 
1 - 1 - 1970 at Annexure 1 to the written statement Ext. 1 / W ). 
His services were cxtended for a further period of 2 months 
1.e . upto 31- 5 - 1970 on the same terms and conditions as 
mentioned in the previous appointment letter ( copy of letter 
Annexure 2 to the written statement Ext. 1 / W ). It means 
that Shri Vaidya was in continuous service of the Bank for 
five months , 


20 . It however appcars that there is remark in red ink 
in the column of remarks as discontinued . In the column 
of leave there is endorsement in red ink as Mr. Vaidya why 
(illegible ) . There is also a linc in red ink suggesting can 
cellation of cntries from 1st Junc to 4th June, 1970. 


15 . It appears that the Bank has shown a break in the 
service of Shri Vaidya for the period froin 1 -6 - 1970 to 
4 -6 - 1970 but Shri Vaidya contends that in fact he was actual 
ly working in the Bank during this period also . 


21. The Officer who cancelled thcsc entries in red ink 
and shown Shri Vaidyu as discontinued for the period from 
Isi to 4th Juino, 1970 has not come in the witness box 
to give evidence . If he would have come in thc witness 
box , the circumstances under which the cntries were can 
celled and as to why they were cancelled would have been 
availablc . In the absence of his evidencc no weight can 
be attached to tho cancellation of entries especially when 
Shri Vaidya states on oath that he actually worked in the 
Bank on the dates from 1st June to 4th June, 1970 also 
und that he was not absent. 


22 . Shri Sheikh representative for the Bank contends that 
Shri Vaidya was not given remuneration for these days and 
that it can be inferred from this that Shri Vaidya was dis 
continucd and that there was break in the scrvice during 
the period from litto 41h June, 1970 . 


16 . The Bank vide its letter dated 5 - 6 - 1970 Ext. 8 / W in 
formed Shri Vaidya that his services were extended by one 
month more i.e . Lipto 5 - 7 - 1970 on the same terms and 
conditions as mentioned in the Bank s letter dated 1- 1- 1970 . 
The Bank by its letter dated 4 - 7 - 1970 annexure 5 to the 
written statement Ext. 1 / W , extended the services of Shri 
Vaidya by one month on the same terms and conditions . 
The Bank by its Memo dated 4 - 8 - 1970 informed Shri Vaidya 
that his services were further extended for one month on the 
terms and conditions mentioned in the appointment letter 
dated 1 - 1 - 1970 from 6 -8 - 1970 to 5- 9 - 1970 ( copy of Memo 
at Annexure 6 to the written statement Ext. 1 / W ). The bank 
by its letter Jated 5 - 9 - 1970 , annexurc 7 to the written 
statement Ext. 1 / W , further informed Shri Vaidya that 
his services were extended by one month on the terms and 
conditions mentioned in the appointment letter dated 1 - 1 - 1970 
from 6 -9 - 70 to 6 - 10 - 70 . The Bank by its letter dated 5 - 10 - 70 , 
annexure 8 to the written statement Ext. I / W , informeci 
Shri Vaidya that his services were cxtcnded by one month 
on the same terms and conditions as mentioned in the ap 
pointment letter dated 1 - 1 - 1970 . On 4 - 11- 1970 the Bank 
informed Shri Vaidya that he was appointed as temporary 
Clerk - cuni- Asstt. Cashier for a specific period of 2 months 
i.c . from 6 - 11 - 1970 to 5 - 1 - 1971 and the Bank would have 
the right to terminate his services at any time with 14 days 
notice or payment in lieu of notice , copy of letter at an 
nexure 9 of the written statement Ext. 1 / W . 


23 . Shri Vaidya has put in 5 months continuous service 
from 1 - 1 - 1970 till the end of May, 1970 . He has also put 
in continuous service till 9 - 12 - 1970 . As Shri Vaidya had 
put in continuous service for five months prior to 5 -6 - 1970 , 
it is not probable that he would leave the job of the Bank 
on his own accord . If he had some work on account of 
which he could not attend the office he would have taken 
leave to which he would have been entitled on Account of 
five months continuous service with the Bank , Hence şus 
picion about this break and discontinuance of his service 
shown by the Bank in attendance register arises. 


24 . The Bank has produced Agency Ledger for the period 
from 1- 1 - 1970 to 9 /11- 10 - 1970 at Ext. 12 / E (i). Shri Vaidya 
says in his cvidence Ext. 16 / W that the original statements for 
the Agency department for 1st to 4th June, 1970 both days 
inclusive were in his handwriting, that tho original state 
ments have been sent to the Central Olice of the Bank at 
Bombay , that carbon copies of these statements are on pago 
Nos . 56 , 57 and 58 in Agency Ledger Ext. 12 / E (i). 


17 . It appears that on 25 - 11- 1970 the Bank has been 
given notice to Shri Vaidya informing him that his services 
will stand terminated at the close of business on 9 - 12 - 1970 , 
copy of notice at Annexure 10 to the written statement 
Ext. 1 / W 


18. As regards the break in the services of Shri Vaidya 
for a period from 1 -6 - 1970 to 4 - 6 - 1970 shown by the Bank 
Shri Vaidya says in his evidence Ext. 16 / W Es follows: - - 


25 . According to Shri Sheikh , Agoncy statement means 
“ It is compilation of entries both incoming and outgoing 
respecting branches and head office , since the branch accounts 
are now centralised , the statements are sent to Head Office , 
when entries are reconciled . The branch has a marking 
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system at their end as well as the Head Office , where un 
marked entries are picked up branch -wise . The statement 
does not have to play a vital role as compared to cash book , 
daily book , cash memo book or the general ledger balance 
book . The statements are invariably delayed in posting and 
it is immaterial whether it is posted and despatched daily , 
weekly or fortnightly " . What Shri Shaikh wants to suggest is 
that the entries regarding 1st to 4th June 1970 in the Agency 
Ledger must have been made by Shri Vaidya later on after 
5 -6 - 1970 at some time and that it cannot be inferred from 
these entrics that he was on duty on these days . In sup 
port of this say the Bank has not adduced any evidence 
on record . The Manager has not come in the witness box 
to explain as to when the Agency statement was sent and 
as to when it was written . In the absence of any evidence 
to the contrary , the evidence of Shri Vaidya has to be 
accepted when he says that he made entries in these Agency 
statements during the period from 1st to 4th June 1970 Ag 
he was on duty on these days. This is another circum 
stance which shows that Shri Vaidya was in fact working 
in the Bank during the period from 1st to 4th June 1970 
both days inclusive . 


account of this there was settlement between the Union and 
the Banks on 19 - 10 - 1966 , 

33 . Cases of employees who were the victims of unfair 
labour policy followed by various banks were considered 
and their grievances were redressed as mentioned in paras 
20 . 9 to 20 . 11 of the Bipartitc settlement dated 19 - 10 - 1966 . 
The intention in cflecting the settlement and giving redress 
to the employces concerned was that various banks should 
not repeat the samo practice , but in spite of this , the same 
practice has been followed by some branch offices. On 
account of this the Manager (Personnel) of the Central Bank 
of India issued a circular No. PRS /72 / C . 0 . / 2 , dated 

7 - 1 - 1972 to all Controlling Branches. Copy of that circu 
lar is produced at Ext. 14 / E . That circular is as follows:-- - 


26 . If the Bank has not given him pay for the 4 days 
to show a break in his service Shri Vaidya cannot be blamed 
for this and it cannot be inferred from this that Shri Vaidya 
had not actually dono work in the Bank from 1st to 4th 
June, 1970. 


27 . In short I find from the sworn testimoney of Shri 
Vaidya rcfcrred to above and the entrics in the Agency 
Register Ext . 12 / E (i) on pages 56 to 58 and tho Daily At 
lendance Register for the inonth of June , 1970 in which 
the attendance of Shri Vaidya for the period from 1- 6 - 1970 
to 4 - 6 - 1970 was cancelled with red ink , that Shri Vaidya 
had in fact worked in the Bank from 1- 6 - 1970 to 4 -6 - 1970 
both days inclusive though the Bank has shown break in his 
service during these 4 days. 


28. If Shri Vaidyat had in fact worked in the Bank from 
1 -6 - 1970 to 4 -6 - 1970 both days inclusive though the Bank 
has shown a break in his service , it will mean that Shri 
Vaidya had a continuous scivice with the Bank from 
1 - 1 - 1970 till 9 - 12 - 1970 for a period of 11 months and some 
days . 

29 . Admittedly the Tumsar branch of the Central Bank of 
India is working continuously since 1 - 1- 1970 . This branch 
is a permanent feature . Shri Vaidya was appointed in the 
vacancy of Clerk - cum -Cashier on the opening day i. e . 
1 - 1 - 1970 . There could not be any doubt that the vacany of 
tho clerk in this branch wus 4 permanent vacancy . It means 
that Shri Vaidya was employed temporarily in a permanent 
vacancy 


" Rc: Date of confirmation of the members of the 

Clerical and Subordinate Staff who were initially 
taken up on temporary basis and whose tempo 
ſary scrvices were continued from time to timo 
with breaks of two to three days and subsequently 
taken rip on probation , 
We send herewith a copy of the settlement arrived 
at between the Management and the All India 
Central Bank Employces Federation for the infor 
mation of Branchcę . 
The management and the A . I. C . B . E . F . had to 
arrive at this settlement for reasons mentioned in 
the short recital of the case in the settlement. 
Appointments of temporary hands for clerical and 
Bubordinate cadre were being made to fill up per 
manent Vacancies by Controlling Branches indis 
criminately and without following any principle or 
bearing in mind the provisions of para . 20, 8 of 
the Bipartite Settlement and their temporary sor 
vices were being renewed again and again after 
giving a break of 2 to 3 days. These temporary 
hands who were being kept on temporary basis 
for months together in the same vacancy has claim 
ed that thcy should be treated as taken up on 
probation from the date of their initial appoint 
ment, and the present settlement has beon arrlved 
at to resolve this issue. To avoid such situations 
arising in future Controlling Branches are advised 
thut temporary appointments should not normally 
be made except when the vacancy is of a temporary 
nature or in very emergent cases for which also 
prior approval of the Personnel Department should 
be obtained . The services of these temporary 
hands should be terminated on the expiry of the 
stipulated period. Anyway no member should be 
allowed to continue as temporary hand for more 
than 3 months. The Chief Agents of Control 
Jing Branches will please bear this in mind for tho 
future . 
According to the terms of this agreement, the fol 
lowing two categories of members who were initially 
taken up on probation from the original date of 
their appointment on temporary basis and confirmed 
effective from the date of cxpiry of six months 
from the original date of appointment on tempo 
rary basis . 


30 . It appears that the Bank has violated the provisions 
of para . 20 . 8 of the Bipartitc Settlement dated 19 - 10 - 1966 . 
Para . 20 .8 is as follows: 


“ A temporary workman may also be appointed to fill 

a permanent Vacancy provided that such tempo 
lary appointment shall not exceed a period of 
three months during which the bank shall mako 
arrangements for filling up the vacancy permanent 
ly . If such a temporary workman is eventually 
selected for filling up the vacancy , the period of 
such temporary employment will be taken into 
account as part of his probationary period ." 


31. In the present case thc Bank continued the appoint 
mcnt of Shri Vaidya on temporary basis even beyond the 
period of 3 months though the vacancy was a permanent 
one . It means that it had contravened the provisions of 
para . 20 .8 of the Bipartite settlement referred to above. 


1. Employecs taken up on temporary basis on and 

after 1 - 7 - 1966 and their temporary services were 
continued giving breaks not exceeding three 

days . 
2 . Employees who were taken up prior to 1- 7 - 1966 

but not earlier than 1 - 1 - 1959 and whose temporary 

services were continued without any break . 
It will be observed from the Settlement that the All 
India Central Bank Employees Federation has agreed not 
claim arrears of increment and other benefits in regard to 
those members who will now be treated as confirmed in 
the Bank s service on the expiry of six months from the 
date of their initial appointment as temporary hands . The 
All India Central Bank Employees Federation will also not 
take up supersession of their cases for promotion to higher 
cadres . However their names will be included in future 
Seniority List which will be drawn by the Groups as on 1st 
March and 1st September of cvery year . 

Plcasc lct us have a list of the members of the Clericul 
and Subordinate staff at Offices in your Group who fall 


32 . Shri Puranik , Vice - President of the Union contends 
that the Bank in order to pursue its unfair labour policy 
cmployed several temporary hands in permanent vacancies 
and terminated their services during the last thrce four ycars . 
Shri Vaidya was also a victim of the Bank s linſair labour 
practice . 


32 - A . Certain temporary workmen who were appointed by 
tho Bank in permanent vacancies as temporary workmon and 
continued from time to time, wore later on discontinued . On 
61 G of 1 / 72 – 22 . 


- - - 


- 


- - - 


- - 


- 


- 
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under each of the two categories mentioned above giving 

33 . It will be clear from Ex . 14 / E referred to above 
full particulars of thçir names , designation , Branches where that appointments of temporary hands in clerical and Sub 
now working. details of temporary appointment, duration of ordinate Cadre were made to fill up permanent vacancies 
breaks and the date on which they were taken up on pro by Controlling Branches indiscriminately and without fol 
bation . These particulars may be forwarded to Personnel lowing any principle or bearing in mind the provisions of 
Department to rcach as before 31st January, 1972 " . 

para , 20 . 8 of the Bipartite Settlement and their temporary 

services were renewed again and again after giving a break 
34 . Alongwith the above circular a copy of the Memo of 2 to 3 days. This supports the contention of Shri 
sündum of Settlement dated 23 - 12 - 1971 was also sent. That Puranik referred to above . In the present case Shri Vaidya 
Memorandum of Settlement is as follows: 

was appointed as temporary clerk - cum -cashier in a per 
manent post and continued in the service by giving him 

extension from time to time in violation of para . 20 . 8 of 
" CENTRAL BANK OF INDIA 

the Bipartite Settlement. The Bank has taken a further step 
Memorandum of Settlement 

in respect of Shri Vaidya and discontinued him from service 
with effect from 9 - 12 - 1970 though he had put in more than 

11 months and some days service. If he would have been 
Parties : 

in service he would have been treated as confirmed om 
( 1 ) Management of Central Bank of India represented ployce on account of the settlement . 
by Mr. D . K . Contractor, Manager (Personnel). 

36 . Para . 20 .7 of the Bipartito Settlement dated 19 - 10 - 1966 
(2 ) Representing the employees Shri T. Chakravorty, is as follows: 

General Secretary, All India Central Bank Em 
ployees Federation and Shri H . R . Jhaveri, Joint 

" In supersession of paragraph 21. 20 and sub -clauso (c ) 
Secretary , All India Central Bank Employees Fede 

of paragraph 23 . 15 of tho Desai Award , "Temp 
ration . 

orary Employee will mean a workman who has 
been appointed for a limited period for work 

which is of an essentially temporary nature or who 
A Short recital of the case 

is employed temporarily as an additional workman 

in connection with a temporary increaso in work 
It has been pointed out by All India Central Bank Em 

of a permanent nature and includes a workman 
ployees Federation and its affiliated units in different parts 

other than a permanent workman who is appoin 
of India that in the past a number of employces in Clerical 

ted in a temporary vacancy caused by the Ab 
and Subordinate Cadre were kept temporary for indefinite 

sence of a particular permanent workman." 
periods And that they were taken on probation and confirm 
ed in Rank s service , sometimes one year or two years after 

37 . It is clear from the above definition of temporary em 
their initial appointments . There were also cases where em 

ployee that Shri Vaidya could not be a temporary employee 
ployees were given temporary breaks for 2 - 3 days and 

within the meaning of para . 20 .7 of the Bipartite settlement 
after such periodical appointments they were subsequently dated 19 - 10 - 1966 as he was not appointed for doing a work 
taken into the Bank s permanent service . On behalf of tho which of an essentially temporary nature and as ho was 
employees it was stressed that such employees were actually 

not appointed as an additional hand for clearing the increase 
working against permanent vacancies and continuance of them 

in work of a pormanent nature or in thọ vacancy caugcd by 
in Banks temporary roll for months or years together has the absence of a permanent workman . As he was appoin 
affected adversely their seniority , date of annual increment, ted as a temporary hand in permanent vacancy and conti 
leave , provident fund , gratuity and other conscquential bene 

nued for a period of more than 3 months, the Bank has 
violated the provisions of Bipartite Settlement para . 20 . 7 

and 20 . 8 . 
After discussions between the parties it has been agreed 
Als under : 

38 . In the written statement Ex. 4 / E para . 7 it is contended 

by the Bank that the work , conduct and behaviour of Shri 
Terms of Agreement 

Vaidya were not up to the mark . In support of that conten 

tion the Bank has not adduced any evidence either oral or 
( 1 ) The employees who have been appointed in the Bank s clocumentary . In the absence of any evidence the allegation 
servico originally on or after 1- 7 - 1966 and were given breaks that work , conduct and behaviour of Shri Vaidya during the 
in the service not exceeding thrco days excluding Sundays tenure of his service with the Bank were not up to the 
and Bank Holidays, will be considered as having been con mark cannot be accepted and this could not be a reason 
firmed on the permanent staff after six months from the for termination of his service by the Bank . 
date of their original appointments . Such members of 
Clerical and Subordinate staff will also be entitled to con 

39 . Shri Shaikh for the Bank contends that Shri Vaidya 
tribute towards provident fund from the dato of their con 
firmation as per this Agreement, and the due dates of their 

could not be continued in service because he had not scored 
graded increments will be adjusted accordingly . 

necessary percentage of marks in Mathematics in S .S . C . 

examination . In support of this contention ho relics on 
(2 ) In the case of such members of the clerical and sub Recruitment Rules in relation to Educational Qualification 
ordinato staff who were continued to be temporary beyond for clerk and confirmation copy of telegram dated 8 - 4 - 1972 . 
the period of six months prior to 1 - 7 -1966 and not carlier 
than 1 - 1 - 1959 without any break will also be allowed to 

40 . In circular No. 4 of 1968 regarding Recruitment of 
contributo towards provident fund , six months after the 

Staff dated 6 -5 - 1968 , produced at Ex. 9 / E , it is mentioned 
date of thoir original appointment and they would be treated 

as follows in para 7 ( A ) (II ). 
As confirmed from the said date. 
( 3 ) It is also agreed that tho cases of the employees who 

" Educational qualification : For recruitment to clerical 

cadre in Accounts, Typing , Cash Godowns Sections 
were taken on temporary basis prior to 1 - 1 - 1966 and not 
oarlier than 1 - 1 - 1959 but continued to work against per 

ctc . minimum qualification will be Degrce from 
manent vacancies for more than six months will also be 

a Recognized University . However , the Bank may 
confirmed in scrvice six months after the date of their ori 

also permit candidates not exceeding 25 per cent 
ginal appointment and will be allowed to contribute towards 

from amongst non - graduates to sit for written test. 
provident fund as per para ( 2 ) above . 

Such non - graduates should have passed matricula 

tion examination or its cquivalent with English and 
As regards the arrears of increment or other benefits , 

Mathematics and should have obtained of 50 per 
thọ All India Central Bank Employees Federation agreed 

cent marks." 
not to clain the same. However, for the purpose of pro 
motion , the All India Central Bank Employees Federation 

41. In the advertisement calling applicalions from the can 
further agrees that while their cascs for superscssion will 

didates concerned it is mentioned as follows : – 
not be taken up , their names would he had included in 
future seniority lists, as and when drawn up, in terms of 

" Applications from Matriculates or persons who have 
Promotion Puicy Agreement. Now onwards their grade 

passed equivalent examinations with first class Or 
increment will fall due on the anniversary date of their ori 

high second class marks or in I or II Division with 
ginal appointment." 

over 50 per cent marks in English and Mathematics , 


Alts . 
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will also be considered to a limited extent. Candi 
dates for the posts of Cashiers and Godown -keepers 
will have to furnish minimum cash security of 
Rs. 2 , 500 on appointment." 


48. It appears that on 4 - 11 - 1970 , the Bunk issued another 
order giving him appointment as temporary clerk - cum - Asstt. 
Cashier , for a specific period of two months from 6 - 11- 1970 
to 5 - 1 - 1971. In this order also the Bank incorporated tho 
clause regarding its right to terminate his services at any 
time with 14 days notice or payment in lieu of notice . 


42. It is clear from Ex. 9 / E and the advertisement calling 
application for tho post of clerka ctc . that the candidates 
who has passed S . S .C . with 50 per cent marks in English 
and Mathematics will be eligible for appointment. 


49 . In pursuance of the Bank s right to terminate the 
service of Shri Vaidya at any time with 14 days notice , tho 
Bank terminated the services of Shri Vaidya by giving him 
notice on 25 - 11 - 1970 terminating his service at the close of 
business on 9 - 12 - 1970 . 


43 , Copy of telegram confirmation dated 8 - 4 - 1972 produced 
on record shows that Shri Vaidya bad secured 59 per cent 
marks in S . S . C . and that he obtained 58 per cent in English 
and 45 per cent marks in Mathematics. 


44 . There can be no doubt from the above mentioned con 
firmation copy of telegram produced by the Bank that Shri 
Vaidya had 58 per cent marks in English and 45 per cent 
in Mathematics in S .S . C . It means that Shri Vaidya had 
secured 51. 5 per cent marks on average in English and 
Mathematics . The Recruitment Rules and the advertisement 
required that cundidates concerned should have secured not 
less than 50 per cent marks in English and Mathematics. 
It is nowhere specifically mentioned that the candidates should 
have 50 per cent marks in Mathematics and 50 per cent marks 
in English . In view of this the contention raised by Shri 
Shaikh that Shri Vaidya was not eligible for continuing as 
clerks as he had less than 50 per cent marks in Mathematics 
in S .S . C . fails. Hence the ground of education qualification 
for not continuing or absorbing Shri Vaidya in the post of 
clerk -cum - cashier in Tumsar Branch of the Central Bank 
of India cannot be accepted . 


50 . It is interesting to note that after the first appointment 
of Shri Vaidya with effect from 1- 1 - 1970 his services were 
extended from time to time by passing orders . Even after 
the artificial brcak in his service shown by the Bank from 
1 -6 - 1970 to 4 -6 - 1970 his services were extended from time 
to time. It is only on 4 - 11 - 1970 that the Bi.nk changed the 
wording of the appointment letter stating that ho 
was given temporary clerk -cum - Assistant cashier for 
a specific period of two months only i.e . 6 - 11 
1970 to 5 - 1 - 1971. This specific change in the appoint 
ment order is a circumstance with indicates as to what tho 
intention of the Bank in connection with Shri Vaidya WAS . 
If there would not have been something in mind , his services 
would have been extended as usual. After making this 
particular change in the order , the bank did not allow Shri 
Vaidya to continue in service till 5 - 1 - 1971 also , but it gavo 
him notice on 25- 11 - 1970 terminating his services with effect 
from 9 - 12- 1970 . This circumstance also speaks about the 
conduct of the Bank in connection with Shri Vaidya. It can 
be inferred from the above mentioned circumstances that the 
Bank was not exercising its power in connection with tho 
appointment of Shri Vaidya fairly . 


45. Shri Shaikh for the Bank contends that Shri Vaidya s 
appointment was temporary and contractual that as Shri 
Vaidya accepted the terms and conditions of service by 
signing the contract, he is bound by the terms of contract 
and that he cannot claim anything more beyond the terms of 
contract. What Shri Shaikh wants to say is that thc termi 
nation of services of Shri Vaidya by giving bim 14 days 
notice as per terms of service contract is quite just and 
proper , 


51. The next point for considerution is whether the Bank s 
action in terminating the services of Shri Vaidya by giving 
14 days notice on the basis of the terms of contract of ser 
vice is justified . In my opinior. it is not justified . 


46 . Appointment letter dated 1 - 1 - 1970 , Annexure I to the 
written statement Ex . 1 / W given to Shri Vaidya is as 
follows : -- - 


" CENTRAL BANK OF INDIA 
(Registered Office: Mahatma Gandhi Road , Bombay - 1) 


Dated 1- 1- 1970 


52 . In support of my view I am referring to The law of 
Industrial Disputes by Shri Malhotra regarding Employer s 
right to discharge a workman , page 895 and 896 , 
" The question of the employer s freedom of contract 

in the context of industrial adjudication was congi 
dered by the Supreme Court in Rai Bhadur Dewan 
Badri Das Vs. Industrial Tribunal reported in 1962, 
11 , LIJ, 366 . His Lordship Justice Gajendragadkar 
speaking for the majority said The doctrine of 
absolute freedom of contract has thus to yield to 
the higher claims for social justico . . . . . . the right 
to dismiss un employee is also controlled subject 
to well- recognised limits in order to guarantec 
security of tenure to industrial employees . Hence 
in industrial law , the claim of the employer to 
terminate the service of his workmen under the 
contract of employment or in the Standing Orders 
by giving him a notice or by paying him wages in 
lieu of such notice amounts to a claim to hire and 
fire an employec . Such claim would negative 
security of service which has been secured to indus 
trial employces through industrial adjudication and 
the process of collective bargaining evolved from 
long -drawn strike. 


Dept. Staff No . 1 


ed as one Three the perio paid 


With reference to the application dated 30 - 12 - 1969 of 

Shri N . B . Vaidya for the post of Clerk or Cashier 
he is hereby appointed as a temporary clerk - cum 
cashier for a specific period of Three months only 
from 1- 1 - 1970 to 31- 3 - 1970 . During the period of 
his employment Shri N . B . Vaidya will be paid 
emoluments as per provisions of the Bipartite Settle 
ment viz . salary Rs. 132 plus dearness allowance 
Rs. 114 . 84 Total Rs. 241. 84 per month . The 
dcarness allowance will vary according to rise or 
fall in the cost of living index figure . Shri N . B . 
Vaidya s services will cease on the cxpiry of the 
said period on 31st March , 1970 after oflice hours . 


The Management, however , reserves the right to termi 

nate his services at any time with 14 days notico 
or payment in lieu of notice. 


Hence , before the action of discharge or dismissal by 

way of punishment for u misconduct can be taken 
against a workman , the employer is bound under 
the Standing Orders as well as on the principles 
of natural justice to draw up a regular proceedings 
against him . Furthermore even in cascs of dis 
charge of a workman under the contract of service 
or standing orders , the requircment of bona fide is 
sine quo non as mala fidc or colourable exercise of 
a contractual or statutory power is not lcgal exercise 
of such power . 


lf Shri N . B . Vaidya is agrecable to the above terms 

and conditions, he should sign the duplicate here 
of the token of his acceptance and return the samo 
to our office and report on duty at our office on 
1 - 1 - 1970 ." 


47 . It appears from the above mentioned letter that the 
management had reserved the right to terminate Shri Vaidya s 
service at any time with 14 days notice or payment in licu 
of notice , and that Shri Vaidya had accepted the terms and 
conditions of service . 


" If under the garb of termination simpliciter, the employer 

acts mala fide or with the intention to penalise the 
concerned workman , it would be cclourable exercise 
of the power, victimisation or unfai: labour practice 
and the industrial tribunal would have the jurisdic 
tion to intervene and set aside such terinination 
( 1966 , I, LLJ, Page 398 )" . 


- 


- 


- 
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53 . In the prescnt case the termination of scrvices of Shri On behalf of Employers 
Vaidya on the basis of contract of service is not just and 

Sri D . Narsingh , Advocate , with Sri B . N . Lala . Per 
proper because the Bank s exercise of contractual power in 

sonnel Officer 
terminating the services of Shri Vaidya was colourablo and 
not proper as the Bank has violated the provisions of Bipartite 

On behalf of : Workmen 
Şettelcment dated 19 - 10 - 1966 . Henco the termination of the 
services of Shri Vaidya by the Bank is not justified. 

Sri Provat Goswami, Joint Secretary of the Union . 
54 . As the termination of services of Shri Vaidya was not 

State: West Bengal 

Industry : Coal Minc . 
justified , he is entitled to reinstatement in service . 

AWARD 
53. Shri Shaikh for the Bank contends that Shri Vaidya 
should not be given back wages from the date of termination By Order No. L - 19012 / 48 / 72 - LR . II., dated 9th October , 
of his services till the date of reinstatement as he is managing 1972 , the Government of India , in the Ministry of Labour 
the family business and as he is not jobless . 

and Rehabilitation , Department of Labour and Employinent, 

referred the following dispute existing between the employ 
56 . It appears from the evidence of Shri Vaidya Ex. 16 / W crs in relation to the Superintendent Personnel , Messrs. 
that his father is suffering from T . B . and confined to bad , Bengal Coal Company Limited and their workmen , to this 
that his uncle is supporting his family and that his mother is Tribunal, for adjudication , namely : 
doing Manganesc Ore business . He denies the suggestion 
that his mother is doing Manganese Ore business in partner 

" Whether the demand of the Collicry Mazdoor Unlon , 
ship with him . In view of his sworn testimony it cannot be 

Asansol that the leaders of No . 5 Pit of the Seetal 
said that Shri Vaidya is carrying on Manganese Ore business 

pur Colliery of Messrs. Bengal Coal Company 
in partnership with his mother, 

Limited , Post Office Dishergarh , District Burdwan 

for payment of incrcased rates of wages for doing 
57 . I am satisfied from the evidencc of Shri Vaidya in the 

the jobs of drilling, dressing and earth - cutting is 
absence of any evidence to the contrary on behalf of the 

justified ? If so , to what relief are the workmen 
Bank , that Shri Vaidya is jobless since the date of termina 

cntitled to and from what date ? " 
tion of his services and that he is entitled to get back wages 
with continuity of service . For the reasons given above, I 
record my findings on point Nos. i and li is above and 

2 . To - day is the date fixed for percmptory hearing of 
pass the following order : - - 

the reference case . The employers company had raised cer 

tain preliminary objections in their statement of case about 
ORDER 

the maintainability of the reference and jurisdiction of this 

tribunal. 
(i) It is hereby declared that tho action of the manage 

ment of Central Bank of India in terminating the 3 . When the matter was called on for hearing to -day , Sri 
services of Shri Nilamkumar B . Vaidya , Clerk -cum D . Narsingh , Icarned Advocate for the employer company 
Cashier of their Tumsar Branch with cffcct from and Sri P . Goswami, Joint General Secretary of the Union 
9th December , 1970 is not justified and that he is submit that parties have arrived at a compromise , produce 
entitled to reinstatement with continuity of service the meinorandum of compromise und pray that an award 
and back wages with all allowances and other 

be made in terms thereof. Since this tribunal has 110 
benefits from the date of termination of his services jurisdiction to entertain the refercnco , the tribunal cannot 
till the date of reinstatement. 

accept the compromisc petition . They however , jointly 

made a petition stating therein that there no longer existed 
( ii ) Award is made accordingly 

any dispute over the subject matter of the reference . Hence, 

a no - disputa award is rendered on their submissions , 
( iii ) No order as to costs . 

This is my award . 
Dated 2 -2 -1973 

Dated 2 - 3 -73. 
N . K . VANI, Presiding Officer 

S . N . BAGCHI, Presiding Officer 
[No. 12012 / 51 /71/LR 101 

[No. L - 19012 /48 / 72 -LRII ] 


New Delhi, the 12th March , 1973 


New Delhi, the 15th March 1973 


S . O . 900 .- In pursuance of scction 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government 
hereby publishes tbe following award of the Central Gov . 
crnment Industrial Tribunal, Calcutta , in the industrial dis . 
puto between the employers in relation to thc Superinten . 
dent Personnel, Messrs. Bengal Coal Company Limited , 
Post Office Dishergarh , District Burdwan and their workmen , 
which was recelved by the Central Government on the 8th 
March , 1973 . 


S . O . 901. - - In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , the Central Governmcnt 
hereby publishes the following award of the Central Govern 
ment Industrial Tribunal, Hyderabad , in the industrial dispute 
between the employers in relation to the management of 
Singareni Collicries Company Limited, Mandamari Division , 
Post Office Kalyankhani (Ancihra Pradesh ) and their workmen , 
which was received by the Central Government on the 6th 
March , 1973 . 


BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL , (CENTRAL ) 

AT TIYDERABAD 


Present : 


CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL 

AT CALCUTTA 

Reference No. 58 of 1972 
Partless 

Employers in relation to the Superintendent Personnel, 
Messrs . Bengal Coal Company Limited, Post Office Disher 
garh District Burdwan. 

AND 
Thier workmen 


Sri P . S . Ananth , B . Sc., B . L ., Industrial Tribunal, 

Andhra Pradesh , Hyderabad . 


Industrial Dispute No. 44 of 1971 

BETWEEN 


Present : 

Sri S . N . Bagchi, Presiding officer , 


Workmen of Singareni Collieries Company Limited , 

Ramakrishnapur and Mandamari Divisions . 
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increment is a matter that comes under the purview of 

Section 33 (0 ) 2 ) of the said Act and so the present reference 
Management of Singureni Collieries Company Limited , 

is bad and incompetent. It is denied that these three persons 
Ramakrishnapril and Mandamari Divisions, 

were officiating as Shot Firers continuously . These persons 

were designated as Shot Firers and they were paid daily 
Appearances : 

rate , whereas thc Shot Firers are appointed on monthly 
Sri B . Gangaram , Vice President, S . C . Workers Union , 

basis. The said Worknjen were officiating as Shot Firers in 

Tcave, sick and absentee position of permanent Shot Firers , 
Bellampalli, for Workmen , 

They accepted the officiating allowance of 16 paise per day. 
Sri S . Nagainh Reddy , President, Tandur Coal Mines 

The positions was that from 5 - 5 - 1964 to 30 -6 - 1964 they 
Labour Union , Bellampalli , absent and he did not 

worked interaittently as Shoi Tirers. Kasipeta Posham was 
file his authorisation . 

confirmed on 24 - 12 - 1964 und K , Lingaiah was confirmed on 

1 - 9 - 1964 and J . Kajam was confirmed on 1 - 9 - 1964. Evidently 
Sri M . Shyam Mohan, Personnel Officer, S . C . Co. Ltd., 

their claim that they worked for more than five years as 
Bellampalli, for Management. 

Shot Firers upto 15 - 8 - 1967 is falsc and baseless . The refer 
ence of thc gratuity scheme of the Management is irrelevant. 

The Labour Appcllate Tribunal directed that in calculating 
AWARD 

the length of service the period during which the omployec 

was serving under the designation of the incoming grade 
The Government of India , Ministry of Labour, Employment to which he is fitted is only to be reckoned and not the 
and Rehabilitation (Department of Labour and Employnient) entire period of his service in the Company, that is to say , 
by its Order No. 7 /34 / 70 - 1. R . II dated 15 - 5 - 1971 referred 

the servicc in other designations will not be reckoned In 
the following dispute under Section 10 -( 1 )( d ) of the Industrial calculating incrcment according to this Rule and the same 
Disputes Act, 1947 ( hereinafter referred to as the said Act ) Rule was adopted by Sri Das Glipta vide Para 4 Issue 12 
for adjudication to this Tribunal, namely, 

page 68 . So these workmen are not eligible for one service 
" Whether the management of Ramakrishnapur and Man 

increment and the arrears . 
damari Divisions of Singarchi Collierics Company 
Limited is justified in not granting one service incre 

4 . The 4th claimant is represented by the Tandur Coal 
ment to Sarvnshri Kasipeta Pushamn , Kalagura 

Mines Labour Union ( hereinafter referred to as the second 
Lingaiah , Jaida Rajam , Shot firers of Ramakrishnapur 

Union ) and the President of the second Union filed a claim 
3 mine and Shri C . Muralidhar Rao , Sirdar of 

statement contending as follows : — C . Muralidhar Rao way 
Kalyanikhani 1 and 4 as per Wage Board Recom 

working as Coal Cutter upto 24 - 4 - 1964 . He was promoted 
mendations with ellect from the 15th August, 1967, 

to the post of Sirdar from 25- 4 - 1964 and he is working as 
if not to what relief are they cntitled * 

Mining Sirdar from 25 - 4 - 1964. He was confirmed in that 

post from 6 - 10 - 1964 with cffcct from 1 - 9 - 1964 . The Manage 
This reference was taken on file as Industrial Dispute No . 

ment refused to count his service as Mining Sirdar from 
44 of 1971 and notices were issued to the parties . For the 

25 -4 - 1964 for purpose of granting servicc increment under 
purpose of convenience the workmen of Ramakrishnapur and 

the Wayc Board but counted only from 1- 9 - 1964. The stand of 
Mandamari Divisions of Singareni Collierics Company Limited 

thc Management that the service from 25- 4 - 1964 to 1 - 9 - 1964 

as Mining Sirdar cannot be counted for service incre 
are referred to as the petitioners and the Singareni Collieries 
Company Limited , Ramakrishnapur and Mandamuri Division 

ment is not contained in the certified Standing Orders of the 
is referred to as the respondent. There are two sets of 

Company. The concept of acting service and confirming 
claimants. One set of claimants are Kasipeta Posham , Kala 

service applicable in plcaşuro tenure is being imported into 
gura Lingaiah , and Jaida Rajam who are Shot firers and 

the contractual services . C . Muralidhar Rao was drawing 
they are referred to as claimants 1 to 3 respectively and 

Salary of the Mining Sirdar from 25-4 -1964 , while facts stood 
the other claimant is C . Muralidhar Rao , Sirdar and he is 

thus it was unjustilied on thc part of the ivlanagement to 
referred to as the 4th claimant in the course of this Award . 

exclude a portion of his service for purposo of granting service 
increment under the Wage Board . So the Management 

should be directed to give onc service increment . 
2 . Claimants 1 to 3 are represented by the Singareni Col 
licrics Workers Union, Beilan, palli ( hereinafter referred to 

5 . The respondent filed a counter contending as follows : 
as the first Union ) and the Vice President of the said Union 

The reference of the individual work man who was working 
ſiled tho claims statement certending as follows : Kasipeta As Coal cutter in Mandamuri Division for grant of servicc 
Posham , Kalagura Lingaiah and Juida Rajam were officiating increment is the matter thal comes under the purview of 
as Shot firers continuously in Ramakrishnapur No. 3 Incline 

Section 33 ( c ) ( 2 ) of the said Act and so the present reference 
from 24 - 5 -64, 5 - 5 -64 and 3 - 5 -64 respectively . They were is bad and incompetent. It is disputed whether the workman 
also officiating as Short firers in Shanti Khani since January , is a member of the Tandur Coal Mines Labour Union , 
1963 before they were transferred to Ramakrishnapur No . 3 

C . Muralidhar Rao was appointed as a Coal Cutter and asked 
Incline. They were permanently confirmed as short firers 

to officiate as Mining Sirdar from 25 - 4 - 1964 in temporary 
with effect from 1 - 9 - 1964 . They had put in more than vacancy . It is denied that he was appointed in substantivo 
five years of service as Shot firers upto 15 - 8 - 1967 and this 

vacancy of Mining Sirdar from the date of officiating. It is 
means that they are cligible to get one service increment admitted in the claims statenient that he was appointed as 
under Wage Board recommendations with effect from 15 - 8 -67 Mining Sirdar on probation for a period of six months with 
and also urrcars from 15 - 8 . 1967 but the Management is 

effect from 1 - 9 - 1964 . Evidently he was not a Minnig Sirdar 
refusing to give them one service increment. To get onc 

earlier to the date of the oſlice order. "The claim by the 
service increment three years service is suficient. As per 

workman that his service should be counted from 25-4 - 1964 
Sub -Rulc ( 2 ) of Rule 2 of the Gratuity Rules of the Company 

for the purpose of granting service increments is crroneous 
if the temporary service is followed without a break by 

and misleading. The recommendations of the Wage Board 
permanent service the temporary employees shall be deemed have not laid down that acting service should be counted 
to draw pay in a permanent cstablishment and such service 

for the purpose of service increment. Ollicc Order issued 
shall count for gratuity . It is clcur from the above that 

to the workman governs the conditions and terms of his 
even the temporary service is also being computed for purpose 

work as Mining Sirdar. While admitting all the facts and 
of gratuity and in thic instant dispute the said three Shot terms of employment, the workman claiming for one service 
firers have put in above five years of service without break 

increment unilaterally as against the procedure followed in 
as Shot firer s but the Management did not conlirm them for 

implomenting the Wage Board Recommendations amounts 
two years but they were paid the wages of Shol firers only . 

to an unjustified claim . While implementing the Wage Board 
Due to delay by Management in conlirming the workmen in 

recommendations , the workman has not complained within 
the job , the workmen should not be deprived of the benefits. 

the stipulated time that there was a wrong implementation of 
So the demand of the workinen is that their officiating period 

Wage Board recommendations. If it was a caşc of wrong 
as Shot Firers should be counted for the purpose of service implementation the relief that should be sought by the 
increment and they should be paid one servicc increment workman is under Section 33 ( 0 ) 2 ) of the said Act. The 
with effcct from 15 - 8 - 1967. 

Labour Appellate Tribunal directed that in calculating the 

length of service the period which the employcc was serving 
3 . The respondent filal a counter contending as follows : under the designation of the incoming grade to which he is 
The reference of the individual workmen who are working fitted is only to be recokoncd and not the entire period of 
as Shot Firers in Ramakrishnapur Division for grant of service his scrvice in the Company, that is to say, the service in other 
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designations will not be reckoned in calculating the incre 
ments according to this Rule and the same Rule was adopted 
by Sri Das Gupta vide Para 4 , Issue No . 12 page 68 . So 
the claim may be dismissed . 


6 . The dispute that is now referred to this Tribunal for 
adjudication is whether the Management of Ramakrishnapur 
and Mandamari Divisions is justified in not granting one 
service increment to Kasipeta Posham , Kalagura Lingaiah and 
Jaida Rajam Shot Firers , C . Muralidhar Rao , Sirdar , as per 
the Wage Board recommendations with effcct from 15 - 8 - 1967 . 


ment order for working as Acting Shot Firers and transferred 
to R . K . 3 , that it is not correct to say that in every week 
he worked as Shot Firer for one day and as Coal Cutter 
for 5 days and that he did liko that till 30 -6 -1964 , but that 
on the other hand he workod continuously as Shot Firer at 
R . K . 3 from 5 - 5 - 1964, that it is not correct to say that 
Kasipeta Posham and Jaida Rajam did not work continuously 
as Shot Firers, and that they worked now and then us 
Shot Firers for which they were given Shot Firer allowance, 
that for those two and himself continuously acting allowance 
was given , that when ono increment was not given ho did 
not filc petition before 31- 3 -68 but he asked the Management 
and the Manager said that nę would be getting the increment 
and thus they delayed and later on he sent petition, that the 
other two persons also sent petitions and that it is not true 
to say that they did not send any petition . 


7. Though in the counters flled by the respondent ono 
of the contentions raised is that the reference is bad and 
incompetent and that the grant of servico increment is A 
matter that comes under the purview of Section 33( c ) ( 2 ) of 
the said Act, the respondent s representativo did not argue 
about this aspect of the matter und so it is taken that the 
respondent is not pressing this contention . So the case is 
proceeded with on the basis that the reference is a valid 
reference . 


8 . So far as claimants 1 to 3 are concerned , their case 
is that they havo been acting as Shot Firers continuously for 
about five ycars prior to 15 - 8 - 1967, from which date the 
respondent had implemented the recommendations of the 
Central Wage Board for the Coal Mining Industry (herein 
after referred to as Wage Board ) and so they are entitled 
to one service increment as per the recommendations of the 
Wage Board but the respondent did not give one service in 
crement. The contentions of the respondent are that these 
threo claimants were officiating as Shot Firers in leave or 
absent vacancies intermittently and that the first claimant 
was confirmied as Shot Firer ou 24 - 12 - 1964 and claimants 2 
and 3 were confirmed as Shot Firers on 1- 9 - 1964 and so they 
are not entitled to ono service increment since they did not 
put in three years of completed sorvice and that the Labour 
Appellate Tubunal has directed that in calculating the length 
of service during which the employee was serving under the 
designation of the incoming grade to which he is fitted should 
only be reckoned and not the entire period of his service in 
the Company and that even the same rule had been adopted in 
the Das Gupta Award . The respondent has filed Exs . M 4 
and M 5 which are the cxtracts of the two circulars which 
were said to have been followed while giving servicc incre 
ments . Now it has to be seen whether the respondent is 
justificd in not granting one service increment to these three 
claimants. 


9 . It is an admitted fact that these three claimants are 
working as Shot Firers. If the evidence in this case estab 
lished that these three claimants wero working continuously 
aş Shot Firers for a period of three years prior to 15 - 8 - 1967 
then these claimants would be entitled to one servico incre 
ments , because it is common ground that if the Shot Fire 
puts in a servico of three years continuously he would be 
entitled to one service increnient as per the recommendations 
of the Wago Board . W . W . 1 (K . Lingaiah ) is claimant No . 2 . 
He says that he is working as Shot Firer in R . K . 3 at 
Ramakrishnapur since 5 - 5 - 1964 that prior to that he worked 
at Shanti Khani in Ballampulli Division , that along with 
him Jaida Rajam , Kasipeta Posham , Emula Ramulu , Sullasula 
Sayalu and Madaşi Babu were also transferred to R . K . 3 , that 
they were transferred as acting Shot Firers , that Ex . W 1 
is the Transfer Order issued to him , that after they were 
transferred to R K . 3 , they have been working continuously 
as acting Shot Firers , thut Madasi Babu, Emula Ramulu 
und Sallasula Sayulu were confirmed in August, 1964, that 
out of the remaining three peixong himself and Jaida Rajam 
were confirmed in the 9th Month in 1964 and Kasipeta 
Posham was confirmed in the 12th month of 1964 , that he 
asked the Manager that he should be confirmed and he said 
that since they six persons were transferred at the same time 
they would be confirmed , but first three persons were con 
firmed and next two persons were confirmed and next onc 
person was confirmed scpurately , that they have worked 
for more than three years prior to the Wage Board recom 
mendations , that as per Wage Board who ever has got thrcc 
years of service should be given one increment but that he 
was not given one increment. Io his cross examination he 
says that when he worked at Shanti Khani he was Arst 
appointed on 12 - 8 - 1953 as daily mazdoor , that he worked 
there as daily mazdoor for three years and afterwards he 
worked as Coal Filler , that afterwards he worked as Coal 
Cutter till 1964, that before he was transferred to R . K . 3 
he never worked as Shot Firer, that they were given appoint 


10 . W . W . 2 (K . Posham ) is thc 1st claimant. He says that 
from the time of transfer from Shanti Khani he hud been 
working continuously as Shot Firer and he had been paid Shot 
Firer wages, that along with him Madasi Babu , Sallaşula 
Sayulu , Vemula kamulu , and Kalaguri Lingalah ( second 
claimant) were transferred from Shanti Khani us acting Shot 
Firers, that Jaida Rajam ( Claimant No. 3) was transferred 
as acting Shot Firer two months prior to his transfer, that 
Ex. W . 3 is the letter given to Kalaguri Lingaiah when he 
was transferred from Shanti Khani, that he ( W . W . 2 ) was 
mude permanent Shot Firer on 24- 12- 1964, that Salasulla 
Sayulu , Madasi Babu and Vemula Ramulu were made per 
manent Shot Firers in the 8th month in 1964 , that Jaida 
Rajam was made permanent Shot Firer in the 9th month 
in 1964 , that though he and others were transferred on the 
same date from Shanti Khani they (he and other two claim 
ants and others ) were made permanent on different dates , 
that after Wage Board Madasi Babu , Salasula Sayulu and 
Vemula Ramulu were given one service increment and 
fixed at Rs . 180 per month basic but himself K . Lingaiah and 
J . Rajam were fixed at Rs, 180 p . m . basic that prior to Wage 
Board they worked as Shot Tirers for three years , that when 
he was made permanent in 1964 he was given the basic of 
Rs. 46 in the grade of Rs. 43 – 52, that if he had been fixed 
on the basic of Rs. 46 by giving service increment as Coul 
Cutter he would have been benefitted but this one service 
increment was not given and so he suffered loss at the time 
when the basic was fixed at Rs. 43 then and again when his 
basic was fixed at Rs. 180 after the Wage Board , that when 
he was not given one service increment of Rs. 5 he represented 
to the management orally , that the Management said that if 
he wanted he may file a case and so hc raised a dispute 
through his Union . In his cross examination he says that 
prior to his transfer from Shanti Khani he was working as 
Coal Cutter , that when he was transferred to Ramakrishnapur 
4 he was transferred as acting Shot Firer , that he worked con 
tinuously as Shot Firer and that he was not posted to any 
Icave vacancy of any one , that he does not have any other 
letter showing that he was working as Shot Firer , that he 
was being paid the acting allowance of acting Shot Firer 
along with his basic pay of daily rated Coal Cutter, that he 
was being paid 16 paise per day acting allowance , that after 
he was confirmed he was being paid monthly , that it is not 
correct to say that they have been only acting in leave vaca 
ncies , that if there is any such record it not correct , that 
As per Wage Board one service increment would be given 
for every three years service, that he was not given increment 
for onc year from the date of confirmation till 15 - 8 - 1967 on 
The ground that he had not put in three ycars of service , that 
he was given one increment and fixed at Rs. 46 in the grade 
of Rs. 47 - 52 , that after Wage Board he was fixed at Rs. 180 
basic us Shot Firer, that it is correct to state that one 
increment was given for a person who worked continuously for 
3 years and two increments it one worked for 6 years and 
three increments if one worked for 9 years, that he did not 
put in any petition prior to 31- 3 - 1968 , that when he was not 
given one service increment he made oral representation , that 
he knows that Company had given one increment for those who 
worked for threc years in the same Category and his grievance 
is that prior to Wago Board one increment was not given 
and that after Wage Board also he was not given one 
increment, that it is not correct to say that he was given 
onc increment as Shot Firer and his wages was increased 
from Rs. 43 to Rs. 46 and he was fixel :nt Rs. 180 as 
basic after Wage Board as the starting wages and that no 
injustice was done to him . Sc his evidence shows that his 
grievance appears to be that he was also not given one 
increment prior to Wage Bourd but that cannot be gone into 
in the present proceedings . 
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11 . M . W . 1 (P . T . Thomas) is working as Divisional Per - another which shows that the 1st claimant and another were 
sonnel Officer of Mandamari Division . With reference to appointed as Shot Firers on probation for a period of six 
these three claimants he says thut they are working in No. 3 months with effect from 24 - 12 - 1964 and Ex . M 3 office order 
Incline of Ramakrishnapur and Manadumari Divisions, that shows that claimants 2 and 3 were appointed as Shot Firers 
they worked as Coul Cullery in Shanti Khani of Bellanipalli on probation for a period of six months with cffect from 1st 
Division prior to working in Ramakrishnapur and they were September , 1964. So the evidence in this case clearly shows 
transforred to Ramakrishnapur us Coal Cutters - April , 1964 , that, eventhough the claimant s contention is that they have 
that they acted as Shot Firers in No. 3 Incline in Ramakrish been working continuously as Shot Firets for a period of five 
napur in the places of those who were absent or who were years prior to 15 - 8 - 1967, as a matter of fact the 1st claimant 
on leave, that they actod only intermittently , that Ex. M 1 had been working as Shot Firer continuously only from 
ig the copy of the acting particulars relating to them , that 24 - 12 - 1964 and that claimants 2 and 3 had been working 
Ex. M 2 and M 3 are the copies of the order appointing continuously us Shot Firers only from 1- 9 - 1964. Su under 
K . Kosham , K . Lingaiah and Jaida Rajam respectively , that thçso circumstances the respondent is justified in not giving 
the Wage Board recommendations were implemented so far one service increment, because these claimants did not put in 
as these three claimants are concerned , that they wero fixed three years of service as Shot Firers . No doubt it is also 
in the scale of Rs. 180 – 273 us Shot Firers, that no service contended by the representative of the first Union that when 
increments were given to them since they did not com the otber three Shot Firers , who had been transferred along 
plete three years of service , hy 1 - 10 -1966 , that their period with the claimants were confirmed there is no justification for 
of service og Shot Firers when they acted intermittently was confirming the three claimants at a later stage and that theso 
not taken into consideration , that for Sayulu , another Rajam claimants cannot be made to suffer for any fault of tho 
and M . Babu one service increment was given as they were Management and that if the Management had delayed giving 
promoted 49 Shot Firers on 5 - 8 - 1964 and since they had promotions to the claimants they are not responsible , but as 
completed 3 years of service, that the extract of two circulars rightly contended by the respondent s representative the gues 
the originals of Ex. M 4 and M 5 were followed while giving tion of giving promotion would arise only if there are clear 
service increments that they followed the procedure laid down vacancies . In the present case there is no evidence to show 
in Das Gupta Award for considering serving increment and that there had been clear Vacancies and that inspite of it 
that there is no representations made by these claimants be the Management delayed giving promotions to these claimants . 
fore 31 - 3 - 1968 , 

On the otherhand the evidence in this case only shows that 

these claimants were given acting chances whenever leave or 
12 . So far aş first union is concerned nonc represented that sick vacancies arose and that these claimants were given act 
Union when M . W . 1 was examined on 28 -6 - 1972 and so case ing allowance and that when permanent vacancies urose the 
was adjourned to 1 - 8 - 1972 ordering fresh notice to the peti Management promoted these claimants as is evidenced by 
tioners and on that day also no representation was made and 

Ex. M 2 and M 3 . It is not the caso of the claimants that 
even the second Union was absent on that day and so the case their services As Coal Cutters also should be taken into con 
was adjourned to 22- 8 - 1972 and fresh notice was ordered sideration for giving increment and so it is not necessary 
to the second Union stating that if they do not appear the to consider the effect of Ex. M 4 and M 5 . On a congi 
matter would be proceeded within their absence and so the deration of the whole evidencc placed before me I am satis 
matter was proceeded with under Rulo 22 of the Industrial fied that the Management is justified in not giving one service 
Dispute ( Central) Rulcs as they were absent on 22 - 8 - 1972 increment to these claimants . 
and the matter was posted to 15 - 9 - 1972 and from 15- 9 - 1972 
the matter was again adjourned to 29 - 9 - 1972 and fresh notice 

14 . So far as 4th claimant is concerned , his case is that 
was issued to the first Union and even on 29 - 9 - 1972 both 

eventhough he was promoted to the post of Sirdar from 
Unions were absent and so final fresh notice wuş issued to 

25 - 4 - 1964 and even though he had been working as Mining 
both the Unions for hearing on 3 - 1 1 - 1972 and both the 

Sirdar from 25- 4 - 1964 he was not given one service increment 
Unions were absent even on 3 - 11- 1972. In view of the repre 

at the time of the implementation of the recommendations 
sentation made by the respondent s representative that the 

of the Wago Board and that the Management is not justified 
Union Leaders were saying that they would be coming after 

in not counting tho period from 25 -4 - 1964 to 1- 9 - 1964 for 
Deepavali, the matter was adjourned to 25- 11 - 1972 and fresh 
notice was ordered . On 25- 11- 1972 thc secood Union was 

purpose of granting service increment. So far as 4th claimant 
not represented and so far as the first Union is concerned 

is concerned he did not choose to examine himself and he 

also did not adduce any other cvidence to substarhiate his 
a telegram was received requesting for an adjournment. So 

case. Inspite of giving number of chances he did not examino 
the matter was adjourned to 21- 12 - 1972 , and at the request 

himself and he also did not adduce any other evidence and 
of the representative of the first Union the matter was again 

so the matter was proceeded with under Rule 22 of tho 
adjourned to 10 - 1 - 1973 and even on 21- 12- 1972 the second 

Industrial Dispute (Central) Rules so far as he is concerned . 
Union was absent. On 10 - 1 - 1973 also the second Union 

The respondent examined M . W . 2 on its side and marked 
was absent. No further evidence was let in and oven M . W . 1 
was not cross examined by the representative of the first Union 

Exs . M 1 and M 6 on its side . M . W . 2 ( P . T . Thomas ) is 

working as Divisional Personnel Officer , Mandamari and 
and so the evidence was closed on that day . So it is seen that 
so far as M . W . 1 is concerned he was not cross cxamined by 

Ramakrishnapur Divisions. He says that C . Mi alidhar Rao 

is working as Mining Sirdar in Mandamari Division of K . K . 
the first Union . 

No. 1 Division , that prior to his appointment as Mining 

Sirdar he was working as Coal Cutter in old Category VI 
13 . Now from the evidencc rcfcrred to abovc it is clear special, that he was promoted as Mining Sirdar from 1- 9 - 1964 
that these three claimants did not work as Shot Fircrs prior that Ex. M 6 is the copy of the appointment order issued to 
to their being transferred to Ramakrishnapur and that they him , that first increment was given on 1 - 9 - 1965 after his 
were working only as Coal Cutters and that even at Rama satisfactory completion of period of prohibition , that prior to 
krishnapur they did not work continuously as Shot Firers but his being promoted as Mining Sirdar he had officiated in 
that they were only acting as Shot Firers intermittently in the the vacancy of Mining Sirdar caused due to the absenco or 
temporary vacancies like leave or absence of the permanent leave of the permanent Mining Sirdar , that there is Circular 
Shot Firers and that for the period that they so acted they dated 13 - 10 - 1967 issued by the Company after Wage Board 
were raid acting allowance. No doubt Exs. W I and W 3 
show that the first claimant and the second claimant were 

and as per that Circular one increment has to be given for 
transferred from Shanti Khani to Ramakrishnapur Division 

every three of completed service, that Ex . M 7 is the extract 
in May, 1964 , but there is no other document to show that 

of that Circular , that this inree years of completed service 
they worked continuously as Shot Firers. 

should be in the same job , that when this Circular was issued 

On the other C . Muralidhar Rao did not make any representation in writing 
hand there is documentary evidence on the side of the res within the time stipulated in the circular or any time after 
pondent to show that these claimants did not work continui 
ously as Shot Firer. 

that stating that one service increment was not given to him , 
Ex. M 1 is the copy of the letter 
that was addressed to the A . O ., Hyderabad , by the res 

that while implementing Wage Board Muralidhar Rao was 

not given any service increment as he had not put in three 
pondent and it gives the details about the work done by these years of service on 14 - 8 - 1967 as Mining Sirdar in that parti 
claimant and it shows that these claimants did not work cular grade, that they do not include the period during which 
continuously as Shot Firers . Ex. M 1 also shows that thcso 
claimants were officiatiog as Shot Firers on and off in the 

the person otliciates in the higher job in the Icuve vacancies 

or vacancies during absence for purpose of arriving at tho 
leave , sick and abscntccism vacancies and that the 1st claim three years of complctcd scrvico that C . Muralidhar Rao 
ant was promoted only on 24 - 12- 1964 and that Claimants 

never represented to him that he was a member of cither 
2 and 3 were promoted only on 1- 9 - 1964 and the evidence Tandur Coal Mines Labour Union or member of Mining 
also shows that they did not raise any dispute till July , 1970 . Sirdar and Overmon Association . Now the evidence of this 
Ex. M 2 is the office order issued to the 1st claimant and witnesses stands unrebutted . 


- 
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15 . From Ex . M 1 it is seen that the 4th claimant was only 

Ex . M , 5 Extract from General Manager s circular No . 
oficiating as Mining Sardar from 25 - 4 - 1964 in the temporary 

P . 49 / 2807 / 200 , dated 27 - 1 -68 . 
Vacancies and that when a permanent Vacancy had arisen ho 
was promoted and appointed as Mining Sardar with effect Ex . M . 6 Appointment Order dated 6 - 10 -64 of C , Muralidhar 
from 1 - 9 - 1964 Ex . M 6 is the copy of the office order issued 

Rao , Coal Cutter as Mining Sirdar . 
to the 4th claimant appointing him as Mining Sardar on pro 
bation for a period of six months with effect from 1 - 9 - 1964 , 

Ex. M . 7 Extrnct from General Manager s Circular No . 
So from the evidence of M . W . 1 and Ex, M 1 it is seen 

P . 49 /2782- 11 /2927 , dated 13 - 10 -67. 
thut the 4th claimant had acıcd in temporary vacancies inter 
mittently and that he was paid acting allowance and that it 

P . Ş . ANANTH , Industrial Tribunal 
is only when a permanent vacancy arose he was promoted 

[No. 7 /34 / 70 -LRII ] 
with effect from 1 - 9 - 1964. So it is clcar from tho evidence 
adduced on the side of the iespondent that the 4th claimant 

S . O . 902 . — In pursuance of section 17 of the Industrial 
did not complete three years of service by 14 - 8 - 1967. So 
the respondent is justified in not giving one service increment. 

Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby publishes the following award of the Central Gov 

ernment Industrial Tribunal, Hydcrabad , in the industrial 
16 . So I hold on the dispute that is referred io this Tribunal 

dispute between the employers in relation to the management 
for adjudication that the Management of Ramakrishnapur 

of Singareni Collieries Company Limited , Belampalli, Post 
and Mandamari Divisions of Singareni Collicrice Company 

Office Belampalli ( Andhra Pradesh ) and their workmen , 
Limited is justifled in not granting one service increment to 

which was rcccived by the Central Government on the 6th 
Kasipeta Posham , Kalagura Lingaiah , Jaida Rajam , Shot 

March , 1973 . 
Firers of Ramakrishnapur 3 Minc und C . Muralidhur Rao , 
Sardar of Kalyanikhani No. 1 and 4 As per Wage Board 
recommendations with effect from 15 - 8 - 1967 and that these 

BEFORE THI: INDUSTRIAL TRIBUNAL ( CENTRAL ) 
claimants are not entitled to any relief in these proceedings. 

AT HYDERABAD 
Award is passed accordingly . 

Present: 
Dictated to the Stenographer , transcribed by him and cor 

Sri P . S . Ananth , B . Sc., B .L ., Industrial Tribunal, 
rected by me and given under my hand and the peal of 

Hyderabad . 
this Tribunal, this the 9th day of February , 1973 . 

Industrial Dispute No. 10 of 1971 
P . S . ANANTH , Industrial Tribunal. 

BETWEEN 
APPENDIX OF EVIDENCE 

Workmen of Singareni Collieries Company Limited , 

Bellampalli. 
Witnesses Examined Witnesses Examined 

AND 
For Workinen : 

For Employers : 

Management of Singareni Collieries Company Limited , 
W . W . 1 K . Lingalah 

M . W . 1 P . T . Thomas . 

Bellampalli, 
W . W . 2 K . Posham . 

M . W . 2 P . T . Thomas. 

Appearances : 
Documents exhiblted For Workmen : 

Sri B , Ganga Ram , Vice President, Singareni Collieries 

Workers Union Ballampalli — for Workmen . 
Ex. W . 1 Letter dated 4 - 5 -64 of Agent, Ramakrishnupur 
addressed to the Manager, R . K . 4 and M . K . 4 

Sri M . Shyam Mohan , Personnel Officer, Singareni 
transferring four workers from Shanti Khani to 

Collieries Company Limited , Bellampalli — for 
Ramakrishnapur Division as Acting shot firers . 

Management. 
Ex. W . 2 Minutes of conciliation proceedings held under 

AWARD 
sec . 12 (4 ) of I. D ), Act, 1947 at Mandamari on 
7 - 11 - 70 between the Management of Singarcni Collie 

The Government of India , Ministry of Labour, Employ . 
ries company Ltd ., Rama Krishnapur and their work ment and Rchabilitation ( Department of Labour and Emp 
men represented by Singareni Collieries Workers 

loyment) by its Order No. 7 / 10 / 70 -LRII , dated 10th Decem 
Union . 

ber , 1970 referred the following disputo under Section 

10 ( 1 ) ( d ) of the Industrial Disputes Act, 1947 (hereinafter 
Ex. W . 3 Letter dated 4 - 5 -64 of Agent Rama Krishnapur 

referred to as the said Act ) for adjudication to this Tribunal, 
addressed to the Manager , Ramakrishnapur 3 and 

namely : 
MK . 3 that K . Lingaiah who has been transferred 
from Shanti Khani has reported to duty on 5 - 5 - 64. 

" Whether the action of the management of Shahti 

Khani, Bellampalli Division , Singareni Collicries 

Company Limited in not treating ( 1 ) Sarvashri Shaik 
Documents Exhibited For Employers : 

Lal Mohammed , A Dominic and B . Jakkulu as 

Electricians ( Category IV ) and ( 2 ) Sarvashri Shaik 
Ex . M . 1 Copy of the letter dated 9 / 10 - 5 - 71 of Agent , 

Mohaboob , E , Mallesh , P . Luxmanrao and R . Rajam 
M . M . & R . K , pur addressed to the Administrative 

as Electrician helpers (Category II) with effect 
Officer , Hyderabad regarding service increments to 

from fifteenth August, 1967, is justified , If not, to 
K . Posham , K , Lingaiah , J. Rajam and C . Muralidhar 

what relief are the workmen cntitled ? " 
Rao . 

This reference was taken on file as Industrial Dispute No. 10 
Ex. M . 2 Copy of the appointments order dated 5 - 1-65 

of 1971 and notices were issued to the parties. For the pur 
issued by the General Manager, Singareni Collierics 

posc of convenience thọ Singareni Collieries Workers Union , 
Company Limited , Kothagudem to Gantu Mallareddy 

Bellampalli is referred to as the petitioners and the Singareni 
and K . Posham as shot firers . 

Collierics Company Limited , Bellampalli is referred to as the 
Ex, M . 3 Copy of the appointment order dated 20 -8 -64 

respondent in the course of this Award . 
issued by the General Manager, Singareni Collieries 
Company Ltd ., Kothagudem to Jaida Rujum and 

2 . The claimants in this case are represented by Singareni 
Kalagura Lingaiah as shot firers . 

Collieries Workers Union (hereinafter referred to as the said 

Union ) . The Vice President of the said Union filed a claims 
Ex. M . 4 Extract from circular No. P . 49 / 2782 -11 /2927 , stutement contending us follows : - Shaik Lal Mohammad , 
dated 13 - 10 -67 of General Manager , 

A . Dominic and B . Jakkulu are invariably being asked to 
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work as clectricians right from 1965 onwards. They have A . Dominic and Lal Mohamad and Category 1 10 B . Jakikule . 
been performing tlic jobs of clectricians , namely , repairing of 

There is no necessity for the management to cxtract higher 
drill machines , l epairing of Picross hauler starter, repairing type of work when the strength and category of workmen 
of drill panel, repairing of signul bell, repairing of pump required meel the demands of the pit. It is denied that Shaik 
slauter , under ground lighting, connections and disconnecting , Mohboob , E . Mallcsh , P . Laxman Rao and B . Rajan have been 
Jismantling of cirill machine and compeling of all parts , working as clectrician helpers from 1965. They came under 
repairing of vecoil switches , repairing of hauler controllers the category of general mazdoors . Any reference to the play 
and inspection of all the machinery and plant and cable lay day lists is erreicous and misleading . The Management 
out . The Manager , Shanti Khani by his letter dated 10th denies that no records were shown . The workmen have not 
July , 1968 gave instructions to B . Jakkuilui ils shown in the worked continuously in higher capacity cxcept on rare occa 
clairn statement. Sinular instructions were given to Dominic sions when they were paid acting allowance. The Union has 
and Shaik Lal Mohanimad on 10th July , 1968 to perform failed to do their part of duties in bringing specific cases of 
various duties. The Manager, Shanti Khani ride his Charge non -payment of acting allowance . That the Unions claim to 
Sheet dated 8th March , 1965 addressed A . Dominic , as elect be shown the list of records not existing is not justificd . The 
rician . Inspite of all thcsc the management has been paying Labour Enforcement Officer ( Central) was at liberty to see 
new Category 11 wages 1o Dominic , Shaik Lal Mohamad whatever records the department was having and there was no 
and Category 1 weyes to B . Jakkulu . The Management is necessity for breach of any understanding on simple issues . 
adopting unfair labour practice by extracting higher type of There was no occasion for the Management to violate the 
work and paying them lower category of wages. Shaik memorandum of settlement dated 25th May, 1969. It is 
Mohboob , E . Mallesh , P . Laxman Rao and B . Rajam have admitted that promotion is a function of the management and 
been working as Electrical Helpers right from 1965. The the best judge for laying down conditions on technical matters 
play day list uro sufficient to prove that they have been work the company is the appropriate authority . So the demands of 
ing as electrician helpers but in their case also the Manage Lal Mohamad , A . Dominic from Category II to Category IV 
ment is adopling unfair labour pracțice and paying them is unjustified and more so in the case of B . Jakkulu who is 
category I wages and extracting higher type of work . The only a Category 1 mazdoor , Shaik Mohboob , E . Mallesh , 
Management hus been adopting evading tactics by not produc P . Laxman Rao and B . Rajam cannot be treuted its electri 
ing records although they had agreed through the settlement cinn hclpers for the reasons already stated . 
dated 25th May , 1969 to produce the records. When the 
Management did not implement the settlement dated 25th 
May, 1969 another strike noticç dated 10th June, 1969 was 

4 . The reference that is made for adjudication by this 
issued and through the minutes of discussions held on 31st 

Tribunal is in two parts . The first part of the reference is 
July , 1969 the management agreed to produce the records 

whether the action of the Management in not treating Shaik 
for verification . When the Union asked the Management to 

Lal Mohamad , A . Dominic and B . Jakkulu as electricians 
provide the daily maintenance report books , play day list, 

Category IV with cflect from 15th August, 1967 and the 
register of tools issuc from the Storcs from 1965 to 1967 

second part of the reference is whether the iction of the 
for verification the Management did not produce the same al 

management in not treating Shaik Mohboob , I . Mallesh , P . 

Laxman Rao and B . Rajam as electrician helpers Category 
through the Lubou Entorcement Officer ( Central ) Man 

I with effect from 15th Angrisi, 1967. 
cherial came to Bellampalli twice during Algust and September , 
1959. Since the Management violated the memo. of settle 
ment dated 25th May , 1969 and ininutes of discussion dated 5 . So far as the first part of the reference is concerned the 
31st July , 1969 a third strike notice dated 13th June , 1970 contention of the petitioners is that the management has 
was issued and conciliation ended in failure and the dispute adopted unfuir labour practice by extracting higher type of 
has been referred to this Tribunal for adjudication . The work , nainely work of Category IV electrician and paying 
SChlorily and experience of the workmen are the two tests for them lower calegory wages . A Dominic and Shaik Lal 
promotion . In this Company the question of possessing an Mohammad are in category 1 (new ) and B . Jakkulu is in 
clectricians certificate did not arise as a test for promotions . category 1 (New ). So all thesc three claimants are claim 
So the present demand is that Shaik Lal Mohamad A . Domi ing category IV (New ) on the ground that they suc doing 
nic and B . Jakkylu should be treated as Electricians and they the work of Category IV (new ) electrician . The contention 
should be given Category IV wages with effect from 15th of the respondent is that these claimants arc performing 
August, 1967 and Shaik Mohboob, E . Mallesh , P . Laxman elementary duties as per the job description given in serial 
Rao and B . Rajam should be treated as Electrician Helpers No. 22 under Category II (Semi-skilled lower ) shown in 
and they should be paid Category II wages with effect from Appendix V at page 44 of Volume of the Report of the 
15th August, 1967 . 

Central Wage Board for the Coal Mining Industry (here 

inafter referred to as the said Waige Board ) and that the 
3 . The respondent filed a counter statement contending as 

recommendation of the Wage Board is to the effcct that 

instead of designating them as Filler Muzdoor such work 
follows: -- The reference is vigue and bad in law and is liable 

ers should be designated as Fitter helpers and that so far as 
to be dismissed in limini. The reason is that the Manage 

D . Lal Mohamad and Dominic are concerned they are 
ment is the sole authority in ordering its administration and 

working in the capacity of helpers and that Jakkulu is work 
routine work and when there are sufficient number of clectri 

ing in the capacity of mazdoor and that any considera 
cians and supervisory staff to man all the shifts it is not obli 
gutory on the part of the management to treat the workers 

tion for higher category can arise only iſ there is 2) vacancy . 
named herein as clectrivialns and electrician helpers and the 
result of such an enquiry would be only to duplicate the pre 

6 . The petitioners have cxainined W . Ws, 1 to 5 and 
sent incumbants . Shaik Lal Mohamad and Dominic are work marked Exs , W . 1 to W . 12 on their side and the respondent 
ing in the capaciy of helpers and Jakkuly is working in the has cxamined M .Ws. 1 and 2 and marked Exs . M . 1 to 
capacity of Calegory | mazdoor and it precludes any con M . Sj. on its side. W . W . 1 (Shaik Lal Mohamad ) is one 
sideration for higher category unless there is vacancy . The of the claimants . He says that he is working as clectrician 
Management denics the list of 10) duties that are being per in tho bottom seam district in Shanti Khani, that he knows 
formed as shown in the claims statement. It is correct thut Dominic and Jakkulu since they have been also working as 
they are performing clcmentary duties akin to those of 

electricians in different shifts in the bottom seam district, 
similar nature as shown in job description agiinst serial No . that Dominic and Jakkulu have Iccn doing the same work 
22 under Category I (Semi-skilled lower ) . They are essen done by him and he has giving the list of the work clone 
tially mazdoors with an experience by practice only . The rc by him . He says that Ex , W . 5 is the charge sheet issued 
commendations of the Central Wage Board are to the effect to A . Dominic and that it shows that A . Dominic was des 
that instead of designating them as ſitter mazdoor such work cribed as electrician . In his cross cxamination he says that 
men should be designated as fitter helper and no more . That first he joined Shanti Khani as daily mazdoor in old category 
the letter of thc Manager, Shanti Khani has given a status of I, that he does not remember the date when he was given 
electrician is erroneous and misleading as it related to one old category II, that he docs not remember the year when 
particular aspect of certain work left wanting on the part of he was given old category III , that Dominic was also given 
B . Jakkulu . That similar instructions were issued to A . old category II ), that lakkulu was only in old 
Dominic and Lal Mohamad only go to show that from the category 1 and he was given now category 1, that old cate 
point of view of safety they should see and draw the atten gories II and III are jow equivalent to new category II and 
tion of Management in good time. That the similar letter that electrician helper is shown as new Category II , that he 
that was served on Dominic on 8th March , 1965 is a warn ( W . W . 1 ) is an clectrician and that it is not correct to say 
ing not to shirk his responsibility . According to Wage Board that he and Dominic are working as Electrical helpers. He 
recommendations equivalent category Il was correctly fixed to further says that it is not correct to say that Jukkulu is 
61 6 of 1 /72 — 23 , 
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working as mazdoor in the general shift. He also says Ayub , Atau Hussain and Birdula Rajam (W . W . 4 ) who are 
that it is not true that they attend the only minor repairs in new Category V , that they supervise their work , th tl 
and that major repairs are done by electricians working in hitherto the company was giving promotions according 0 
the shifts. He admits that there is only clectrical incharge Seniority and merit, that they never insisted on ally quali 
for each shift but he says that it is only he and the others fications or certificates and that he and other two arc claim 
who attend to the repilirs and that the electrician in charge ing new category IV as per Wage Board . In his cross ex:I 
docs not attend to any repairs . He says that he does not mination he says that in the Company records his name is 
have any separate notice issued by the management asking shown as daily mazdoor from 1965 but actually it is only 
him to do all the work mentioned in paragraph IA in the electricians work that they are extracting from him , that the 
claims statement cxccpt Ex. W . 1. He says that when he Company did not give him any order designating him as 
WAS given new Category Il le filed a petition before 31st clectrician but they are extracting work of electricians , that 
March , 1968 stating that he should be given higher cate he was given category I, that he was given acting job as 
gory but he does not have copy of that pctition . Accord electrician in category Il Juc to his seniority and his merit, 
ing to him there are vacancies of electricians in his pit, that that those who were in old category IV prior to that in cach 
is , in his minc. He also says that he does not have Wiremen shift there liscd to be onc shilt incharge of catcgory V and 
and Electrician certificates , 

one Category TV man and category Il man , that daily 

mazdoors are in category 1 and they work as helpers under 
7 . W . W . 3 (Mohammad Ghalib ) is working as electrician Shift Incharge , that there are some more category ) daily 
and he is in new category ] V . He says that alongwith him snazdoors on electrical side in Shanti Khani besides him , that 
N . Balakrishna and D .G . A . Lawrence are also working us he is being given acting allowance right from 1965, that it 
Electricians, that he and the other two are working in is not correct that he was given acting allowance only in 
three shifts one in cach shift, that now he and the other are 1968 and 1969, that he gave an application stating that he 
working in 54 dip district, that W . W . 1, Jakkulu and Domi should be given category IV when he was being given acting 
nic are working in three shifts one in cuch as clcctriciani allowance of second category , that he does not have a copy 
in bottom scum district , that they ( he and the other two ) of the application now , that he did not give separate letter 
do not go and work in bottom Seam District where other to Labour Enforcement Ollicer stating that he was being 
three clcctricians mentioned by him are working. In his given category Il allowance , though he is entitled to IVth 
cross cxardination he says that in three shifts there are only category but he raised a dispute through his Union , that it is 
three new category IV electricians , that he and the other not correct to say that the Shilt Incharge used to give only 
two were working in old category IV before the Wage minor repair work to them , that it is not correct to say that 
Board came into force , that as per the Wage Bourd new it is only Shift Incliarge who allots minor repair work to 
category IV can be given only to those who were in old them and after doing the work they used to submit their 
category IV , that there is Tradesmen agreement in Bellani report to the şbiſt Incharge, that in his District he is inde 
palli Division , that as per that agreement there should be pendent electrician , that it is not correct to say that he is 
four category IV persons or not he does not know but ac not independent clectrician and that the Shift Incharge super 
tually there are only three category IV persons, that he does vises his work , that he was working as Helper under 
not know whether there are any Vacancies in Shanti Khani Khasim in general shilt and when one Mohammad Syed who 
for filling up category IV , that W . W . 1 and others did not was working independently as I lelper in B . Rajam s shift 
havc Wiremen or Electrical Certificates. According to him absconded , he ( W . W . 5 ) was placed in Catcgory II and asked 
they are working just like him as clectricians . 

to work in the placc of that Mohammad Syed even before 
the Wage Board , that from that time onwards he has been 

working only as clectrician and that when the Management 
8 . W . W . 4 (Birdula Rajam ) says that he is working as 

did not give him new IVth category he did not give any 
electrician in Shanti Khani since 1956 as Shift Incharge , 

application before 31st March to the Management asking 
that he was working in old category VII and that he is in 

for Category IV as he did not know about it. When he is 
new category V , that W . W . I Dominic and Jakkulu are 

shown Ex, W . 7 and asked , he says that on that day he way 
working as electricians in Bottom Seam District, that W . W . 2 , 

asked to check the surface hauler contacts and change them 
one Lawrence and Balakrishna are also working as electri 

and he was given acting category II allowance and asked to 
cians in 54 Dip . District, that all thesc six 

do that work though it is an electrician s job . He further 
electricians are doing the same kind of work , 

says that though in Ex, W . 6 it is mentioned as daily 
that the three electricians working in Bottom 

mazdoor actually the work mentioned there is done only 
Scams District won t come and work in 54 District, that in 

by electricians and since he was cloing the work of electri 
the Company promotions were given by secing seniority anal 

cían he was given Ex. W . 6 letter , that such letters were 
experience , that no certificate was being insisted upon previ 

given to W . W . 1 and Dominic also , that when they sent the 
Ously and that he does not have any certificatç though he is 

application that they should be treated as clectricians the 
working as Shift Incharge . In his cross examination he says 

Management replied that they were daily mazdoors, that he 
that there are three category V Electricians and one catc 

was given the letter the original of Ex. M , 3 that subsequent 
gory VI elcctrician for cach shift, that Lawrence , W . W . 3 

to Ex. M . 3 hc appeared to have electrician certificate and 
and Balakrishna are working in category IV , that if the 

when he was asked to produce the certificate from the 
demand of W . W , 1 , Dominic and Jakkulu is conceded the 

Company stating that he had undergone practical training 
total number would come to six in category IV , that it is 

in the electrical side the company gave him a certilicate 
not correct to say that if work is given to six persons there 

that he worked as daily mazdoor and so his application for 
would be no work to the persons working in Category V 

electrician certificate was rejected , that the Management 
and VI, that he does not know whether there is Traedsmen 

orally informed them that they should not attend to high 
agreement and whether as per that agreement there should be 

tension work and at the same time they were asking them to 
only thręc persons in category IV , that it is not correct to say 

do that work in cases of breakdown. 
that no more persons of category IV is necessary for each 
sh :lt in vicw of there being one person of Category IV ani ! 
one person of category V in each shift and that it is not 10 . M . W . 1 ( M . Seralu ) is working as Assistant Engineer 
correct to say that W . W . 1 and other workmen have beco in Shanti Khani. He says that the set up in electrical side 
attending to minor repais. 

in Shanti Khani is there is charge hand by name Narayyii 
and next to him is one electrician by naine Mohammad 

Khasim in catçgory VI and next to him are Vth cutegory 
9 . W . W . 5 ( B . Jakkulu ) is one of the claimants. He says electricians by name B . Rajam Ayub , Atau Hussain , Kali 
that he is working in Bottom Seam in 3 Dip District as mulla Khan and next to them are category IV clectricians 
electrician continuously from 1965, that prior to that he by name Lawrence , Balakristna and Ghalib and next to them 
was working at interval, that W . W . 1 , Dominic and he work are three second category helpers by name Dominic , Lal 
in three shifts in Bottom Seam , that . W . W . 3 , Balakrishna Mohamad and Yellaiah , that category IV electricians work 
and Lawrence are working as clectricians of category IV in under Category V electricians , that the nature of duty of 
Middle Seam 54 Dip , that they are doing the same work that category JI helper is that he should attend to elementary 
he ( W . W . 5 ) W . W . 1 and Dominic are doing, that he is lower jobs like minor repairs of drill machines and their 
designated as daily mazdoor and he is asked to work de tracking cables , repairs of signal bells and signal lines and 
electrician in new category IV that the Manager gave him , repairs of lighting cables , that Dominic and Lal Mohamad 
the letter Ex . W . 6 asking him to inspect all the machinery who are in category II also attend to the same semi-skilled 
and plant and cable lay out, that they also used to work lower jobs, that they are not repairing Pickroses hauler starter 
on play days, that. Exs . W . 7 and W . 9 arc notices put but they clean only the contact points , that they are not 
up in that connection , that the shift incharge arc Mohamad repairing drill panels , pump starters , Vecoil Switches , hauler 
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controllers , that they have nothing to do with the inspection and Dominic are working in bottom scam in three shifts by 
of machinery and cable lay out , that it is only categories IV rotation, that middle seam 54 Dip is scparate District and 
and V clectricians who attend to the said repairs , that it is there three category IV are working that in this District 
only on play days categories VI and V electricians attend there are four 60 H . P . cuch Haules and onc drilling 

overhauling of Hauler Starters , their switches Hauler controllers , machine that in middle seam 49 Dip and 54 Dip are nearer 
- cleaning of slip rings of the motors and over of H . T . and to such other and they are at a distance of 4 , 000 feet from 
LT. switchgears , that Jakkulu , Dominic unit Lal Mohammad bottom seam and that it is not correct to say that no one 
report to category V electricians about their routine work , from middle seam can go and help in the bottom seam con 
thut category V electricians never sent any report or made sidering the distance , that they are going and helping the 
any representation that these three persons were doing other workers in the bottom seam , that hc does not know whether 
Work besides semi-skilled lower jobs , that three persons Tradesmen agreement wus not concellod , that a helper is a 
never represented to him that he was extracting any higher person who helps the electrician and who performs semi 
skilled work besides semi- skilled lower jobs, that thcy have skilled lower jobs, that if two troubles develop thc clcctri 
got one surplus category V electrician who is utilised in the cians will depute thc helper to attend to the minor job , that 
place of category IV electrician vacancy , hat Jakkulu , Diminic the instructions mentioned in Exs . W . 1 and W . 6 refer to 
and Lu ! Mohammad did not appeur for any State Electricity rooi falls and side falls on cables and switch gears and trans 
Board Examination , that they were never asked to detect any formers and those things should be brought to the notice of 
faults in H . T . or L . T . circuits and they never reported any the superiors but they have nothing to do with the supervisor 
such detection of faults to their supcriors , that they were of duties , that the job mentioned in Ex. W . 5 is the job of 
never asked to rectify any faults i11 any electrical Inachinery the electrician , that Ex. W . 7 shows that Dominic had to 
and switch gears , that W . W . 3 docs not work along with switch on the li. T . switch situated in 85 Dip Sub -Stations 
claimants in this case, that it is not correct to say that his but Dominic could not do that work and so he came to his 
work and Lal Mohammad work is same, that it is nol house and he went and switched on and that it is not correct 
correct to say that the 10 duties referred to in the claims to say that he is extracting higher category work from the 
statcment are done independently by Lal Mohammad and lower category workmen and paying them only lower category 
W . W . 3 , thut W . W . 3 is doing different work being in catc wages and that it is also not correct to say that Dominic 
gory IV , that Lal Mohammad , Dominic and Jakkulu depend and Lal Mohammad and Jakkulų arc doing work indepen . 
on category V electrician for any work they cannot do dently in bottom seam . 
during their shift, that they do not attend to any skilled job 
referred to in Wage Board , that Lal Mohammed and 

12 . M . W . 2 ( B . P . Pai) is working as Manager at Shanti 
Dominic were in old category II and Jukkulu old category 

Khani. He says that the set up on the çlectrical side in any 
I and he is in new category I and that if a lower category 

of the three shifts is there is one electrician of new category 
worker works in higher category he would be paid the acting 

V who is responsible for the entire mine during his shift , 
allowance being the difference between the two categories 

that under him there are one category IV clectrician , ono 
as per the practice of the company, that acting allowance 

Category | Helper and there is one electrical muzdoor of 
was paid to all the claimants when they worked in higher 

Category I, that there is also gencral shift and in this shift 
category , that Ex. M . 4 is the statement prepared showing 
the acting allowance paid tid the claimants, that they were 

there are one electrical charger, one Category VI clectrician 

and that the Assistant Engineer is above all these persons, 
paid acting allowance only intermitantly, that there was 10 
representation received from them as regards any 

that there is Tradesmen agreement for Bellampalli Division , 

1100 
payment of acting allowance , thut as Jukkulu is turning out 

that when compared to Tradesmen agreement there is one 

catcgory V electrician is surplus, that the Bottom Scam and 
semi-skilled lower job he is being paid acting allowance for 

Middle Seam are interconnccted and supervision is possible 
category II, that he is not allerding to my work turned out 

for both the seams, that category V electrician supervises the 
by category IV persons , that he ( M . W . 1 ) did not entrust 

other electricians , that Shaik Lal Mohammed , Dominic and 
to him any of the works done by category IV persons, that 

Sakkulu are supervised by higher category electrician , that 
there is no vacancy of category IV now , that it is not correct 

they do not work independently , that in June, 1970 a circular 
to say that Jakkulu is maintaining shift like Dominic and 

order was issued prescribing qualifications for all the elect 
Lal Mohumnad , that he calls categorics IV and V electri 
cians for his assistance , that Ex. M . 5 is the play duy list 

ricians., that the qualifications for Category IV clectricians 
register, that Ex. M . 5 (al) 10 M . 5 (j) wages shows the 

are ; they should have studied upto 8th standard and they 
allotment of work of electricians and their helpers and they 

should posses Electrical Wirenian Certificato granted by 

the State Government and they should have minimum three 
show the work allotted to the claimants , that Ex. W . 7 is 
the Play Day list signed by the Manager, that the work men 

year s experience on the Electrical side and they should pre 

ferably be holders of I. T . I, Diploma, that none of the claim 
tioned for Doininic there is category IV work and he was 

ants was Trade testel during his time, what so far as the 
given acting allowance , that Ex . 1 .8 is the Play Day list 

Electrical side is concerned there is only over staff but not 
for Ist June , 1965, that the work shown for Jakkulu there is 

under staff , that Electrical Helpers are not authorised as 
category IV clectricians work , thuit Ex. W . 9 is the Play 

electricians but in an emergency sometimes authorisation is 
Day list for the Jay 27th July , 1965, that the work shown 

given to them and if they capably attend to the work they 
for La Mohammud there is category IV electrician work , 
that Ex. M . 2 shows that reply was given 

would be given the allowance. In his cross cxamination hệ 
stating that 

says that he does not know whether the Tradesmen agree 
there were not clectrical helpers , Ex, M . 3 shows that the 

ment of the year 1961 is terminated or not, that Ex. W . 10 
- persons mentioned there were tested and found that they 

letter shows that the Tradesmen agreement of 1961 had been 
had not piched up the icquired standard , that thero arc 

terminated , that no far as technical side is concerned the 
statutory books maintained in they are signed by categories 

Assistant Engineer knows better but both of them would 
IV and V electricians and Charge -Hunds, that the claimunts 

know well about the details of the machinery found under 
never use and they were never asked to use electrical instrul 

ground that is the physical quantity , that in 54 Dip District 
mental like Megar , Voltmeter ctc ., that there were severul 

Mohammed Ali and Balakrishna and Lawrence are 
occasions when thesc persons sought his help and the help 

working as IVth catcgory electricians , that they are also 
of category IV and V electricians, thut once Dominic cane 
to his house on Play Day (i.c . ) on 4th February , 1969 in 

attending to 63 Dip and 73 Dip in addition to 54 Dip , thut 
the third shilt in the night when he was acting as category 

in 49 and 43 Dips B . Rajam , Atau Hussain , Mohammad 
IV electrician and informed him that the power supply to the 

Ayub arc working as Category V clectricians, that Vth cute 
surface installations and S . K . II pumps were interrupted and 

yory electricians attend to all the machines there , that in 

Full Dip Bottom Seum District Shaik Lal Mohammad , 
he went and inspected the lines and found that Doininic did 

Dominic and Jakkulu are working but they are sent there 
not know how to switch (in the switch , that they lised to 
seck the help of category IV and V clectricians whenever 

to attend to ininor troubles only and they look after the 

machinery , that the distance between 3 Dip in Bottom Scam 
they had punip startej trouble , that lic did not give any 
trasle test to Dominic or Lal Mohunmad in that there is 

and 54 Dip in Middle Seam is about 4 ,000 Ft., that the dis 

tance between 3 
110 vacancy of category IV electricians now and that there is 

Dip and 43 Dip is only less than 4 , 000 

fcct but it is not 7 , 500 feet , that the distance betwecn 3 Dip 
no expansion work in Shanti Khani. 

and 43 Dip is only less than 4 ,000 feet but it is not 7, 000 

fect, that the distance betwren 54 Dip and 49 Dip is only 600 
11 . In his CIONS examination he ( M . W . I ) says that there fcct but it is not 2 ,000 feet, that the distance between 54 Dip 
are two scams in Shanti Khani and they are middle ind and 43 Dip is only about 800 feet but not 2 ,000 fcct, that the 
bottom seams, that there is connection between the other Bortom Seam District is a bit isclated , that the job of electri 
two seams at two level, that the distance between the two cal helper is to attend to semi-skilled job ;. that wlül is meant 
seams will be two furlongs, that Jakkulu , Lal Mohammad in Ix. W . 6 is only snot inspection and any one can do spot 
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inspection , that spot inspection is the job of any one who is and when vacancies arise in Category IV these claimants van 
instructed to do that work , and it is only physical work in wge for being promoted to those vacancies and it is openi 
volved but not any electrical work , that Ex. W . 1 also to the respondent to consider, their claim as the question of 
means only spot inspection and it only means physical work promotion is purely a managerial function. It in these 
and he would see from a distance and come and report and proceedings it is held that the action of the Management in 
no skill is required to do this spot inspection , that any onc not treating these three claimants as Category IV Electri 
can be instructed to do this spot inspection if the Manager cians is not justilled , then it would be virtually directing the 
feels that he is culpable of inspectinſ and submitting respondent to give promotion to these three claimants Cute 
2 report, that though in Ex. W . 5 Dominic is addressed as Lory IV Electricians when there are no such vacancies 
Electrician , it is only type error and the work mentioned cxisting . 
thçre can be done by clectrical mazdoor, that the job men 
tioned in Ex. W . 7 is that of an clectrician , and the job men 

14 . So far as the second part of the reference is concern 
tioned in Exs . W . 7 , 8 and 9 is that of the electrician , that 

cd the contention of the petitioners is that the four claim 
it is not correct to say that Shaik Lal Mohammed , Dominic 

ants relating to the second part of the reference have been 
and Jakkulų are doing the work of electrician but they aro 

working as Electrical Helpers right froin 1965 that the 
not paid the correct wages due to them , that cven if there 

Management is adopting unfair labour practice and paying 
is 10 Tradesmen greement the corect strength is 

them category I wages and extracting higher type of work . 
being maintained as fixed by certain norms decided by the 

The contention of the respondent is that thcsc four claim 
Industrial Enginccring Department, that he is not aware of 

ants come under the Category of Gencral Mazdoors and so 
the fact whether the Union had been informed about this 

they can not be treated as Electricians Helpers . W . W . 2 
strength but it is a study conducted by the management, that 

( P . Lakshmana kuo ) is one of the four claimants . I lo 
for Shanti Khani the Industrial Engineering Department has 

says that he is working as Electrical Helper , that other 
fixed the strengtth and it is one Charge -Hand , three category 

thrcc claimants Shaik Mohaboob , Mallesh , and Rajam are 
V electricians, four Category IV electricians, three Category 

also working as Electrical Helpers, that though they pre 
| Helpers and three Category 1 Electrical Mazdoors, that 

working as Electrical Helpers , the Company writes in its 
he docs not have the Industrial Engineering Department s 

record as Daily Mazdoors , that the work of Electrical Helper 
report now , that thc study was made in 1969 by the In 

is to help shift incharge and do whatever work he gives , 
dustrial Engineering Department, that the study made by the 

that they do stall jobs entrusted by the shift Incharge , that 
Industrial Engineering Department and the Tradesman agrec 

they also used to work on Play Day and that they are en 
ment are the same and practically there is no difference . 

titled to new Category II from the time of Wage Board . 
In his cross examination he says that Ex. M . 1 is the appli 

cation given by him , Malesh Rajam , W . W , 5 and Shaik 
13 . So from the evidence of the witnesses referred to 

Mohaboob, that the Manager sent the reply Ex. M . 2 but 
above it is seen that W . W . 1 and Dominic were placed in 

they told the Manager that they cannot work as Daily 
nCW Category Il after the recommendations of the Wage 

Mazdoors, and that they would work as Electrical Helpers , 
Board and WW . 5 who was placed in new Category I has that they did not work as stipulated in Ex . M . 2 , that none 
been attending to higher category jobs and that whenever 

of them have any Wireman or Electrical Certificates , that 
they uttended to higher category jobs they were given the 

there are orders to the effect that they should not attend to 
acting allowance and that they have been under the supervi 

big electrical machines , that no Trade test was given 10 
sion of higher category electricians, though these claimants 

him , that if any examination is held he is prepared to appear, 
claim to be doing work of category IV clcctricians indepen 

that it is not true to say that whatever work is done by them 
dently . The evidence in this case also shows that the 

is that of General Mazdoor and so they ure given new 
strength of Category IV Electricians had also been fixed 

Category 1. 
under the Tradesmen agreement and that though the Traces 
men agreement is not in forco still the strength continued 

15 . W . W . 4 says that W . W . 2 and the other three claim 
the same and that there is also one surplus Category V ants Eve working as Helpers continuously and that they 
electrician and that there are no permanent vacancies of go along with the Shift Incharge and do whatever work is 
Category IV electricians . Even W . W , 4 says thul if the entrusted by the Shift Incharge, that all small works are 
demand of W . W . 1 Dominic and W . W . 5 is conceeded the given to them , and that the Electricians give their report to 
total number would come to six in Category IV whereas the Shill Incharge . In his cross examination he says that it 
even as per the Tradesmeo agreement the strength of Catc is not correct to say that W . W . 2 and 3 others mentioned 
gory IV Electrician was fixed at three . So even if it is by him are only Daily Mazdoors and not Helpers and so 
assumed that these claimants had been doing the job of they are entitled only to Category I. W . W . 5 says that 
Category IV Electricians the question of giving thein Cate W . W . 2 , Shaik Mohboob and Mallesh are working as Elect 
gory IV would arise only if there are permanent vacancies rical Helpers . In his cross cxamination he says that there 
or if thc strength of Category IV Electricians is incrcascd . arc some more Category I Daily Mazdoors , in the clectrical 
The evidence in this case whenever these clainants were sido in Shanti Khani, that when he will others sent in 
asked to do higher category jobs they were being paid the application that they should be treated as electricians, the 
higher category allowance and that there has not been any Management replied that they were Daily Mazdoors . 
complaint made at any time that they were not paid any 
Acting Allowance. So under these circunstances it cannot 

16 . M . W . 1 says that the work entrusted to Shaik Moh 
he said that the action of the Management in not trcating these 

boob Laxman Rao , Mallesh and Rajam is of carrying the 
three claimants as lilcctricians under Category IV is not 

tools of Category V Electricians, that they were in old Cate 
justitiel, No doubt some evidence also had been let in to gory I, that their new category is I, that apart from carrying 
show on the side of the petitioners that the promotion lo the tools no other work is done by them , that they do not 
Category IV electrician was made only on the basis of turn out any work of Category II Electrician and that tho 
seniority and experience and that no Techpical Certificates service particulars extracted in Ex. M . 4 are correct. In his 
were insisted upon and the respondent had adduced evidence cross - examination he says that an Helper is a person who 
to show that some Technical qualilication is being insisted 

assists the Electrician and who permorms Semi-skilled lower 
upon now . But so far as this aspect of the matter is con jobs, that when two troubles develop the Electrician will 
ccrned , it is not necessary to consider in the present procecil 

deputc thc Helpcr to attend to the minor jobs and that it is 
ings whether the respondent is justificd in introducing Tech not correct to say that these four claimants are working 219 
nical qualifications and whether such introduction of Tech Helpers, but they are paying category I wages . M . W . 2 
nical qualifications can be made retrospectively because this while speaking about the set up on the clectrical side in each 
matter has to be agitated by the parties separately . So I shift says that there is one electrical Mazdoor of Category 
do not propose to say anything about the Technical quali I in each shiſt and that Shaik Mohboob , Mallesh and Laxman 
fications referred to by the witnesses examined on the sido Rao are working under Category V Electricians . In his 
of the petitioners and the respondent. So far as the present cross examination , so far Es these four claimants are con 
proceedings are concerned all that has to be seen is whether cerned , he says that they are paid the wages of Iiclpers il 
The respondent is not justified in treating these three claini they work as Helpers and that they are paid the wages of 
ants as Category IV Electricians. Considering the evidence mazdoors when they work as mazdoors ; but it is not correct 
adduced in this case , I am satisfied that under the circuins to say that though they are working as Helpers they are 
tances and in vicw of the fact that the strength of Cate being paid wages as Mazdoors. 
yory IV Electricians is fixed and in vicw of the fact that 
There are no more permanent Vilcancies of Category IV 

17 . So from the evidence of these witnesses it is scen that 
Electricians , the action of the Mangement in not treating so far us thcsc four claimants are concerned they are only 
these claimants in Category IV Electrician is justified . As Electrical Mazdoors working under Category V Electricians 
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and that when they gave the application Ex . M . 1 in the 

APPENDIX OF EVIDENCE 
year 1968 requesting that they should be sent to the job of 
Electrical Helpery , the Management gave the reply Ex. M . 2 

Witncsses Examined 

Witnesscs Examined 
stating that they were only Electrical Mazdoors and that 
they cannot be given job of Electrical Helpers . The job 

for Workmen : 

for Employers : 
description given for Fitter Helper under Serial No . 22 in 

W .W . .. Shaik Lal Mobammeil. W . W . 1. M . Serulu . 
Appendix V at page 44 of Volume I of the report of the 
l ecommendations of the Wage Board is that he is a man who W . W .2 . P . Lakshmana Roo . 

M .W .2. B . P . Pai. 
has gained some experience as a Fitter Mazdoor and has 
improved his statuis Oy Practice until he cando elementary 

W . W . 3. Mohamnied Ghalih . 
litting work and that he may be mechanical or electrical 

W . W . 4 . Birdla Rajam . 
helpers as the case may be. So it is only such persons who 
should be treated as Category II ( semi-skilled Lower ) as per W . W .5 . B . Jakkulu . 
the recommendations of the Wage Board . Now from the 
cvidence of M . W . 1 it is seen that these laimants are cloing 
the work of only carving the tools of Category V 

Documents Exhibited for Workmco 
l. lectricians and that apart from carrying the tools no other 
work is done by them and that they do not turn out any 
work of Category II . It is also seen from Ex , M 4 that 

Ex. W . 1. Letter dated 10th July , 1968 of Manager, Singareni 
whenever these claimants are asked to do higher category 

Collierics Co . Ltd ., Shanti Khani addressed to A . 
work , that is , thc work of category II worker , they are paid 

Dominic and Shaik Lal Mohammed . 
Acting Allowance and it is not the case of these claiinants 

Ex. W . 2 . Minutes of conciliation prococcings held on 3011 
that the nature of the work done by these claimants , simply 

June, 1970 under Sec . 12 ( 4 ) of I. D . Act botween 
because now and then they are asked to do the work of 

the workmen representer by the S . C . Workers 
Category II worker, it cannot be said that the action of the 

Union and Employers of S . C . 
Management in not treating them as Electrical Helper s is 

Conipany Ltd ., 

Bellampalli. 
not justified . As already stated , the evidence in this case 
shows that whenever they are asked to do the work of Cale Ex. W . 3 . Copy of the memo. of settlement arrived at between 
gory 1l worker they are paid Acting Allowance. If it is he 

the Management and Workmen represented by tho 
case of these claimants that they should be promoted to 

S . C . Workers Union , Bellanıpalli under Sec . 12 ( 3 ) 
Category II then this Tribunal cannot entertain such a claim 

of I. D . Act. on 24th and 25th May, 1969 . 
because the question of giving promotion is purely the 
managerial function . No doubt some evidence had been Ex. W .4 . Cory of minutes of discussions held by Asstt, 
let in on the side of the petitioners to show that the practice 

Labour Commissioner ( 0 ) Hyderabad on 31st 
in this Company was to give pronlotion only on the 

July , 1969 with the Management of S . C . Co., 
basis of seniority and experience and some evidence had been 

Ltd ., Bellampalli and the S . C . Workers Union . 
let in on the side of the respondent to show evidence that some 
Technical qualifications are fixed now , but it is not necessary to 

Ex . W . 5 . Charge sheet dated 8th March , 1965 of Sri A . 
consider in these proceedings the question whether the res 

Dominic issued by the Manager , Shanti Khani. 
pondent is entitled to fix any qualifications restrospectively 

Lx. W .6 Warning given by tho Manuger , Shanti Khani to 
ind this aspect of the maticr has to be considered only in 

B . Jakkulu on 10th July , 1968. 
separate procecdings . If there are any Vacancy in Category 
Il to be filled up it is open to these claimants to request Ex. W .7 . Play Day work list on 4th February, 1969 issued 
the respondent to give then promotion and it is open to the 

by Manager , Shanti Khul . 
respondent to consider their request on merits. It in these 
proceedings it is held that these claimants are entitled to new Ex.W .8 . Play Day work list on 1st May, 1965 issued by 
Category II then virtually it would amount to a direction 

Manager , Shunti Khaoi 
given to the respondent to give promotion to Category II . 
Certainly such direction cannot be given . ^ 11 that las to 

Tix. W . 9. Play day work list for 27th July , 1965 issued by 
be seen in the prcscnt proceedings is, considering the nature 

Manager , Shanti Khani, 
of the work donc by these claimants and the job description 
given in the recommendations of the Wage Board whether , Ex. W . 10 Copy of the letter of Government of India , Ministry 
the action of the Management in not treating thesc claim 

of Labour , Employment and Rehabilitation 
ants as Electrical Helpers ( Category II ) is not justilied . Con 

(Department of Labour and Employment New 
sidering the cvidencc adduced in this case , I am satisfied that 

Delhi dated 15th April, 1971. addressed to the 
so far as these claimants are concerned the action of the 

General Manuger , Sirgareni Clicries Co . Ltd ., 
Management in not treating them as Electrician Helpers 

Kothagudem , Agent, S . C . Co. Ltd ., Bellampalli 
( category II ) is justified . As already stated if these claim 

Division, Ageni, Mandamari Division , and the 
aots claim to be promoted to Category II then it is a matter 

President Tandur Couk Mine Labour Union , 
which has to be agitated separately . 

Bellampalli, 

Lix . W . 11. Letter dated 13 / 141h April, 1970 of the Agent 
18 . l or all the aforesaid reasons, I hold on the dispute 

S . C . Co . Ltd ., Bellampalli division addressed to 
that is referred to this Tribunal for adjudication , that the 

the Asstt. Labour Commissionul ( C ) , Hyderabac) . 
action of the Management of Shanti Khani, Bellampalli Ex. W . 12 , Agreement between the Management of S . C . Co . 
Division , Singareni Collieries Company Limited in not treal 

Ltd ., Ramagundam Divisions I and II and their 

workmen l epresented by the S . C . Workers Union 
ing ( 1) Sarvashri Shaik Lal Mohammad , A . Dominic and 

regarding the review of Categorisation and the 
B . Jakkulu ks Tlectricians (Category IV ) and ( 2 ) Sarvashri 

strength of Tradesmen working in the workshop , 
Shaik Mohboob , E . Mallesh , P . Laxman Rao and R . Raiam 

Ramagundam Division I and II arrived on 4th Oc 

tober, 1966 under the I. D). Act ( Central) Rules. 
as Electrician Helpers (Category II ) with clect from 
fifteenth August , 1967, is justified and so the claimants are 

Documents Exhibited for Einployers 
not cntitled to any relief in these proceedings. 

Ex . M . 1, Representation 5 workers date : 17th August, 1968 

addressed to the Manager, Shanti Khani. 
Award is passed accordingly . 

Ex. M . 2 . Reply dated 19th August, 1968 of the Manager , 

Shanti Khani to 5 workers , 
Dictated to the Stenographer, transcribed by him and cor 

Ex. M . 3 . Memo Kaled 22nd 
recica by me and given under my hand and the seal of this 

October , 1965 of Manager , 

Shanti Khani to 5 workmen , 
Tribunal, this the 12th day of January , 1973. 

[ x . M .4 . Stuement showing the number of vilys on which the 

workmen yot higher category and paid acting allow 
P . S . ANANTH , Presiding Ollicer 

acc . 
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Ex.M .S . Play day work gist book . 

from the 1st October, 1967, Rs. 1 .47 per day 

from the 1st April, 1968 and Rs. 1.29 per day 
Ex. M .5 (a ) page 16 of Ex. M . 5 . 

from the 1st October, 1969 ; 
Ex.M .5 (b ) puge 23 of Ex.M . 5. 

(ii ) Other benefits in accordance with the recommenda 

tions of the Central Wage Board for Coal Mining 
Ex. M .5 ( c ) page 28 of Ex . M . 5. 

Industry as accepted by the Government of India , 

in their Resolution No . WH- 16 (5 ) /66 , dated the 
Ex.M .5 ( d ) page 39 of Ex . M . 5 . 

21st July , 1967. 
Ex.M . 5 (e ) page 44 of Ex . M . 5. 

If not, to what relief are the workmen entitled " . 
Ex.M .5 (f) page 46 of Ex. M , 5 . 

It is alleged on behalf of the workmen that the Damua 
* .M .5 ( ? ) P : 22 53 of lix . M .5 . 

Colliery , Kulichhapar Colliery and Damua Hirdagarh Siding 

are three industrial establishments which are managed by 
Ex.M .5 (h ) page 63 of Ex . M . 5. 

Sri D . P . R . Cassad and all the aforesaid three establishments 

are sister concerns. The workmen employed in the three 
Ex. M .5 (i) page 70 of Ex. M . S. 

establishments are members of the M . P . Rashtriya Koyala 

Khadan Mazdoor Sangh (hereinafter called the Sangh ) which 
Ex. M .5 (j) page 72 of En . M . 5 . 

is a registered and recognised Union of the workmen Accor 

ding to the workmen the Central Government appointed the 
[No. 7 / 10 / 70 -LRII. ] Central Wage Board in 1962 for determining the new wago 
P . S . ANANTH , Presiding Officer 

structure for the coal mining industry in the country . The 
aforesaid threc establishments were represented before the 
aforesaid Board by the Sangh AS also by certain other 

Associations of workmen of which they were members. The 
New Delhi, the 15th March , 1973 

Sangh , however , represented the workmen directly and also 

through the Indian National Mine Workers Federation . The 
S . O . 903 — In pursuance of section 17 of the Industrial 

Board published its recommendations providing for a new 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947), the Central Government 

wage structure for the workers employed in the Coal mining 
hereby publishes the following award of the Central Govern 

industry . The recommendations of the Board were accepted 
ment Industrial Tribunal, Jabalpur , in the industrial dispute 

with certain modifications by the Government of India which 
between the employers in relation to the management of 

recommended its implementation to the various employers in 
Messrs Damunt Colliery , Kalichhapar Colliery and Damun 

Coal industry including the employers in the present reference 
Hidargarh Siding and their workmen , which was received by 

with effect from 15- 8 - 1967. It was alleged by the workmen 
the Central Government on the 8th March , 1973. 

that at first the employers before me refused to implement 
the said recommendations of the Board . The Sangh along 
with the other Unions served a strike notice for forcing the 

management to implement the aforesaid recommendations . 
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL 

Thereafter the M . P . and Vidharba Mining Association of 
CUM LABOUR COURT, JABALPUR 

which the employers in the present reference were members 

called a meeting of all the Trade Unions and Employers at 
New Delhi, the 19th February, 1973 

Nagpur on 30- 9 - 1967 for considering the question of imple 

mentation of the aforesaid recommendations of the Board . 
Present : 

In the aforesaid meeting the einployers in the present reference 
Mr. Justice S . N . Katju , Presiding Officer. 

were represented by Sri D . P . R . Cassad and the Sangh was 

represented by Sri K . P . Vishwakarma and Sri G . C . Bhatta 
Cuse ref. No. CGIT / LC (R )( 12) / 1970 

charjee . The meeting resulted in an agreement dated 
30 - 9 -1967. According to the workmen , the employers did 

not implement the terms of the aforesaid ayrcement and the 
( Notification No . 1 / 3 / 70- LRII dated 23- 10 -1970 ) 

Sangh gave another strike notice on 9 - 11- 1967. It resulted 

in a conciliation proceeding which was held on 15 - 11 - 1967 
Parties : 

and on the same date viz , 15 - 11 - 1967 another agreement was 
Employers in relation to the manageincnt of M / S Damua reached between the parties before the Regional Labour 

Collicry , Kalichhapar Collicry and Damua Firdagarh Commissioner. According to the workmen , after the second 
Siding and their workmen represented through the settlement the employers in the present reference started 
Satpura Koyala Khaclan Mazdoor Congress, P . O . making certain payments in accordance with the recommenda 
Junnardco , Distt. Chhindwara ( M . P . ) . 

tions of tho Board but the terms of the agreement were again 
not fully and properly implemented particularly with icgard 

to the Variable Dearness Allowance and Railway Fare. 
Appearances : 

Further more , the employers did not implement the terms 
For employers : Sri D . M . Dharmadhikari Advocate. 

of the agreement with regard to temporary loaders and con 

tractor s workers who were employed in the mine. 
For workmen : 

The 
Sri Gulab Gupla Advocate . 

einployers have contended that they had only agreed to 

implement the recommendations of the Board with regard to 
Industry : Coal Mincs . District: Chhindwara ( M . P . ). basic pay of the workmen from 12 -11- 1967 and not from an 

earlier date . It was further contended by them that the 

aforcsaid agreements do not relate to payments of Variable 
AWARD 

Dearness Allowance and other benefits as claimed by the 
This is a reference under Section 10 ( 1) ( d ) of the Industrial 

workmed . It was further contended by them that they had 

110 capacity to bear the increased financial burden on them . 
Disputes Act 1947 (hereinafter called the Act). 

In reply it was urged on behalf of the workinen that consi 
The questions referred to this Tribunal as set out in the deration of financial burden might be relevant in a cage 
schedule to the reference are as follows: 

where now obligations were being iniposed but had no 

relevance in cases where liability had already been incurred 
" whether the management of Damua Colliery , by the employers. 

Kulichhapar Colliery and Damua Hirdagarh Siding 
belonging to Messrs Kunhan Vlicy Coul Company It is necessary to set out the relevant portions of the 
Private Limited , Messrs C . . Syndicate Private aforesaid two agreements. The first agrecment runs thus: - - 
Limited and Messrs Byramji Mining Combined 
Private Limited respectively is justificd in for 

" At a ineeting of the M . P . and Vidharbha Coal Comunit 

tee held on Saturday 30th September with represen 
paying — 

tatives of recognised union with regard to th > 
(1) Difference of wages from the 15th August, 1967 

implementation of the Wage Board recommendations 
to the 12th November, 1967 ; 

accepted by the Government, it was agreed that the 

payments at the full new rates of the wages would 
(ii) Variable Dcarness Allowance is per Wage Board 

be paid fom the 1st payment day after of the 15th 
Recommendations at the rates of Rs. 1. 11 per day 

October 1967 . Those collieries / companics in 
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financial difficulties may explain to the Unions their the terms of the agreements relate only to the basic wages 
dilliculties and may negotiate with their Unions at payable to the workmen and to that extent only the employers 
unit level to vary the above date , but preferably 101 had agreed to accept the recommendations of the Wage Board 
later than the 1st November, 1967. 

It was contended that since the questions of Variable Dearness 

Allowance and Travelling Allowance were pointedly omitted 
Thç question of arrears wages payable from 151h August froin the terms of the aforesaid agreements, it is not open to 
1967 to the agreed date of the date of implementation wouli the workmen to say that under the terms of the 
be discussed at a later meeting to be held before the 1st said agreements they are entitled to any Variable Dearness 
November , 1967. 

Allowance or Travelling Allowance as claimed by them . It 

is , therefore , obvious that the question of the interpretation 
On the above understanding the unionis agreed to advise of the terms of the aforesaid agreements has to be considered 
their constituents to withdraw the strike notice fixed for and the workmen were fully justified in taking up the dispute 
October 3rd , 1967" . 

before the Central Government which rightly made a reference 

to this Tribunal for consideration of the questions involved in 
The second agreement says that:- - 

the dispute between the parties . 
. . . . . . . . . After discussion and conciliation today the 
15th November, 1967, the following was settled : 

Before I proceed further, it is necessary to deal with 

another question that was raised by Mr. Dharmadhikari. 
1. That all the weekly paid workmen shall be paid The present reference before me was received in this Tribun 

their wages as per recommendations of Central ul on 16th November, 1970. Mr. Dharmadhikari stated 
Wage Board for Coal Mining Industry w . c . f . before thc Tribunal on 19th July , 1972 that the lease in 
12- 11- 1967 i.e. thc first payment shall be made on favour of the management had been cancelled . Thereafter 
25- 11 - 67 . 

he made an application for impleading the National Coal 
That payment as per recommendations of the 

Development Corporation Ltd . which according to him had 
Wage Board for Coal Mining Industry in respect 

been asked by the State Government to run the mines after 
of monthly paid workmen and staff shall be made 

the cancellation of the lease in favour of the management. It 
effective from 12 - 11-67 . 

may be also mentioned that the employers had given an appli 

cation on 22nd July , 1972, for postponing the hearing. I 
The strike notice dated 9 - 11 -67 lcfcrred above gave " three weeks time and no more " and further directed 
stands withdrawn and hunger strike shall be with That " if the management was unable to proceed further with 
drawn forth with . Regarding arrears prior to in three weeks the relerence may be heard er parle " . 
12 - 11-67, the matter shall be separately ( discussed ) Thercafter on 19th August, 1972, the aforesaid application 
with the Union and management, 

for impleading the N . C . D . C . Ltd . was made by the manage 
ment. Admittedly the lease in favour of the management 

was cancelled on 6th March , 1972 . Since the application 
On 17 - 2 - 1971 Sri D . M . Dharmadhikari the representative 

was belated and the management had not given sufficient 

cause 10 show that N . C . D . C . Ltd . was a necessary party in 
of the employers stated before the Tribunal that:-- - 

the presence proceedings, I rejected the said application . T , 
" The terms of reference which are corcred by the two however, gave the management time " to summon any docu 

settlements cannot be made the subject matter of ments from the N . C . D . C . Ltd ." The management gave 
the Industrial Dispute and the reference to that an application on 21st September , 1972 for production of 
extent is bad in law ." 

certain documents by the N . C . D . C . Ltd . The N . C . D . C . 

Ltd . have intimated to this Tribunal by its letter dated 
The Tribunal thereupon directed Sri Dharmadhikari to specify 

5th January , 1973 that : 
by Sth of March 1971 the terms of reference " which are 
covered by the two settlements and are consequently bad in 

" List of documents as enclosed in the annexure were 
law according to him ." He was further directed to specify 

bcing maintuined at Houd Office of M /s . C . P . 
by the same date the terms of reference " which are contrary 

Syndicate (Pvt. ) Ltd . and M / s. Kanhan Valley 
to thosc settlements and are conscquently invalid according 

Coal Co. (Pvt. ) Ltd . Byramji Town , Nagpur- 1 
to him ." In his reply dated 5 - 3 - 1971, Mr. Dharmadhikari 

and not at the colliery level, 
stated that none of the items mentioned in the reference was 
covered by the two agreements. He has contended thal the 
reference before me is incompetent because it is solely based 

Under the circumstances as above , we are unable to 
on the recommendations of the Wage Board and further that 

produce the said documents ... ... ... 
it is not based on the two agreements. Ile has further CO 
tended that since the second agreement was arrived at in 
conciliation proccedings before the Regional Labour Commis 

Again on 16th February, 1973 Sri Dharmadhikari made 
gioner ( Central) , Jabalpur the implementation of the terms another applicution for impleading the Central Government 
of the agrecments cannot be made the subject matter of a through the Custodian appointed under the Coal Mincs 
reference to this Tribunal, Mr. Gulab Gupta who appeared ( Taking over of the management ) Ordinance 1973. I 
on behalf of the workmen conccded that the recommendations directed that " since I had not thought it fit to implcad 
of the Board were only of an advisory character. The fact , N . C . D . C . I.td . as a party to this reference there is no force 
however, remains that some of the said recommendations in the contention that the Central Government through the 
were accepted by the employers and the unions concerned aforesaid Custodian should be impleaded as a party " . T, 
and it is not the implementations of the recommendations therefore , rejected the aforesaid application of the manage 
of the Board which is the subject matter of dispute before ment. 
me but the implementation of the terms of the agreements 
which had been arrived at between the parties and in which 
it was agreed that the recommendations of the Board should 

The main controversy between the parties centres on the 
be accepted to the extent as mentioned in the agreements . 

interpretation of the terms of the aforesaid two agreements. 
Therefore the dispute relates to the interpretation and imple 

In the agreement dated 20tht September , 1967 it was agreed 
mentation of the terms of the said agreements and it clot s 

that 
not relate solely to the question of implementation of the 
recommendations of the Board . Further , if there had heen 
no controversy with regard to the terms of the aforesini 

" payments at the full new rates of the wages would be 
Agreements there may have been some force in Mr. Dharma 

puid from the 1st payment day after the 15th Octo 

ber 1967 " , 
dhikari s contention that the dispute could not have been 
subjected to a reference to this Tribuna). The controversy 
that has arisen relates not only to the implementation of the 

It was, however, mentioned that those collieries / companies 
terms of the two agreements, but also to the interpretation of in financial difficulties may negotiate with their unions at unit 
their terms. The workmen have contended that the questions level to vary the above date viz .. 15th October 1967 but 
of payment of Variablc Dcarness Allowance and Railway " preferably not later than the 1st November , 1967," Mr. 
fare were included in the terms of the aforesaid agreements. Gulah Gupta has argued that the expression " payment of 
Mr. Dharmadhikari has strenuously argued that the two the full new rates of the wagcs " implies the " payment of 
agreements have specifically onitted the mention of any pay basic wage together with the Variable Dearness Allowance. 
ment of Variable Dearness Allowance to the workmen und Hc has argued that the definition of wages in Sec . 2 


S 


: 
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of the Act is wide enough to include such allowance inclu 

It was not ctisputed on behalf of the management that 
ding the Variablo Dearness Allowance is the workmen ile the Variablo Dearness Allowance on the basis of the All 
for the time being cntitled to . According to him , the recom India Average Consumer Price Index No. and payable in 
mendations of the Board provide for ( 1 ) Basic wages , ( 2 ) accordance with the Board s award was at the rate of Rs. 
Dearness Allowance , ( 3 ), Other allowances , (4 ) Benefits 1 . 11 per day from 1st October, 1967 , Rs. 1. 47 per day from 
which are payable to a workmen as his wages 

1st April , 1968 and Rs. 1 .29 per day from the 1st October , 

1969. As mentioned above , the workmeti. have been paid 
The second agreement dated 15 - 11 - 1967 says that all the only Re. 0 .78 p . per day as Variable Dearness Allowance 
weekly workinen shall be paid their wages as per recom for the aforesaid periods and they are cntitled to claim the 
mendations of the Board with effect from 12 -11- 1967 and balance due to them . 
payment as per recommendations of the Board in respect of 
monthly paid workmen and staff shall be made effective 

The workmen are further entitled to the Railway fare 
from 12 -11- 1967 . Mr. Gulab Gupta has argued that the on the basis of the Wage Board s recommendations as calcu 
two agreements took into the considerations the recom Jated at the new l ates of wages to which they are cntitled 
mendations of the Board which provide for payment of wayes to under the said agreements . 
with ellect from 12- 11- 1967 and in interpreting the cxpres 
sion " full new rates of wages in the first agreement and 
" wagcs" in the second agreement , taking into consideration 

Lastly , it was contended that the terms of the agrcements 
the scheme of the recommendations of the Board as also 

were not applicable to M / s . Byramji Mining Combined 
the meaning of the expression " wages " in the Act, it can 

Pvt. Ltd . It appears that M / s . Byramji Mining Combined CA 
not be said that the two agrecments were confirmed only to 

ries on the work of transportation of coal froin the mines to 
basic wages payable to the workmen and not to basic wages 

the railway siding . The workmen of this concern carry coal 
together with the Variable Dearness Allowance and Travel. 

from the nincs 10 the railway siding and put them in 
ling Allowance payable to the workmen , Mr, Dharmadhikari 

wagons . It cannot be said that transportation of coal from 
contended that the terms of the two agreements should not 

the mines to the railway siding is unconnected with the work 
be interpreted as if they were statutes and the meaning of 

of mining industry and the workmen of M / S Byramji Mining 
the term " wages" as given in the Act should not be taken 

Combined should be treated as persons who are not cm 
into consideration . It is true that the terms of the two agree 

ployed in the Mining Industry . It is obvious that all the wagon 
ments cannot be interpreted as if they were statues and 

loaders , particularly pushers and workmen engaged in carry 
it is not necessary to place reliance on the definition of the 

ing coal and loading wagons come within the ambit of the 
expression wage" as given in the Act. The second agree 

two agreements between the parties. I have no hesitation 
ment, however, pointedly referred to the recommendations 

in holding that the workmen of M / S Byramji Mining Com 
of the Board and says that the workmen shall be paid their 

bined Private Ltd . are as much bound by the two agree 
wage given to a workman is the minimum wage to which 

ments between the parties as the workmen of the other 
from 12- 11- 1967. The expression wages as applicd to work 

concerns. My answer to the reference, therefore , is that 
men in industrial fields necessarily includes any Variable 

the manugement of the Damue Colliery , Kalich hapat Col 
Deamess Allowance to which they are entitled to . The basic 

licry and Damua Hirdagarh Siding belonging to 
wage given to a workman is the minimum wage to which 

M / S Kanhan Valley Coal Company Private Limited and 
he is entitled to taking into consideration his personal needs 

ramji Mining Combined Private Limited respectively are 
and those of his family . The basic wage is necessarily linked 

justified in not paying the difference of wages by way of 
with the prevailing price structure . If a workman is given 

Variabic Dearness Allowance from the 15th August 1967 
Rs. 100 / - per month as basic wage it implies that his pay 

to 12tht November, 1967. If. any such amount has already 
packet of Rs. 100 / - will give him sufficient money to pro 

been paid the workmen are entitled to retain the said amounts . 
vicle for his needs and that of his family . If, however , prices 

But the workmen of the aforesaid concerns are entitled to 
rise and the purchasing power of Rs. 100 / - is reduced then 

the difference in Vanable Dearness Allowance between the 
un additional allowance by way of dearness allowance is 

rate of Re. 0 .78 p . per day which has already been paid to 
given him to make up for the loss incurred by him in con 

them , and the rates of Rs. 1. 11 p . per day from 13th 
sequence of rise in prices. It would follow that where prices 

November, 1967, Rs. 1.47 p . per day from 1st April, 1968 
fluctuate the quantum of deurness allowance will rise and foll 

and Rs. 1.29 p . per Jay from 1st October , 1969 As per re 
along with the changes in the prevailing price Structure 

commendations of the Central Wage Board . The workmen 
And whatever is paid to 11 workman hy way of dearness of the aforesaid concerns are further entitled to railway 
allowance must form part of the wages to which he is en fare on the basis of the Wage Board s recommendations and 
titled to . The aforesaid two agreements used the word 

calculated at the new rates of wages . I make my uward ac 
" wages" and not " basic wages " . I am , therefore , not pre 

cordingly . I make no order for costs. 
pared to hold that the two agreements and particularly the 

S . N . KATJU , Presiding Officer 
second agreement was confined to basic wages payable to 
workmen and not to wages including the Variable Dearness 

[1 / 3 / 70 -LR II ] 
Allowance payable to them . Admittedly, in addition to the 
basic wages payable to the workmen is recommended by 

S . O . 904 . - In pursuance of Section 17 of the Indus 
the Board with effect from 12 - 11 - 1967 , the management trial Disputes Act., 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Govern 
further paid Re. 0 . 78 p . per day to the workmen as Vari ment hereby publishes the following award of the Central 
able Dearness Allowance . It is , therefore , not open to the Government Industrial Tribunal, Hyderabad , in the indus 
management to say that they only agreed to pay basic wages trial dispute between the employers in relation to the 
to the workmen and not any additional amount by way of management of Sigareni Collieries Company Limited 
Dearness Allowance . 1 huve , therefore , no hesitation in Mandamari Division , Post Olice Kalyan Khani ( Andhra 
holding that according to the terms of the second agreement Pradesh ) and their workmen , which was received by the 
the workmen arc entitled to receive Variable Dearness Al. Central Government on the 6th March , 1973. 
lowance with effect from 12 - 11 - 1967 in accordance with 
the recommendations of the Board. The question of " arreal BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL ( CENTRAL ) 
of wages " which would include dearness allowancc algo , 

AT HYDERABAD 
payable to the workmen from 15- 8 - 1967 to 12 - 11 - 1967 , the 
date which was specifically mentioned in the second agrec Present : 
ment, was left over for subsequent discussions between the 

Sri P . S . Ananth , B .Sc . B . L ., Industrial Tribunul, Hyder:1 
parties. Admittedly , no agreement was arrived at between 

bac . 
the parties with regard to payment of Variable Dearness 
Allowance from 15 - 8 - 1967 to 12 - 11- 1967. In the absence of 
any provision in the agreement between the parties with 

INDUSTRIAL DISPUTE NO. 50 OF 1971 
regard to payıncnt of Dearness Allowance to the workmen 
for the aforesaid period they are not entitled to claim any 

BETWEEN 
difference in Variable Dearness Allowance from 15 - 8 - 1967 

Workmen of Singareni Collieries Co . Ltd ., Mundumari 
to 12 - 11- 1967 . If any annount, ut a lesser rate as recon 

Division , P . O . Kalyani, Khani. 
mended by the Board, was paid to the workmen by the 
management for the aforesaid period betwcen 15- 8 - 1967 to 

AND 
12 - 11- 1967 then in l!iat case they were entitled to receive it 
there could be no question of taking buck such amounts Management of Singareni Collieries Co . Ltd , Mandamari 

Division , P . O . Kalyani Khani. 
To the workmen by the management, 
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Appearances : 


Şri A . Lakshmana Rao, Advocate for Workmen , 
Sri M . Shyam Mohan , Personnel Oflicer , S . C . Co. Ltd ., 
Bellampalli and Sri D . Gopala Rao , Member , F . C . C . & 
1. of A . P ., for Management, 


AWARD 


The Government of India , Ministry of Labour, Employ. 
ment and Rehabilitation (Department of Labour and Em 
ployment ) by its order No. L -2112 / 7 / 71-LR . II dated 
29 .6 . 1971 referred the following dispute under Section 10 
( 1 ) ( d ) of the Industrial Disputo Act, 1947 (hereinafter 
referred to as the said Act. ) for adjudication to this Tribu 
nal, namely : 
Whether the action of the management of Mandamari 

Division of Singareni Collieries Company Limited , 
Post Office Kalyan Khani ( Andhra Pradesh ) , in ter 
minating the employment of Shri Bura Rajesham , 
Coal Cutter of Kalyan Khani No . 2 Incline, with 
effect from the 21 $ t June, 1972 , is justified ? If not, 

to what relief is the workman entitled ? " 
This reference was taken on file as Industrial Dispute 
No. 50 of 1971 and notices were issued to tho parties . For 
the purpose of convenience the claimant is referrod to as tho 
petitioner and Şingareni Colliories Company Limited , Man 
damarl Division is referred to as the respondent in the 
courso of this award . 


Medical Board which examined the petitioner declared him 
unfit for further service and the compensation for the logs 
of earning capacity was determined at 30 per cent. The peti 
tioner submitted his application datod 8 . 10 . 1967 with medi 
cal certificate of Nizain s Orthopaedic Hospital, Hyderabad 
with a recommendation for light job . He was re -examined 
and was declared unfit for underground work by Surgeon , 
Bellampalli Colliery Hospital and the petitioner was informed 
about the samo. The petitioner filed claim before the Con 
missioner for Workmen s Compensation and half monthly 
compensation from the date of accident to 16 . 9 . 1969 was 
awarded by tho Commissioner and the respondent paid Rs. 
3 , 883 /- as a final settlement in the case . It is denied that 
the respondent is bound by the certificates issued by the 
Government Medical Board . So the discharge of the peti 
tioner on 21.6 . 1967 was justified and was in consistence 
with the rules and practice . The Management cannot agree 
for reinstatement of the petitioner or give employment to him 
on any time of job as he is not fit to work in underground . 
So there is no justification for the present claim . 

4 . The respondent filed an additional counter contending 
that the dispute remained as an individual disputo since tho 
petitioner alone had signed in the claims statement and so 
it is not maintainable that there is no dispute in terminating 
the service of the petitioner who was declared unfit for work 
in around the mince due to his involvement in an accident, 
that the petitioner in not workman under the definition fil 
ling under Section 2 ( s ) of the said Act and that the re 
ference itself is bad and not competent. 

5 . Later on another claims statement was filed by the 
Secretary of Andhra Pradesh Singareni Colliery Mazdoor 
Sangh , Kothagudem , on behalf of the petitioner on almost 
the same lines as the claim statement filed by the petitioner 
in person with some more additional facts which need not 
be mentioned in detai . 

6 . Subsequent to the filing of the claims statement by 
the Secretary of the said Sangh the respondent filed an ad 
ditional counter on the same lines as the original counter 
and mentioning about some more facts which need not bo 
referred to in detail . 


2 . The petitioner field his claims statement contending 
as follows. The petitioner was permanently employed as 
Coal Cutter and he had put in about ten years of service . 
On 3. 9 . 1966 there was an accidental explosion on in the 
mine and the claimant was seriously injured with fractures 
in both legs and feet and received injuries all over his body. 
He was admitted in the Company s Hospital at Bellampalli 
where he was treated as an inpatient for six months. Then 
ho was shifted to the Company s hospital at Mandamari 
and was treated as inpatient for about two months. The 
wounds did not hcal and the bone pieces in Tibis were not 
removed . When ho could not even stand and walk normally , 
in that state of health the petitioner was discharged from 
the Hospital on 21.6 . 1967. As the claimant found himself 
to be still in bad state of health he got himself admitted in 
the Nizam s Orthopaedic Hospital, Hyderabad for treat 
ment on 14 .7 . 1967. He was treated for some time in the said 
Hospital and later on he underwent treatment in M .G . M . 
Hospital, Warangal from 30 . 9 . 1967 to 6 . 10 . 1967. During 
the period of sickncss the Management discharged the peti 
tioner from service by their Order dated 25 .6 . 1967. The 
Management relied upon the opinion given by their Medi . 
cal Officer and the Company s Medical Board , The peti 
tioner was discharged from the Hospital on 28 .8 . 1967. After 
this whole treatment the petitioner was declared fit by the 
Andhra Pradesh Regional Medical Board and the petitioner 
demanded reinstatement with back wages as Coal Cutter ag 
the discharge was neither proper nor justified . Tho 
petitioner filed W . C . Case No. 491 / 1968 wheroin the 
Commissioner for Workmen s Compensation decided and 
treated the entire period from 3 . 9 . 1966 to the date of finding 
by the Andhra Pradesh Regional Board i.o . 16 . 9 . 1969 as 
period of Medical Treatment and directed payment of half 
monthly wages . Thọ Company paid half monthly wages 
after deducting the amount paid earlier . The Management 
relied upon the opinion of the Company Medical Board 
recommending loss of 30 % earning capacity and while 
awarding compensation on that basis discharged tho peti 
tioner as unfit for work . The finding of the Commissioner 
for workmen s compensation that the petitioner was under 
treatment till 16 .9 . 1969 became final and this finding is binding 
upon both the petitioner and the respondent. During the 
course of the conciliation the respondent was willing to 
reinstate the petitioner with continuity of service as Coal 
filler but the petitioner was not willing for that job ginco 
the duties of Coal Filler are more arduous and piece rate . 
So the Management should be directed to reinstatç the peti 
tioner E18 Coal Cutter with continuity of servico . 


7 . When the matter was taken up for enquiry the res 
pondent s representative represented that the petitioner was 
not fit to work as Coal Cutter and the petitioner represen 
ted that he was prepared to work if any surface job wag 
given and so the respondent s representativo requosted time 
for consulting the Management. At request of the parties 
the matter was adjourned from time to time for reporting 
settlement. On 12 . 2 . 1973 the parties filed a memo. of com 
promise to the effect that the petitioner was taken into ser 
vice as a Shale Picker and that the matter was fully and 
finally settled and the same was recorded . The petitioner s 
counsel represented that it should be mado clear that there 
is no break in the continuity of service and the respondent s 
representative stated that a separate letter was given stating 
that there won t be any break of service and the petitionor s 
counsel represented that this fact also may be mentioned in 
the award itself. 


8 . Now it is seen that the present disputo arose since the 
services of the petitioner, who was working as Coal Cutter 
and who had met with an accident, woro terminated 
as he was found unfit to work underground. 
Since the petitioner himself represented that he was 
prepared to work on any surface job tho Management had 
considered his request and now tho Management had om 
ployed the petitioner as a Shalo Picker . So the settlement 
arrived at is a fair settlement under the circumstances of 
this case . It also now represented by the respondent s re 
presentative that a letter had already been given stating 
that the petitioner will have continuity of service . I am satis 
filed that award can be passed in terms of the settlement 
arrived at. 


9 . In the regult award is passed in terms of the settlement. 
A copy of the memo. of compromise shall be attached to 
the award . 


3 . The respondent filed a counter contending as follows : 
The petitioner was working as Coal Cutter in Kalyani Khani 
No. 2 Incline . He met with an accident on 3. 9 . 1966 and he 
was treated in the Company s Hospital ax Bellampalli. The 
61 G of 1 / 72 - 24 , 


Dictated to the Stenographer, trunscribed by him and 
corrected by me and given under my hand and the soal of 
this Tribunal, this the 12th day of February , 1973 . 

P , S , ANANTH , Presiding Officer, 


jil 
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S 
BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL (CENTRAL ) 

Miscellancous l etition No. 73 of 1972 
AT HYDERABAD 
I.D . No . 50 of 1971 

Industrial Dispute No. 30 of 1967 
Workman of Singareni Collſeries Co . Ltd . 

BETWEEN 
Vs. 

A . Rajaiah , Ch . Ellaiah , S . Satyanarayana, V . Satya 
Singareni Collleries Company Limited . 

narayana , V . Vaman Reddy, M . Devadas and 

B . Lingaiah - - PETITIONERS . 
MEMO. OF COMPROMISE 

AND 
This Memo. of Compromise Sheweth ; 

The Management of Singareni Collierics Co . Ltd ., 
The Govt. of India made the following reference to the 

Ramagundam Division , Godavari Khani Karim 
Industrial Tribunal, Hyderabad . 

nagar, Karimnagar District. - RESPONDENT. 
" Whether the action of Management of Mandamari 

Appearances : 
Division of Singareni Collicries Co . Ltd ., P . O . 
Kalyan Khani ( A . P . ) in terminating the employ 

Sri A . Lakshmana Rao, Advocate — for Petitioners . 
ment of Shri Bura Rajesham , Coal- cutter of K . K . 2 

Sri M . Shyam Mohan , Personnel Officer, 
with 

Singareni 
effect from 21 - 6 - 1967 is justified ? If noi, 

Collierles Co . Ltd ., Bellampalli- - for Respondent. 
to what relief is the workman entitled ?" 


AWARD 


The claim statement and the Counter statement were filed 
and the matter was posted for enquiry . 


This is a petition filed under Section 33A of the Industrial 
Disputes Act 1947 (hereinafter referred to as the said Act ) 
for directing the Management not to alter the conditions of 
service of the petitioners pending disposal of I.D . No. 30 of 
1967 . 


Shri Buru Rajesham applicd to the Management for sym 
pathetic consideration for employment on the surfjce and 
after prolonged discussions tho matter is amicably settled 
As follows: 

1 . Shri Bura Rajesham has been examined on 15 - 11 1972 
and found medically fit to work as Shale Picker. 

2 . He will be employed in terms of the Compromise 
w . e . f. 24 - 12 - 1972 , 

3 . He will be given Cat. I with basic wage of Rs. 5 from 
the date he is employed as Shale Picker at any of the 
Screening Plants at Mandamari Division , 

4 . It is clearly understood that he has no claim for wages 
with effect from 25- 6 - 1967, the date when he was discharge ! 
is medically unfit for further service by the Company s 
Medical Board upto the date of his employment. 

5 . It is clearly understood that he has received half monih 
ly compensation as per the decision of the Commissioner , 
Workmen s Compensation and he has no claim for any other 
benefits from the time he was medically declared unfit upto 
the date fo reemployment 
6 . The matter is fully and finally settled . 
Management: 

Workmen : 

Sd / 

3 - 2 -73. 
M . Vasudevan 

Secretary , 
Dy. General Manager, 

A . P . S . C . M , Sangh . 
Witnesses : 
1 . Bura Rajesham . 
2 . B . R . Krishnna . 

( TRUE COPY ] 
P . S. ANANTH , Presiding Officer 

[No. 1 -2112 / 7 /71-LRIIJ 
S . O . 905. In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act., 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby publishes the following award of the Central Gov 
crnment Industrial Tribunal, Hyderabad , in a petition filed 
under Section 33A of the Act by Shri A . Rajaiah and six 
others working as Turbine Drivers in Power House , Rama 
gundam , ( Andhra Pradesh ) against the management of 
Singareni Collieries Company Limited which was received 
by the Central Government on the 6th March , 1973. 
BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL (CENTRAL ) 

AT HYDERABAD 
Present: 
Sri P . S . Ananth , B . Sc., B . L ., Industrial Tribunal. 

Hyderabad . 


2 . The petitioners filled this petition contending as follows: - - 
The respondent is guilty of contravention of provisions of 
Section 33 of the said Act. The petitioners are permanent 
employees of Singareni Collicries Company Limited and they 
are working in the Power House at Ramagundam as Turbine 
Drivers. The respondent erected Power House of 18 M . W . 
capacity at Ramagundam and it started production in 1968 
with one Turbine. In 1969 two more Turbines were com 
missioned . The Power Housc works round the clock in 
thice shifts . Two Turbines work continuously while the third 
is kopt as sparo . The first four petitioners have been work 
ing as Turbine Drivers ever since thc Power House in gene 
rating electricity , that is, from November, 1968. The rest 
of the petitioners are working as Turbino Drivers since the 
two Turbines are regularly operated from 1969. All the 
petitioners are trained under Rumanian Engineers. In the 
beginning the Turbine Driver was provided with the assistanco 
of an auxiliary Turbine Attendant in Category III . The 
auxiliary Turbino Attendant used to attend to cleaning work 
of the Turbine. After two turbines started functioning the 
Turbine Driver is provided with mazdoor also who used 
to attend to the cloaning along with the auxiliary Turbino 
Altendant. Some time back the Management instructed the 
Auxiliary Turbine Attendant not to attend to the cleaning 
work and also dispensed with the services of the mazdoor, 
At the same time th¢ Turbine Drivers are compelled to do 
the cleaning of Turbines. The work of a Turbine Driver 
is onerous , tosponsible and is highly skilled nature . Tho 
nature of work is such that he should be very vigilant 
through out the shift. The Turbinc Driver does not havo 
any time at his disposal to attend the cleaning work . With 
out any justification and with a view to victimise tho Turbige 
Drivers the Management has effected a change in usage as 
to the conditions of service applicable to the Turbine Drivers. 
All the petitioners are concerned workmen in ID . No. 30 
of 1967 pending on the file of this Tribunal. The sald dis 
pute relates to the modification and change of the wago 
structure and categorisation recommended for Bengal and 
Bihar SỌ as mako it applicable to Singareni Collleries. 
In the said dispute thợ Turbine Drivers in the Collieries of 
the Management claimed for the grade of Rs. 245- 440 hav 
ing regard to the nature of work of their counterparts in 
Bengal and Bihar. The Management deliberately altered the 
conditions of service of the petitioners without following 
the procedure laid down in Section 9A and Section 33 of 
the said Act when J. D . No. 30 of 1967 directly connected 
with conditions of service is pending. As a matter of fact 
the Management issued charge sheets to some of the peti 
tioners and passed orders of suspension against A . Rajaiah 
and V . Satyanarayana for their alleged deriliction of duty , 
Thus the Management has contravened the provisions of 
Section 33 and 9A of thự said Act. So the Management 
should be directed not to alter the conditions of service 
pending disposal of J. D , No. 30 of 1967. 


- 


- - - 
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3 . The respondent filed a counter contending as follows : that the petition itself is not maintainable under Section 
There has been no contravention of provisions of any of 33A of the said Act as there is no question of any contra 
the provisions of Section 33 of the said Act and so the vention of Section 33 of the said Act in as much as the 
petition is not maintainable . Further there is no mention of Power House itself was put into operations only in 1968, 
Sub -section that is alleged to have been contravened . Tiere that is, along after the filing the Industrial Dispute No. 30 
is no alternation of the conditions of service to the prejudico of 1967 and that the petitioners are governed only by their 
of the workmen as nothing can be said to have been altered service conditions express or implied and so at best even 
immediately before the commencement of proceedings in if it is assumed that there is any change in the service 
I. D . No . 30 of 1967 when the Power House came into exis conditions it would come only under Section 33 ( 2 ) ( a ) of 
tence nearly after one year . So the workmen in the the said Act. Now it has to be seen whether the petition 
Power House are governed by the terms of their employ is maintainable . So far the nature of the duties donc by 
mçnt express or implied . So the present petition has no the petitioners are concerned one of the petitioners examined 
bearing on Industrial Dispute No . 30 of 1967 and it is not himself as P . W . 1 and on the side of the respondent thc 
directly connected with the conditions of service as the main Senior Division Engineer who is there since the erection of 
dispute pertains to wages and certain category of work and Power House at Ramagundam has been examined as R . W . 1 . 
so there is no violation of Section 33 ( 1 ) ( a ) of the said Act . It appears that some Action had been taken against some 
It is denied that the petitioners are working as Turbine of the petitioners on the ground that they refused to clean 
Drivers as some of them are auxiliary turbine drivers and the Turbine . Ex. R . 2 is the charge memo, issued to the 
I. D . Nos. 71 / 71 and 81 / 71 arc the two disputes relating to first petitioner . Ex. R . 1 is the order of suspension of the 
the petitioners. Even so there is no alternation in their first petitioner . Ex. R . 3 is the domestic enquiry filc relat 
servicc conditions as they have been performing all the allied ing to him . Ex. R . 4 is the letter issucd to the first peti 
duties pertaining to Turbine since the first Turbine was com tioner warning him . Exs, R . 5 and R . 6 arc the Domestic 
menced in November, 1968 and a second Turbinç was Enquiry Files relating to the third petitioner and the fourth 
commenced in May , 1969. At no time both the . Turbines petitioner respectively . Ex , R . 7 is the letter addressed by 
were operated except for trial period till April, 1971 . So the Agent to the office President of A . P . Singarcni Collieries 
the allegutions that there is violation of Section 9A of the Mazdoor Sangh with reference to the cleaning of the Turbine 
said Act is baseless. Some of the petitioners are working and the Ex. R . 8 is the copy of the letter addressed to the 
as Auxiliary Turbine Attendants and their duties are to petitioners 1 , 2 , 3 and another asking them to clean the 
attend to all Auxiliaries. The Auxiliary Turbine Attendant Turbine. It may not be necessary to refer to the evidence 
was not to attend to the cleaning work of the Turbincs. of P . W . 1 and RW . 1 in detail at this stage because if it 
That the allegation that a mazdoor was provided along with is found that the petition is not maintainable then the peti 
the Auxiliary Turbine Attendant for merely cleaning the tion is liable to be rejected . 
Turbine is fantastic and fictitious. One mazdoor used to 
clean the Power house floor but was not competent to 6 . It is common ground that the first Turbine in the 
touch the machinery or the Turbine . This matter came up Power House at Ramagundam was commissioned in Octo 
under Grievance Procedure and during the discussions it was ber , 1968 by which time I. D . No . 30 of 1967 was pending 
never mentioned by the potitioners that cleaning of machi before this Tribunal and that later on in the year 1969 the 
nery was not their job . Further the matter was discussed other Turbine also started working. It is seen from tho 
with the office bearers of the Workmen Union and the cvidence of R . W . 1 that three of the Turbine Drivers wero 
General Sccretary was convinced that cleaning of the machi previously working as Junior Drillers in the Prospecting 
ncry is the duty of the Turbine Drivers and assured that Department and that when that Department was closed they 
they would advice the petitioners accordingly . The allega were brought to the Power House , that four Auxiliary Tur 
tions that the work of Turbine Drivers is so onerous and bine Attendants wero I. T .I. Candidates, that when the first 
highly skilled is again not true as the running of a Turbine Turbine was started in October, 1968 four persons were 
is continuous and it is the duty of the workmen to keep a promoted as Turbine Drivers by issuing relevant office 
watch and to carry out all the duties incidental and keeping Orders. So from the evidence it is clear that the Turbino 
the Turbine tidy does not entail any indignity to the status Drivers relating to tho Turbine in the Power House at 
of the person . The inferences of victimisation and harass Ramaguindam were employed only long after the reference 
ment are far fetched . That the petitioners are concerned that was made and which is the subject matter of I.D . No. 30 
workmen in ). D . No . 30 of 1967 in demanding higher grado of 1967. The learned counsel for the petitioners contended 
does not result in not carrying out their normal duties and that the petitioners are workmen concerned in I. D . No . 30 
the petition is to cscape liability under the Standing Orders of 1967 though they had been appointed as Turbine Drivers 
for wilful in subordination . There is no necessity to have long after tho reference is made relating to I. D , No. 30 of 
recourse to the procedure laid down under Section 9A of 1967 and in support of his contention he relied upon thọ 
the said Act. The Management has not violated Section decision reported in NEW INDIA MOTORS V . K . T . MOR 
33 ( 1 ) ( a ) of the said Act 35 the matter is not connected RIS ( 1960 ( 1 ) LLI page 551 ) (Supreme Court ) and TATA 
with the main dispute and much less there were no service IRON & STEEL CO . V . SING ( 1965 ( 1 ) LLJ, page 122 ) . 
conditions immediately preceding the reference as no Power The respondent s representative does not dispute the fact 
House existed in Ramagundam Thc Management reserves that the Turbine Drivers, who were appointed subsequent to 
the right to take disciplinary proceedings under thc Standing the reference macle in ID . No. 30 of 1967 , the workmen 
Orders. The petition is liable to be dismissed . 

concerned in 1. D , No. 30 of 1967, because it is now seen 

that in I. D , No. 30 of 1967 the reference inade was what 
4 . The points that arise for determination are : ( 1 ) 

further modification and changes in the categorisation of 
Whether the petition is not maintainable ? ( 2 ) Whether the 

wage structure recommended by thc Wage Board are neces 
respondent should be directed not to alter the conditions of 

sary to make the said categorisation and wage structure 

Applicable to the workmen of Singareni Collicries Company 
service of the petitioners ? 

Limited. So as contended by the leamed counsel for the 

petitioners the petitioners in question are the workmen con 
5 . Point ( 1 ) : — The petitioners are said to be working as 

cerncd in I. D , No. 30 of 1967 as contemplated under sec 
Turbine Drivers in the Power House At Ramagundam . Ac 

tiori 33 ( 1 ) ( a ) of the said Act. 
cording to the respondent some of the petitioncrs are Auxl 
Jiary Turbine Drivers. The petitioners have filed the present 7 . Now it has 10 seen whether the alleged aitcration 
petition for directing the respondent not to alter the condi of service conditions can be said to be a violation of Sec 
tions of service pending disposal of ID . No . 30 of 1967 . tion 33 ( 1 ) ( a ) of the said Act attracting the provisions of 
Their contention is that it is only Auxiliary Turbine Atten Section 33A of the said Act. It is contended by the res 
dants who were cleaning the Turbine when the first Turbine pondent s representative that since the petitioners wero 
stated working, that after two Turbines started functioning appointed long after the reference made in 1. D . No. 30 of 
regularly the Turbine Driver was also provided with a 1967, their service conditions are governed by the contract 
mazdoor who used to attend to the work along with the of service entered into between the employees and the 
Auxiliary Turbinc Attendants and that some time prior to Management, that J. D . No. 30 of 1967 has nothing to do 
the fling of the present petition ., the Management had ins with the service conditions of the pctitioners as they relate 
tructed the Auxiliary Turbine Attendant not to attend to only to the Wage Aructure and categorisation , that Section 
the cleaning work and also dispensed with the services of 33 ( 1 ) ( a ) can be said to be violated only if there is any 
thc mazdoor and that this action on the part of the Manage alteration in the conditions of service applicable to the em 
ment in changing the service conditions is a contravention ployees immediately before the commencement of the pro 
under Section 33. The contentions of the respondent arc ceedings said that when in this case there were no serviço 
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case that the respondent had 
service . 


altered 


their 


conditions of 


10 . Award is passed accordingly. 
Dictated to the Stenographer , transcribed by him and cor 
rected by me and giden uider my hand and the seal of this 
Tribunal this the 1sth day of February , 1973, 

P . S. ANANTH , Presiding Officer. 


APPENDIX OF EVIDENCE . 


Witnesses Examinod 

for Petitioner: 
P . W , 1 . $. Satyanarayana . 


Witnesses Examined 

for Respondent: 
RW . 1 ,- - A , M . Mathew . 


DOCUMENTS EXHIBITED FOR PETITIONER 

NIL 


conditions applicable before the commencement of the 
proceedings in I. D . No. 30 of 1967 in as much as the first 
Turbine in the Power House at Ramagundam was commiş . 
sioned only in October, 1968, the present petition is not 
maintainable under Section 33A of the said Act. The 
lcarned counsel for the petitioners on the other hand con 
tended that if any new persons are posted to the same posts 
existing prior to the reference , they also would come in and 
their conditions of servicc would be protected , though they 
are employed subsequent to the reference and so that inter 
pretation of the words " applicable to them immediately 
before the commencement of such proceedings " in Section 
33 ( 1 ) ( a ) should not be construed literary but should be 
construed so as to mean the workmen concerned and that 
if so construed then the Management can not change tho 
conditions of Service without previous permission as con 
templated under the provisions of Section 33 ( 1 ) ( a ) of the 
said Act. Now from the evidence it is seen that at the 
timo when the reference relating to I. D . No. 30 of 1967 
was made there was no power house at all at Ramagundam . 
So it is only a new Power House that came into existence 
after the reference. Now the case of the respondent is that 
the Turbine Drivers were appointed by passing separate 
orders. So the Turbine Drivers of this particular Power 
House would be governed by service conditions According to 
the paturo of their appointment order . So whatever may 
be the service connditions relating to the other Turbino Dri 
vers , who were already working in the other power house 
which came into existence long prior to the reference relat 
ing to I. D . No. 30 of 1967, so far as the Turbine Drivers 
of the Turbines in the Power House at Ramagundam aro 
concerned it cannot be said that their conditions of service 
were those that were applicable to them immediately before 
the commencement of the procecdings relating to I. D . No . 30 
of 1967. If that is so , then the Management would be per 
fectly justified in altering the conditions of service of such 
workmen under Section 33 ( 2 ) ( a ) of the said Act in which 
case the Management need not ask for any approval of 
this Tribunal under Section 33 ( 1 )( a ) of the said Act . If 
it is the case of the petitioners that there has been alteration 
of their service conditions in as much as their service con 
ditions are the service conditions which have come into exis 
tenco long after the reference relating to I. D . No. 30 of 1967 
they may have to agitate their right separately and raise a 
soparato industrial dispute but they cannot complain of vio 
lation of the provisions of Section 33 ( 1 ) ( a ) and invoke the 
provisions of Section 33 ( A ) and file a petition like of the 
present ono. Under Section 33 ( 1 ) ( a ) if the conditions of 
service with reference to any matter connected with the 
disputo are altered then only it can be said that there is 
violation of Section 33 ( 1 ) ( a ) of the said Act. The matter 
that is now pending in I.D . No . 30 of 1967 relates to Wage 
Board structure and categorisation has nothing to do witb 
the service conditions of the petitioners since their service 
conditions have come into existence only long after the re 
ference was made , because they have been appointed under 
separato office orders , some in October , 1968 and some in 
1969. So even though the petitioners can be said to be 
workmen concerned in I .D . No. 30 of 1967 since they 
also would be found by the award that may bc passed in 
I. D . No. 30 of 1967 though they were appointed long after 
tho reference , still it cannot be said that the alleged altera 
tion of the conditions of service can be said to be with 
referenco to any matter connected with the dispute or that 
the alleged alteration of conditions of service can be said 
to be with reference to conditions of service Applicable to 
them immediately before the commencement of the pro 
ceeding in I. D . No . 30 of 1967. So the only course open 
to the petitioners is to raise a separate dispute if it is their 
case that there hus been violation of their conditions of 
service , but they cannot file a petition under Section 33A 
alleging contravention of provisions of Section 33 ( 1 ) ( a ) and 
Section 9A of the said Act. In this view of the matter ] 
hold on this point that the petition is not maintainable . 


DOCUMENTS EXHIBITED FOR RESPONDENT 
Ex. R . 1 . - Order of suspension dated 22 / 23- 9 - 1971 

issued by Senior Erection Engineer , Power House , 

O .D .K . to A . Rajaiah. 
Ex . R . 2 . - Charge memo. dated 18 - 8 - 1971 issued by 

Senior Erection Engineer 18 M . W . Power Station , 

Ramagundam Division to A . Rajaiah . 
Ex. R . 3. – Domestic Enquiry File of A . Rajalah . 
Ex. R . 4 .- - Letter dated 28 - 9 - 1971 of Senior Erection 

Engineor , 18 M . W . Power Station , Ramagundam 
Division addressed to A . Rajajah stating that his 
suspension was kept in obeyance and given a 

chance to rectify himself . 
Ex. R . 3 . – Domestic Enquiry File of S . Satyanarayana , 
Ex. R . 6 . -- Domestic Enquiry File of Sri V . Satya 

лагаyаnа . 
Ex. R . 7 . - Letter dated 22 -9 - 1970 of the Agent, Rama 

gundam Division - I addressed to the President, 
A . P . C . M . Sangh , G .D .K . regarding cleaning of 

Machinery . 
Ex , R . 8 . - - Letter dated 21- 1 - 1972 of Agent, Ramagun 

dam - I addressed to S . Satyanarayana , A . Rajaiah , 
etc . Ellaiah and V . Narsimha Rao regarding clean 
ing of Machinery . 

P . S. ANANTH , Presiding Officer 

[No . 7 / 21 /67-LR . JIII) 


$ . O . 906 . - In pursuanco of Section 17 of the Industrial 
Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ) , the Contral Government 
hereby publishes the following award of the Central Gov 
ornment Industrial Tribunal, Hyderabad , in a petition filed 
under Section 33A of the Act by Shri Nittoori Rayamallu , 
Machine Mining Operator in No. 1 Incline , Godavari Khani. 
Andhra Pradesh against the management of Signareni Col 
licries Company Limited , Kothagudem which was received 
by the Central Government on the 6th March , 1973 . 


BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL (CENTRAL ) 

AT HYDERABAD . 


Present : 


8 . Point ( 2 ) : - In view of my finding on point ( 1 ) there 
is no need to consider the evidence in this case to see whe 
ther the Management should be directed not to alter the 
conditions of service of the petitioners during the pendency 
of I. D . No. 30 of 1967 and so no finding is given on this 
point as the petition itself is little to be rejected u $ not main 
tainable . 


Sri P . S . Ananth , B . Sc., B . L ., Industrial Tribunal, 
Hyderabad. 
Miscellaneous Petition No. 98 of 1972 

In 
Industrial Dispute No. 30 of 1967 

BETWEEN 
Nittoori Rayamallu . — Petitioner, 

AND 
Management of Singareni Colleries Company Limited , 

Ramagundam Division II, Godavari Khani, Karim 
nagar District . - Respondent. 


9 . In the result in yicw of my finding on point ( 1 ) the 
Ytition is not maintainable , it is rejected and it is open to 
thoctitioners to raise a separate dispute , if it is their 


1389 


SEC , 3 ( 1)] 


THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 24 , 1973 /CHAITRA 3, 1895 


Appearances : 

Sri A . Lakshmana Rao , Adovcate - - for Pctitioner. 

Sri M . Shyam Mohan, Personnel Officer- - for Res 
pondent. 


AWARD 


This is a petition filed under Section 33A of the Industrial 
Disputes Act 1947 (hereinafter referred to as the said Act ) 
for directing the respondent to re -instate the petitioner with 
full back wages with effect from the date of his discharge 
from scrvice. 


Board of the respondent Company besides the Civil Assis 
tant Surgeon of the District Head quarters Hospital, Karim 
nagar. As the services of the petitioner were terminated on 
grounds of medical unfitness by the Medical Board ., the 
question of reinstatement does not arise . The services of 
the petitioner was dispensed with with effect from 10 -1 - 1972 . 
After tho lapse of six months the petitioner produced a 
certificate from the " Cardiologist" of the Osmania General 
Hospital, Hyderabad dated 17 - 7 -1972 which cannot be bind 
ing on the management. The petitioner never approached 
the management with any representation whatsoover for 
any consideration to work in and around the mine. The 
petitioner did not make any representation for medical leave 
at the relevant time and did not follow the procedure under 
the Standing Orders. The petitioner chooso to appear bofore 
the Cardiologist at his will and plcasure without any refer 
ence of the Medical Officers of the Respondent company 
and never represented his condition and hence there was no 
dispute with the petitioner and so there does not exist any 
industrial dispute which can be adjudicated upon . The 
allegation of victimisation is false and fabricated . The 
discharge is in accordance with the Standing Orders of the 
workman concerned and there is no contravention of Section 
33 ( 2 ) ( b ) of the said Act and hence to application under 
Section 33A of the said Act lies. The petitioner is not a 
concerned workman as there is no employec and cmployer 
relationship the moment he is compulsorily retired from the 
service of the Company . A retired workman has no case 
to complain under any of the sections of the Industrial 
Disputes Act. It is well settled that retired workman can 
not scek any remedy as it is a valid termination under 
Standing Orders . The petitioner is not entitled to any 
reinstatement with back wages . 


2 . The petitioner in his petition contended as follows : 
The petitioner was a permanent employee of the respondent . 
He worked as Machine Mining Operator in No. 1 Incline , 
Godavari Khani. After the implementation of the Wago 
Board recommendations he was placed in Category VI. The 
petitioner is very bale and healthy person and his age is 36 
years now . He does not suffer from any discase to be 
made unfit for further service. He is an active Trade Union 
worker and when the petitioner was working as Machine 
Mining Operator in No. I Inclinc , Godavari Khani, ono 
finc morning the respondent informed him that the Medical 
Board of the Company found him unfit on 9 - 1 - 1972 for 
further service with the company due to " Ischacmic Heart 
Disease " . With effect from 10 - 1 - 1972 his services wore dispensed 
with , The petitioner does not suffer from any heart disease . As 
A matter of fact no doctor of the company cxamined him 
for any heart discase . Soon after his services were dis 
pensed with the petitioner approached the respondent and 
made a written representation that he does not suffer from 
any disease , much less a heart diseasc and that he is fit 
to work as Machine Mining Operator. The respondent 
virtually refused to reinstate the petitioner . After rejection 
of his request for reinstatement the petitioner approached 
the cardiologist of tho Osmania General Hospital who is 
also the Professor and Head of the Department of Cardio 
logy Osmania Medical College and got himself examined . 
The expert cardiologist s certificate is to the effect that the 
heart is normal and that thc pelitioner is fit for all duties . 
With a view to victimise the petitioner for his lawful trade 
union activities , in colourable exercise of its power of dis 
charge simpliciter , the respondent" discharged the petitioner 
from service on fictitious ground of unfitness for further 
service . The Standing Orders of the respondent do not 
confer any such power on it to discharge the workman . 
The petitioner is & concerned workman in I. D . No. 30 of 
1967 ponding on the file of this Tribunal. The respondent, 
dismissed the petitioner from service without following tho 
procedure laid down under Section 33 of the said Act. So 
the respondent may be directed to reinstate the petitioner 
with full back wages with effect from the date of his dis 
charge from service. 


4 . The point that arises for determination is whether the 
respondent is liable to reinstato tho petitioner with back 
wages. 


$ . The petitioner was working as Machino Mining 
Operator in G . D . K . No . 1 Incline Singareni Collierics Com 
pany Limited . R . W . 2 (Dr. (Mrs ) M . Ramalakshmi) who 
is working as Senior Medical Officer , Godavari Khani Diy 
pensary since 1970 and another constituting the Medical 
Board examined the petitioner on 9 - 1 - 1972 and they declared 
the petitioner unfit for further service and issued the certifi 
cate the original of Ex. P . 2 dated 9 - 1 - 1972 and pursuant 
to it the respondent removed the name of the petitioner 
from the rolls with effect from 10 - 1 - 1972 by passing the 
order the original of Ex. P . 3 dated 10 - 1 - 1972. Now the 
petitioner has filed the present petition for reinstatement 
contending that with a view to víctimişe him for his law 
ful trade union activities and in colourable excrcise of its 
power of discharge simplicitor the respondent discharged 
the petitioner from sorvice without following the procedure 
laid down under Section 33 of the said Act even though 
I. D . No . 30 of 1967 is pending. 


3 . The respondent filed a counter contending as follows : 
Tho petition is not maintainable under Section 33A of the 
said Act and it is liable to be dismissed in limini. It is 
admitted that the petitioner was an employec of the Com 
pany as Machine Mining Operator of Godavari Khani No. 1 
Inclino . He was uphealthy and he has been a person with 
a heart complaint irrespective of his age . He was suffering 
from a disease of the heart from 1969 onwards without 
any improvement in spite of the treatment by the authorities 
of the Colliery Dispensary . As per records with the respon 
dent the petitioner had cardiac infection first time on 
11- 1 - 1969 . He reported sick at the Colliery Dispensary of 
the respondent from 18 - 1 - 1969 and made fit for duty on 
16 - 2 - 1969 . He attended for duty further only for one day 
1. e. on 17 - 2 - 1969 and he again reported sick on 18 - 2 - 1969 
and he was made fit on 18 -4 - 1969. Io Was again macle 
unfit for the same disease on 28 - 11- 1971 and he was sent 
to Karimnagar Hospital for treatment and he was made fit 

on 18 - 12 - 1971. He was further examined by the Medical 
-- Board of the respondent Company constituted by the Chief 

Surgeon and Medical Officer and he was found to be unfit 
for further service due to " Ischgemic Heart Disease " . Ac 
cordingly the services of the petitioner were dispensed with 
with effect from 10 - 1 - 1972 . The allegations that the peti 
tioner does not suffer from heart disease and that no doctor 
of the respondent company examined him for any heart 
disease and that no Medical Board was continued and 
examined the petitioner are incorrect and baseless. The 
petitioner was examined by the Doctor and the Medical 


6 . One of the contentions of the respondent is that the 
petition under Section 33A does not lie and that there has 
been no contravention of Section 33 ( 2 ) (b ) of the said Act 
since the dischargo is in accordance with the Standing 
Orders and that & retired workman cannot seek any remedy 
as it is a valid termination , under the Standing Orders. It 
is contended by the rospondent s representative that if it is 
discharge simplicitor as alleged in tho petition , then the dis 
charge is not due to any misconduct under Section 33 ( 2 ) (b ) 
of the said Act and that as there is no violation of Section 

33 ( 2 )( b ), the petition under Section 33( a ) does not lic and 
he relied upon the decision reported in NATIONAL 
MACHINERY MANUFACTURERS V . VYAS ( 1964 ( I ) 
LLJ, page 624 ) and contended that the principle laid down 
in that decision applies to the present case . In that case their 
Lordships observed that Section 33 ( 2 ) (b ) can have no 
application to case of discharge unless it is for misconduct. 
No doubt this is not a case where the petitioner had been 
discharged or punished for any misconduct not connected 
with the dispute as provided under Section 33 ( 2 ) (b ) of the 
said Act and so there is no violation of the provisions of 
Section 33 ( 2 ) ( b ) for attracting the provision of Section 33A 
of the said Act. But it has to be seen whether it can be 
said that there is violation of the provisions of Section 33 ( 1 ) 
or Section 33 ( 2 ) ( a ) of the said Act. 


7 . The learned counsol for tho petitioner contended tfiat 
it is only tho substance of the order that has to bo soen ad 
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80 it has to be seen whether it is discharge simplicitor or 
some thing more and that in this case but for the Medical 
Boards opinion, the petitioner would not have been discharged 
and that when the certificate issued by the Medical Board 
is not true, the discharge goes allotmatically and that it is 
only on the assumption that the petitioner is suffering from 
heart disease the Medical Board issued the certificate re 
sulting in the discharge of the petitioner. He relied upon 
the decision reported in U . B . DUTTA & CO . v , ITS 
WORKMEN ( 1962 ) ( I ) ULJ page 374 ( Supreme Court ) . In 
that canc the employer wanted to take action for misconduct 
and then suddenly dropped the departmental proceedings 
which were intended to be held and decided to discharge 
the employce under Rule 18 ( a ) of the Standing Orders of that 
Company and under thosc circumstanccg their Lordships 
held that it was clearly a colourable excrcise of the power 
under that Rule . He also relied upon the decision in 
SRIVASTAVA v . BANARAS E . L . & P . Co . ( 1970 ( I ) LLJ, 
page 394 ) wherein their Lordships observed that the exis 
tence of power to terminate the service of a workman docs 
not make the termination immune from an enquiry by the 
labour court into its propriety or fairness and that if the 
labour finds that the power of termination has not been 
exercised in good faith or fairly , or that it has been resorted 
to from improper motive or capriciously or arbitrarily , or 
that the termination operates very harshly and unjustly , it 
would be justified in interfering with the termination . 


9 . Now coining to the merits of the case , as already stated 
from the evidence of RW . 2 it is seen that it is only on 
the assumption that the petitioner may get another heart 
attack , which may prove A fatal, the petitioner was mado 
unfit. The petitioner also shows that he was suffering from 
some sickness and so he was also hospitalised for some 
time. No doubt he does not want to admit the fact that 
he was having heart trouble at the time when he was hospr 
talised , but I feel that he being only a lay man , the evidence 
of the Doctors who examined the petitioner in this case is 
entitled to some weight, when they say that the petitioner 
was having heart trouble . R . W . 1 (Dr. D . Venkatakrishna 
Reddy ) is working as Civil Assistant Surgeon in the Dis 
trict Head quarters Hospital, Karimnagar. He says that the 
petitioner was referred to his hospital by Şingareni Colliery 
Hospital Ramagundan , on 28 - 11- 1971, that he was admitted 
in the hospital on 29- 11- 1971 at 2 - 15 a. m , with chest pain , 
that the petitioner was in conjestive heart failure , that ho 
was discharged on 8 - 12 - 1971 on his request though ho 
( R . W . 1 ) asked him to stay in hospital for minimum period 
of three weeks , that Ex. R . 1 is the discharge certificate 
issued and it shows the disease as Ischaemic Heart Disease 
with Supra Ventricular Tachy Cardia with conjestive heart 
failure , that during the 10 days that this patient stayed in 
the hospital treatment was given to the heart disease and 
its complication , that as per the records of the hospital the 
petitioner was admitted on 11- 1 - 1969 also with diagnosis 
of Coronary Thrombosis. In his cross cxamination it is 
clicited that conjestive heart failure is a curable disease , that 
Ectopic Tachycordia is also curable , that when the petitioner 
was discharged he was not fit for normal duties and so he 
recommended bedrest for four weeks so that he may become 
fit for normal duties . 


8 . Now from the evidence in this case it is seen that on 
the date when the petitioner was examined by the Medical 
Roard he was not suffering from any disease. R . W . 2 says 
that on 9 - 1 - 1972 the petitioner did not have any cardiac 
Attack and he was not suffering from any disease but he 
was declared unfit because of the previous history already 
stated by her , that it may be curable disease , but they can 
not say that it is completely curuble because even after 
cure he cannot do streneous work like a normal man and 
that it is because he cannot do the normal strencous work 
and as he was prone to another attack which may prove 
fatal, in the interests of the patient he was declared unfit for 
service under the Mines Act. So her evidence shows that 
on some suspicion that this man may not be able to do 
the normal strenuous work and that if he is asked to do 
the work he may suffer from another heart attack which 
may prove fatal, R . W . 2 made him unfit for service . It is 
now an admitted fact that I. D . No. 30 of 1967 is pending 
and that the petitioner also is a workman concerned in that 
dispute . Under Section 33 ( 1 ) ( a ) during the pendency of 
any procecdings before the Tribunal no employer shall in 
regard to any matter connected with the dispute alter , to 
the prejudice of the workman conccrned in such dispute , 
the condition of service applicable to them immediately 
before the commencement of such proceedings, under Section 
33 ( 2 ) ( a ) during the pendency of any such proceedings in 
respect of industrial dispute , the employer may in accordance 
with the Standing Orders applicable to a workman concerned 
in such dispute or where there are no such standing orders , 
in accordance with the tesms of contract , whether express 
or implied , alter, in regard to any matter not connected with 
the dispute . the condition of service applicable to that work 
man immediately before the commencement of such procecd 
inga . Here in the present case the petitioner had been re 
moved from the rolls during the pendency of I. D . No. 30 
of 1967 on the assumption that the petitioner may get 
another heart attack if he is asked to work , eventhough on 
9 - 1 - 1972 ., the petitioner was not suffering from any disease . 
So far as Standing Orders of the respondent Company are 
concerned (the Company s Standing Orders were produced 
before me for my perusal ) there is no Standing Order which 
provides for removal of the workman from scrvice in case 
he is sick or if it is suspected that his health is likely to 
be affected if he is asked to work in the Mine . So , at hest, 
the action of the respondent in removing the petitioner from 
the rolls of the Company can be said to be only a retrench 
ment on the ground of continued ill-health . If it is a case 
of retrenchment then it has to be seen whether it is a 
valid retrenchment or whether the petitioner is entitled to 
any benefits and this aspect of the matter can be considered 
at a later stage . So far as the question of the maintain 
ability of the application under Section 33A is concerned 
from the evidence placed in this case I am satisfied that 
this is a caşc of contravention of the provisions of Section 
33 ( 1 ) ( a ) or 33 ( 2 ) (a ) of the said Act. So in this vicw 
oor the matter I hold that the present petition is maintain 


10 . R . W . 2 says that on 11 - 1- 1969 the petitioner was 
brought to her housc , that he complained of pain in the 
chest and that after examining him she came to the conclu 
sion that he was suffering from Cardiac infaction , that from 
the dispensary he was sent to Karimnagar Hospital, that 
when she sent the pctitioner to the dispensary he was 
hospitalised and the nurse also had noted as chest pain 
and over time also was paid to the nurse for that day , that 
Ex . R . 2 is the extract from the Overtime Register maintained 
in the Dispensary, that Ex . R . 3 is the report received from 
Karimnagar Hospital and it shows diagonosis As Cororary 
Thrombisis , that the petitioner reported to the Dispengary 
after he was discharged from Karimnagar Hospital and he 
was given 10 days rest and after that he was made fit for 
duty on 16 - 2 - 1969, that later on the petitioner reported to 
the Medical Officer of the Colliery Dispensary on 18 - 2 - 1969 , 
that the record shows that the petitioner had stated before 
that Medical Officer that he was suffering from breathless 
ness, that is , Dyspnoca , that Ex. R . 4 is the letter dated 
24 - 2 - 1969 written by that Medical Officer which show that 
at Bellampalli the petitioner was clinically examined and that 
X -Ray Ex. R . 5 was also taken which revealed clinically that 
there was enlargement of heart, that Ex. R . 6 is thc inpatient 
case sheet maintained at Bellampalli Hospital, that on 
27 - 2 - 1969 the petitioner was referred to Karimnagar Hospi 
tal, that he went there on 1 - 3 - 1969, that on 8 -3 - 1969, as 
per the case sheet, it is evident that he had asked for the 
permission of the Medical Officer and came to Ramagundam 
as his first wifc had died and that he stayed at Ramagundam 
and that again he went to Karimnagar Hospital in the 
second week of April, 1969 , that the Medical Officer at 
Kothagudem Hospital had declared him fit for work on 
16 - 4 - 1969 that on 28 -11- 1971 one of the petitioner s rola 
lives came to him and said that the petitioner was serious 
and they wanted him to be taken to the Regional Hospital, 
that on that night one of the petitioner s relative brought 
a note given by the Medical Officer of Regional Hospital 
who had attended on the petitioner wherein he had men 
tioned the condition of the patient and the treatment given 
and he had also suggested in thc note that the patient 
should be sent to Karimnagar Hospital, that then she ins 
tructect the Medical Officer to examine the petitioner and 
give his opinion and that after examination he also came 
to the conclusion that the petitioner was suffering from 
Cardiac Infarction and that he should be transferred imme 
diately to Karimnagar Hospital, that a sick Attendant was 
allowed to accompany the patient, that Ex . R . 7 is the extract 
of overtime register showing that overtime was paid to the 
Attendant, that the petitioner was in Karimnagar Hospital 
from 29- 11 - 1971 to 8 - 12 - 1971, that after that he canic to 
her Dispensary with the discharge certificate Ex . R . 1 , that 
on 9 - 1 - 1972 the petitioner was revicwed by the Medical 
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Board consisting of herself and another Doctor and the for continued ill - health and that simply because for some 
petitioner was declared unfit for further service and the periods the petitioner was not sick it does not mean that 
Manager And the Agent were informed accordingly . She this is not a case of continued ill-health . He relied upon 
also says that this workman with this disease is susceptible the decision reported in BURBAKUR COAL CO . v . 
to Cardiac Infarction again if he docs any strenuous work . AZIMUDDIN ASHRAFF (1960 ( II ) LLJ , page 434 ) and 

contended that this decision shows what is continued Illnças , 
11. In her cross cxamination she ( R . W . 2 ) says that after He also contended when a person is removed from service 
this workman was declared fit by her on 16 -4 - 1969 there was on the ground of ill-health he is not entitled to any benefits 
no complaint from this workman till 28 - 11 - 1971 that he had and he relied upon the decision reported in WORKMEN OF 
worked during this period , that first time she diagonised the 

BANGALORE W . C . & SILK MILLS CO . v , ITS MANAGE 
petitioner s disease as of Cardiac infarction , and later on 

MENT ( 1962 ( 1 ) LLJ, page 213 ) . It was a case whero 
the Medical Officer in the Regional Medical Hospital also some workmen , who were discharged on the ground that 
diagnoised the disease as Cardioc Infarction , that the peti they were medically unfit, claimed bonus and their Lord 
tioner s case was reviewed on 9 - 1 - 1972 by the Medical ships observed that when a workmen is discharged on the 
Board , that on that day he did not have any cardiac attack ground that he is medically unfit it cannot be said that they 
and he was not suffering from any disease but he was dec 

had been discharged on the ground that their services were 
lared unfit because of his previous history , that it may be no longer required and in that case their Lordships negatived 
curable discase but they cannot say that it is completely the claim of those workmen . He also contended that as 
curable because even after cure he cannot do any strenuous 

suming that it is colourable excrcise of power the petitioner 
work like a normal man , that because he cannot do normal can t be reinstated under the circuimstances of this case and 
strenuous work and as he was prone to another attack which that only compensation can be given as laid down In 
may provo fatal, in the interests of the patient he was HINDUSTAN STEELS v . A . K . ROY ( 1970 (I ) LLJ, page 
declared unfit for service under the Mines Act and that 228 ) . 
under the Mines Act any person suffering from heart disease 
should be declared unfit to work in the Mines . 

15 . A persual of 1960 ( II ) LLJ, page 434 shows that in 

that case the respondent therein had been found plıysically 
12 . It is also now seen from the evidence of the petitioner 

unfit to carry out his duties on medical examination and that 
that after he was mado unfit for duty he had got himself 

there was no prospect of his becoming fit to do the duties 
examined by the Cardiologist Dr. U . Brahmaji Rao of 

and that when the matter ultimately was referred to the 
Osmania General Hospital, and obtained the certificate 

Tribunal, it held that the termination of the services of 
Ex. P . 1 , which shows that the petitioner s heart was 

the respondent thercin tantamount to retrenchment under 
normal and tho certificate is dated 17 -7 - 1972 and Ex. P . 1 Section 2 ( 00 ) of the said Act and so the termination of his 
also shows that the Cardiologist had noted that the petitioner 

services without following the conditions precedent to re 
was fit for all duties. The ovidence of R .Ws. 1 and 2 show 

trenchment as provided by Section 2 $ F of the gald Act 
that when they examined the petitioner they did only clini 

was illegal. In that case their Lordships observed that " con 
cal examination but that no E . C .G . was taken , whereas the 

tinued ill-health " includes any physical defect or infirmity 
Cardiologist, who issued the certificate Ex . P . 1, had taken incapacitating a workman for future work for an indefinito 
thy E . C .G . before issuing that certificate . From the evi 

period and ultimately in that case their Lordships held that 
dence of RW . 1 and R . W . 2 it is seen that they are not 

that case fell within the exception provided in Section 2 (00 ) 
specialists in Cardiology but they had worked under 

of the said Act and so it was not a retrenchment within 
Dr. U . Brahmaji Rao , who had issued the certificato Ex. P . 1 , 

the meaning given to the word therein . A perusal of this 
Now when Ex. P . 1 is shown to R . W . 1 he says that without 

decision also shows that the respondent therein was found 
E . C .G . report hc cannot comment on the opinion given in Ex . 

to be very old and infirm even though there was no organic 
P . 1 that the patient was fit for all duties. When Ex . P . 1 is 

disease and that he was made unfit on the ground that he 
shown to R . W . 2 she says that in Ex. P . 1 it is only mentioned 

was unfit for active duties due to infirmity on account of 
that there is no Cardiac enlargement but the findings of the 

old age . 
E . C .G . are also incomplete and that no previous history is 

16 . So far as the present case is concerned It is seen that 
given . According to her though Ex . P . 1 shows that E . C .G . 

the petitioner ls aged about 35 years and that even though 
was taken, the complete picture of E . C . G . is not mentioned 

he was having some heart disease he became alright and 
but only a portion of it is mentioned . Now from the evi 

that he had also worked for some time and then evidence 
donco referred to it is seen that eventhough the petitioner 

of R . W . 1 and R . W . 2 also shows that the disease suffered 
had somo heart trouble and even though he was also hospi 

by the petitioner is only a curable disease and Ex. P . I also 
talised for some time, after his discharge from his hospital 

shows that the petitioner was fit for all duties and that his 
after ho was made fiton 16 -4 - 1969 by R . W . 2 he did not 

heart was normal when he was examined by that particular 
have any further trouble till 28 - 11- 1971 , though he had 

Doctor. So under, these circumstances it has to be seen 
worked during that period and that it is only on 28 -11- 1971 

whether this can be said to be a case of retrenchment and 
that tho petitioner had become sick and he had to be again 

if so whether the petitioner is entitled to any relief of re 
sent to the hospital and that again he was discharged on 

instatement or compensation . As already stated , the peti 
8 - 12 - 1971 as seen from Ex. R . 1 and that again R . W . 2 

tioner was made unfit medically by R . W . 2 and so the peti 
reviewed his case on 9 - 1 - 1972 and made him unfit. 

tioner s name was removed from the rolls . It is because 

of the assumption that the petitioner may get another heart 
13. Now from the evidence of R . W . 2 it is seen that 

attack if he works in the Mine R . W . 2 made him unfit, as 
eventhough the disease suffered by the petitioner was cura 

according to her , as per the Mines Act if a person has a 
blo diseaso it is because of the previous history of the case 

heart disease such a person is not fit to work in and around 
and thinking that if he is asked to do normal strenuous the Mines . If it is treated as a case of retrenchment then 
duties he may again get heart attack , she had to declare him under Section 2 ( 00 ) of the Said Act retrenchment can be 
unfit for service under the Mines Act. No doubt the peti 

for any reasons whatsoever otherwise than as punishment 
tioner s case is also that it is a case of victimisation and 

inflicted by way of disciplinary action but it does not in 
that R . W . 2 s husband asked him to join some other Union clude termination of service of a workmen on the ground 
and that when he refused ho got angry and so he was re 

of continucd ill-health . Certainly the casc of the petitioner 
moved from scrvice , I am satisfied that this is only a mere does not come under Section 2 ( 00 ) ( c ) of the said Act, 
exaggeration on the part of the petitioner. The Petitioner 

because this is not a case of continued ill-health . In the 
himself says that though R . W . 2 s husband asked him to 

present case the petitioner had some heart disease and he 
join the communist Union , when he refused R . W , 2 s hus 

became alright and again he got some heart disease after 
band did not give any trouble to him go far as his work is 

sometime and that again he became alright. The definite 
concerned . Now from the evidence already referred it is evidence of R .Ws. 1 and 2 is that the disease suffered by 
clcar that it is because of the prior history of the peti 

the petitioner is only a curable disease . Ex. P . 1 shows that 
tioner s case R . W . 2 bonafide thought that the petitioner the petitioner is fit for all duties. Even on the date when 
may not be fit for doing strenuous work in the mincs. So I R . W , 2 examined the petitioner and made him unfit, ho WAR 
am satisfied that this is not 4 case of victimisation . 

quite alright and he was not suffering from any disease . So 

if the petitioner cannot be rcinstated then the petitioner is 
14 . The petitioner s representative contended that even entitled to the benefits of Section 25F of the said Act. In 
though the petitioner was not suffering from any disease on the normal cours the present order of removing the peti 
the date when R . W . 2 examination and made him unlit , tioner from the rolls cannot be upheld and reinstatement 
still in view of the history of his case the order passed by should be ordered , unless there is somo other impediment 
thọ respondent can be supported as a case of retrenchment for roinstatement, 
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23F of the said Act within one month from the date of 
publication of this Award . 


Award is passed accordingly . 

Dictated to the Stenographer , transcribed by him and cor 
rected by me and given under my hand and the scal of this 
Tribunal, this the 2nd day of February , 1973 . 

P . $ . ANANTH , Presiding Officer 


APPENDIX OF EVIDENCE 


Witnesses Examined 

For petitioner : 
P. W . 1. N . Rayamallu . 


17 . Now the only other aspect that has to be seen in this 
CASC is whether, undçr the circumstances of this case , even 
though in the usual course the order passed by the respon 
dent is liable to be set asido with a direction for reinstating 
the petitioner into service , the petitioner can be directed to 
be reinstated . If there is some justification for the respon 
dent in retrenching the petitioner then the petitioner will not 
bo ontitled to reinstatement but he would be entitled only to 
compensation . As laid down in 1970 ( T ) LLJ, page 394 ) if 
the power as termination has not been exerciso in good 
faith , fair play or that it has been resorted to arbitrarily or 
that the termination operates very harshly or unjustly, this 
Tribunal , would bo justified in interfering with the termina 
tion . In this case even though the petitioner was fit to do 
all duties on the date when R . W . 2 made him unfit, he was 
mado unfit on tho assumption that he may not be able to 
do strenuous work in the mines and that there was likely 
hood of the petitioner getting another heart -attack which may 
prove fatal. So under these circumstances I am of the view 
that the termination is not justified and that the respondent 
cannot invoke the provisions of Section 2 ( oo ) ( c ) of the 
said Act. In the decision reported in 1970 ( 1 ) LUJ, page 228 
their Lordships while considering the question in that case 
as to whether reinstatement should be ordered or compensa 
tion can be paid obscrved that it is true that some of the 
decisions of the Supreme Court have laid down that where 
the dischargo or dismissal of a workman is not legal or 
justified , the relief which would ordinarily follow would be 
a reinstatement and that the Tribunal, however, has the dis 
cretion to award compensation instead of reinstatement if 
the circumstances of a particular casc are unusual or excep 
tional go as to make reinstatement inexpedient or improper 
and that the Tribunal has, therefore , to exercise its discre 
tion judicially and in accordance with well-recognised princi 
ples in that regard and has to examine carefully the circum 
stances of each casc and decide whether such a case is one 
of those exceptions to the general rulo . Finally in that case 
their Lordships awarded compensation in view of reinstate 
ment. 


Witnesses Examined 

For Respondent: 
R . W . 1. Dr. B . Jagannadha 

Reddy. 
R . W . 2 . Dr. (Mrs .) 

M . Ramlakshmi. 


DOCUMENTS EXHIBITED FOR PETITIONER 
Ex . P . 1 ,-- Medical report issued by Dr. U . Brahmani 

Rao , Cardiologist, Osmania General Hospital on 
17 - 7 - 1972 saying that N . Rayamallu ig fit for all 

duties . 
Ex . P . 2 . — Copy of the Medical Report issued by the 

$ . C . Co. Ltd ., Medical Board ( Specially constituted 
by the Chief Surgeon and Modical Officer ) on 
9 - 1 - 1972 stating that N . Rayamallu was found to 
be unfit for further service and the same was in 

formed to thọ Agent, Ramagundam Division II. 
Ex. P . 3 . Copy of the Removing order dated 10 - 1 - 1972 

of N , Rayamallu issued by the Manager, O . D . K . 
No. I Incline , stating that his name is removed 

from rolls . 
DOCUMENTS EXHIBITED FOR RESPONDENT 


18 . So far as the prosent case is concerned the evidence 
shows that the petitioner had suffered from heart disease 
now and then though not continuously . Now R . W . 2 days 
that it is because the petitioner cannot do the normal strenu 
ous work and as he was prone to another attack which may 
prove fatal, in the interests of the patient he was declared 
unfit for service under the Mines Act. In view of the nature 
of the sickness of the petitioner it is quite probable that the 
petitioner may get another heart attack though for all pur 
poşcs he is now normal. The petitioner in his evidence says 
that the work of Machine Mining Oporator is the work of 
driving the shuttle car and Loader forward and backward . 
No doubt ho says that this work is easy work when it runs 
by electricity , but from his own statement it is clear that 
there is some strain involved in this work . He says that he 
is now claiming that the Machine Mining Operator s job 
should be given and that he does not ask for any other job . 
Since RW . 2 is a Senior Medical Officer working in Goda 
vari Khani, she must be in a better position to know the 
naturo of the work done by persons like the petitioner in 
the Minos . Now she apprehends that the petitioner may 
not be able to do the normal strenuous work in Mines and 
that if he is allowed to work ho may get another heart 
attack which may prove fatal. So from her evidence it is 
seen that in view of the nature of the disease suffered by 
the petitioner the Management does not want to take the 
risk of employing the petitioner further as Machine Mining 
Operator . Since the petitioner is not prepared to do any 
other work and since the respondent apprehends that if he 
is given the same work thero is likelyhood of the peti 
tioner getting another heart attack which may prove fatal, 
I am satisfied that, under the circumstances of this caso , it 
would not be proper to direct the respondent to reinstate 
the petitioner into service , and that the respondent can be 
directed to pay compensation to the petitioner as provided 
under Section 25F of the said Act. 


Ex. R . 1,- - Admission and discharge certificato dated 

8 - 12 - 1971 issued by Civil Assistant Surgeon , Dist. 
Head quarters, Hospital, Karimnagar to Sri N . 

Rayamallu . 
Ex. R . 2 .- - Extract from Overtime register filed by 

Dr. Mrs . Ramalakshmi senior Medical Officer , 
S . C . Co. Dispensary , Ramagundam Division stating 
that N . Rayamallu came to dispensary with cheat 

pain on 11- 1 - 1969 at 1 - 30 p . m . 
Ex. R . 3. - Out patient ticket ( Report ) issued by the 

Government Head Quarters Hospital, Karimnagar 

on 11 - 1 - 1969 to Sri N . Rayamallu . 
Ex. R . 4 . --- Letter dated 24 -2 - 1969 of Medical Officer, 

Ramagundam Division addressed to the Medical 
Officer , Bellampalli that N . Rayamallu was suffering 

from Dyspnoea . 
Ex . R . 5. - X -Ray of Sri N . Rayamallu . 
Ex. R . 6 . — Inpatient case shect of N . Rayamallu main 

tained at s . C . Co. Ltd ., Hospital, Bellampalli in 
which that N . Rayamallu s heart enlargement was 
noted . 


Ex . R . 7 ,- Extract from Overtimo register filed by 

Dr. Mrs. Ramalakshmi Senior Medical Officer, 
S . C . Co . Dispensary , Ramagundam Division stating 
that N . Rayamallu came to Dispensary on 28 - 11- 1971 
at 8 -00 P . M . with chest pain and he was sent to 
Karimnagar Hospital. 


19 . For all the aforesaid reasons, I hold on this point that 
the petitioner is not liable to be reinstated with back wages 
but that the petitioner is entitled to only to compensaion as 
provided under Section 25F of the said Act. 


S . O . 907. - In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby publishes the following award of thọ Central Govern 
ment Industrial Tribunal, Hyderabad, in the industrial dispute 
between the employers in relation to the management of 
Singareni Collieries Company Limited, Post Office Belampalli 
( Andhra Pradesh ) and their workmen , which was received by 
the Central Government on the 6th March , 1973 . 

P . S . ANANTH , Presiding Officer 

[No. 7 /21 /67-LR IT(11)] 


20 . In the result I hold that the petitioner is entitled only 
to compensation but not to reinstatement and the respondent 
b . directed to pay compensation as provided under Section 
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BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL (CENTRAL ) the conciliation proceedings held on 26 - 11 - 1966 it was agreed 
AT HYDERABAD 

to an enquiry by Labour Enforcement Officer (Central) 
Mancherial ud it was agreed that his findings would be 

accepted by both the parties . The L . E . O . (Central) Menche 
Present : 

rial conducted a detailed enquiry on 15- 3 - 1967 and it was 
Sri P . S . Ananth , B . Sc.,B . L ., Industrial Tribunal, 

proved that the 18 workmen have been doing the jobs Or 
Hyderabad . 

Tyndals as per job description 90, 98 of Mazumdar Award . 
They have been moving the engineering stores , machinery 

and heavy matcrinds , they are doing jobs of crection and 
Industrial Dispute No. 16 of 1971 

dismantling of structures and installations and withdrawal of 

machinery etc ., On the basis of the report of L . E . O . thoạc 
BETWEEN 

workinen were given old Category III of Gang Mazdoors 

with effect from 1- 2 - 1967 as per the Memo of settlement 
Workinen of Singareni Collieries Company Limited , 

dated 2 - 9 - 1967 arrived at during the conciliation proceedings. 
Bellampalli. AND 

After the implementation of the Wage Board recommenda 

tions the Management did not refix them in the appropriate 
Management of Singareni Collieries Company Limited . 

new category IV of Tyndals as per ihe Memo of Settlement 
Bellampalli. 

dated 14 - 3 - 1968 arrived at before the Deputy C .L . C . tho 

Management Agiced that the surface gang mazdoors who 
Appearances : 

were in the old category III and IV Wages will be given 

new Category IV but it was not implemented . As per Memo 
Sri B . Gangaram , Vice President, Singareni Collierics 

of Settlemont dated 17 - 9 - 1969 arrived at before the Chicf 
Workers Union , Bellampalli - . for Workmen . 

Labour Commissioner (Central) New Delhi, it was agreed 

that the surplug Gang Mazdoors issued will be decided with 
Sri M . Shyam Mohan , Personnel Officer, Singareni 

consultation with the Unions . The said Union and Tandur 
Collierice Company Limited , Bellampall; — for 

Coal Mines Labour Union aro the signatories to the settle 
Management 

ment dated 17 - 9 - 1969 but the Management has avoided the 

said Union and without discussing the matter with the said 
AWARD 

Union the Management has signed a separate agreement with 

the Tandur Coal Mincs Labour Union . Thus the Manage 
The Government of India , Ministry of Labour , Employment inent has violated the above said settlcments . These facts are 
and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) cnough to prove the unfair labour practice of the Manage 
by its Order No . 7 / 9 / 70 -LRLI dated 19th January , 1971 ment in depriving the 18 workmen of fabrication shop , in 
referred the following dispute under Section 10 ( 1) ( d ) of the the workshop . Bellampalli who have been performing the 
Industrial Disputes Act, 1947 (hereinafter referred to as the jobs of Tyndals since 1964. So the demands of these work 
said Act) for adjudicution to this Tribunal, namely, 

men that they should be given new category IV wages with 

effect from 15 - 8 - 1967 is justified . 
" Having regard to the nature of duties that are being 

performed by the following 18 Gang Mazdoors 
whether the management of Singureni Collieries 
Company Limited , Bellampalli is justified in not 

3 . The respondent filed a counter contending as follows:- - - 
giving Category IV wages to the said workers ? If 

Thọ designations of Gang Mazdoors are eligible for Category 
not, to what relief are thc said workmen cntitled 

IV in the reference is erroneous. Their actual designation 
und from what date ? 

is Tyndal and the very reference is misleading. It is denied 

that the said workmen named were performing the jobs of 
1. Mohammed Ankus . 

Tyndals since a long timc as the designations of Tyndals is 

only after the Wage Board recommendations. It is admitted 
2 . B . Ramuloo . 

by the workmen that they were drawing Category I wages 
3 . P . Kondal Rao . 

under the Mazdoor Award in pari materia with any other 
4 . M . Moorthy. 

unskilled mazdoor of Category I. On 26 - 11 - 1966 minutes of 

discussion held were recorded and it was left to the parties 
5 . Bondari Rajalingu . 

to pursue further in the matter. The report of the Labour 
6 . G . Venkata Rao . 

Enforcement Officer (Central) Mancherial way to the Asst. 
7 . Radrarap Arsial. 

Labour Commissioner (Central) and there was no mention 

that the said workmen were doing the work of Tyndals , That 
8 . Md. Yakoob . 

the movement of machinery , material and other allied jobs 
9 . K . Laxmirajam . 

aro in the liste course of employment, particularly in a 

Workshop and all the mazdoors carry out the duties aspigned 
10 . Ameer Khan . 

and there is nothing special to justify a higher category . That 
11. F . Francis. 

on the report of the Labour Enforcement Officer ( C ) these 
12 . Mnteti Lachamaiah . 

workmen were given Category III is false . On the represen 

tation of the Vice President in his letter dated 1- 9 - 1967 the 
13 . G . Nagulu . 

workmen were asked whether they would opt to work as 
14 . Bingi Yenkatı . 

Category I mazdoor whenever required even though they 
15 . K . Chandraiah . 

were offered Category III wages from 1 - 2 - 1967. Thc work 

men while duly acknowledging the letter dated 24 - 9 - 1967 
16 . Chamappa , 

individually accepted to work on lower category mazdoor 
17 . Dosthi Mohad . 

jobs whenever required , though under the Settlement dated 
18 . Anthoni Mohad ," 

2nd September , 1967 they were placed in Category III . The 
contents in para ( 4 ) are totally denied as their claim made 

therein is false . In fact from Item 2 in the settlement dated 
This reference was taken on file as Industrial Dispute No . 16 14 - 3 - 1968 it is clear that the Managcirent never agreed to 
of 1971 and notices were issued to the partics. For the pur 

absorb the said mazdoors in new Category IV and there is 
pose of convenience the Workmen of Singareni Collicries no breach of implementation of the settlement. In the memo 
Company Limited , Bellampalli ure referred to as the peti of settlement dated 17 -9 - 1969 urrived at before the Chief 
tioners and the Management Singareni Collieries Company Labour Commissioner (Central ) it was agreed that the parties 
Limited , Bellampalli is referred to as the respondent in the will arrive at a settlement within one month in respect of. 
course of this award . The claimants in this case are 18 in surface tyndals in Bellampalli as the problem in respect of 
number and they are said to be the Gang Mazdoors who Yellandu and Kothagudem had alrcady been settled . The 
are claiming new category IV wages. 

Several Unions who are signatories to the settlement did not 

come with clear proposals. That the bonafide action of the 
2 . The petitioners are represented by Singareni Collieries Management in arriving at a settlement with the recognised 
Workers Union, Bellampalli (hercinafter referred to as the Union , namely , Tandur Coal Mines Labour Union dated 
said Union ) and the Vice President of the said Union filed 28 - 1 -1970 has a workable proposition which was implemented 
the claims statement contending as follows: - The 18 Gang forthwith . The charge by the workmen that there was linfair 
Mazdoors referred to have been performing the jobs of labour practice in the matter of these workmen is denied . 
Tyndals since a long time but they were paid old Category The demands of these workmen but they should be placed 
I wages. This case was represented in the year 1966 and in in Category IV is not borne on facts. The recommendations 
61 G of 1 / 72 - - 25. 
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of the Central Wage Board implemented from 15 . 8 - 1967 arc asked to carry heavy articles, he does not know what is 
not statutory. The claim may be dismisscu . 

job description of Tyndals according to the Wage Board 

that in the Engincering Department sonte Gang Mazdoory 
4 . The dispute that is referred to this Tribunal for adjudical were designated as Tyndals and given Category IV but in 
tion is having regard to the nature of the duties perfornied by their section no one was given like that, that he does not 
the 18 Gang Mazdoors mentioned in the schedule whether know thcy aro 31 Gang Mazdoor who were working from 
the Management is justilied in not giving Catcgory IV waves 1956 were designated as Tyndals and riven Category IV , 
to the said workers ? 

that in the Mines there were gany mazdoors working who 

were designated as Tyndals after the Wage Board , that he 
5 . The case of the petitioners is that the claimants , who 

does not know if prior to Wage Board Gang Mazdoors were 

in different categories , that he docs i know about any 
arc 18 in number, have been performing the jobs of tyndals 
since a long time but they were paid old category I wages , 

agreement with the Tundur Coal Mincs Labour Union ir 

connection with promotion of Tyndals , and that he does not 
that on the basis of the report of the Labour Enforcement 
Officer (Central) the claimants were given old Category II 

know whether there are Gong Mazdoors , in Categories 11 
of Gang Mazdoors with effect from 1- 2 - 1967, that after the 

and III in other sections of the Enginccring Department. 
implementation of the Wage Board recommendations the 
Management did not refix them in the appropriate new 

7 . W . W .2 ( B . Nasasaiah ) is working in Fabrication and 
Category IV of Tyndals and that as per the nero of settle 

Erection Section as Tyndal Muccadam . He says that he 
ment dated 14 - 3 - 1968 thc Management agreed that the service 

knows all the 18 Fabrication Gang Mazdoors in question , 
of Gang Mazdoors who were in old Categories III and IV 

that out of them Venkat Rao is transferred and Francis hos 
would bo given now Category IV but it was not implemented , 

resigned that all of them are working der him , that all of 
The contentions of the respondent are that the report of the 

them attend to Fabrication and Erection work , that they act 
Labour Enforcement Officer (Central) Mancherial was to the 

girders , angulars ctc ., in a lorry to the work spot shows by 
Assistant Labour Commissioner (Central), that there was 

him , that if the articles are not heavy then they carry then , 
no mention that the said workmen were doing the work of 

that girders within 20 fect are carried by 16 or 18 Geri 
Tyndals, that it is false to say that in vicw of the report of 

Mazdoors and that except thesc Gang Mazdoors none others 
the Labour Enforcement Onicer these workmen were given 

attend to fabrication and crection work . In his cross exami. 
Category III, that on the representation of the Vice President 

nation he says that he worked as file riazdoor initially and 
noarly one year after the report the workmen were askesi 

was in Category 1, that he does not know what weight 
whether they would opt to work as Category I mazdoors 

according to the Wage Board each Gang man is expected to 
whenever required even though they were oflered Category ill 

carry , that they have push belt drums, that they did not carry 
wages from 1- 2- 1967, that the workmen accepted to the 

oil drums or grease drums, that it is not correct to say that 
same though they were placed in Category Ill, that in fact 

the Gang Mazdoors attend only to carrying of heavy articles 
from Item 2 in the settlement dated 14 - 3 - 1968 it is clear 

and that they do not attend to fabrication and erection work , 
that the Management never agreed to absorb the said 

that a gang consists of about 15 to 20 gang mazdoors , that 
Mazdoors in Category IV , that the bonafide action of the 

thesc gang mazdoor s go to auto workshop to carry machines , 
Management for arriving at a settlement with the recognised 

that whenever necessary 12 gang mazdoors go to the mould 
Union as Tandur Coal Mines Labour :Union dated 28 - 1- 1970 

ing section , that some of them attend to l cvetting work in 
hag a workablo proposition which was implemented forthwith , 

manufacturing new tubs , that when it is absolutely necessary 
that these workmen were not given job of Tyndal from any 

these gang men are sent to clectric workshop to curry heavy 
date whatsoever and so the demand of these workmen that 

articles, that he learns that 31 persons were promoted as 
they should be placed in Category IV with effect from : 

Tyndals and given Category IV , that the grievances of the 
15 - 8 - 1967 is not borne on facts . Now it has to be seer 

18 gang mazdoors is that they should be given the same 
whother the Management is justified in not giving Category category as 31 Tyndals and that persons who had put inz 
IV wages to the claimants in this case . 

long service are designated as Tyndals and given Category 

IV . 
6 . W . W . 1 (P . Kondala Rao ) is working in Fabrication and 
Erection Section in Bellampalli Division as Gang Mazdoor S. W . W . 3 ( M . Posham ) is working as Fitter in the fabri 
from 1964. He says that along with hin 17 others are 

cation and crection section of the workshop at Bellampalli 
working, that out of these 18 workmen F . A . Francis ( claimant Division . He says that he knows all the 18 gang mazdoors 
No. 11) has resigned, and G . Venkat Rao (claimant No . 6 ) 

in question, that Francis hus resigned and Venkat Rao has 
is transferred to Mandamari Workshop, that the Tyndal been transferred , that all of them work under him , that 
Muccadam supervises their work , that they load girders , they carry heavy articles to the workshop, that these gang 
plates , channels, angulars , revets and bolts in the lorrics and 

man have attended to bunker erection work in Shanti Kinni, 
take them to the workshop and unload hem there , thot they that they arc putting the drums under No . 2 elevator in 
got girders according to the specifications of the Fitters arich C .S . P . and except the gang mazdoors of their section there 
drill them and they take them to the lorry to the working are no oihers 10 attend to fabrication , crection , installation 
place and unload it and fit them up there , that from 1964. and dismantling work , and that he does not know whether 
they wero doing erection work , that they were now altendung some gung inazdoors were clesignated as Tyndals and given 
to clevator work at C . S . P ., that they fit up girders, gears and IVth category and that whenever necessary some gang 
conveyor belts , that except the gang Mazdoors no other mazdoor s go to the auto workshop and other places. In his 
person attends to Fabrication and Erccrion work , that they cross examination he says that he is in new Category IV , 
were in Category I And they were designated as General that the number of gang mazdoors who work under him 
Mazdoor, that they raised the dispute claiming old Category depends upon the nature of the work , thut they always work 
III , that the Labour Inspector came and enquired and thcrc in a gang and not individually , that workshop employees do 
after they were placed in old Category ITI in 1967 prior 10 riot come to work under him , that till now no employees in 
the implementation of the Wage Board that after the imple the workshop are sent for erection work , that they attend to 
montation of the recommendations of the Wage Board they dismantling work , that there are fivc or six Fitters in his 
were placed in new Category II designnting them as Gang section , that those gang mazdoors help them in ſitting work , 
Mazdoors , that the persons designated as Gang Mazdoor s that he cannot say how much weight they carry , that som 
then were designated as Tyndals and placed in new Category tiines they carry articles from the stores if the lorry is not 
IV , that Gang Mazdoors who were in pits were placed .. available and that they are not called Tyricals till now . 
new Category TV and that they are claiming new Category IV 
Along with Tyndals from the time of the Wage Board recom 

9 , M . W . 1 ( N . K . Daver ) is working as Divisional Englacer 
mendations. In his cross examination he says that he was at Bellampalli. He says that he knows 18 workinen who 
appointed on 1 -4 - 1964 as general mazdoor, that prior to the are connected with the present case , that they were appoint 
implementation of the Wage Board recommendations there ed first as General Mazdoors in old Category I, that later on 
was no designation of Tyndals in Singareni Colliercs , that the they were promoted to Category JIT as Gang Mazdoors , that 
fabrication and erection work requires 10 or 20 persons , after Wage Board award they were placed in new Category 
that he does not know what is meant by M and R Mucca II that these Gang Mazdoors have to work with the litters 
dam , that he has not counted the number of Gang Mazloos in foudry shop, in the machine shop and they can also bo 
and General Mazdoors in the fabrication section , that he sent to automobile garage in Engincer Department, that 
does not know if any letters were sent to them by the Agci: normally 17 to 18 mazdoors work in fabrication department, 
that though they were placed in Catetery III they shouli that there are 14 moro mazdoors in the workshop besides 
algo do the work of Category I, that whenover necessary four these 17 or 18 mazdoors, that these 14 mazdoors havo 
of them are taken to the auto shed , that they do not attorid entered service around 1956 , that the 18 persons connected 
to any work other than erection work , that they are always with the present case were recruited in 1964, and promoted 
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to old Category II some where in February 1967 by virtue as Foreman in the workshop at Bellampalli he was inchargo 
of the agreement the original of Ex . M : 1 , that there are still of Machine, Moulding, Carpentry, Blacksmith and Fabrica 
working in the Engineering Departmeot on the mechanical tion sections, that he knows the claimants in the present case, 
side, that Fitters or concerned . Tradesmen extract the work that they were called as Mazdoor s first in their Company , 
from thcsc 18 persons, that there is designation of Tyndals Unut prior to their joining service they were working as 
in the workshop and its Category is new Category IV , that Maziloors linder Mohammad Hussain , who was working as 
for the whole Engineering Deputhierit ihoy selected 3 ! Contractor prior to his becoming the Charge Hand , that 
Tyndals, that for unskilled workmen there is no other when Mohd . Ilussain was doing contract work he was 
Qesignation other than Tyndal, that the work * 1 Tyndals is supplying Bunkers and Trusşcs, that the claimants joined the 
heavy structural work , and they work under the direct super Company s Service in 1961 or 1964 its Mazdoors, that they 
vision of Fitter and Tyndals Supervisors, that they are were in old Category Dr prior to Wage Board and after 
supposed to handle things of micchanical notule like crancs , Wage Board they were given new Grace II, that they used 

na Wynch etc . considering ihe height at which they work , to be sent in groups of 4 or 6 to do the work in Moulding 
thut it requires certain amount of sküled work , that the Section , Motor Garage sections etc ., that if any request was 
dutics of the 18 mazdoors who are concerned in the piesent made by Electrical Engineer to send some Mazdoors to his 
case are the same now as they wero prior to Wage Board section these claimants used to be sent there , that Mohd . 

Ind it is semi-skilled work they co , that Ex. M2 is the cor Hussain used to supervise the work of these claimants and 
of the settlement arrived at on 11 / 14 - 3 - 1968 with reference there was also Muccadan by name B . Narasaiah ( W . W . 2 ) 
to Gang Mozdoors also and it is Item 3 ( 1) in Ex.M2, that over these claimants , that the duties of these claimants as 
Ex.M3 is the copy of the Circular dated 8 - 2 - 1970 and il Muzdoors are of transporting girders and angular irons in 
relates to selection of 31 Tyndals for the whole of the the lorries and unloading them , that they used to assist the 
Engineering Department, that the Coinpany considered the Fitters in bntches and this assistance work is that of Mazdoors, 
cașc of these workmen at the time of selecting 31 Tyndals , that it is only just at the time of his verirement there was 
That Ex. M . 4 is the copy of the meniórandum of soltlumcnt talk of making arrangements for solection of Tyndals, that 
dated 20 - 1 - 1970 entered into between the T . C . M . L . Union about 30 per50115 were sclected as Tyndals there 
and the Management that as per terin ( 1 ), of Ex.M4 it was that the duty of Tyndals Wils doing repair work of pumps , 
agreed that 31 category II M & R Gang Mazdoors in I Taulers ctc ., that they are asked to load the lorries with 
Engineering Department should be promoted as Tyndals in pumps , haulers etc. efter repair work is donc , that they 
Category IV , that 15 were taken from the Mechanical used to do the work of loading in batches , that the batches 
Department and 11 were taken from the l lectrical Department used to be in four or five workmen , that by April, 1970 
and five from Power House to make up this 31 posts , that ercction of Bunkers ctc ., was over that W . W . 2 was in old 
they were selected as per the terms in Ex.M4 after interview Category IV and his designation was Muccedan , that the 
ing the workmen , that the 18 workmen connected with the claimants lised 10 merely loud the lorry with hcavy articles , 
present case aro individual workers working individually but that they never used to carry them , thnt about 10 to 12 
the Tyndals work as a tean , that 10 proniisc was given to Tyndals are working in the main workshop , that if an 
theso or to tho other 14 workmen that they would be taken occasion urose claimants used to assist the Tyndals and that 
to new Category IV , that Ex.M5 is the copy of the microoran they never Liscd to carry heavy articles . 
dum sent individually to these 18 workinen , that Exx .M6 is 
the copy of the reply reccived from these 18 mazdoors , that 

12 . In his cross examination , he ( M . W . 2 ) says that these 
he did not receive any representatio :1 from the Singareni 

claimants are merely known as naz_ ours , that they were 
Collieries Workers union either prior to or after 31 Tyndals 

being called as Category III muzdoors , that when they joined 
were selected , that they were not put in jobs of crcction 

service they were in old category 1, thai he does not know 
work in different pits, that the 18 persons connected with this 

when exactly they were given ricw Category III ( evidently it 
dispute were generally being sent 10 W . W . 3 , that W . W . 2 does 

is a mistake for old Category III), thot he docs not know 
not supervise the work of these 18 workmen that sonic about Labour Inspector (Central) coming u1101 liispecting the 
times these 18 persons nay huvo 10 carry some hcavy compariy, that crection work Supervisor then was B , Narasaiah 
material, that generally il. is tho duty of the Tyndals to work that (ill his retircment whencver there was erection work . 
on heuvy structural work of crcction ctc ., that is if they these persons used to do that work , that ihose claimants never 
work on certain height, that the Tyndals who work under 

fitted any Haulers etc ., that their work was assisting at the 
ground have to erect Haulers and they so do the work of timo of crection work , that 30 persons who were taken as 
shifting of motors, transformers, pump sets etc ., that for Tyndals were only persons aged about 35 und 40 years but 
doing Tyndals work there must be suicient skill, that thcir not very old persons due to retire , that out of these 30 per 
long experience is also taken for selecting them and thai sons one B . Malliah and Muthyalı had retired from servicc 
there was no representation from these 18 people after 31. after he retired that the present claimants used to be sent to 
Tyndals were selected . 

the Electrical Department only as Mazdoors, that these 20 

persons who were selected as Tyndals used to do the work 
10 . In his cross examination he ( M . W . A ) says that in the that thcy were asked to do and thcy also used to do big jobs 
Mechanical section he can post then in any section that when an occasion arose , that he used io give instructions to 
W . W . 3 attends to the work at the crection section also wheji Charge Hand and ask him to take Gungs and get the work 
over they post him there , that Ex.W1 is tho copy of the done and he used to depute the mazdoors and get the work 
minutes , that Ex.W2 dated 10 - 1 - 1967 woutains A , M . Khan s done, that Tyndal is known as Tyndal Mazdoor, that those 
signature , that as he ( M . W . I) came in July , 1967 he does who load heavy cuticles in the lorries by crancs and who 
not kuow what happened on 20 - 1 - 1967 when enquiry was load small articles in the lorrics tre known as Tyndal 
held , that the original of Ex.M2 was subsequent to lx. WV2. Mazdoors, they do not carry heavy articles, that the claimants 
that it is not correct to say that in Ex.W2 the Management never went to the pits and installed my Haulers, that it is 
agreed on principle that all old Category III and IV work only the Fitters and their separate Mazdoors who did that 
unen would be given new category IV , that this principio work , that the claimants used to work in batches of 8 to 10 
was agreed to only so far as the workmen working under persons as a tcam since they used to vift heavy articles and 
ground are concerned and it is made clear in Ex.M2 izcif load them in the lorries with the help of cranes and sinco 
but it does not Tulate to surface workraan , that Gang thcy used to move the heavy articles for cnabling the Fitters 
Mazdoors , who were promoted as Tyndals Category IV were to do the ſitting work . 
working as Gang mazdoors in old Cilegory III Gurface that 
Ex.W3 is the copy of the memo of settlement dated 17 - 9 - 1999 

13 . Now from the evidence of the witnesses, rcferred to 
arrived at before the Chicf Labour Comunissioner, New Dellii above it is scen that these claimants were first appointed as 
betwcen the Management and Singareni Collicries Workers 

General Mazdoors in Old Category I and that later on they 
Union , Kothagudem and T . C . M . L .. Union , that one Gangaram , were promotel to old Category III and that they were not 
Vice President has signed in it as scen , from it, that Item 

doing any work exclusively in thc erection side and that they 
10 in Ex .W3 refers to Tyndals working on sulace , that he 

used to work in the workshop also and that they also used 
does not kuow whether Singareni Collieries Workers Union 

to assist the other workmen whọ carried hcavy articles . The 
was called or not at the time of effecting the settlement 

evidence in this casc also shows that so far as Singareni 
Ex.M4 but it shows it was entered into only between the 

Collierics Company is concerned there was no designation 
Management and T . C .M .L . Union and that this T . C .M .I.. 

as Tyndal and that it is only after the recommendations of 
Union was there only Union that was recogniscul 1 

the Wage Board now Tyndal s designation is given . The 
Bellampalli, 

cvidence in this case also shows that rursuant to the agree . 

ment the original of Ex.M4 31 Gang Mazdoors were selected 
11 . M . W .2 (M . Moses ) retired as Foreinan of the workshop as Tyndals after interviewing even the present claimants, 
in Singureni Collierics. He says that when he was working Now it is contended by the petitioners representative that 
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considering the nature of the duties performed by these Wage Board ) at page 46 under Appendix V in Volume 11 
claimants they should have been given new category IV under the Category IV (skilled juniors ) and the relevant item 
considering the job description given by the Wage Board and in that page is Item No. 5 and the job description given for 
that prior to Wage Bourd in Mazunılar Award the job these Tyndals is that these men are generally employed in 
description given was equal to Tyndal, though actually there moving Engineering stores drums of oil and grcase and that 
was no disignation as Tyndal. It is also contended by the 

they are also responsible for crection and dismantling of 
petitioners representative that when the Management had structures and installation and withdrawal of machinery . Now 
agreed to discuss with the petitioners Union as seen from from the cvidencc adduced even on the side of the petitioners 
Exs .M2 and W . 3 before any settlement is arrived at, the it is seen that these claimants are not moving heavy engineer 
Management is not justified in ignoring the petitioners Union ing stores like drums of oil and grease etc . The nature of 
and entering into the settlement Ex .M4 with another Union , work done by these claimants can come at best under the 
According to the respondent s representative it is T . C .M . L . job description given for Tyndals (ordinary) in Mazumdar 
Union referred to Ex.M4 which is the recognised Union and Award . So thesc claimants cannot comc under the job 
that the bonafide action of the Management in arriving at description of Tyndals given in the Wage Board . Şo , in order 
that settlement with that recognised Union is seen in the to get some benefit for these sort of workmen the T . C . M . L . 
Management implementing that settlement forthwith . 

Union had finally crtered into thc settlenient Ex . M . 4 , 

which is fair and just under the circumstances . No doubt it 
14 . The petitioners have filed Ex .Wi tu show that both is the contention of the respondent that these claimants also 
parties had agreed for an enquiry by Labour Enforcement had given a letter agreeing to work as lower category 
Officer , Mancherial and that they also agreed to accept his mazdoors even though they were given old category TII and 
finding and Ex.W2 is filed to show that cnquiry was held in support of this part of its canC the respondent has filed 
by him . No doubt it is said that some report had been sçnt Ex.M6 but Ex.M6 only shows that they had agreed to do the 
by him but the details of this report are not available since lower category mazdoor job only in erection department. 
110 such report has been filed . . Ex.W3 Settlement is dated However Ex.M6 does not assume much importance because 
27 - 9 - 1969 and it refers to Tyndals working on surface and now in the evidence shows that these Cluimants had been 
it only shows that the partics bad agreed that they wouli working in the other sectionis also . Now froni the evidence 
arrive at a settlement within one month in respect of surface of M . W . 1 it is seen that out of all the Category II workmen 
Tyndals in Bellampalli area as the problem in respect of including the claimants , 31 were selected as Tyndals after 
Kothagudem and Yellandu Mines had already been scttled . interviewing all these workmicn pursuant to Ex.M4 settlement. 
Ex.M1 settlement dated 2 - 9 - 1967 is an curlier Settlemcnt to So if the claimants want that they should be given new 
Ex.W3 which shows that in view of the representation made Category IV they have only to wait for their chance for fresh 
by the Vice President by his letter dated 1 - 9 -1967 the promotion but they cannot now truightaway claim new 
Management had agreed to promote the Gang Mazdoors Category IV because the evidence in this casc clearly shows : 
From Category I to Category Ill with effect from 1 - 2 - 1967 . that they do not satisfy the job description given for Tyndals 
Ex.M2 settlement duted 14 - 3 - 1969 shows that so far as Gang under the recommendations of Wage Board considering the 
Mazdoors are concerned the parties had agreed that the evidence in this case I am satisfied that the Management is 
Gang Mazdoors who were in the pre -Wage Board Categories justified in not giving Category IV wages to the claimants 
III and IV and who were working underground would be in this caso . 
given new Category IV and that with regard to the Mazdoors 
Categories III and IV working on the surface the parties had 

16 . For all the aforesaid reasons, I hold on the dispute 
agreed that they would further discuss amongst themscives 

referred to this Tribunal for adjudication that having regard 
und will try to come to an amicable settlement by the end 

to the nature of the duties that are being performed by the 
of April, 1968 . Ex.M4 settlement dated 28 - 1 - 1970 shows 

Gang Mazdoors mentioned in the reference the Management 
that reference is made to the settlement Lx .W3 in it, and 

of Singareni Collieries Company Limited , Bellampalli is justi 
that the question of alloting new Catcgory IV to the required 

fied in not giving Category IV wages is the said workers and 
number of workmen in Engineering Department at Bellain 

that they are not entitled to any relief in these proceedings 
palli was taken up for discussion in view of necessary 

und that they have to only wait for their promotion to 
provisions of Tyndals that had been made in other surface 

Category N . 
dopartments and that ultimately the parties had come to that 
settlement and a persal of it shows that Management had 
agreed to promote immcdiately 31 Category II M & R Gang 

Award is passed accordingly . 
Mazdoors in Engineering Department us Tyndals Cutegory 
IV and that the 31 Tyndals so selected would be allowed Dictated to the Stenographer , transcribed by him and col 
higher emoluments in new Category IV with effect from rected by me and given under my hand and the seal of this 
14 - 3 - 1968 and Ex.M3 dated 8 - 2 - 1970 shows that in view of Tribunal, this the 12th day of February, 1973 . 
tho terms of settlement Ex. M4 the Management also had 
selected 31 persons as Tyndals . Now the contention of the 

P . S . ANANTH , Presiding Officer, 
potitioners representative is that the Management had entered 
into some settlement with the other Union without having 
any discussion with tho petitioners Union . When it is seen 

APPENDIX OF EVIDENCE 
from Ex.W3 that thc T . C . M . L . Union was also a party to 

Witnesses Exununed 

Witnesscs Examinca 
that settlement and when T . C . M . I.. Union is also the recogni 

for Workmani 
sed Union I feel that even if the petitioners Union was not 

for Employers : 
consulted it does not mean that the seitlement entered into W .WL P . Kondalurao , 

M .W . 1 N . K . Daver. 
by the other recognised Union should not be acted upon . AU 
that has to be seen is whether the settlement Ex.M4 is a fair W . W . 2 B . Narasaiah . 

M . W .2 M . Moscs. 
and just settlement and if it is found that it is a fuir and just 
settlement then it has to be given effect to . 

W . W .3 M . Posham . 
1 $ . As already stated so far Us Singareni Collicries 
Company Limited is concerned there was 11o job description 

DOCUMENTS EXHIBITED FOR WORKMEN : 
as Tyndals and this fact can be seen even from the award 
of All India Industrial Tribunal (Colliery Disputes ) popularly 

Ex. W . 1 Minutes dt. 26 - 11 - 1966 by Paparao und Gangaran 

for Management and Union had agreed to an enquiry 
known as Mazunidar Award . While referring to the t yndals 
in other Collieries in Mazumdar Award at page 85 in Volume 

by the J .. E .O . Muncherial. 
I two categories of Tyndals were shown as W .29 and W .30 . 
W .29 is shown as Tyndals (Heavy ) and the job description 

Ex. W .2 Enquiry Notice ( t. 10 - 1 -67 of Labour Enforcement 
given for these persons is that these me hindle to machinery 

Officer ( C ) Mancherial addressed to the Vice President 
at the workshop and also work at Collieries from time to 

Singureni Collierics Workers Union , Bellampalli that 
time particularly in erection and clismantling work , W . 30 is 

the enquiry would be held on 21- 1 - 1967 at 9 - 00 a .m . 
shown as Tyndals (Ordinary) and that job description given 
to them is that these men do general Tyndals work but are Ex. W .3 Copy of the Memorandum of settlement under 
not usually employed on crection work requiring skill and 

Section 1213 ) of I. D . Act d . 17- 9 - 67 belwcen the 
that they are mainly employed on the moving of storcs cic . 

Management of Singareni Collieries Company Ltd ., 
and loading and unlonding of lorrice . Refcrence is made to 

and their Workmen represented by the S . C . Workers 
Tyridals in the recommendations of the Central Wage Board 

Union , Kothagudem and the Tandur Coal Mines 
for the Coal Mining Industry (hereinafter referred to as the 

Labour Union , Bellampalli. 
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DOCUMENTS EXHIBITED FOR MANAGEMENT: 

referred to as the said Act) for adjudication to this Tribunal, 

namely , 
Ex .M . 1 Copy of the Memorandum of settlement dt. 2 - 9 -67 
under Scc. 12 ( 3 ) of ID . Act between the S . C . 

" Whether the management of Ramagundam Divisions 
Workers Union , Bellampalli and the Management, 

I and II of Singareni Collieries Company Limited 
S .C . Co . Ltd ., Bellampalli. 

is justified in designating the following 55 workmen 

21.5 Fitter / Electrical Mazdoors and denying them 
Ex. M . 2 Copy of the Memorandum of settlement dt. 14 - 3 -68 

wages of Electrical / Fitter Helpers ? If not, to what 
under Sec . 12 ( 3 ) of I. D . Act between the Management 

rclict are the workmen entitled und from what 
S . C . Company Ltd ., and their workmen represented 

date ? 
by the s . c . Workers Union , Singareni Collieries 
Mazdoor Sangh , T . C . M . L . Union and A . P . C . M . 

1 . Gollapalli Şathaiah ; 
Sangh . 

2 . M . Rajam ; 
Ex. M . 3 Copy of the letter dt. 8 - 2 -70 of Dy. Gl. Manager, 

3. Kagithapu Chandraith ; 
Bellampalli addressed to the Divisional Engineer , 

4 . C . L . John ; 
Bellumpalli Division recommending 31 workers for 

5. Dubhasi Rajam ; 
promotions. 

6 . Syed ; 
Ex .M .4 Copy of the Memorandum of settlement du. 28 - 1-70 

7 . Muduthala Rajalah ; 
amved at between the Manacement of Singareni 
Collieries Company Ltd ., Bellampalli and their work 

8 . Jaknaboyina Kanakaiah ; 
men represented by thc Tandur Coal Mines Labour 

9 . Poradla Lingaiab; 
Union , Bellampalli , 

10 . B . Rajalingam ; 
Ex. M . 5 Copy of the letter dt. 23 /24- 9 - 67 of Agent, Bellan 

11. Ch . Raja Reddy ; 
palli Division addressed to P . Kondala Rao and 17 

12 . Bişimilla Khan ; 
others regarding promotions. 

13 . Md . Raj Mohammed ; 
Ex. M .6 Copy of the letter dt. 8 - 10 -67 of 18 Gang Mazdoors 
addressed to the Agent, Bellampalli Collicries to 

14 , Neelam Venkat Rajam ; 
carly tower category Mazdoors jobs . 

15 . N . Achainh ; 
P . S. ANANTH , Presiding Officer. 

16 . Chenigarapu Rayamallu ; 

17 . Chinna Lingaiah ; 
[No. 7 /9 / 70 -LRII] 

18 . Syed Pasha ; 
S . O . 908 . In pursuance of section 17 of the Industrial 

19 . Bairum Laxminarayana ; 
Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ), the Central Government 

20 . M . Rajaiah ; 
hereby publishes the following award of the Central Gover 

21. Prasada Rao : 
ment Industrial Tribunal Hyderabad , in the industrial dispute 
between thc employers in relation to the management of 

22 . Adepu Bheemuiah ; 
Ramagundam Division I and II of Singarcni Collieries Lini 

23. A . Lazar; 
ted , Post Oflice Godavarikhani (Andhra Pradesh ) and thcir 

24 . D . Ramaswamy; 
workmen , which was received by tho Central Government 
on thc 6th March , 1973 . 

25. M . Ram Reddy; 
26 . M . Joseph ; 

27. N . Gangam Rajam ; 
BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL (CENTRAL ) AT 

28 . Jainullabuddin ; 
HYDERABAD 

29 . T . Someshwar Rao ; 
Present : 

30 . Ch . Rajuiah ; 

31 . T . Srisylam ; 
Sri P . S . Ananth , B .Sc ., B .L ., Industrial Tribunal (Cen 

32 . B . Radhakrishna Murthy; 
tral), Hyderabad . 

33. Ruheemuddin ; 
Industrial Dispute No. 72 of 1971 

34 . Poli Rajalingu ; 

35. Nagabhushanam ; 
BETWEEN 

36 . Buchi Rumưlu ; 

37 . Venkateswarajah ; 
Workmen of Singareni Collieries Company Limited , 
( P . O .) Godavari Khani, Ramagundam Division No . I 

38 . Mallapalli Chandriah ; 
and II. ( Andhra Pradesh ). 

39 . Elupula Narasiah ; 
AND 

40 . G . Khagava ; 

41. E . Prakasham ; 
Mannycment of Singareni Collierics Company Limited , 
(P . O .) Godavari Khani, Ramagundam Division No. I 

42 . B . Suruynarayana ; 
& II. (Andhra Pradesh ). 

43. Ganapathi Rao; 

44 . Jaffer Khan ; 
Appearances : 

45. G . Ganpath ; 
Sri A . Lakshmana Rao , Advocate for Workmen . 

46 . V . Gopal Rao ; 
Sri M . Shyam Mohan , Personnel Omer, Belampali ang 

47. V . Chokka Rao ; 
Sri Papa Rao , Divisional Personnel Officer, Goda 

48 . Sk . Dawood ; 
vari Khani— for Management, 

49 . Veeraswamy: 
AWARD 

50 . D . Gopal Rao ; 

51. K . Rajanallu ; 
The Government of India , Ministry of Labour , Employ 

52 . M . Rajamallu ; 
ment and Rchabilitation (Department of Labour and Em 
ployment ) by its Order No. 

53 . M . Mallesham ; 
L / 2112 ; 29 , 71 -LR . II dated 
19 - 10 -1971 referred the following dispute under Section 

54 , Goray Miya ; and 
10 ( 1 ) ( d ) of the Industrial Disputes Act , 1947 ( hereinafter 

55. Raj Babu ." 
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This reference was taken on filc as Industrial Dispute No. is imported and fur fetched and the workmen are put to 
72 of 1971 and notices werc issued to the parties. For the suict proof in respect of ailegation of victimisation and 
purpose of convenience the workinen of Singareni Collicries fuir labour practices. It is admitted by the workmen that 
Company Limited , Godavari Khani, Ramagundam Division there is a "Iradesmen Agreement applicable to Rumagundan 
No. 1 and 11 are referred to as the petitioners and the Divisions I & II catered into on 4 - 10 - 1906 und indio was 110 
Management of Singareni Collieries Company Limited , Goda Calise to complain till Fcbruary 1971 in respect of this 
vari Khani, Ramagundam Division No. 1 and I is referred Agreement that was followed in Ramagundanı. So the claiin 
to as the respondent in the course of this award . The clairn made now is not founded on justifiable grounds and is liabic 
ants in this case arc 55 in number who are designated by the to be dismissed . It is true that the agreement does not provide 
respondent as Fitter and Electrical Mazdoors . 

for . so callcd fitter and electricu helpers but on the other 

hand enough Tradesmçı in Category IV , Vil and IX were 
2 . The petitioncrs are represented by the Andhra Pradesh 

provided before the Wage Board recommendations for Coul 
Singareni Colliery Mazdoor Sangh ( hercinafter referred to 

Mining Judustry and so there was no necessity to provide 
as the said Saogh ) and the Vice President of the said Saugh 

any workmed on Category I and therefore the claim of 
filed clains statement contendiny follows: - Out of 

these 55 persons to designate them as Helpers is not justi 
the 55 persons referred to in the schedule to the refer 

fied . There was no necessity either before or after the im 
ence , the [st 26 persons are working as littcr Helpers and 

plementation of the Wuge Board recommendations to desig 
the remaining 29 persons are working as Electrician Helpcrs . 

nate any of the workmen named in their reference or lo 
All these 55 persons have gaincal experience and learnt 

Create vacancies for any workmen to be called “ Helpers " 
fitting work . They are doing clementary finding work since 

lo carry out work , that is, rightly assigned to Category I 
some time before the implementation of the Wage Board 

Mazdoors. Before arriving at Irudcsmon Agreement on 
recommendations. These workmen are not mere tool car 

4 - 10 - 1966 a comprehensive study was conducted by the 
riers. Though the management extracted the work of fitter 

Management in all departments and certain proposals werc 
and clcctrician hclper from these workmen , it refused to 

cliscussed with the recognised Union and the said Sangh 
designate them as litter and electrican helpers with ulterior 

has merged at a later date lo demand designation which is 
motive to avoid payment of category Il wages . The Central 

not existing . The old mincs in other Divisions under the 
Wage Board recommendel Catcgory II wages for fitter and 

management having Fitters and Electricians in Category 11 
electrician helpers . The respondent implemented these recom 

have come to occupy or occupying such 4 position due to 
mendations from 15 - 8 - 1967 und is paying to all fitter and 

the fact that they were drawing old Category lil and after 
electrician helpers in the mines situated in other Divisions 

implementation this Category is equcated to Caregory II and 
such as Kothagudem , Bellampalli, Ramakrishnapur ctc ., of 

by this mere fact it cannot be said that there is discrimina 
tho Singareni Collieries Company Limited , but at the same 

tion or disparity . It is denied that there was only orul 
timc uinjustifiably is depriving these 55 persons of Category II 

representation by the workinen , The Waye Board hus given 
wages . The refusal to pay Cartgeory II wages to these work 

the job description in Category II and to judge the ability 
men while payirig Category Il to the workmen doing the 

or otherwise of any workmen the sole authority is the 
sanie type of work in other mines situated in different divi 

Management and it is beyond the jurisdiction to confer al 
sions under thc sunc Management is discriminating one 

designation is Fitter Helper for thc first 26 persons and as 
against the other umong persons similarly situated and forny 

Electrical Helpers on the rest of 29 persons and thereby 
ing onc class. This action of the management is not only 

give relief by awarding Category II wages to all these 55 
improper , illegal and linjustilied but a clear case of victi 

persons with retrospective effect from 15 - 8 - 1967. The work 
misation and unfair labour practice . During the course of 

men arc virtųally demanding a promotion to a higher cato 
conciliation proceedings the opposite party tried to justify the 

gory and any promotion is a managerial function . So the 
non - payment of category 11 wages on the ground that the 

reference is liable to be rejected . 
tradesmen ilgreement applicable to Ramagundam Division docs 
not provide for the appointment of fitter and clcctricia " 

4 . The dispute that is now referred to this Tribunal for 
helpers. So it is clear that because the Tradesmen igreement adjudication is whether the respondent is justiſicd in desig 
for Ramagundam arca does 1101 makc provision for fitter und nating the 55 workmen ils Fitter / Electrical Mazdoors and 
clectrician helpers the respondent is designating these 55 per denying them wages of Electrical / Fitter Helpers ? 
sons us fitter electrician inazdoors . In cach mine in other 
Divisions there are fitter and electrician helpers doing the 5. The case of the petitioners is that the first 26 persons 
same work as these 55 persons and they are being puid mentioned in schedule to the reference are working as Fitter 
Category II wagcs ever since 15 - 8 - 1967 . So the respondent Helpers and that the remaining 29 persons are working as 
should be directçd to designate the first 26 persons as fitter Electrician Helpers in Ramagundam Divisions I and II and 
helpers and the remaining persons as electrician helpers and that though as per the recommendations of the Wage Board 
pay Category II wages to all of them with efl ect from they should be designated as Fitter or Electrician Helpers 
15 - 8 - 1967. 

as the case may be and given new Category 11 , that the 

respondent refused to designate them as Fitter und Electri 
3 . The respondent filed a counter contcnding as follows : 

cian Helpers , though , when the recommendations of the 
The 55 workmen referred to are designated as general maz Central Wage Board for Coul Mining Industry (hereinafter 
doors and are drawing Category | wages . It is denied that referred to as the Wage Bourd ) were implemented by the 
the first 26 persons referred to in the claim statement are respondent, the kitter and Electrician Helpers working in the 
working as fitter helpers and that the remaining 29 persons other Divisions such as Kothagudem , Bellampalli and 
are working us clectrical helpers . The nature of work en Ramakrishnapur were given new Category II wages . The 
joyed upon then is that of an unskilled General Mazdoors 

contentions of the respondent are that the claimants are only 
directed to carry out any routinc duties allotted to them General Mazdoors, that they were in old Category I and that 
from time to time. It is denied that these unskilled work after the implementation of the recommendations of the 
men have gained experience and have become skilled work Wage Board they were rightly Gxed in new Category I, that 
men . The workmen l efcrred to were not directed to carry it is only those who were drawing Categories II and II Waxes 
out elementary fitting work before inplementing of the Wage who were placed in new Category II when the recommendit 
Board recommendations ind the presumption " Helping the tions of the wnges board were implementeil , that i per lho 
fitters and Electricians under whom they huppened to work " Tradesmien agreement entered into for Randgunda111 Divi . 
is erroneous and mislçading . The inanagement have directed sions I und u on 4 - 10 - 1966 there was no necessity for 
them to work as General Mazdoors under the Fitters or providing any worknien under old Category II, that enough 
Electricians . These workers were in Category I mazdoors tradesmen in old Categories IV , VII and IX were provided 
before the implementation of the recommendations of the before the Wage Board and that the present claim of the 
Wage Bourd and alter the implementation of the Wage Board pctitioners virtually is a claim for promotion , which is only 
they are rightly fixed in Category I. Only those who were a nanagerial function . 
drawing Categories II and IU wages before the implementa 
tion of thọ Wage Board are eligible to get category Ilus 

6 . In order to approciute the contentions of the parties 
equivalent wage after the Wage Board and so the presumn first of all it would be useful to refer to the set up of the 
tion that the designation of the litter or electrical helner s 

< ifferent categories of workmen working in Ramagundan 
was not given with an ulterior motive to avoid Category II Divisions I and II. W . W 1 ( D . Rajauh ) is 
wagcs is misleading and lyaseless . 

working as 
The Wage Board Tecoli litter lloper in No . 1 incline of Godavari Khan . 
mendations show the equivalent in categorisation and they 

lite says 

that al Balampalli, Mondanari and Kothaguder 
are recommendatory in nature . 

Collierics 
The imputation of lisori for each shift there are four Fitter Helpers and four Flectri 
minalo v treatment as between old mines and new mincs cal Helpers but it is not so at Godavari Khani, that at 
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Godavari Khani though there are four persons in cach shift, they Fitters have no authority to send these litter Mazdoors, 
Wey lo give wrong designation and Filter s work is cl That the tuginecr has gilcil him illithority thai il is not 
tracted and that they are oing the same work that the correct to say that 10 such authority was given to him , that 
Fitter Yicipers and Electrical Helpers are doing at Kothsi when he sent Fitter Helpers to attend to other work he was 
gudum , Bellampalli and Mundamnari. In his cross examination attending 10 major breakdown, that for cach shift there are 
hic says that he joined in Old Category 1, that when Wage onc category V and one Category VI Fitters , that after the 
Bourd recommendations came old Category 1 persons were Fitter Helper attends to the repair work he would report 
giver new Category 1, that he clocs not linow whether he to him and he would send the report at the end of the 
was also given new Category I then , that after Wage Board shift, that the claimants are not claiming Category V but 
old Categorics ! ! and ill persons were given new Category They are claiming Catcgory Il because they feel that they 
II , that he and others working in No. 1 inclinç gave appli won t be given Category V if they asked straight- away Catc 
cations asking the Männgement lo give them correct desig gory V , that claimants 1 to 19 were given acting Category 
nation and Category , that they were informed that they would IV allowance whenever they worked in Category V , that 
be given Category NAS per seniority , that for each shift they never made any complaints that they were never given 
there are one Category VI and one Category V Filters and acting allowance , that in the Tradesmen agreement there is 
four Helpers of Category 1, that in Godavari Khani Divisions designation as Fitter Helper, that he does not know whether 
I and if there is no designations as Fitter Helpers. 

the Fitter Hclper in Kothagudem and Bellampalli were 

in old Category III prior to the Wage Board but all that 
7 . W . W . 2 ( T . Someswara Roo ) says that he is working he knows is that after Wayc Board they are in new Category 
as Electrical Helper in No. I Inclinc in Godavari Khani, that 

Il , that the Company does not give separate tools to the 
the incharge Electrician is of Vith Category , that thercare 

Hitler l icipers and that it is not true to say that the clainants 
also two Vth Category Electricians and one IVth Category 

have only to assist the Fitter and that they cannot do work 
Electrician and two lepers , that they (he and others ) do 

independently . 
the work is per oral instructions of catcgorics Vl and V 
Fitters , that there is designation of Electrical Helper at 

9 . W . W . 4 ( K , Krishnamurthy) is working as Electrician 
Bellanipalli, Kothagudem , Yollandii, Mandamari, Ram 

in No . I Incline from 26 - 2 - 1965. He says that he knows 
krishnapur and Somagundem , that he does not know whether 

the claimants 27 to 38 who are working in No. I Incline in 
this designation is there in the new Mines, and that they used Godavari Khani as Electrical Muzdoors, ihat for each shift in 
to work in Vth and IV categories whenever the Electricians 

Machine Mining there are six Category V Electricians, five 
went on leave or were sick . In his cross examination hc 

Category IV Electricians and one Category VI Electricians , 
says that he was given Category I when he joined service and 

that in Hand Mining Section there are no calcgory VI Electric 
designated as General Mazdoor, that in 1967 after Wage 

ians , that there are four Category V Electricians 
Board he was given now Category I from old Category 1, 

and four Category IV Electricians in Machine Mining 
that old Categories II and III persons were given now Cate 

Section , that in the general shift in Machine Mining 
gory II after Wage Board that prior to Wage Board they there are onc Category VI Electrician and ono Category V 
asked for old Category II as Electrical Helper but the 

Electrician and one Category VI Electrician and in the other 
Management did not give this category to then , that after 

three shifts in cach shift there are one Category V Electrician 
Wage Board he applied to the Manager of No . I Incline to 

and two Category IV Electricians, that Category V Electri 
give them their Category as per Wage Board but they were 

cian will be incharge , that claimints 27 to 38 act in the 
not given now Category II , that he does not have any written 

place of Categories IV and V Electricians whenever they 
authority to show that he has been asked to work as 

go on leave , that they will get Category IV acting allowance , 
Electrician Helper and that other Electrical Helpers have no 

that if the Helper is sent away separately to another dis 
authorisation , that they were not given any written autho 

trict to act in the place of Category TV and V Electrician 
risation asking them to do Electrician Helper s work but 

he works independently there , that when the Helper goes 
they were asked orally by Electricians of Vih and Vith 

to act in other district he will submit his report to the clec 
Category that 110 does not know whether Category II Elec 

trician incharge of that shit in Kothagudem and Bellam 
trician Helper job will be given only if there is 10 years 

palli and that the same kind of Helpers are in ncw Category 
servico , that in the old Divisions there are Category II 

} ]. In his cross examination he says that claimants 27 to 38 
Electrical Helpers , 

are shown in the Company records Electrical Mazdoors , 
that they were in Category I prior to Wage Board and they 

arc in Category I subscquent to the Wage Board , that the 
8 . W . W 3 (Mohammad Wahad Ali) is working as Fitter in 

work that he gets done through the Helpers is the work 
No . I Inclinc from August, 1967. He says that that in all there that he has to do it himself as Electrician , that he gets work 
arc two Category V Fitters in Hand Mining Section and 

done by Helpers under his supervision , that when the Help 
thrce Category V Fitters in Machine Mining Section , that ers works under him he works as Electricial Helper , that 
there are four Category VI Fitters in Machine Mining Sec 

whenever they acted as Category Vor Category IV Elec 
tion and one Cicgory Vi Titlers in Hand Mining Section , that trician they were given acting allowance , that they never 
there are two Category IV Fitters in Machine Mining Sec complained that thoy were never given acting allowance , that 
tion and three Category IV Fitters in Hand Machino Section , claimants 27 to 38 are authorised to work in the place of 
that is per Tradesmen agreement of 1966 the Company Category V and IV Electricians in their absence , that cxcept 
should employ six Fitters in Category VI, ten Fitters in 

one Balakrishnat , who is designated as Electrical Helper, 
Category V and 14 Fitters in Category IV in No. 1 Incline, 

there are no other persons designated as Electrical Helper 
that in each shift there are one Fitter in Category VI , one 

and that Balakrishna was transferred to Ramagundam from 
Fitter in Category V and four Fitter Helpers but there are 

Kothagudeni. 
no Fitters of Category IV that if Category VI Fitter is 
absent, Category V Fitter would be in charge that these 10). W . W . S (G . Limbadri) is working as Electrician in 
Tittcr Helpers work independently that they are doing Category V in No . 2 Incline , Godavari Khani. He says that 
the same work that Gategory V Fitters are expected to do , 

he knows claimants 39 to 44 , that they are working as Elec 
that whenever Category IV Fitter is absent the Hitter Helper 

trical Helpers in No, 2 Incline, Godavari Khani, that thero 
acts in his place and he is paid IVth Cotegory Acling allow are three districts in No. 2 Inclinc, that he and one Category 
ince , that ordinarily the Fitter Helper is given Category 1, I Electrical lleper arc incharge of one district, that one 
that claimants 1 to 19 get in a month cnch 6 to 8 times catcgory IV Electrician is incharge of 2nd district. that 
Ivih catcgory allowance in No . I incline, that they Fitters Category I Elcctricol Helper is incharge of this district, 
Send the Fitter Helpers to do the work whenever there is 

that if that Helper sends any report about major work then 
2ny break down that thercre Fitter Pclpers working in 

he would go and attend to it, that whenever any Electricians 
thc Mines at Kothagudem , Bellampali and Mandamari who 

of Category IV and V are absent then the Helpers are le 
are in Category II now and that when Categories V and V 

puted by the Manager to work there anct that in Manda 
persons are absent the Fitter Helpers are kept in chargc of 

imati, Kothayudem and Bellanpalli the same kind of Elect 
The district. In his cross examination he says that so far as rical Helper ure given now Category II. In his cross exami 
the claimants 1 to 19 are concerned us per Company s record nation he says that claimants 39 to 44 . are now in new Cute 
now these persons are Filter Mazdoors , that he has been gory ), that the tools are given even to Electrical Helpers, 
sending them atleast four times in a weck , so far as this that the tools will be under his ( W . W , 5 ) custody, that no 
shift is concerned by rotation that the duties referred to by doubt a ]l repairs on thic clectrical. side should be done by 
him relate to Catogory V , that they Fitters also used to electrician but the Engineer will depute to a particular disin 
attend to thosc dutics, that no doubt they Fitters have to trict, that it is only Category I Electricnl Helper who is sent 
attend to the above duties, that it is not correct to say that to the other district who will be incharge of that district, 
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that no authorisation is give to them that it is only pur are shown as Fitter Mazdoors in the Company s records, 
suant to the instructions given by the Engineers thcsc Heincis that the Company dict not give them trade test and they 
arc sent for attending to the repairs, that he does not know also did not ask for getting trude test donc, that whenever 
the old Category Helper Electrician in Bellampalli und they acted in Category IV in the absence of Fitters they were 
Kothagudern and that some of the persons working at Rama getting acting allowance , that it is not correct to say that 
gundam Are those who were transferred from Kothagudem no one gets allowance 20 times a month , that it is truc 
and that Category | Electrical Helper who is incharge of that claimants No , 51 ind 52 were given promotions after 
third district has no authorisation , 

seeing their work on the electrical side and that he does 

not know whether they were given promotion in view of 
11. W . W . 6 (M . Sudarsunam ) is working as Category IV 

paucity of hands in the clectrical side , 
Fitter in No. 5 Inclinc in Godavari Khani. He guys that 
he knows claimant 22 who is working as Fitter Helper in 
No . 5 Incline , that he works as Helper to Category V Fitter , 

13 . W . W . 8 ( C . P . Ramalingam ) is working as Overman 
that no Helper is given to Cutegory IV Fitter, thai whenever in No . 1 Incline in Godavari Khani. He says that claimants 
Category V Fitter is absent he ( W . W , 6 ) acts in that place Nos. 1 to 18 and 27 to 38 are working in No. I inclinc 
and claimant No . 22 acts in his place, that if other Cate in Godavari Khani, that claimants No . 1 to 18 are working 
gory IV Fitter is absent he acts in that place, that he gets 

AS Fitter Helpers on the mechanical side and claimants No. 
acting allowance when he acts , that he gets acting allowance 27 to 38 te working on Electrical Helpers on the clcctrical 
like this for about 15 days a month , that when he ( claim side, that these Helpers won t carry the tools , that there 
ant No. 22 ) is not acting as Category IV Fitter he works are two Category IV Fitters in Machine Mining but they 
linder Category V Fitter , that ho does not carry tools as attend only to the surface job, that thesc Fitter Helpers work 
Category V Fitter that he works along with Category V in the place of Category IV workers , that oll an average 
Fitter, that he knows claimants 45 to 48 who work 18 Elec 

they work in the place of Category IV workmen in a month 
trical Helpers in No . 5 Incline , that they work under Cate 

10 to 20 tiines , that the Fitter Helpers and Elcctrical Helpers 
gory V Electrician , that they also get acting chance in Category 

do work independently and they know elementary fitting and 
IV or Category V whenever that Category Electrician is 

assembling und a maintenance work , that in Yellandu and 
absent, that they get acting allowance like that for about 

Kothagudem there are Fitter Helpers and Fitter Mazdoors 
10 to 15 days in a month and that the Fitter Helpers and and Electrical Helpers and Electrical Mazdoors , that, there 
Electrical Helpers working in Kothagudem and Bellampalli 

for each district are two or three category IV Fitters and one 
are given new Category IT. In his cross examination he 

Category V Fitter and two or threc Helpers per shift, that 
says that Category IV Fitters duties are repairs and main 

he did not work as Overman at Kothagudem , that he worked 
tenance of water pumps Haulers , that he has no Fitter Helper 

AS Sirdar at Yellandu , that there are Fitter Helpers and 
or Mazdoor , that when claimant No. 22 acts in Category IV 

Electrical Helpers at Ramakrishnupur and Mandamari, that 
hc is given acting allowance, that in a weck itself hc would even when there are Fitters , if these Helpers do any inde 
get two days for acting in Category IV as he is given two pendent work they give report about the work done by them , 
days rest, that in one shift when he claimants No. 22 ) is 

that it is only pursuant to the orders of the Management 
incharge of one district either Category IV or Category V that these Helpers are asked to work in the place of Cate 
man will supervise his work , that in the Company s record 

gory IV Filter and that along with Filter general mazdoor 
the Electrical Helpers are shown as Category 1 Maz also would go , that if there is any break down the helpers 
doors but actually they are working as Helpers , that in 

would work along with Fitter. In his cross examination he 
1966 Tradesman Agreement there is no designation as Elec says that his main responsibility is to shift production of 
trical Helper, that those who are working as Electrical coal and its despatch and safety , that in each shift 
Helpers in Kothagudem and Bellampalli were in old Cate 

there is one Category V Fitter and there are Category VI 
gory III prior to Wage Board and after Wage Board they Fitters one in each shift only in A , B , und D shifts but not 
were given new Category II, that these persons are attending in relay C shifts , that it is not correct to say that he has 
to the repairs because the Engineer is asking them to do nothing to do with the supervision of electrical and mechanical 
the repairs, that they do not have authorisation and that he side, that he does not have training in electrical and mecha 
and others also attend to repairs, 

nical side relating to Engineering work , that Category VI 
12 . W . W , 7 ( D . Pratap Reddy ) is working in No. 7 Incline 

persons attend to the work there , but he gets shift and 

reports , that the persons shown as Serial Nos . 1 to 18 and 
Godavari Khani as Fitter since nine years . He says that he 

27 to 38 in the schedule to the reference are shown as 
knows claimants 24 , 25 , 31 and 52 that claimants No. 28 

Mazdoors in the Company s records but the work extracted 
and 25 are working as Fitter Helpers , that their work is 

from them is only as Helpers , that these persons are saving 
maintenance of shifts whenever Category IV Fitters are absent, 

that they are Helpers and that these felpers are claiming 
that on an average they would act about 20 times in Categories 
IV in a month that the claimants Nos . 51 and 52 were promoted 

Category IT. 
as Category IV Electricians about six months ago (this witness 
was examined on 24 -6 - 1972 ), that prior to that they were 1.4 . W . W . 9 (Bangaru Sayulu ) is working us Fitter in 
working as Electrical Helpers , that he knows about the 

Goduvari Khani No . I Incline . He says that Nos, 1 to 19 
Mines in other divisions of Singareni Collicries , that for each in the schedule to the reference are working in No, I Incline 
Minc there are cight Electrical Helpers and eight Fitter as Fitter Helpers, that out of them 12 persons are working 
Helpers, that in the new Mines in Ramakrishnapur and in the Machine Section and the remaining are working in 
Mandamari also there are eight Electrical Helpers and cight Belt Section , that he ( W . W . 9 ) is working in the Belt Section , 
Fitter Helpers , that there are four Category IV Fitters in that in his Belt Section three of Catcgory TV and one of 
No. 7 Incline when he was working and that as there is Category V and himself are working, that there are two 
no required strength in No . 7 Incline, claimants Nos. 24 und districts in this No . I Incline that as per shift there would 
25 also work as Category IV Fitters. In his cross examina be two persons working and they are one Fitter Helper and 
tion he says that when he was sent away to No . 7 Inclinc the other is Fitter in Category IV , that the Category IV 
from No . 5 after promoting him and when he reported for fitter will look after one district and the Fitter Helpers 
duty in No . 7 Incline there were no Fitter Helpers but Pump will look after the other distriet in No. I Incline, that Cate 
drivers were helping him tont the pump drivers were in gory IV Filter will attend to the maintenance and sepair 
Category II, thal claimant No. 24 is still in old Category 1. work of the Belts and belt joints , that Fitter Helper who 
that he joined service is mazdoor and he was posted to works in the other districts also does the same work as 
Category I as Pump Khalasi, that it is not true to say that Fitter of IV Category in his district, that the Fitter Helper 
he ( W . W . 7) has to do only minor fittings and that instead attends to the normal renairs by himself with the assistance 
of his doing that work he had been getting the work done of daily mazdoors and if there are any major breakdowns 
by claimants 24 and 25 . that in the general shift there are then only he would go and inform the Fitter of Category 
one Fitter of Catcoory IV and one Fitter of Category VI IV working in the other district , that there are no mazdoors 
and one Mazdoor of Category I, that he knows about Trades us suich given to Fitter Helpers to assist them , that they 
men Agreement relating to Rainagundam but he does not would take the help of Daily Mazdoors there doing other 
know its details , that he did not sec any authorisation given jobs if he cannot lift heavy articles, that for about 12 to 
to the claimants 24 and 25 . that claimants No. 24 and 25 15 days in a month Fitter Helpers get Category IV acting 
never used to carry their tools this and others ) that in each allowance when they act in the place of Category IV Fitter s 
shift there used to be additional mazdoor, that he doce not or when they are incharge of one district, that in the Machine 
know whether iny nereon had any training in any place , Mining Section there are Twelve Fitter Helners and four 
Tinh these persons ( he means claimants 24 and 25) are of Category VI Fitters and three Cutegory V Fitters , that per 
asking now for TVth Category , that claimants 24 and 25 shift one Filter of Category VI, one Fitter of Category V . 
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and two Fitter Helpers of Category I work , that in the Category llor Category III when he is prornoted and he 
Machine Mining Section one Category V Fitter attends to is straightaway given Category IV , that for those who were 
the major brcakdowo in one district, that Category VI Filter working in Category Il and lil after Wage Board they were 

given Category IV irrespective of their designations, 
attends to the work of crrection and two Category | Fitter 

that 
Helpers attend to one district and one Category | Fitter none of the claimants referred to by him wherein old Cate 
Helper helps Category VI Fitters and another helps Category V gory II and III and that they were in old Category I only 
Fitter, that the two Category I Fitter Helpers who are in and after the Wage Board they were given new Category ). 
charge of one district attend to the maintenance work in that In his cross examination he says that in the Hand Section 
District, that they attend to all the breakdowns which they unç Category VI Hittes works in the Central Shift and in 
are capable of attending, that these two Fitter Helpers in the other shifts one Category V and onc Category IV and 
charge of one District get acting allowance of Category IV onc Category I mazdoor work in each of these shifts, that 
according to the work done by them , that there are 011€ in the general shift along with Category VI Titter only one 
Fitter Helper and one Electrician in Category II and that mazdoor helps him and 10 others , thut they send one Cate 
one is working in No . I Incline and another in No. 5 Incline. gory VI persons to one district and one Category V Fitter 
In his cross cxamination he says that out of 19 persons to unother district of Machine Mining, that there aro Cate 
whose names were put to him from the reference he has gory IV Fitler mazdoors , that Category VI litter who is 
contact only with five parsons, that there is no mazdoor for working in the Gencral shift will attend to the breakdown 
Category IV , that it is not correct to say that they are only if any in onc district with tha assistance of Category I maz 
carrying tools , that one muzdoor goes with Category V door and when tarrying out these repairs by Category VI 
Fitter carrying his tools , that at time his mazdoor is asked litter if Category I mazdoor is asked to attend to the other 
to go and look after the work in other district, that instruc district then Category I mazdoor would be given Category 
tion is given by higher category Fitter , that no doubt it is IV acting allowance straightaway , that whenever Category IV 
the responsibilty of the higher Category V Fitteng to look after or Category V Fittor is absent, Category 1 person would be 
the other District where the Fitter llelpers work , but due deputed in his place and when he is so deputed he would 
to want of time they may not go there to check but rerous be given Category IV or Category V ? cting allowance as tho 
also would be given to Category V pcrsons that wienever case may be , that the present claimants would get about 8 
they are put on job of higher cutegory they are being paid 

to 10 times in a month the acting allowance according to 
acting allowance that he docs not know about any Tradesmen their geniority and presence in the shift, that the claimants 
Agreement at Ramagundam , that he does not know whether 

know thc work of Category IV Fitier or Electrician as the 
in the records these persons are shown 2 $ Fittor Helpers but case may be, that the present claim of the claimants is 
they call them as Fittor Helpers , that Category V and VI Category 1 but he does not know whether their claim is 
Fittors have orally told the Higher authorities about the work 

on the ground that they are helping the Fitters or Electri 
donc by these Fitter Helpers, that in the case of these 

cians as the case may be, that he does not know whether 
Helpers working in No. I Incline though they had orally 

at Kothagudem and Bellampalli there is any designation as 
recommended their case the Management did not give higher 

Fitter Hesper and Electrical Helper and whether any such 
category , that he does not know whethor this question came 

persons are placed in new Category II but all that he knows 
up before the Grievance Committee and whether they were 

is that one persons was transferred in 1965 from Kothagu 
informed that these persons lacked experience, that only for 

dem to Ramagundam designated as Electrical Helper who was 
Balakrishna , who is Electrician , Category II was given , that 

placed in new Category II after Wago Board and he is help 
he does not know whether he was transferred from Kotha 

ing or assisting Category V or Category VI Electrician as the 
gudem and that no other person was given Category II in 

claimants do, that ono Sangian , who was Electrical Helper 
No. I Inclino. 

in 1962, when he ( M . W . 1) joined service , is now in new 

Category VI and for a ycar he was Electrical Helper in 
15. M . W . 1 ( R . K . Sinha) is working as Mechanical Charge 

old Category III and he was given old Category IV in 1963 
hand at G .DK , No . 1 Incline. 

or 1964 after he passed the trade test, that whenever Cato 
He says that below him 

gory I person is given Category IV acting allowance he at 
the set up is one Fitter of Category VI in Hand Section , 

tends to the maintenance and the repair work done by Cato 
two Category V Fitters , four Category V Fitters and in 

gory JV Fitter and that when Category V or Category VI 
the Machine Mining Section there are four Categories VI 

Fitter s work on tho particular machinery with the help of 
Fitters , five Category V Fitters and seven Category IV Fitters , 

Category I Mazdoor , they would ask Category I mazdoor 
that there is one Category VI Fitters who is always in 

to do the elementary work or Fitter or Electricians of the 
general shift in the Machine Mining and in Hand Section , 
that the details of the work of claimants 1 to 19 and 27 

Case may be on that particular machinery . 
to 38 referred to in the schedule are that after they report 
to duty in Manway office they come straightaway to their 

16 . M . W . 2 ( M . Satyanarayana ) is working as Assistant 
respective category VI and V Fitters and they will carry Engincer in G . D . K . No. 5 Incline. He says that he is the 
tools of the Fitters to the work spot and they will go along only A . E . for both electrical and mechanical relating to No . 
with him to other places , that these claimants will work 5 Incline, that claimants No. 1 , 20 , 22 and 45 to 48 men 
according to the instructions given by the Fitters , that for tioned in the schedule to the reference are working in No. 
cxample when they open the bolts and nuts other end will 5 Incline, that there are two sections known as Machine 
be rotated along with the spanner and so he has to hold Mining and Hand Sections, that the set up in Hand Section 
the nut and bolt tightly and if the Fitter wants extra work is there are one Category VI Fitter in general shift , onc Cate 
bodily than the mazdoor helps him for putting more strength gory V Fitter in general shift , three category IV fitters in 
on the machinery at the time of fitting or dismantling , that gcneral shift, three Catogory V Fitters for the three shifts, 
it is not correct to say that the claimants are doing the duties one in each shift, three Category IV fitters one in cuch of 
of repairing of shuttle car and joy Loader and cutting machines the three shifts and so far as Electrical side is concerned 
that this work is done by Category V fitter as this job is there are three Category V Electricians, one in each of tho 
to be donc only by the Fitics, that the claimants carry out three shifts , three Category IV Electricians one in cach of 
the miscellaneous duties like repairing Hydraulic Hose pipes, the three shifts and one Category IV Electricians in the 
and brake bands along with the Fitter , that the claimants General shift and the Eloctrical Charge hand is common to 
1 to 19 are designated as Fitter Mazdoors and cluimants 27 both Machine Mining and Hand Sections, that in the Machine 
to 38 are designated as Electrical Mazdoors by the Company, Mining Section there are two Category VI Fitters in Gencrat 
that there is no designation as Fitter Helper to his know Shift, two Category V Fitters in the general shift, six cate 
lodge in Ramagundam Divisions , that the said claimants gory IV fitters , that is, two in each of the three shifts and 
never complained to him that the work of higher naturc One Category IV Fitter in gencral shift and on the electrical 
was being extracted from them , that if they work in the side there are one Category V Electrician in the general 
leave or absence vacancies they are given Category IV acting shift and three Category V Electricians for the three shifts 
allowance that prior to Wage Board they were in old Cate onc in each but actually now there are only two working 
gory I and after Wage Board they were absorbed in Category and the third place is vacant, and there are four Category 
1 (new ), that they are carrying out the same work , that is, IV Electricians for the three shifts , that the number is four 
Fitter Mazdoor work that they were doing prior to Wage because of shortage of one Category V Electricians and as 
Board , that authorisation to work as Fitters is given to the one of those four is doing the duties of Category V Electri 
said claimants only when the said claimants work as Fitters cian in the existing vacancy , that the designation of numbers 
in the vacancies caused due to the absence or sick leave, 1 and 22 in the schedule to the reference are Fitter Mazdoors 
that in Ramagundam Divisions there is no designation as as per the Company s records and Nog. 20 and 45 to 48 in 
Electrical I or Fitter Helper , that if Category I man is pro the schedule to the reference are Electrical Mazdoors as 
moted he would be given Category IV , that he is not given per the Company s records , that apart from these mazdoors 
61 G of 1 /72 - 26 . 
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doors , that is , thc claimants to do any minor works in the 
other place because there are also Category IV Fitters and 
Electricians, that ho knows nothing about that recommenda 
lions of the Wago Board but the Wage Board has given 
designation of Fitler Tool carrying only as unskilled , that the 
Tub repairing mazdoors are in Category II, that at Ruma 
gundam there are no pipe fitting mazdoors but some Category 
IV Fitters do the pipe fitting work at Ramagundam , that it 
may be that because Tradesman Agreement at Ramagundam 
does not provide for Fitter or Electrical Helpers there is no 
designation as Electrical or Fitter Helpers, that he does not 
know whether there is any such Tradesman Agreement at 
Kothagudem and Ballampalli, that the wage schedule of 
the Company provides for Category II for Fitter and Electri 
cal Helpers , that there are two Electrical Helpers in new 
Category II in No. 5 Inclinc Ramagundam who have been 
transferred from some other place, that he does not know 
whether the claimants made any representation to the 
nianagement that they should be given Category II as per 
the Wage Board , that No . 1 in the schedule to the reference , 
that is, Sathiah has been promoted as Category IV Fitter 
from Category I Mazdoor in view of Tradesmen Agreement 
and since the Tradesmen Agreement does not provide for 
pronotion of Category I Mazdoor to Category II . 


there aro no such mazdoors in No , 5 Incline, that those 
mazdoors are assigned to a particular Fitter of Electrician 
as the case may be for carrying the tools of that particular 
Fitter of Electrician and they have to accompany them under 
ground and they would also carry other materials like kero 
vene, measuring and insultation tapes, that after reaching the 
work spot they would take the tools from the bag and give 
to the Electrician or Fitter as the case may bc and they 
would just hold spanners on one side when ho Fitter or 
Electrician trics to remove the bolt and nut, that a mazdoor 
is given only to Category V and VI Fitters but not to Cate 
gory IV Fitters, that there is no designation of Fitter Helper 
or Electrical welper at 6 .2 . 1 . NU, wilu 2100111e : . in .:1 
thc pre -Wage Board Category of the claimants was Category 
I, that the duties performed by them are the same done 
by them prior to or after 1967 , that normal maintenance 
of the shift like extension of Section , tightening of the bolts 
and nuts of Hauler and pumps in the Hand Section are done 
by Category IV Fitters that in the Machine Mining Section 
Category IV Fitters do the work of adjusting and changing 
of the brake bands of loaders and coal cutting maching and 
joining of conveyor chains and tractor chains of the coal 
cutting machines , that there was never any represcntation 
made to him or at the pit level by thesc claimants stating 
that they were doing higher jobs than that of a mazdoor, 
that whenever Category IV or V Fitters or Electricians are 
absent the claimants used to be sent to do that work and 
they used to be paid Category IV or Category V wages as 
the case may be , that in week such acting arrangement 
aro effected once or twice , that whon these mazdoors are 
promoted they are straightaway given Category IV , that 
when they are given acting allowance of Category IV when 
they work in Category IV they are expected to attend to 
the maintenance work alone and no higher work is extract 
ed from them , that serial No. 22 in thc schedule to the 
reference is Category I Fitten Mazdoor and his work is that 
of only Fitter Mazdoor and he was now and then given 
Category IV job that there are sufficient number of Fitters 
and Electricians to meet the demand of the Section that 
there are no vacancies now in the Fitter und Electrical Sec 
tions that the general mazdoors and Tyndals are given to 
the Fitters and Electricians of Category V depending on the 
nature of work , that there is difference in work done by 
the general mazdoor and Tyndals when compared with Cate 
gory I mazdoors about whom he mentioned earlier and the 
difference in work is that Category I mazdoors about whom 
he said would carry only the tools whereas the other maz 
doors would carry heavy articles on their shoulders, that the 
claimants , about whom he mentioned would not do elemen 
tary fitting or Electrician work when they go with the Titters 
or Electricians as the case may be , that he had no occasion 
to trade test the claimants whose names he referred to , that 
only Sathiah that is serial No. 1 in the schedule to the refer 
ence is L. T . I, candidate and that he had been promoted to 
Category IV in the same mine. 


18 . M . W . 3 (Mohd . Abdul Jabban ) is working as Safety 
Officer in G . D . K . No . 1 Incline. He says that on the daily 
rated sct up there are one Category VI Electrician , five 
Fitters of Category VI and there are also Category V Fitters 
and Electricians and there are six Fitters and cight Electri 
cians and there are six Fitters of Category IV and eight 
Electricians of Category IV , that they do not have any 
Fitter Helpers in Ramagundam Divisions I and II and claim 
ants 1 to 19 shown in the schedule to the reference are 
working as Fitter Mazdoors and their specific job is to 
carry the tools of the Electricians and Fitters of Category 
V and Vi, that after reaching the spot they would follow 
tho Fitters or Electricians as the case may be , that they 
do not have separate set of tools for themselves, that out of 
these 19 names some were directly taken as Fitter Mazdoors 
And Electrical Mazdoors as the case may be and some in 
higher Category had opted to be Fitter Mazdoors, that Ex . 
MI is the copy of the list of mazdoors working in No. 1 
Incline, that No. 33 in Ex . M1 was previously working 
as Tyndal and now he is working as Fitter Mazdoor , that 
No. 14 in Ex . M1 was previously working as Conveyor 
Khalasi and now he is Fitter Mazdoor , that these persons of 
higher Category opted to lower Category as they wanted 
some light job , that it is not correct to say that these Fliter 
Mazdoors are doing the work of repairing coal cutting 
machines , loader etc ., independently , that neither W . W . 1 
nor others represented that they were given wrong designa 
tion and they are extracting higher work , that it is wrong 
to say that W . W . 3 and others are Fitter Helpers , that if 
duo to absenteeism or sickness in case of Category IV Fitter 
these Fitter Mazdoors are being sent to maintenance of 
normal work , in such cases they pay category IV acting 
allowance for that particular day , that it is not correct to 
say that claimants Nos. 27 to 38 in the reference are work 
ing as Electricians , that they are working only as Electricial 
Mazdoors , that they are also given higher Category allowanco , 
when the particular category Bloctrician is absent, that 
claimant No . 20 , who is Elcctrical Mazdoor. is given Cate 
gory IV allowance whenever he works in that · Category in 
the absence of that particular Electrician that their previous 
category prior to Wage Board was Category I and they are 
doing the same work that they were doing prior to Wage 
Board , that on the engineering side for promotion from 
Category I to Category IV the procedure followed is that 
when vacancies arise then Category I man is promoted to 
Category IV , that some of the persons who were promoted 
like that are claimant No. 35 in the schedule to the refer 
enco and one R . Ramulu who is sent for trade test for 
promoting him to Category IV , that there is now sufficient 
strength in the mine both on the Electrical and Mechanical 
sides and it is as per the strength fixed under the Tradesmen 
agreement, that about four times in a month there are chances 
of working in the higher category and getting higher category 
allowance, that even when they are given this higher cate 
gory allowance on those occasion they are asked to inain 
tain only the normal work and if there are any breakdowns 
they have to report to Category V or Category VI Fitters , 
that no Fitter Mazdoor made any representation to him 
that higher Category work is extrorted from them and they 
are paid only as per lower Category , that they observes the 


17 . In his cross axamination he ( M . W . 2 ) says that he 
does not know whether any person designated as Fitter 
Helper and Electrical Helper at Kothagudem and Ballam 
palli and sent along with Fitters or Electricians as the casc 
may be, that mazdoor is not given to Category IV Fitter 
because of Tradesmen agreement, that reason for giving maz 
door to Category V and VI Fitters is they are expected to 
do more skilled work than Category IV Fitter and as they have 
to take more tools than Category IV Fitters, that Category IV 
Fitters and Electricians carry their own tools and they work for 
themselves and they won t have any assistance and assistance 
would be given to them only when they ask for it when heavy 
work is there , that the claimants know the job of Category 
IV Fitters or Electricians as the case may be and thev 
have worked as Category IV Fitter or Electrician as the case 
may be for some time and they were paid acting allowance , 
that these Category I Mazdoors will follow the instructions 
of the Fitter or Electrician when they go with them , that 
general mazdoors who are in Category I and Tyndals who 
are in Category IV do the manual work when they are 
deputed to assist the Fitters in shifting heavy machinery 
etc ., that the Tyndals and General Mazdoors do not know 
the work of Category I Mazdoor Fitter or Electrical, that 
when Category V and VI Fitter or Electricians are doluit! 
a particular job they would take the assistance of the claim 
ants for holding one end of the bolt and in giving the tools 
to them . that when Category V or VI Fitters or Electricians 
are working in one district and if they attend to some work 
in the other district, they would not ask Category I Maz 
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persons ability and send them for Trade Test and that if 
any vacancy arises then only they would send some of the 
workers for trade test . 


tion given in ltem 22 at page 44 of Volume II of the Wago 
Board Recommendations and that those who are now in 
Category II in Kothakundem and other mines were in old 
Category III. 


19 . In his cross examination he (M . W . 3) says that Category 
IV Fitters attend only to minor repairs , that in the Machine 
Mining Section in each shift there are one Category V Fitter 
and one Category VI Fitter and each will be incharge 
of one district, that in the Hand Mining Section there are 
onc category V and one Category IV Fitters and Category V 
will be incharge of both the districts , that these Category IV 
Fitters are only for maintenance of one district , that Category 
IV , Fitter is not given to any mazdoor, that after going to 
the pot along with Category V or Category VI Filters as the 
case may be he will be given whatever assistance that Cate 
gory V and Category VI Fitters want, thut all the Fitter 
Mazdoors and Electrical Mazdoors may not know the cle 
mentary Fitter or Electrical work , that no mazdoor can work 
as Category IV Fitter or Electrician without knowing the ele 
mentary work of Fitter or Elcctrican job as the case may be. 
that it is only some of the litter Mazdoors and Electrical 
Mazdoors mentioned in the reference who work as Category 
IV Fitters or Electricians as thc casc may bc but not all of 
them , that claimants 1 to 19 und 27 to 38 might have worked 
as Category IV litters or Electricians as the case may be and 
get acting allowance at sometime or other, that he does not 
know whether at Kothagundem there is any designation of 
Fitter Helper and Electrical l Ielper , that they do not have 
Catcgory II Fitter Helper or Electrician Helper in Ramagun 
dam Divisions I and II , that there are only Fitter Or Electrical 
Mazdoors , that whenever there is any breakdown Category 
V and Category VI Fitters will be assisted by l itter Mazdoors 
while attending to the repairs, that even minor repairs cannot 
be cntrusted to the litter or Electrical Mazdoors , that there 
is no provision in the Tradesmen Agreement for Ramagundani 
arca for appointing any person as Fitter Helper or Electrical 
Helper, that Fitter Mazdoors and Electrical Mazdoors who 
are in Category I are directly promoted to Category IV Fitter 
or Electrician , that no doubt Wage Board had recommended 
that a mazdoor having elementary knowledge of fitting or 
electrical work should be given Category II Fitter Helper or 
Electrical Helper but no such Category is given as is no such 
category in Ramagundam Divisions I and II. 


21. So from the cvidence of all the witnesses referred to 
above it is clear that so far as Ramagundani Divisions I 
and II are concerned tberc is no designation as Electrical 
and Fitter Helpers , though there is such & designation in 
the other mines at Kothagudem , Bellampalli etc ., and that 
in view of the Tradesmen Agreement entered into its regards 
Ramagundam Divisions I and II , in the set up of the various 
categorcs there were no old Categories II and III and that 
there were only old Catcgories ), IV , V and VI . No doubt 
ong of the contentions of the respondent s representative is 
that these so called Fitter and Electrical Helpers are claidi 
ing higher category in I. D , No. 30 of 1967 and that if any 
decision is given in thc present proceedings about higher 
Category asked for by the claimants it would be pre -judging 
the issuo in l. D . No. 30 of 1967. But the contentions of 
the learned counsel for the petitioner is that so far as the 
present claim of the claimants is concerned it only relates 
to fixation of the correct category as per wage board and 
that it has nothing to do with the claim in I. D . No. 30 of 
1967. It is now seen from the claims statement in I. D . No. 
30 of 1967 that the Fitter Helpers have claimed Category 
IV , but so far as the present case is concerned the conten 
tions of the petitioners arc that they are doing the dutics of 
only Fitter or Electrical Helpers as the case inay bo and 
that as per the recommendations of the Wage Board cu . . 
sidering the job description given under Item 22 at page 
44 of Volume Il of the recommendations of the Wage Board 
they should bo given new Category 1 but they have been 
wrongly given new Category I and that so far as the electri 
cal and filter helpers in Kothagudem , Bellampalli ctc . , aro 
concerned , they have been given new Category II and so they 
also should be given new Category II. So as rightly con 
tended by the Icarned counsel for the petitionor thc claim 
in LD . No. 30 of 1967 has nothing to do with the prçsent 
claim . 


20. M . W . 4 (G . V . Krishna Rao ) in working as Assistant 
Engineer in G . D . K . No . 2 Incline. He says that claimants 
20, 21 and 39 to 44 mentioned in the schedule to the refer 
cnce are working in G .DK , No. 2 Inclinc, that they are in 
new Category 1, that they assist the Fitters and carry the 
tools when they go for work , that the normal work dono 
by these claimants underground is they carry the tools and 
tools required by the Fitters and help the Fitters in tightning 
the bolts and nuts , that during sick Icave vacancics Category 
I workers are allowed to act and they are given Category IV 
allowance that is pcr thc Tradesmen agreement entered into 
in 1966 there are no Categories II and III in the Enginecring 
side , that in a month these workers may get the acting chance 
between 5 to 10 times , that these workmen in Category I 
would be trade tested and promoted to category IV , that 
there was no occasion for trade testing these claimants for 
giving promotion , that they are doing the same work that 
they were doing prior to Wage Board , that they have suffi 
cient number of workers in each category , that some clectrical 
mazdoors of Category I maintain the district and on those 
days they are paid category IV Allowance, that they main 
tain district some time through out the week and at other 
times they aro posted in leave vacancies and they are paid 
acting allowance IV Electrician for those days and that theso 
claimants never made any representations that they should be 
given higher category . In his cross examination he says that 
the Fitter Micdoor knows the work of Fitter and Electrician 
Mazdoor knows the work of Electrician , that whenever they 
are given Category IV they do the work of Category IV 
Fitter or Electrician as the case may be , that Category IV 
Fitter and Electricians attend to the maintenance work and 
some times they attend to the errection work also , that the 
Fitter and Electrical Mazdoors in G .DK , No. 2 are some 
time incharge of the district, that normal Category IV or V 
Fitters and Electricians will be incharge of the district, that 
Fitter or Electrical Mazdoor will bo incharge of the District 
some times threc or four times in a week but they won t nay 
Category IV allowance for all those days , that at Kothagudern 
and some other mines the Management has given new Cate 
gory II for Fitter and Electrical Helpers , that they do not 
have Category II Fitter or Electricol Helpers in G . D . K . No. 
2 , that those Fitter Mazdoors come under the job descrin 


22 . Now , even from the evidence of the witnesses examin 
ed on the side of the respondent, it is clear that at least 
some of the claimants who are in new Category I ero asked 
to do the duties of new Category IV fittor or Electricians 
as the case may be whenever those Fitters or Elcctricians 
arc absent and that they are also given the Category IV 
acting allowance and that because those clainants have the 
elementary knowledge as per the job description given for 
Fitter Helper by the Wage Board they aro asked to work 
in Category IV vacancies. The ovidence in this case also 
shows that these claimants were only in old Category I 
and that after Wage Board they were placed only in new 
Category I. So far as the Fitter and Electrical Helpers 
in Kothagudem , Bellampalli, etc ., are concerned the evidence 
shows that they were in old Categories II and III and so 
at the time of implementation of the recommendations of 
the Wage Board they wero placed in new Category II. So 
from the evidence it is clear that so far as Kothagudem , 
Bellampalli etc ., are concerned alrcady there were designat 
tions like Fitter and Electrical Helpers and that since they 
come under the job description given for litter Helper in 
the recommendations of the Wage Board they were given 
new Category II. So far as Ramagundam Divisions I and 
II are concerned the cvidence in this case clearly shows that 
in view of the Tradesmen agreement cntered into even prior 
to the Wago Boord the number of Categories were fixd and 
that so far as the claimants are concerned they were desig 
nated only as Fitter and Electrical Mazdoors and they were 
given old Calegory I and that there were no old Categories 
it and III and that the next category was only Category IV 
Fitter and Electrician and that since the duties of these claim 
ants were mainly of carrying the tools and assisting Cate . 
gory V and VI Fitters or Electricians as the case may he, 
at the time of implementation of the recommendation of the 
Wago Board the respondent had fixed the claimants in new 
Category I, because of the job description given for Item 
No. 3 Fitter ( tool carrying only ) in Category I in Arrendix 
V shown in page 41 of Volume II of the recommendations 
of the Wage Board . No doubt the evidence in this case 
shows that, even according to the respondent at least somo 
of the claimants have got the elementary knowledge of Fitter 
or Electrical Helpers as per the job description given for 
Iten 22 under Category II in the same Appendix V . but 
when there is no designation as Fitter Helper or Electrical 
Helper in Ramagundam Divisions I and II in view of tho 
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Tradesinen Agreement, even though the said claimants have Divisions I and II. Certainly this Tribunal cannot change the 
got the elementary knowledge of a Tilter or Electrical Helper cxisting set up and if the claimants feel that they should 
as the case may be, it does not mean that hey should be be given Category II then they have to make their repre 
straightaway given new Category Il . If this is a case where sentations to the Management and change the set up in 
cven in Ramagundain Divisions 1 and 11 there was designa 

Ramagundain Divisions I and II , but they cannot get the 
tion of Fitter and Electrical Helpers and if inspite of it set up changed indirectly by approaching this Tribunal. On 
the Management has not given new Category II to the claim . a consideration of the whole evidence placed before mo I 
ants, then different consideration would have arisen . It is Am satisfied that the respondent is justified in designuting 
because they have got some elementary knowledge of Fitter these present claimants us fitter und Electrical Mazdoors as 
of Electrical Helpers whenever Category IV vacancies arise the case may be . 
they are asked to do that work and they are paid the acting 
allowance . The cvidence already referred to also clearly 

25 . For all the aforcsuid rcasons I hold on thc dispute 
shows that even for promotions , so far as Ramagundani referrd to this Tribunal for adjudiction that the Management 
Divisions I and II are concerncal , the promotions were 

of Ramagundam Divisions I and I of Singureni Collieries 
directly from old category I to Old Category IV and that Company Limited is justified in designating the 55 workmen 
there was no promotion to old Category II or II since no as Fitter / Electrical Mazdoors and that there is no question 
such categories existed so far as Ramagundam Divisions I 

of denying these workmen wages of Electrical / Filter Helper 
and II are concerned . Now virtually the present clain of the as the case may be since there is 110 designation as Electri 
claimants amounts to only asking for promotion to higher 

cal/ Fitter Helpers in Ramagundam Divisions I and II 2010 
category and , as nghtly contended by the respondent s re . that the workmen are not cntitled to any relief in th . se 
presentative , giving of promotion to higher category is mone proceeilings. 
gerial function and certainly this Tribunal cannot usurp that 
function . Now froin the evidence it is secu that the main 

Award is passed accordingly , 
work that the claimants as new Category I workers are asked 
to do is only of cariying tools and ussisting Category V and 

P . S . ANANTH , Presidiag Officer. 
VI Fitters of Electrician as the case may be . 

Dated 8 - 2- 73 . 
23 . No doubt the witnesses cxamined on the side of the 
petitioners have referred to different kinds of work said to 

APPENDIX OF EVIDENCE . 
have been done by these claimants and the ovidence adduced 

Witnesses examined 

Wilisses examined 
on the side of the respondent is that he claimants are not 

for Workmen : 
doing diffcrent kinds of work referred to by the witnesses 

for Employers ; 
examined on the side of the petitioners and that the main W . W . 1 D . Bajaiahı 

MW . 1 R K . Siriha 
work of the claimants is only of carrying tools and assisting 

W . W . 2 T . Sonicswara Rao 
cutegory V and VI Fitters or Elcctricians as the caso inay 

M . W . 2 M . Satyanarayana 
be. But the evidence also shows that these claimants never W . W . 3 . Mohd . Wahad Ali M . W . 3 M . A . Jabbar 
made any complaints that higher category work is extracted W . W . 4 . K . Krishnamurty 
from thein und that they are paid lower category wages . 
If it is the case of the climants that they are asked to do higher 

W . W . 5 . G . Limbadri 
category work though as Category I workers they are not W . W . 6 . M . Sudarsanan 
expected to do any higher category work , it is always open 

W . W . 7 D . Pratap Reddy 
to them to stick to their rights and nobody can compel 
them to do higher category work and puy at the same time 

WW . 8 C . P . Ramalingam 
only lower category Witges cspecially when it is the caso of W .W . 9 Bungaru Sayulu . 
the respondent that the work of claimants is only of carrying 
the tools and assisting category V and VI workmen . Now 

Documents exhibited 

Documents cxhibited 
from the evidence it is seen that whenever any of the for Workmen : 

for Employers: 
claimants are asked to do Category IV job they are paid 
Category IV acting allowance . The evidence in this casc also Ex. W . 1 Memo dt. 18 - 5 - 1972 Ex . M . I List showing the 
shows, that some of tho claimants were also promoted to 

issued by the Manager, Category I Mazloors of 
Category IV from Category I after trade testing them . So 

Godavari Khani No . i Godavari Khaui No . 1 
it is clear that so far as Ramagundam Divisions I and II are 

Inclinc to Dubasi Rajam Inclinc. 
concerned there is no designation as Fitter or Electrical 

Fitter Mazdoor . 
Helpers and that there is only the designation of Fitter or 
Electrical Mazdoors and that these Fitter and Electrical 

P . S . ANANTH , Presiding Officer . 
Mazdoors were previously in old Category I and that after 

[No. L -2112 /29 /71- LR II) 
Wage Board they were placed in new Category I and that 

KARNAIL SINGH , Under Secy . 
whenever Catcgory IV or Category V workers are absent 
some of the claimants are posted to their place and that 
thosc persons are also paid the acting allowance and that 
whenever any chance for promotion comes up it is only 

New Delhi, the 15th March , 1973 
after testing the workers working in Category I the suitable 
persons are promoted straightaway to Category IV . 

S . O . 909, - - In pursuance of Section 17 of the Industrial 

1 ) isputes Act, 1947, ( 14 of 1947), the Central Government 
24. So even if it is assumed that all the claimants have 

hereby publishes the following award of the Central Govern 
got the elementary knowledge of Fitter Helper or Electrical 

ment Industrial Tribunal, Calcutta , in the industrial dispute 
Helper as the case may be , in view of the set up of the 

between the employers in rclation to the management of 
workmen in Ramagundam Divisions I and IT , since these 

Messrs . A . Das and Company Calcutta and their workmen , 
claimants were in old Category 1 they have been rightly 

which was received by the Central Governicht on the 6th 
designated as Fitter or Electrical Mazdoors as the case may 

March , 1973 . 
be and placed in new Category I at the time of the 10 
plementation of the recommendations of the Wage Board 

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL 
And so there is no question of denying thcsc claimants 

AT CALCUTTA 
any wages of Electrical or Fitter Helpers . So far as Ranna 
gundam Divisions I and II are concerned so far as Category 

Reference No. 52 of 1972 
I workers are concerned such of those who are found tit 
are straightaway promoted to Category IV . If the present Parties : 
claim of the claimants is allowed it would amount to crea 
tion of one higher category newly and giving promotion to 

Employers in rclation to the managenent of Messrs . 
Category I workers and in that case this Tribunal would he 

A . Das and Company , Calcutta , 
acting beyond its jurisdiction . Tf the present claimants !! 

AND 
now designated as Fitter and Electrical Mazdoors and placed 

Their Workmei . 
in new Category II then there would be no one in the new 
Category I and the Management has to appointed fresh new 

Preint : 
Category I workers and this would result in changing the sct 
wp agree to under the Tradesmen Agreement in Ramagundam 

Sri S . N . Bagchi, Presiding Officer . 


SEC . 3( ii)] 
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nor any industrial dispute 
the said Act. 


exists between the partics under 


Appearances : 
On behalf of Employers - Sri N . N . Chakravorty , 

Advocate . 
On behalf of Workmen - Md. Idrish , Concerned workmen . 
State : West Bengal. 

Industry : Port & Dock . 


AWARD 


By Order No. L . 32012 / 3 /72 -P & D dated 22nd Augusi, 
1972 , the Government of India , in the Ministry of Labour and 
Rehabilitation , Department of Labour and Employment, refer 
red the following dispute existing between the employers in 
relation to the management of Messrs . A . Das and Company, 
Calcutta and their workmen , to this Tribunal, for adjudication , 
namely : 


4 . The workman s statement of case filed on the second 
day of hearing is as follows : Messrs. A . Das & Co . called 
him from home and got him arrested by the Police station of 
S . P . P . S . He was not found guilty after enquiry and was re 
leased from Police sation . In the office of the Regional 
Commissioner A . Das and Company told the workman that as 
Shamsul Haque went away after receiving Rs. 195 the work 
man was asked to leave the company after taking Rs. 400 gr 
500 because if the workman would remain as an employee 
under the employer Shamsul Haque would demand for job . 
Shamsul Haque however took Rs. 1000 but the company 
showed payment of Rs. 190 . So the workman likes to say 
that he required employment for his livelihood or in the 
alternative he should be paid Rs. 1000 to do something for 
his livelihood . He is a poor man and is unable to engage a 
lawyer by paying heavy fees . So he leaves the case to be 
decided by the tribunal. 


" Whether the action of the management of Messis . 

A . Das and Company in denying employment to Md. 
Idrish , watchman from 21st May, 1971 is legal 
and justified ? If not, to what relief the workman 
concerned is entitled ?" 


2 . The notice of the reference was sent to the management 
of Messrs . A . Das and Company , Calcutta and to the General 
Secretary, National Union of Waterfront Workers (INTUC ) 
calling upon each of them to submit their statement of case 
within the daie fixed . The management after taking two 
adjournments submitted its statement of case on 16 - 11 - 1972 
but the union upto the date fixed for hearing of the case i.e . 
19th February , 1973 , neither appeared nor submitted its 
statement of case for and on behalf of the workman disputant 
concerned . On the date of hearing i.e . on 19 - 2 - 73 one appli 
cation was purported to be filed by the General Secretary of 
the Union concerned with a thumb impression thereon purport 
ing to be of the workman with a request tu grant a week s 
time to enable the union to subruit the written statement on 
behalf of the workman . The application filed on 19th Febru 
ary 1973 was not supported by any letter of authority 
enabling the General Secretary of the union concerned to 
represent the workinan in this proceeding as required by 
Section 36 ( 1 )( a ) of the Industrial Disputes Act read with 
Rule 36 Form F of the Central Rules made under the Act . So , 
this tribunal took no notice of th : application . The work 
man was himself present but no statement of case was filed 
on behalf of the workman convernel during the period from 
2 - 9 - 72 to 19 - 2 -73 inspite of notices . On the date of hear 
ing i.e . on 19 - 2 -73 as the workman himself was present and 
offered to represent himself in this proceeding by making 
statement on oath , he was examined by the tribunal as he 
had no lawyer nor any other representative duly authorised 
by law to represent hiin in this proceeding. His examination 
was not finished on 19 - 2 -73 and he was further examined on 
20 - 2 - 73 . The management was represented by a lawyer on 
oath the days who did not cross -examine the workman . On 
20 - 2 -73 the workman himself filed a statement of his case 
before boarding the witness box which was kept in record for 
consideration . For the management Sri G . K . Das took 
his oath and was examined but was not cross- examined by 
the workman concerned . 


5 . The fundamental question that arises in this reference 
is whether the dispute iiself is an industrial dispute within 
the Industrial Disputes Act read with the Dock Workers 
(Regulation of Employment) Act, 1948, Calcutta , Dock 
Workers (Regulation of Empioyment ) Scheme, 1956 , Calcutta 
Unregistered Dock Workers (Regulation of Employment) 
Scheme, 1957 and Calcutta Dock Worki - Ru ! 
Employment) Scheine , 1970 . The !.. .. : 
Act, a Central Act, after enactment . . . . . . . . 
on and from 11th March , 1947 . The Dock Workers (Regula 
tion of Empioyment) Act, 1948 , a Central Act was published 
in the Gazette of India , Part V , dated 27th November , 1947 
at page 432 and was further amended by Central Act 8 of 
1962 rotified in the Gazette of India on 31st March , 1962 
Part II Section 1 page 51 and came into force on ist June , 
196 ? vide Gazette of India Extraordinary dalcd 30th May , 
1972 . Thc Calcutta Dock Workers (Regulation of Employ 
menti Schenc, 1956 framed under Section 4 ( 1 ) of the Act 
was notified on 8th October , 1956 . The Calcutta Unregistered 
Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1957 
came into force on 29th Jure, 1957 framed under Section 
4 ( 1 ) of the Act. By repealing the Calcutta Dock Workers 
(Regulation of Employment) Scheme, 1956 and Calcutt. 
Unregistered Dock Workers (Regulation of Employment ) 
Scheme, 1957 , the Calcutta Dock Workers (Regulation of 
Employment ) Scheme, 1970 carre into force on and from 
1st July , 1970 . Against the background of the provisions 
of the Dock Workers (Regulation of Employınent ) Act, 1948 , 
and of the provisions of the Calcutta Dock Workers (Regula 
tion of Employment) Scheme, 1970 that repealed the two 
earlier Schemes mentioned above, the question referred to for 
adjudication under Section 10 ( 1 )( d ) of the Industrial Disputes 
Act, 1947, a Central Act , is to be answered . 


3 . The management Messrs. A . Das and Company is a 
proprietorship concern of one Mr. G . K , Das and is carrying 
on business as watchmen contractor. The employer company 
is to supply watchiren to the ships as per the order of the 
owners and /or agents of the ships to guard and / or protect 
the properties and /or Cargoes in the ship while the ships stay 
at th Calcutta Dock and Port. The workman concerned 
Md. Idrish was in the employ of the employer purely as 
temporary casual worker 0 ? the basis of no work no pay . 
The said workman Md. Idrish was deputed by the employer 
as one of the watchmen at the forehead of ihe ship " S . S . 
Steel Navigator- Voyage" in the night shift on 7 - 5 -71. In 
connection with a theft of Nylon ropes from the said ship 
during the duty hours of the concerned worker , the worker 
was found guilty of negligence and misconduct in a depart 
mental enquiry which was hell at the instance of the emp 
loyer after the chargesheet and reasonable opportunity of 
hearing was given to the workman concerned and / or his 
authorised representative. Thereafter by notice dated 24 - 5 -72 
the said workman was dismisseil from his said work by the 
employer . The reference is Otherwise bad and not maintain 
able in law inasmuch as the workman concerned is not a 
workman within the meaning of the Industrial Disputes Act, 


6 . The Industrial Disputes Act, 1947 is an Act to make 
provisions for the investigatior and settlement of industrial 
disputes and for certain other purposes . The Dock Workers 
(Regulation of Employment) Act, à Central Act, and a special 
statute in Section 3 subsection ( 1 ) speaks of a Scheme for 
ensuring regular employmert of dock workers by making 
provisions by a scheme for the registration of the dock workers 
and employers with a view to ensure greater regularity of emp 
loyment and for regulating the employment of dock workers 
Whether registered or not in a Port . Subsection ( 2 ) of Section 
3 of the Act in particular speaks of a Scheme which may 
provide as in Sub - clause 2 ( d ) for regulating the employment 
of clock workers whether registered or not, and 
the terms and conditions of such employees includ 
ing the rates of reinureration , hours of work and 
conditions as to holidays and pay in respect thereof. So , 
the Act and the Schemes made thereunder are self- contained 
Statutes regulating the employment of Dock Workers whether 
registered or not, and terms and conditions of employment in 
cluding rates of remuneration , hours of work and conditions 
as to holidays and pay in respect thereof. There are several 
other provisions to be made uuder the Scherne as provided for 
hy several sub - clauses to Section 3 ( 2 ) of the Act . In pui 
suance of the provisions of Section 3 , a scheme was made 
under Section 4 of the Act ertitled " Calcutta Dock Workers 
(Regulation of Employment) Scheme, 1956 . In the interpre 
tation of clause 3 of the said scheme there is the definition 
of registered rock worker, registered employer, reserve pool 
workers , dock employer , monthly worker and dock work . 
The workman concerned on oath stated that he was not 
a registered dock worker under Clause 3 sub - clause (n ) of 
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the Scheme of 1956 . The proprietor of the firm i.e . the 
employer aş hc styles himself on path stated that he is 
not a registered employer as defined by clause 3 sub - clause 
( o ) of the interpretation clause of the Scheme of 1956 . 
Then came the Scheme of 1957 entitled Calcutta Unregistered 
Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1957. 
The workmen on oath stated that he was never a listed worker 
under clause 3 ( 1) read with clause 9 of the Scheme. The 
employer G . Das also stated on oath that he was never a 
listed employer under clause 3 (b ) of the Scheme (i.e . 19 .57 
Schemc). Those two Schemes were repealed by clause 62 
of 1970 Scheme which leads as follows : 
" 62. Repeal and suvings : ( 1 ) The Calcutta Dock Work 

ers (Regulation of Employment) Scheme, 1956 and 
the Calcutta Unregistered Dock Workers (Regulation 

of Employment ) Scheme, 1957 are hereby rcpealed : 
Provide that any order made right accrucd penalty 

incurred or anything donc or any action taken under 
the said Schcmc shull so far as may be deemed to 
have been made, accrued , incurred or done or taken 
under the Scheine and any reference in any instru 
ment to any provision of the said Scheme shall be 
decmed to be a reference to the corresponding pro 
visions of the Scheme. 


of the said Scheme mcaning a registered dock worker who 
are available for work but are not for the time being in 
employment of a registered dock employer or a group of 
such employers. Pool worker means a registered dock workcr 
who is not a monthly worker as defined in Clause 3 ( n ) of 
1970 Scheme. The watchman concerned i.e , who falls in 
the catcgory of general purpose mazdoor mentioned above 
stated on oath that he is not a " registered dock worker " though 
he lised to work in the dock premises as a warchman of the 
ships when berthed at the dock . The duty of a watchman 
cmployed in the ship may thus be considered as the duty of 
a " general purpose mazdoor " as in Schedule I clause 2 ( 1 ) 
of the 1970 Scheme. So the 1948 Act and 1970 Scheme 
apply to the workman disputant in this case . The employer 
G . Das admitted on oath that he is not a registered einployer 
under clause 3 ( 9 ) of the Scircmc, which mcans an employer 
whose name is , for the time being, entered in the register 
or record . Then how the workman concerned was being 
employed by him for watching the ship ? It is a very 
disconcerting problem . The Schonic of 1970 in clausc 5 
speaks of an Administrative Body . The function of the 
Administrative Body in clause 12 of 1970 Scheme in relation 
to unregistered dock worker appears in clause 12 ( h )( viii) 
which provides for authorising by the Administrative Body 
the employment of unregistered worker in case registered dock 
workers are not available for work in the reserve pool or 
in any such other circumstances as the Chairman may approve . 
This is a very important provision. The workman concerned is 
an " unregistered dock worker " . So called cniployer is also 
an " unregistered dock employer" . To whom the adminis 
trative body shall authorise the cmployment of an unrcgis 
tered worker ? Clause 42 of 1970 Scheme reads as follows : 


(2 ) Notwithstanding anything contained in sub - clause ( 1 ), 

on the constitution of the Board under Clause 4 
of the Scheme (hereinafter referred to as the New 

Board ) — 
( a ) the term of oificc of the members of the Board 

constituted under the said Scheme shall expire ; 
(b ) all property and assets vesting in the Board consti 

futed under the said Scheme shall vest in the New 

Board ; 
( c ) all rights , liabilities and obligations of the Board 

constituted under the said Scheme shall be the 
rights , liabilities and obligations respectively of the 
New Board ." 


" 42 . Restriction on Employment : ( 1 ) No person other 

than a registered cmployer shall cmploy any worker 
on dock work nor shall a registered cmployer cngage , 
fubject to the relaxation given in sub- clause (5 ) of 
Clause 20 , for employment or employ a worker on 
dock work unless that workcr is a registered dock 
worker. 


7 . Clause 2 ( 2 ) of 1970 Scheme relates to Port of Calcutta , 
as per Schedule V . Classes or descriptions of dock work and 
dock workers to which the Scheme applies are set out in 
Schedule I, The Scheme doc3 not apply to any dock worker 
who is not specificd in Schedulc I. In Schedule I of the 
Scheme, the Clause (2 ) gives the several classes of dock 
workers within which the watchinan -workman may fali, being 
Sub -clause ( 2 )( 1 ) "General Purpose Mazdoor ." Dock work in 
clause 3 (h ) of thc Scheme means operations at places or 
premises to which the Scheme relates , ordinarily performed 
by dock workers of the classes or descriptions to which the 
Scheme applies . The workman was employed as a watchman 
in the ship by the employer who carries on a business of 
contractor for supplying watchmen to the ship . What is the 
duty of the watchinan ? He enters the premises of the dock 
when a ship is berthed at the dock and he is employed by 
the Captain of the ship or Agent of the Shipping Company 
to guard thc berthed ship and its properties. The so called 
employer A . Das and Company collects men from an Adda 
(Rendavoz) who are said to be working as watchmen of the 
ships. By collecting such men , the contractor carrying on 
business of supplying watchmen to the ship or its agents 
refers the watchmen to the Captain of the ship who cmploy 
them as watchmen of the ships and pay their daily wages 
through the contractor who supplies the watchmen , i.e . A . Das 
and Company. The workman involved in the dispute is one 
of such men whom the so called cmployer A . Das and Company 
collccted from the watchnien s Renduvoz and referred him 
to the Captain of the ship who had asked the contractor 
A . Das and Company to supply watchnien , to guard the ship 
when beithed at the dock . The watchmen s duty is like that 
of a general purpose mazdoor . He is to watch the berthed 
ship and guard her properties so that there may not be any 
theft or pilferage of the property of the ship . So . he may 
be classed as a general purpose mazdoor as in Schedulo I 
Clause 2 ( 1 ) of the 1970 Scheme. The work of watching 
the ship and guarding its properties when berthed at the dock 
is a " dock work " within clause 3th ) of 1970 Schenic . There 
is the registered dock worker is clauisc 3 (p ) of tic 1970 
Scheme meaning a dock worker whose name is for the time 
being cntered in the register or record . There is the " regis 
tered employer" meaning the employer whose name for the 
time being is entered in the register as defined in clause 3 ( q ) 
of the Scheme. There is the " reserve pool" in clause 3 (1 ) 


( 2 ) Notwithstanding the foregoing provisions of this 

clause - - 
(a ) where the Administrative Body is satisñed that , 

(i) dock work is emergently required to be done ; and 
(ii) it is not reasonably practicable to obtain a regis 

tered dock worker for that work ; 
the Administrative Body may , subject to any liinitations 

imposed by the Board, allocate to a registered emp 
loyer a person who is not a registered doch worker . 
In selecting such workers the local Employment 
Exchange organisation shall, as far as possible, bo 

consulted ; 
Provided that, whenever unregistered workers have to 

be enployed, the Administrative Body shall obtain , 
if possible , the prior approval of the Chairman to 
the employment of such workers and where this 
is not possible , shall report to the Chairman within 
24 hours the full circumstances under which such 
workers were employed and the Chairman shall duly 
inform the Board of such employment at its next 
meeting : 


( b ) in the case referred to in item ( a ), the person so 

employed as aforesaid by a registered employer shall, 
for the purposes of sub - clauscs (4 ), ( 9) and (6 ) of 
Clause 41 and Clauses 44 and 45 be treated in res 
pect of that dock worker as if he were a daily 
worker . 


( 3 ) A registered worker in the reserve pool may , provided 

he fulfils fully his obligations under Clause 40 , 
take up occasional employment under employers 
other than those registered under the Scheme on 
those days on which he is not allocated for work 
by the Administrative Body . 


This clause 42 must be read with Clause 12 ( h )( viii) in respect 
of " unregistered dock worker " working for " dock work " 
as a watchman i.e . a general purposc mazdoor under Sche 
dule I clause 2 ( 1) of the Scheme of 1970 ; Sub - clause ( 1) of 
Clause 42 clearly states that no person other than a registered 
employer shall employ any worker on " dock work " . The 
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act of watching and of guarding a ship and its property when for employing unregistered dock workers in any dock work . 
berthed at the dock of the Port of Calcutta by a person So , as against an unregistered so called employer a worker 
is a “ dock work " done by such person who can be categorised who clams to be an unregistered dock worker has no right 
as a generul purposo mazdoor as specified in Schedule I to be employed in any dock work to be performed in the 
Clause 2 ( 1) of the Schemc of 1970 . The workman himself dock premises such as of watching and guarding a ship 
admitted that he is an inregistered dock worker and the so and her property while berthed at the dock in view of the 
called employer admitted that he is an unregistered dock strict statutory restrictions made in clause 42 , particularly 
employer . Only a registered cmployer , as defined hy clausc sub- clause ( 2 ) of 1970 Scheme. The so called employer 
3 ( 9 ) meaning an employer whose name is for the time being A . Das and Company is an unregistered employer . I wonder 
entered in the employers registered but none else , can cmploy how he could employ the workman concerned to perform 
a registered or an unregistcred worker in " dock work " . Sub the duty of watching and guarding a ship and her property 
clause (2 ) of Clause 42 of 1970 Scheme in its nonobstante berthed at the port when the workman himself is an unregis 
provision says that where the Administrative body is satis tered worker and the so called employer is also an " unregis 
fied that (1) dock work is energently required to be done ; tered employer " . But in fact A . Das and Company, an 
and (ii) it is not reasonably practicable to obtain a regis unregistered employer collected watchmen living near about 
tered dock worker for that work ; Administrative Body may the dock area who are unregistered dock workers . G . Das 
subject to any limitation imposed by the Board allocate for thc proprietor of the firm stated on oath that when he 
enployment in dock work to a registered employer a person was asked by the Captain of the ship berthed at the dock 
who is not registered dock worker . In selecting such a or Agent of a Shipping Company to provide the ship with 
worker the local Employment Exchange organisation shall , as watchmen for watching and guarding the ship and her pro 
far as possible , be consulted provided that whenever unte perty while berthed at the dock , he used to collect watchmen 
gistered workers have to be employed , the Administrative and refer the watchmen to the Captain of the ship . The 
Body shall obtain , if possible , the prior approval of the Chair Caplain employed the unregistered watchman dock worker 
man to the employment of such workers and where this is including the workman concerned and paid his wages through 
not possible , shall report to the Chairman within 24 hours A . Das and Company , the unregistered so called contractor for 
the full circumstances under which such workers were emp supplying watchmen . The workman Md. Idrish was one of 
loyed and the Chairman shall duly inform the Board of such the men whom A . Das and Company collected and referred 
employment at its next meeting. Clause 42( 2 )( b ) says that to the Captain of the ship ic. of the vessel " S . S . Steel 
if an unregistered worker is employed in the dock work and Navigator - Voyage " . The Captain employed the workman 
that by allocation made by the Administrative Body in the as one of the watchmen of the ship . Here again clause 42 
circumstances mentioned above , to be employed only by sub - clause ( 2 ) of the Schemc read with clausc 12 (h )( viii) of 
å registered employer then the worker so employed by the 1970 Scheme are found to have been blattantly violated by 
registered cmployer who is an unregistered dock worker the Captain of the ship concerned if and when he had cmp 
cmployed for the dock work shall be considered as if he loyed the workman Idrish as a watchman of the ship when 
were a dully worker . The restrictions, as in Clause 42 , parti berthed at the dock . The Administrative Body as I have 
cularly in sub clause ( 2 ) to the employment of an unregistered already pointed out, is the sole authority to authorise only 
dock worker like the present disputant workman , as he claims a registered employer such as a register contractor, registered 
to be a " dock worker " clinches the question referred to for as such under the 1970 Scheme to employ in unregistered 
adjudication as to whether the management of A . Das and worker for the dock work upon allocation of such worker for 
Company is justified in not employing the workman in dock employment in dock work to only such a registered eriployer 
work on and from 21st May, 1971. If we analyse clausc in the manner and under the circumstances specifically pro 
42 of the 1970 Scheme and also clause 12 (h )( viii) the follow vided for in sub -clause ( 2 ) of Clause 42 of 1970 Scheme read 
ing Stautory circumstances appear : - - The Administrative Body with clause 12 (h )(viii) of the said Scheme. It looges my 
is the solc judge as to whether or not it shall authorise and comprehension as to how a Captain of a ship could cmploy 
that only a " registered employer " as under the Scheme of the workman Idrish to watch the ship when berthed at the 
1970 to employ an unregistered worker in any dock work dock , the work being that of a general purposc mazdoor 
and an unregistered dock worker if under the circumstances employed in the dock work within the meaning of Schedule 
provided for in sub - clause ( 2 ) ot Clause 42 of the Scheme and I, sub- clause (2 )( 1) of the 1970 Schemc read with Clauso 
the proviso thereunder is found suitable for cmployment in 3 (h ) thereof. Workman Iirish is at best an unregistered 
dock work such as for working as a watchman of a ship i. e . dock worker . If he is to be cmployed for any dock work 
as a general purpose mazdoor, the said Administrative Body such as watching a ship while berthed at the dock , it is 
shall allocate such an unregistered dock worker for such work the Administrative Body that shall decide whether he should 
as that of a watchman only to a registered employer but to be employed for the work , and the Administrative Body 
none else . An unregistered employer cannot be authorised shall allocate such unregistered dock worker to a registered 
to employ in any dock work any unregistered dock worker in dock employer and then that registered dock employer while 
any dock work such as for working as a watchman of a employing the allocated unregistered dock worker will be 
ship which work falls in my view within the category of . the employer of the unregistered dock worker who will be, 
" a gencral purpose mazdoor" as in clause 2 ( 1 ) of Schedule I during the terms of such employment, considered as a " daily 
of the 1970 Scheme. An unregistered dock worker like the worker " in view of the provisions of Clause 42 , particularly 
watchman i.e . " 21 general purpose mazdoor" can have right sub - clausc 2 ( a ) and proviso thereto , and sub - clause 2 ( b ) of 
of employment only under a registered employer for employ Clause 42 of 1970 Scheme. If the Captain of the ship an 
ment in any dock work such as watching of a ship while unregistered employer employed the workman for watching 
berthed at the dock , solely on allocation of such worker for the ship when tho workman was not allocated for such 
clock work by the Administrative Body to 4 registered emp work by the Administrative body, such employment was in 
Joyer but to none else . Therefore , the right of employment of clear violation of the restrictions imposed by Clause 42 of 
an unregistered dock worker in any dock work such as 1970 Scheme. The workman himself stated that he never got 
watching of a ship while berthed at the dock of the Port of any allocation order from the Administrative Body for 
Calcutta is solely dependant upon the absolute statutory dis working as a watchman of the ship concerned when he had 
cretion of the Administrative Body functioning under the worked as such on being referred to by the employer A . Das 
Scheme of 1970 but not upon cither an unregistered employer and Company who collected him from the Rendavoz for the 
or oven upon a registered cmployer . An unregistered dock purpose of employment as watchman by the ship concerned . 
woker has no right to be employed by an unregistered dock An unregistered employer shall have no right to engage any 
cmployer in any dock work lyit an unregistered dock worker , Linregistered dock worker in any dock work . Dock work 
it allocated for performing a dock work only by the Adminis means operation at places or premises to which the schiemo 
trative Body to be performed under a registered employer , relates ordinarily perfomed hy cock workers of the classes 
whom such worker is allocated, then the registered employer or descriptions to which the Scheme relates . A general pur 
has the obligation to cmploy under the Scheme of 1970 such pose mozdoor , or as a matter of that a watchman , the disput 
unregistered dock worker for the dock work including the ant in this case , is a cock worker but the present workman 
work of watching of a ship when berthed at the dock when is " an unregistered dock worker " . His duty of watching a 
such worker would , under Clause (b ) şub - clalise ( 2 ) of Clause ship wher berthed at the dock is an act or an operation 
42 of 1970 Scheme be only a daily worker under such a done within the dock premises. He can have no entry in 
registered employer. The reason is not far to seek . No the dock premises even as an unregistered dock worker unless 
unregistered cmployer shall have any right to employ any he is allocated for performing the duty of watching a ship 
unregistered worker for any dock work . The Act and the berthed at the dock by the Administrative Body, provided the 
Scheme of 1970 ensure all round safety of the port and her Administrative Body allocates such unregistered dock worker 
properties, of ships and their properties which would be like Idrish , the disputant in this case to a registered employer 
at jcopardy, if unregistered employers are given opportunity who is to employ such watchman , a registered dock worker 
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for the purpose of employment in wntching a ship berthed the registered employer and none else that can employ an 
at the dock 

linregistered dock worker ind that within thc restrictive 

provisions of clause 42 sub -clausc (2 ) of 1970 Schcie read 
8 . If A . Das and Company was a registered dock cmployer 

with Clause 12 ( h )( viii) thereof. An unregistered so called 
within the Scheme of 1970 , and iſ the Administrative Body 

employer like A . Das and Company shall have no duty nor 
would have allocated , us I have already mentioned , the lIl shall have Huy scope for yiving employment to an unregistered 
registered dock worker like the disputant Idrish for per cock worker Jike Sdrish the disputant for donig any dock 
forming the duty of watching a ship berthed at the dock , to Viørk such as watching a ship when berthed at the dock 
be employed for such work by the said allottee - registered at any time, in view of the provisions of 1970 Scherzc. 
dock employer A . Das & Co ., and if Idrish was conployed 
as such by Ą . Dus and Conipany, a registered employer, then 

10 . I have already stated that the Industrial Disputcs Act, 
the unregistered dock worker Idrish could bavo a right to 

ä Leitral Act , came into force before the Dock Workers 
claim that his dismissal from the dock work by A . Das and (Regulation of Einployment) Act and the Schemes caine into 
Company was unjustified , apart from any other questions . force . The Dock Workers (Regulation of Employment) Act , 
Idrish is out of employment. Can he be employed for watch 1948 regulates the employment of dock workers whether regis 
ing any ship berthed at the dock hy A . Das and Company, 

tered or not and the terms and conditions oi employment 
An unregistered contractor that claims to carry on the blisi including the terms of remuneration , hours of work and 
ness of supplying watchmen to ships berthed at the dock 

conditions of holidays and pay in respect thereof by statutory 
at the request cither of the Captain of a Shir , 

Schemes made under the Act. The cominon law continet of 
or of the Agent of a Shipping Company ? The answer 

employment made between an employer and a workman has 
is No . Only when the Administrative Body decides that a been superceded , in case of unregistered dock workers for 
particular unregistered dock worker is to be employed for hcing employed in any dock work by the provisions of the 
any dock work including the watching of a ship when herthed Dock Workcıs ( Regulation of Ernployment) Act, 1948 and 
at the dock , it shall, as provided for by clause 42 particularly 

the Schemes, lastly the scheme of 1970 framed under the 
sub - clauso ( 2 ) of thic Scheme of 1970 allot the unregistered Act. Under the Industrial Disputes Act, a workman mcans 
dock worker to only a registered dock employer who shall 

uny person cmployed in any industry to do any skilled or 
have to employ for the particular dock work , which includes unskilled, manual, supervisory , technical, clerical work for 
a work of watching a ship while berthed at the dock , since 

hire or reward , whether the terms of employment ba express 
the work of watching a ship while berthed at the dock 

or implied . . . . So , betwden the workman and his employer 
can be categorised as the work that may be done by a 

under the Industrial Disputes Act the terms of cmployment 
general purpose mazdoor , as mentioned in Schedule 1 sub 

may be express or implied . In the case of an unregistered 
clausc ( 2 )( 1 ) of the Scheme of 1970 . Therefore , the right dock worker , or of a registeied dock worker , and its regis 
to be employed in any dock work of an unregistered dock 1ered dock employer under the aforesaid Act and the Schemo 
worker under only a registered dock employer is conditioned , the terms and conditions of service are to be regulated by 
regulated and controlled by the provisions of 1970 Schenie the Act, Dock Workers (Regulation of Emplov.nent) Act and 
particularly Clause 42 and clause 12( h )( viii) thereof which the Schemes framed threundei . Act and thc Scheme 1970 
I have already discussed thread bare. If disregarding the shall regulate which class vf dock worker sha ] be enıployed 
scheme of 1970 , I direct that A . Das and Company shall by the registered dock cmployer , when , under what circuns 
cmploy the unregistered dock worker Idrish in watching tances , on what terms and conditions as enjoined by the Act 
ships that would be berthed at the dock , if and when the and Schemes of 1970 made thercunder . Industrial ispute , 
services of a watchman would be requisitioned either by the as Section 2 (k ) of the Industrial Disputes Act, ineany is any 
Captain of such a ship or by the Agent of a Shipping Com dispute or difference between . . . . cmployers and workmen . 
pany will not such direction bc in blattant violation of pro The employer , ia relation to any dock work , is only it rcgis 
visions of Clausc 42 particularly sub -clause ( 2 ) and Clause tercd dock employer under the 1970 Scheme but none else , 
12 ( h ) (viii ) of 1970 Scheme ? I hold that it will , A . Das One who is not a registered employer under the Scheme of 
and Company, an unregistered employer shall have no right to 1970 has no right or authority to employ either a registered 
place the unregistered dock worker Idrish for watching any dock worker or an unregistered dock worker in any dock work 
ship berthed at the dock either at the request of the Captain as understood within the provisions of 1970 Scheme. It is 
cť such a ship or of the Agent of a Shipping Company only the registered dock employer as defined in the Schemo 
Unregistered dock worker like Idrish , if he is to be employed of 1970 shall be considered as " employer " within Section 
as a watchman in any ship , it is only the Administrative Body 2 ( k ) of the Industrial Disputes Act. As regards " workman " 
that shall have the right to decide whether he should be so within Section 2 (k ) of the Industrial Disputes Act in relation 
cmployed or not. If the Administrative Body decides in to " any dock work " would mean either a registered dock 
favour of Idrish then it shall allocate the workman Idrish to worker or an unregistered dock worker as provided for by 
a registered employer. But A . Das and Company is not 1970 Scheme. If one is to employ either a registered dock 
a registered employer. It is only when the registered employer worker or an unregistered dock worker, he must be first a 
to whom the Administrative Body shall allot for doing a dock " registered employer " as provided for by Clause 3 ( 9 ) of the 
work by an unregistered cock worker, then the unregistered Scheme of 1970 to come within the expression of employer 
dock worker shall have the right to be employed for such in Section 2 (k ) of the Industrial Disputes Act in relation 
dock work by the registered employer but not by the Captain to the expression workman under the said Section of the 
of the ship or by any Agent of a Shipping Company. The Act employed or to be eniployed in any dock work under the 
system under which A . Das and Company used to refer men Schemc of 1970 . An unregistered dock worker has 
collected from Rendavoz of general mazdoors to Captains of no right to claim for employment even under a 
the Ships when berthed at the dock for watching any ship , registered employer , unless conditions as provided for by 
and when such Captains of the Ships used to employ such 

clauso 42 sub -clause ( 2 ) of 1970 Scheme read with Clause 
referred men as watchmen of the ship clearly violated the 12 (h )( viii ) are first satisfied . He is to be allocated for 
Statutory provisions of Act 1948 and the Scheme of 1970 . If employment by the Administrative Body to a registered emp 
I direct that A . Das and Company , an unregistered cmployer loyer and is to be employed for a particular dock work by 
shall cmploy an unregistered dock worker like Idrish for such allotide registered eriployer under the specific circums 
watching any ship when berthed at the dock on the requi tances, laid down in clause 42 sub -clause ( 2 ) of the 1970 
sition of the Captain of such a ship or an Agent of a Shipping Schene. So , the unregistered dock worker Idrish vis - a - vis 
Company, I would clearly trench upon the provisions of A . Das and Company an unregistered so called dock cmploy 
clausc 42 sub - clause (2 ) of 1970 Scheme since the watchman 

er is not a workman within Section 2 (k ) of the Industrial 
Idrish being a general purpose mazdoor as specified in Disputes Act so long as he is not allocated for doing a parti 
sub - clause 2 ( 1 ) of Schedule 1 of the Scheme of 1970 is cular dock work by the Administrative Body to a registered 
governed by all the provisions of 1970 Scheme and as such 

einployer and is so employed by such registered employer. 
his right to be employed under a registered employer only Employer linder Section 2 (k ) of the Industrial Disputes Act 
is not dependant upon any direction of any tribunal, given in relation to an “ industrial dispute " when governed by the 
in a reference proceedings , but upon the absolute discretion Dock Workers (Regulation of Employment Act and Scheme 
of the Administrative Body as well us of the Dock Labour of 1970 must be read as " cgistered employer " in relation 
Board functioning under the provisions of 1970 Scheme. The to any dock work to which either , a registered dock worker 
Dock Labour Board is not even a party to this proceeding . or an unregistered cock worker is to be employed for the dock 

work only by such registered employer in the manner and 
9 . I have discussed the statutory circumstances in relation under the circumstances as mentioned in Clause 42 of 1970 
to the right of an upregistered dock worker to be cmployed Scheme and clause 12( h )( viii) thereof. So , " employer under 
ic any dock work under il registered employer . It is only Section 2 (k ) of the Industrial Disputes Act in relation to a 
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dock worker registered or unregistered must be read as regis 

To front , 16 FIES . 1973 
tered employer under 1970 Scheme. Workman under Sec 
tion 2 (k ) of the Industrial Disputes Act in relation to his 
employment only under a " registered employer " 43 under 41. a T. 910. 27 : faile1437 Rick 17 5T# ** 
stood in the Scheme of 1970 must be cither a registered 
dock worker or an unregistered dohck worker under such 

(नियोजन का विनियमन ) स्कीम , 1968 में संशोधन करने के लिए 
Scheme. Tho Clause 42 ( 1 ) of 1970 Scheme relates to restric एक प्रारूप स्कीम , डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन ) अधि 
tions of employment of a registered or any dock worker by 
registered employor while sub - clause ( 2 ) and 2 (b ) thereof to FEFT , 1948 (1948 FT 9) $ 7 UTT 4 77 JTYTT ( 1) CINT 
unregistered dock worker by a registered cmployer. So an 

udfTT, HICAT # T5147 , affit 2, quo 3, 39ue (2) , 
unregistered dock worker like Idrish as against the unregis 
tered employer A . Das and Company cannot have any right arte 9 PHARET, 1972 708 3510 97, STRCT # TATT SET 
to claim that he is a workman in relation to any dock work , 
as the expression stands in Section 2 ( k ) of the Inclusirial Dis 

और पुनर्वास मंत्रालय ( श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना 
putes Act, under the unregistered so called dock employer $ T. CIT. 2511, AR TO 28 IT, 1972 ☆ steitt af 7 
A . Das and Company. Accordingly , A . Das and Company is 

गई भी , जिसमें उक्स अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन 
not an " omployer " within Section 2 (k ) of the Industrial 

की 
Disputes Act in relation to Idrish and Idrish is not a " work तारीख से दो मास के अवसान सक उन सब व्यक्तियों से , जिनका 
man " within Section 2 (k ) of the Industrial Disputes Act in 
relation to A . Das and Company since the alleged dispute 

उससे प्रभावित होना संभाव्य ही, आक्षेप और सझाव मांगे गए थे । 
relates to non -cmployment of Idrish an unregistered dock 

V a : T54T OTTAIT FToftar , 1972 1 346TET 
worker to any dock work by an unregistered dock employer 
A . Das and Company. The unregistered dock employer 

कराया गया था , 
A . Das and Company is the Scheme of 1970 stands cannot 
have any right to depute Idrish to any ship for the purpose 

और यतः केन्द्रीय सरकार द्धारा जनता से उक्त प्रारूप पर कोई 
of watching it. So , if I direct that unregistered employer 
A . Das and Company should employ unregistered dock worker आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए है ; 
Idrish for the dock work i.c . to watch a ship when berthed 
at the dock , my direction would be against law i.e. Scheme 
of 1970 which I have already discussed thread bare. To make 

अतः, अब, डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन ) अधिनियम . 
a dispute , as the prcsent one an " industrial dispute" as appear 1948 ( 1948 T 9 ) * xitat 4 UTETET ( 1) FETT GOTT 
ing in the issuc framed under thc refcrence between A . Das 
and Company and Idrish , the employer A . Das and Company 

शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार विशाखापटनम , 
should have been a registered employer under 1970 Scheme Opfe ETH orfante (farat 97 fathema ) TH , 1908 
and Idrish an unregistered dock -worker . Idrish has no right 
to employment in any dock work under any unregistered dock 

में संशोधन करने के लिए, एसद्वारा निम्नलिखित स्कीम बनाती है , 
employer . It is only the Administrative Body when decides stufet : 
that it should allocate an unregistered dock worker like Idrish 
to a registerd employer and such allottee registered employer 
employs an unregistered dock worker to any dock work , such 

1. Heyat TH TH :- ( 1) E 1H FT 1 Pariter 
as Idrish , when allotted to him for the dock work by the पटनम अरजिस्ट्रीकृत डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन ) 
Administrative Body for watching a ship , then such employ 
ment of Idrish under a registered dock employer would make 

ET ESTH , 1973 g 
Idrish a " daily worker " as understood in Sub -clause 2 (b ) 
of Clause 42 of 1970 Scheme, So Idrish is not clearly a (2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगी । 
" daily worker " nor a workman within Clause 2 (k ) of the 
Industrial Disputes Act read with Clause 42 (2 ) and 12 (h ) (viil) 2. विशाखापटनम अजिस्ट्रीकृत डॉक कर्मकार (नियोजन का 
of 1970 Schemo. Ho cannot bo a " workman " being an 
unregistered dock worker under the unregistered so called PatchT) F1A , 1968 ** , GUG 34 # JAGUE (2 ) # Ef 
dock employer A . Das and Company for being employed in 

शब्द के स्थान पर “ अध्यक्ष " शब्द रखा जाएगा । 
any dock work within Section 2 ( k ) of the Industrial Disputes 
Act. So , tho dispute relating to non - employnicnt of Idrish , an 
unregistered dock worker, to the dock work of watching a 

[ $ T. TT, f. 15012 / 2 / 72-4 . VE .] 
ship , the work being in the nature of a general purpose maz 
door , by an unregistered so called duck employer A . Das and 

वी . संकलिंगम , अपर सचिव 
Company, is not an industrial dispute under Section 2 (k ) of 
the Industrial Disputes Act read with the relevant provision 
of the Dock Workers (Ragulation of Employment) to , 1948 

New Delhi, the 16th March , 1973 
and the latest Scheme of 1970 , the restrictive provisions of 
which I have thread barc discussed . The relevant restrictive 
provisions of the Act and the Scheme 1970 , therefore , control S . O . 910 .-— WHEREAS ccrtain draft scheme to amend 
the statutory meaning of the expressions " employer" and the Visakhapatnam Unregistered Dock Workers (Regulation 
" workman " as appearing in the definition of industrial disputes of Employment ) Scheme, 1968 was published as required 
in Section 2 (k ) of the TD . Act. when a dispute is in regard to by sub - section ( 1 ) of section 4 of the Dock Workers (Ro 
non employment in any dock work of an unregistered dock gulation of Employment ) Act, 1948 (9 of 1948) at page 
worker by an unregistered so called dock employer as in this 3510 of the Gazette of India , part- II, section 3 , sub - section 
case . So , employer in Section 2 (k ) of the Industrial Disputes (il), dated the 9th September , 1972 under the notification of 
Act in relation to a dock worker means a registercd " emp 

the Government of India in the Ministry of Labour and 
loyer" and " workman " in Section 2 (k ) of the said Aci in rela 

Rehabilitation (Department of Labour and Employment ), 
tion to a dock work means a registered dock wurker 9 

No . $ . O . 2511 , dated the 28th June, 1972 inviting objcctions 
defined in the Scheme of 1970 and also an unregistered dock and suggestions from all persons likely to be affected there 
worker governed by Clause 42 (2 ) and Clause 12 (h )( viii) of by, till the expiry of two months from the date of publi 
1970 Schenc. 

cation of the said notification in the Official Gazette ; 
11 . This being the position , the dispute relating to non 

AND WHEREAS , the said Gazette was made available 
employment of Idrish , an unregistered dock worket by an to the public on the 9th September, 1972 ; 
unrcgistered so called dock employer A . Das and Company 
to any dock work is not an industrial dispute within Section AND WHEREAS no objections and suggestions have been 
2 (k ) of the Industrial Disputes Act. Therefore , this tribunal received , from the public on the said draft, by the Central 
has no jurisdiction either to entertain of to adjudicalc upon Government; 
the dispute as referred to for adjudication in the result, 
the reference is rejected . 

NOW , therefore , in cxercise of the powers conferred by 
This is my award . 

sub -section ( 1) of section 4 of the Dock Workers (Regula 
Dated , 22- 2 - 1973 , 

tion of Employment ) Act, 1948 (9 of 1948), the Central 

Government hereby makes the following scheme to amend 
S . N . BAGCHI, Presiding Officer , the Visakhapatnam Unregistered Dock Workers (Regulation 

[No, L -32012 / 3 / 72 - P & D ] of Employment) Scheme, 1968, namely : 
61 G of 1 /72 - 27. 


- - - 


- 


- - - 


- - - - - - - 


- - - - 


. 
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1. Short title and commencement ( 1) This Scheme तांबा खनन उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 
may be called the Visakhapatnam Unregistered Dock Wor . 
kers ( Regulation of Employment ) Amendment Scheme, 1973. 25 सितम्बर, 1972 से छ: मास की कालावधि के लिए लोक उपयोग 

सेवा घोषित किया था ; 
( 2 ) It shall come into force on the date of its pub 
lication in the Official Gazette . 

और यत , केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोक हित में उक्त 
2 . In the Visakhapatnam Unregistered Dock Workers 
(Regulation of Employment) Scheme, 1968, in clause 34, in 

कालानधि को छः मास की और कालावधि के लिए बढ़ाया जाना 
sub - clause ( 2 ), for the word " Board ", the word " Chairman " अपेक्षित है । 
shall be substituted . 
[ F. No . V . 15012 / 2 / 72 - P & D ] 

अत:, अब , औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 
V . SANKARALINGAM, Under Secy . 14 ) की धारा 2 के खण्ड ( ढ) के उपखण्ड (1 ) के परन्तक सारा 

प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उक्त 
-..- - - - - - 

उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 25 मार्च , संछ: 

मास की और कालाधि के लिए लोक उपयोगी संवा घोषित करती है । 
नई घिल्ली , 14 मार्च, 1973 

[.सं . एस . 11025 / 5/ 73 -एल . आर. आई (1) ] 
का . आ . 911.- - खान अधिनियम , 1952 ( 1952 का 35 ) की 
धारा 5 की उपधारा ( 1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 

New Delhi, the 16th March , 1973 
हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा श्री डी . भट्टाचार्जी को मख्य खान 
निरीक्षक के अधीन खान निरीक्षक के रूप में नियुक्त करती है । S . O . 913. — Whereas the Central Government being satis 

fied that the public interest so required , had declared by a 
[ संख्या एस . 29013/ 7 / 73 -एम आई . ] 

notification made in pursuance of the provisions of the pro 
viso to sub - clause ( vi) of clause ( n ) of section 2 of the In 
dustrial Disputes Act , 1947 (14 of 1947) , [ being the noti 

fication of the Government of India in the Ministry of 
New Delhi, the 14th March , 1973 

Labour and Rehabilitation ( Department of Labour and Em 

ployment ) No . S . O . 2588 , dated the 12th September, 1972 ] 
S . O . 911.----In cxercise of the powers conferred by sub 

the copper mining industry to be a public utility service for 
section ( 1 ) of section 5 of the Mines Act, 1952 ( 35 of 1952 ) , 

the purposcs of the said Act for a period of six months 
the Central Government hereby appoints Shri D . Bhatta 

from the 25th September , 1972%3B 
churjee as Inspector of Mines subordinate to the Chief Ins 
pector of Mines , 

And whereas the Central Government is of opinion that 
[ No. S. 29013 / 7 / 73- MT] the public interest requires the extension of the said period 

by a further period of six months; 
नई दिल्ली, 15 मार्च, 1973 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 

the proviso to sub -clause ( vi) of clause ( n ) of section 2 of 
का . आ . 912. -- खान अधिनियम , 1952 (1952 का 35 ) की 

the Industrial Disputes Act , 1947 (14 of 1947) , the Central 

Government hereby declares the said industry to bo a 
धारा 5 की उप -धारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते public utility service for the purposes of the said Act for a 
हुए केन्द्रीय सरकार तद्वारा भारत सरकार के श्रम और पुनर्वास मंत्रा 

further period of six months from the 25th March , 1973 . 
लय ( श्रम और रोजगार विभाग ) की अधिसूचना संख्या का . आ . 793 

[ No . S . 11025 / 5 / 73 -LRI (i)] 
दिनांक 9 फरवरी, 1972 को विखंडित करती है । 
[ संख्या ए. 39012/ 1/ 72 -एम आई 

का . आ . 914.- ~ यतः, केन्द्रीय सरकार ने , यह समाधान हो जाने 

पर कि लोक हिस में अपेक्षित था , औद्योगिक विवाद अधिनियम , 
आर . कजिथापदम , अवर सचिव 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड ( ढ ) के उपखण्ड ( 1 ) के 

परन्तक के उपबन्धों के अनसरण में एक अधिसूचना [ भारत सरकार 
New Delhi, the 15th March, 1973 

के श्रम और पनर्वास मंत्रालय ( श्रम और रोजगार विभाग) की अधि 
s. o . 912 .- -In exercise of the powers conferred by sub 

सूचना संख्या का . आ . 2589 तारीख 12-9-72 ] बारा सीमा खान 
section ( 1 ) of section 5 of the Mines Act , 1952 ( 35 of उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 25 सितंबर, 1972 
1952 ), the Central Government hereby rescinds the notifi 
cation of the Government of India in the Ministry of Labour 

से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित किया 
and Rehabilitation ( Department of Labour and Employ 
ment ) No. S . O . 793, dated the 9th February , 1972. 
[ No . A. 39012 / 1 / 72 - MI] 

और यत : केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोक हिल में उक्त 
R . KUNJITHAPADAM , Under Secy . कालावधि को छः मास की और कालावधि के लिए बढ़ाया जाना 

अपेक्षित है । 


था , 


नई दिल्ली , 16 मार्च, 1973 


का . आ . 913.- - यत : केन्द्रीय सरकार ने, यह समाधान हो जाने 
पर कि लोक हित में एसा अपेक्षित था , औद्योगिक थियाद अधिनियम , 
1947 (1947 का 14 ) की धारा 2 के खण्ड ( 8) के उपखण्ड (1 ) के 
परन्तक के उपबन्धों के अनुसरण में एक अधिसूचना [ भारत सरकार 
कं श्रम और पुनर्वास मंत्रालय ( श्रम और रोजगार विभाग ) की 
अधिसूचना संख्या का , आ . 2588 तारीख 12 सितम्बर, 1972 ] द्वारा 


अत :, अब , औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 (1947 का 
14 ) की धारा 2 के खण्ड ( 8) के उपखण्ड (1 ) के परन्तुक द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उक्त 
उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 25 मार्च 1973 से 

छः मास की और कालावधि के लिए लोक उपयोगी संवा घोषित 
___ करती है । 


[ फा , सं . एस . 11025 / 5/ 73 एल. आर, आई (2) ] 


- - - 


- - - 


- - - - - 


- -- 


- - - - - 


- - 


. ..: - : 


- - - - - - - - 
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S . O . 914 . — Whercus the Central Government being satis 

नई दिल्ली , 16 मार्च, 1973 
fied that the public interest so required , had declared by a 
notification made in pursuance of the provisions of the proviso 
to sub - clause (vi) of clausc (n ) of section 2 of the Industrial का , आ . 916.- - संविदा श्रम (विनियमन और उत्पादन ) केन्द्रीय 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947), [being the notification of the 

नियम , 1971 के नियम 3 के साथ पठित संविदा श्रम (विनियमन 
Government of India in the Ministry of Labour and Rehit 
bilitation (Department of Labour and Employnient) No. और उत्सादन ) अधिनियम , 1970 (1970 का 37) की धारा 3 द्वारा 
S. O . 2589 , lated the 12th September , 1972, lead mining 
industry to be a public utility service for the purposes of 

प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा श्री 
the said Act for a period of six months from the 25th Sep एस , येग्नेस्वरण के स्थान पर श्री ओ . डी . शर्मा को केन्द्रीय सलाहकार 
tember , 1972 ; 

संविदा श्रम बोर्ड का सदस्य नामनिदेशित करती है और भारत 
And whereas the Central Government is of opinion that सरकार के श्रम और पुनर्वास मंत्रालय ( श्रम और रोजगार विभाग ) 
the public interest requires the extension of the said period 

की अधिसूचना संख्या का . आ . 5207 तारीख 30 अक्तूबर, 1971 में 
by a further period of six months; 

निम्नलिखित और संशोधन करती हो , अर्थात् : 
Now , therefore , in exercise of the power s conferred by 
the proviso to sub - clalisc ( vi) of clause ( n ) of section 2 of 
the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ), the Central 

उक्त अधिसूचना में क्रम संख्या 7 तथा तत्सम्बधी प्रष्टि के 
Government hereby declares the said industry to be a public स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् 
utility service for the purposes of the said Act for a 
Purther period of six months from the 25th March , 1973 
[ No. S. 11025 / 5 /73- LRI (ii)] 

"7. श्री ओ . डी . शर्मा, प्रबन्धक ( औद्योगिक संबंध ) , राष्ट्रीय 

खनिज विकास निगम , ग्रहाकाल्पा के पीछे, मकर मजाही 
का . आ . 915: यत्तः केन्द्रीय सरकार ने , यह समाधान हो जाने 

मार्ग, हैदराबाद-500001 ( आंध्र प्रदेश) " 
पर कि लोक हित में ऐसा अपेक्षित था , औद्योगिक विवाद अधिनियम , 

[ फा , सं. एस . 16025 (66 ) / 72 - एल . डब्ल्यू . आई (1) , 
1947 (1947 का 14 ) की धारा 2 को खण्ड ( द ) के उपखण्ड ( 1 ) के 
पारन्तक के उपबंधों के अनुसरण में एक अधिसूचना [ भारत सरकार 

लालफक जुआला, अवर सचिव 
के श्रम और पुनर्वास मंत्रालय ( श्रम और रोजगार विभाग ) की अधि 
सूचना संख्या का . आ . 2590 तारीख 12-9-72 ] द्वारा जस्ता खनन 

New Delhi , the 16th March , 1973 
उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 25 सितंबर, 1972 

s. o . 916. - In cxercise of the powers conferred by 
से छः मास की कालार्वाध के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित किया 

Section 3 of the Contract Labour ( Regulation and Abolition ) 

Act , 1970 ( 37 of 1970 ), read with rule 3 of the Con 
था , 

tract Labour ( Regulation and Abolition) Central Rules, 

1971 , the Central Government hereby nominates Shri O . D . 
और यत : केन्द्रीय सरकार की राय है कि तोक हित में उक्त Sharma, vice Shri S . Yegneswaran , as member of the Cen 

tral Advisory Contract Labour Board and makes the fol 
कालावधि को छः मास की और कालाधि के लिए बढ़ाया जाना 

lowing further amendment in the notification of the Govern 
अपेक्षित है । 

ment of India in the Ministry of Labour and Rehabilitation 
( Department of Labour and Employment ) No . S. O . 5207, 

dated the 30th October , 1971 , namely : 
असः, अब , औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 (1947 का 
14 ) की धारा 2 के खण्ड ( स) . के उपखण्ड ( 1 ) के परन्तुक सारा 

In the said notification for scrial No . 7 and the cntry re 

lating thereto , the following shall be substituted , namely :- -- 
प्रदत्त शक्सियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त्त 
उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 25 मार्च 1973 से 

" 7 . Shri O . D . Sharma, Manager (Industrial Relations ), 

National Mineral Development Corporation , 
छः मास की और कालावधि के लिए लोक उपयोगी संवा घोपित 

Be 

hind Gruhakalpa , Mukarramjáhi Road , Hyderabad 
करती है । 

500001 . ( A . P.) ". 
[ सं . एस. 11025/ 5 / 73- स्ल . आर. आई . (3) ] 

[ F. No. S. 16025(66)/ 72 LWL (1)] 
एस . एस . सहस्त्रनामन , अवर सचिव 

LALFAK ZUALA , Under Secy . 


नई दिल्ली, 12 मार्च, 1973 


S . O . 915. -- Whereas the Central Government bcing satis 
ficd that the public interest so required, bad weclared ly 1 
notification made in pursuence of the provisions of the 
proviso to sub - clause ( vi) of clause ( 11) of section 2 of the 
Industrial Disputes Act 1947 ( 14 of 1947) , [being the noti 
11cztion of the Government of India in the Ministry of . 
Labour and Rehabilitation (Department of Labour and Ern 
ployment ) No . S . O . 2590, dated 12th September , 1972 ] the 
Zinc mining industry to be a public utility service for the 
purposes of the said Act for a period of six months froni 
the 25th September, 1972 ; 


का . आ . 917.-- यतः मध्य प्रदेश सरकार ने कर्मचारी राज्य 
बीमा अधिनियम , 1948 ( 1948 का 34 ) की धारा 4 के खण्ड ( घ ) 
के अनुसरण में डा . प्रकाश नारायण , निदेशक, स्वास्थ्य सेवा 
मध्य प्रदेश सरकार, भोपाल को डा . एस . एल . शाह के स्थान पर 
कर्मचारी राज्य बीमा निगम में उस राज्य का प्रतिनिधिस्थ करने के 
लिए नानिर्दिष्ट किया है । 


And whereas , the Central Government is of opinion that 
the public interest requires the cxtcnsion of the said period 
by it further period of six months; 


Now , thercfore , in exercise of the powers conferred by 
the proviso to sub -clause ( vi) of clausc ( n ) of section 2 of 
the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central 
Government hereby declares the said industry to be a public 
utility service for the purposes of the said Act for a further 
period of six months from the 25th March, 1973. 

[ No. S. 11025 / 5 / 73-J. RI (iii )] 
S . S . SAHASRANAMAN , Under Secy . 


___ अतः अब , कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम , 1948 (1948 का 
34 ) की धारा 4 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एसद्वारा भारत 
सरकार के भूतपूर्व श्रम , रोजगार और पुर्नवास मंत्रालय ( श्रम और 
रोजगार विभाग) की अधिसूचना संख्या का . आ 2763 तारीखा 27 
मई 1971 में और आगे निम्नलिखित संशोधन करता " अति : 


उक्त अधिसूचना में “ ( राज्य सरकारों द्वारा धारा 4 के खण्ड ( घ ) 
के अधीन नामनिर्दिष्ट ) " शीर्षक के नीचे मद 13 के सामने की 
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M , K . Venkata . 


प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की । 
जाएगी अर्थात् : 


Insurance Corporation, in place of Shri 
shan ; 


" डा . प्रकाश नारायण , 
निदेशक, स्वास्थ्य सेवा, 
मध्य प्रदेश, भोपाल ।" 


Now, therefore, in pursuance of section 4 of the Eni 
ployees State Insurance Act, 1948 (34 of 1948 ), the Central 
Government hereby makes the following amendment in the 
notification of the Government of India in the late Minis 
try of Labour, Employment and Rehabilitation (Department 
of Labour and Employment) S .O . No . 2763, dated the 27th 
May, 1971, namely: 


( फा . सं . यू . 18012/ 18 / 72- एच . आई .) 


New Delhi, the 12th March, 1973 


s . O . 917 .- - Whereas the State Government of 
Madhya Pradesh has, in pursuance of clause ( d) of section 
4 of the Employees State Insurance Act , 1948 (34 of 1948) , 
nominated Dr. Prakash Narain , Director , Health Services , 
Government of Madhya Pradesh , Bhopal to represent thut 
State on the Employees Statc Insurance Corporation , in 
place of Dr. S . I . Shah ; 


In the said notification , under the head " (Nominated by 
the State Governments) " under clause ( d ) of section 4 for the 
entry against item 16 , the following entry shall be subs 
tituted, namely : 
" Shri I. P . Mallappa , Secretary to the Government of 

Mysoro, Food , Civil Supplies and Labour Depart 
ment, Bangalore." 

[ F. No . U -16012 / 16 / 72 - HI] 
का , आ . 919. -- यत : हरियाणा राज्य सरकार ने कर्मचारी राज्य वीमा 
अधिनियम , 1948 (1948 का 34 ) की धारा 4 के खण्ड 
( घ ) के अनुसरण में श्री एस . एन . भनोद, श्रम आयुक्त तथा सचिव , 
हरियाणा सरकार , श्रम और रोजगार विभाग , चण्डीगढ़ को श्री बिहारी 
लाल आहुजा के स्थान पर कर्मचारी राज्य बीमा निगम में उस राज्य 
का प्रतिनिधित्व करने के लिए नामनिर्दिष्ट किया है । 


Now, therefore, in pursuance of section 4 of the Em 
ployees State Insurance Act , 1948 ( 34 of 1948), the 
Central Government hereby makes the following amend 
ment in the notification of the Government of India in the 
Inte Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation 
( Department of Labour and Employment ) S . O . No . 2763 , 
dated the 27th May , 1971, namely : 


In the said notification, under the head " ( Nominated by 
the State Governments " , under clause ( d ) of section 4 for the 
entry against item 13, the following entry shall be sub 
6tituted , namely : 
" Dr. Prakash Narain, Director, Health Services, Madhya 
Pradesh , Bhopal. " , 

[ F. No. U-16012 / 16/ 72- HI] 


अतः, अब , फर्मघरी राज्य बीमा अधिर्धानयम , 1948 ( 1948 का 34 ) 
की धारा 4 के अनसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा भारत सरकार के 
भुतपूर्व श्रम , रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय ( श्रम और रोजगार 
विभाग ) की अधिसूचना संख्या का . आ . 2783 तारीख 27 मई , 1971 
में और आगे संशोधन करती है , अर्थात् : 


का . आ . 918. – यतः मैसूर राज्य सरकार ने कर्मचारी राज्य वीगा 
अधिनियम, 1948 (1948 का 34 ) की धारा 4 के खण्ड ( घ ) के 
अनूसरण में श्री आई . पी . मल्लाप्पा, सचिव , मैसूर सरकार, खाद्य , 
सिविल पूर्ति और श्रम विभाग , मंगलार को एम . के. बैंकटेशन 
के स्थान पर कर्मचारी राज्य बीमा निगम में उस राज्य का प्रति 
निधित्व करने के लिए नाम निदिष्ट किया है । 


उक्त अधिसूचना में " ( राज्य सरकार द्वारा धारा 4 के खण्ड ( घ ) 
के अधीन नामनिदष्ट ) " शीर्षक के नीचे मद 11 के सामने की 
प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की 
जाएगी, अर्थात् : 


" श्री एस . एन , भनोट, श्रम आयुक्त और सचिष, हरियाणा सरकार, 
श्रम और रोजगार विभाग , चण्डीगढ़ । " । 

[ फा . संख्या यू 18012/ 16/ 72-एच. आई .] 


अतः, अब , कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम , 1948 (1948 का 
34) की धारा 4 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा भारत 
के भूतपूर्व श्रम , रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय ( श्रम और रोजगार 
विभाग ) की अधिसूचना संख्या कां . आ . 2763 तारीख 27 मई , 
1971 मैं और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है , अर्थात : 


S . O . 919. -.- Whereas the State Government of 
Haryana has, in pursuance of clause ( d) of section 4 of the 
Employees State Insurance Act , 1948 (34 of 1948 ), nomi 
nated Shri S . N. Bhanot , Commissioner for Labour and 
Secretary to the Government of Haryana , Labour and 
Employment Department, Chandigarh to represent that State 
on the Employees State Insurance Corporation , in place of 
Shri Bihari Lal Ahuja ; 


उक्त अधिसूचना में " ( राज्य सरकारों द्वारा धारा 4 के खण्ड 
( घ ) के अधीन नामनिर्दिष्ट ) " शीषक के नीचे मद 18 के सामने 
की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की 
जायगी , अर्थात् : 
" श्री आई . पी . मल्लापा , सचिव, मैसूर सरकार, खात्य , सिविल पूर्ति 
___ और श्रम विभाग , बंगलौर । " 


__ Now , therefore, in pursuance of section 4 of the Em 
ployees State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central 
Government hereby makes the following amendment in the 
notification of the Government of India in the late Ministry 

of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of 
•Labour and Employment) S . O . No. 2763, dated the 27th 

May, 1971 , namely: 


[ फा . सं . यू . 18012/ 16/72-एस . आई .] 


In the said notification , under the head " (Nominated by 
the State Governments) " under clause ( d ) of section 4 for 
the entry against item 11 , the following entry shall be sub 
stituted, namely : - - 


S .O . 918. — Whereas the State Government of 
Mysore has , in pursuance of clause (a ) of section 4 of che 
Employees State Insurance Act , 1948 (34 of 1948 ) nomi 
vated Shri I. P . Mallappa , Secretary to the Government of 

lysore, Food, Civil Supplies and Labour Department, 
Bangalore to represent that State on ho Employecs Stato 


" Shri S . N . Bhanot , Commissioner for Labour and Sec 

retary to the Government of Haryana, Labour and 
Employment Department, Chandigarh . " 

IF. No . U - 16012 / 16 / 72- HI] 
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नई दिल्ली, 13 मार्च, 1973 


के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जायेगी, 
अर्थात् : 


का . आ . 920. न्यत . केन्द्रीय सरकार ने कर्मचारी राज्य 
बीमा अधिनियम , 1948 (1948 का 34 ) की धारा 8 के खण्ड ( क ) 
के अनुसरण में श्री जी . वेंकटस्थामी, उप मंत्री, श्रम और पास मंत्रालय 
को श्री बाल गोविंद वर्मा के स्थान पर कर्मचारी राज्य बीमा निगम की 
स्थायी समिति के अध्यक्ष के रूप में नामनिर्दिष्ट किया है । 


"2क , श्री जी . सेंकटस्वामी , उप- मंत्री, श्रम और पुनर्वास मंत्रालय , 
भारत सरकार, नई विल्ली । " 

[फाइल संख्या यू-18012/ 2/ 73- म्व . आई ] 


S . O . 921 . - Whereas the Central Government has, in 
pursuance of clause (c ) of section 4 of the Employees State 
Insurance Act, 1948 ( 34 of 1948 ) nominated Shri G . Venkat 
Swamy, Deputy Minister in the Ministry of Labour And 
Rehabilitation as a Member of the Employees State Insu 
rance Corporation , in place of Shri Bal Govind Verma; 


अतः, अब, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम , 1948 (1948 का 
34 ) की धारा 8 के अनसरण में केन्द्रीय सरकार एत्वद्वारा भारत 
सरकार के श्रम और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग ) 
की अधिसूचना संख्या 3910 सारीख 17 सितम्बर, 1971 में और 
आगे निम्नलिखित संशोधन करती है , अर्थात् : 

उक्त अधिसूचना में " (केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 8 के खण्ड 
( क ) के अधीन नामनिर्दिष्ट ) " शीर्षक के नीचे मद 1 के सामने की 
प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी , 
अर्थात : 
" श्री . चेंकटस्वामी, उप मंत्री, श्रम और पुनर्वास मंत्रालय । 
भारत सरकार नई दिल्ली । " । 

[ फा . संख्या यू.-18012/2/ 73-एच. आई . 
New Delhi, the 13th March , 1973 


Now , therefore, in pursuance of section 4 of the Em 
ployees State Insurance Act, 1948 (34 of 1948 ), the Central 
Government hereby makes the following further amendment 
in the notification of the Government of India in the lato 
Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (De. 
partment of Labour and Employment) S .O . No. 2763, dated 
the 27th May, 1971 , namely: 


___ In the said notification, under the heading "( Nominated 
by the Central Government)" under clause (c ) of section 4 for 
the entry against item 2A , the following entry shall be 
substituted , namely : - - 
"2A. Shri G . Venkat Swamy , Deputy Minister in the 

Ministry of Labour and Rehabilitation , Government 
of India , New Delhi." 

[ F. No . U . 16012 / 2 / 73- HI ] 


S .O . 920 . - Whereas the Central Government has , in 
pursuance of clause ( a ) section 8 of the Employees State 
Insurance Act , 1948 (34 of 1948) , nominated Shri G . 
Venkat Swamy, Deputy Minister in the Ministry of Labour 
and Rehabilitation as the Chairman of the Standing Com : 
mittee of the Employees Statc Insurance Corporation, in 
place of Shri Bal Govind Verma; 


Now , therefore , in pursuance of section 8 of the Em 
ployees Stato Insurance Act, 1948 ( 34 of 1948), the Central 
Government hereby makes the following amendment in the 
notification of the Governnent of India in the Ministry of 
Labour and Rehabilitation (Department of Labour and Em 
ployment ) No . S . O . 3910 , dated the 17th September , 1971, 
namely : 


का . आ . 922. - यतः केन्द्रीय सरकार ने कर्मचारी राज्य बीमा 
अधिनियम , 1948 (1948 का 34) की धारा 4 के खण्ड 
( क ) के अनुसरण में श्री के . वी . रघुनाथ रेड्डी, श्रम और पुनर्वास 
मंत्री को श्री आर. के . खाडिलकर के स्थान पर कर्मचारी राज्य बीमा 
निगम के अध्यक्ष के रूप में नामनिर्दिष्ट किया है । 

असा, अब , कर्मचरी राज्य बीमा अर्धािनथम , 1948 (1948 का 34 ) 
की धारा 4 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एसद्वारा भारत सरकार के 
भूतपूर्व श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय ( श्रम और रोजगार 
विभाग ) की अधिसूचना संख्या 2763 तारीख 27 मई , 1971 में 
और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है , अर्थात : 

उक्त अधिसूचना में " अध्यक्ष शीर्षक के नीचे मद 1 के सामने 
की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की 
जाएगी, अर्थात् : 
"1. श्री के . पी . रघुनाथ रेहड़ी, श्रम और पनर्यास मंत्री, भारत 
सरकार " 

[फाइल संख्या यू. 16012/ 2/ 73 -एच . आई ] 


In the said notification, under the heading " ( Nominated . 
by the Central Government ) " under clause ( a ) of section 8 
for the entry against item 1, the following entry shall be 
substituted, namely : 


" 1 . Shri G . Venkat Swamy, Deputy Minister in the 

Ministry of Labour and Rehabilitation , Govern 
ment of India , New Delhi . ". 


[ F. No . U . 16012 / 2 / 73 - HI] 


का . आ . 921. - यत : केन्द्रीय सरकार ने कर्मचारी राज्य बीमा 
अधिनियम , 1948 ( 1948 का 34 ) की धारा 4 के खण्ड 
( ग ) के अनसरण में श्री जी . गेंकटस्वामी , उप - मंत्री, श्रम और पुनर्वास 
मंत्रालय को श्री बाल गोविन्द वर्मा के स्थान पर कर्मचारी राज्य बीमा 
निगम के सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट किया है । 


S . O . 922 . - -Whereas the Central Government has, in 
pursuance of clause ( a ) of section 4 of the Employees 
State Insurance Act, 1948 ( 34 of 1948) nominated Shri 
K . V . Raghunatha Reddy , Minister of Labour and Rehabi 
litation , as the Chairman of the Employces State Insurance 
Corporation, in place of Shri R . K . Khadilkar ; 

Now , therefore, in pursuance of section 4 of the Em 
ployees State Insurance Act , 1948 ( 34 of 1948 ), the Central 
Government hereby makes the following further amend 
ment in the notification of the Government of India in the 
late Ministry of Labour , Employment and Rehabilitation 
(Department of Labour and Employment) $. O . No. 2763, 
dated the 27th May, 1971 , namely : --- 


अतः, अब, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम , 1948 (1948 क 34 ) 
की धारा 4 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा भारत सरकार 
के भूतपूर्व श्रम , रोजगार और पनर्यास मंत्रालय ( श्रम और रोजगार 
विभाग) की अधिसूचना संख्या का . आ . 2763 तारीख 27 मई, 1971 
में और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है , अर्थात् : 


In the said notification , under the heading Chairman " 
for the entry against item 1 , the following entry shall be 
substituted, namely: 
" 1. Shri K . V . Raghunatha Reddy , Minister of Labour 
and Rehabilitation , Government of India ." 

[ F. No . U- 16012 / 2 / 73- HII 


उक्त अधिसूचना में "केन्द्रीय सरकार धारा 4 के खण्ड ( ग ) के 
अधीन नामदिष्ट शीर्षक के नीचे मद 2क के सामने की प्रविष्टि 
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नई दिल्ली , 14 मार्च, 1973 . 
का . आ . 923. - कर्मचारी भविष्य निधि और कदम्ब पैशन 
अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19) धारा 13 की उपधारा (1 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार 
एतद्वारा श्री क . एम देसाई की उक्त अधिनियम , उसके 
अधीन विरीदत स्कीम और कदम्ब पेंशन स्कीम के प्रयोजनों के 
लिए केन्द्रीय सरकार के या उसके नियंत्रणाधीन किसी स्थापन के 
संबंध में या किसी रेल कम्पनी, महापत्तन , खान या तेल क्षेत्र या 
नियंत्रित उद्योग से संबंधित किसी स्थापन के संबंध में या ऐसे 
स्थापन के सम्बन्ध में जिसके एक से अधिक राज्य में विभाग या 
शाखाएं हों , सम्पूर्ण गुजरात राज्य के लिए निरीक्षक के रूप में 
नियुक्त करती है । 

[ सं . एस -12016(2)/ 73-पी . एफ. 1 ] 


Employees State Insurance Corporation , in place of Shri 
Nizamuddin Ahmed . 

Now, therefore , in pursuance of section 4 of the Em 
ployees State Insurance Act, 1948 ( 34 of 1948) , the Central 
Government bereby makes the following amendment in the 
notification of the Government of India in the late Minis 
try of Labour , Employment and Rehabilitation (Department 
of Labour and Employment ) S . O . No . 2763 , dated the 27th 

May , 1971, namcly: - - 
____ In the said notification, under the heading "( Nominated by 
the State Governments under clause ( d ) of section 4 ) ", for 
the entry against item 15, the following entry shall be sub 
stituted , namely : 
" 15 . Dr. Rafiq Zakaria, Minister for Public Health, 
Government of Maharashtra , Bombay ." 

[ E. No. U. 16012(3) /73- HI] 
· DALJIT SINGH, Under Secy . 


New Delhi , the 14th March, 1973 
S . O . 923 ..- - In excrcise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of section 13 of the Employees Provident Funds 
and Family Pension Fund Act, 1952 ( 19 of 1952), the Cen 
tral Government hereby appoints Shri K . M . Desai to 
be an Inspector for the whole of the State of Gujarat for 
the purposes of the said Act, the Scheme and the Family 
Pension Scheme framed thereunder in relation to any estab . 
Jishment belonging to , or under the control of the Central 
Government or in relation to any establishment connected 
with a railway company , a major port, a mine or an oil 
field or a controlled industry , or in relation to an estab . 
Jishment having departments or branches in more than one 
State. 

[ No . A . 12016(12) / 73 -PF. J] 


(मण्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय - का कार्यालय ) 

आवेश 

नई दिल्ली, 6 मार्च, 1973 
का . आ . 925. - यतः मैसर्स पान्ड, रोंगा टिम्बली इन्डस्ट्रीज 
(नियंजक ) ने नीचे की अनूसूची में वर्णित अपने स्थापनों 
के सम्बन्ध में 31-3-1972 को समाप्त होने पाले लेखा वर्ष 
के लिए अपने कर्मचारियों को बोनस के संदाय की कालाधि को 
बढ़ाने के लिए बोनस संदाय अधिनियम , 1965 की धारा 19 ( ख ) 
के अधीन आवेदन दिया है । 


और यत : यह समाधान खे जाने पर कि समय बढ़ाने के लिए 
पर्याप्त कारण है , म ने भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रलय 
की अधिसूचना सं , डब्ल्यू बी -20 ( 42) / 65 तारीख 28 अगस्त , 
1965 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 19 के सण्ड 
( ख ) के परन्तुक द्वारा मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए 5-3-73 को उक्त नियोजक द्वारा उक्त बोनस के संदाय की 
कालावधि का अधिनियम की धारा 19 के खण्ड ( ख ) के अधीन 
बोनस के संदाय की अंतिम तारीख से 60 दिन ( अर्थात 31 जनवरी 
1973 तक ) बढ़ाने का आदेश दे दिया है । 


नई दिल्ली , 18 मार्च, 1973 
का . आ . 924. -- यतः महाराष्ट्र राज्य सरकार ने कर्मचारी राज्य । 
बीमा अधिनियम , 1948 ( 1948 का 34 ) की धारा 4 के खण्ड ( घ ) 
के अनुसरण में डा . रफीक जकारिया, लोक स्वास्थ्य मंत्री , महाराष्ट्र 
सरकार को श्री निजामदीन अहमद के स्थान पर कर्मचारी राज्य 
बीमा निगम में उक्त राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए नाम . 
निदिष्ट किया है , 

अतः, अब , कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम , 1948 (1948 का 
34 ) की धारा 4 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भारत 
सरकार के भूतपूर्व श्रम , रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय ( श्रम और 
रोजगार विभाग ) की अधिसूचना संख्या का . आ . 2763, तारीख 
27 मई , 1971 में और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है . 
अर्थात् : 

उक्त अधिसूचना में "( राज्य सरकारों द्वारा धारा 4 के खण्ड 
( घ ) के अधीन नामनिट) " शीर्षक के नीचे मद 15 के सामने की 
प्रविष्ट के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी . 
अर्थात् : 
" डा . रफीक जकारिया , लोक स्वास्थ्य मंत्री, महाराष्ट्र सरकार, 
अम्बई । " 

[ का . सं . यू. 16012 ( 3)/ 73 -एच . आई .] 

दलजीत सिंह, अवर सचिव 


स्थापन 


अब इसे उक्त स्थापन के नियोजक और सभी कर्मचारियों की 
सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है । 

अनुसूची 
नियोजक /नियोजकों 
का नाम और पता 
मैसर्स पान्ड,रोंगा दिम्बली इन्डस्ट्रीज 
सी . पी . नं . 242, मारगोआ -गोआ 

[ स . बी . ए. 18( 49) / 72-एल एस .1 ] 

आर. जे. टी . डीमला 

मुख्य श्रम आयुक्त ( केन्द्रीय ) 
( Office of the Chlef Labour Commissioner ( Central)) 

ORDER 
New Delhi, the 6th March , 1973 


New Delhi, the 16th March , 1973 


S . O . 924 .-— Whereas the Government of the State of 
Maharashtra has, in pursuance of clause ( d ) of section 4 
of the Employees State Insurance Act, 1948 (34 of 1948 ) , 
nominated Dr. Rufiq Zakaria , Minister for Public Health , 
Government of Maharashtra to represent that Ştate on the 


S. O . 925 ... - Whereas an Application has been made under 
Section 19 (b ) of the Payment of Bonus Act , 1965 by Messrs . 
Panduronga T imblo Industries ( employer ) in relation to their 
establishments mentioned in the Schedule below for exten 
sion of the period for the payment of bonus to their em 
ployees for the accounting year ending on 31 - 3 -1972 , 
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And whereas, being satisfied that there are sufficient reasons 

( Department of Rehabilitation ) 
to extend the time I have , in exercise of the powers con 
ferred on me by the proviso to clause ( b ) of Section 19 

New Delhi, the 2nd March , 1973 
of the said Act read with tho notification of the Govern 
ment of India in the Ministry of Labour and Employment S . O . 926 . — In exercise of tho powers conferred by sub 
No. WB. 20( 42 ) / 65, dated the 28th August, 1965, passed section ( 1 ) of Section 6 of the Administration of Evacuce 
order on 5 - 3 -1973, extending the period for payment of the Property Act, 1950 ( XXXI of 1950) , the Central Govern 
said bonus by the said employer by 60 days (i.c . ment hereby appoints for the Union Territory of Delhi, Shri 
up to 31- 1 - 1973 ) from the last date for payment of bonus S . P . Sud, Asstt . Settlement Commissioner in the office of 
under clause (b ) of Section 19 of the Act , 

Regional Settlement Commissioner (Central), New Delhi, as 

Custodian of Evacuec Property for the purposo of discharg 
Now this is published for information of the cmployer 

ing the duties imposed on the Custodian by or under the 
and all the employees of the said establishment. 

said Act, 
SCHEDULE 

[ F. No. A. 36016(1) / Admn-Cell /721 
Namo and address of the employer(s) Establishnient(s). 
M /s. Panduronga Timblo Industries, 

का . आ . 927. - विस्थापित व्यक्ति ( प्रतिकर तथा पुनर्वास ) 
Gaixa Postal No. 242, 

अर्धािनयम 1954 (1954 की 44 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1) द्वारा 
Margao -Goa . 
[ No. B. A. 16(49) / 72 - LS . I] 

प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा 

श्री एस . पी . सूद सहायक बन्दोबस्त आयुक्त ( केन्द्रीय ) नई दिल्ली , 
R. J. T . D MELLO , 
Chief Labour Commissioner ( Central ). को संघशासित क्षेत्र दिल्ली के लिए उक्त अधिनियम धारा या 

उसके अन्तर्गत बन्दोबस्त आयुक्त को सौंपे गये कायों को करने 
( पुनर्वास विभाग ) 

के लिए बन्दोबस्स आयुक्त के रूप में नियुक्त करती है । 
नई दिल्ली , 2 मार्च, 1973 

[ फा . सं. ए- 38016(1) / प्रशासन सेल / 72 ] 

जयकिशन अहलूवालिया , संयुक्त सचिन 
का , आ . 926. --निष्कान्त सम्पत्ति प्रशासन अधिनियम 1960 
(1950 की 31 ) की धारा 6 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत शक्तियों 

s. o . 927.- -In exercise of the powers conferred by sub 
का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार इसके यारा क्षेत्रीय बन्दोबस्त section ( 1 ) of Section 3 of the Displaced Persons (Compen 
आयक्त ( केन्द्रीय ), नई दिल्ली के कार्यालय में श्री एस . पी , सूद , 

sation & Rehabilitation) Act, 1954 (44 of 1954), the Central 

Government hereby appoints Shri S . P . Sud, Asstt . Settle 
सहायक बन्दोबस्त आयुक्त को उक्त अधिनियम स्यारा या उसके ment Commissioner (Central) , New Delhi as Settlement 
अन्तर्गत अभिरक्षक को सौंपे गए कार्यो को निपटाने के लिए 

Commissioner for the purpose of performing the functions 

assigned to such officers by or under the said Act . 
निष्कान्त सम्पत्ति अभिरक्षक के रूप में नियुक्त करती है । 

[ F. No . A . 36016( 1) / Admn- Cell /72] 
[ फा . सं . ए . 36016 (1) / प्रशासन - सेल / 72 ] 

J . K. AHLUWALIA , Jt. Director. 
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